१. 
१--शज्य विज्ञान परिचय 
ए७67४979९ “एणाघत्गें $टल९0९८९" बगावत त[5ए- 
7857 4 07 " ?0786४? ढ)दे “908० ए॥000- 
30079", एमए ६८एफ 60 ए0प (7८९४? 
! .. ( एप्राए॑ं4१क 3937, 939 ) 
5राजनीति-शास्त्र” की परिभाषा कीजिए. तथा “राजनीति? ओर 
राजनीतिक दशन” से उसका अ्रन्तर स्पष्ट कीजिए.। किस शब्द को आप 
उपयुक्त समझते हैं ! 
_दैपर5- 
(अ) परिभाषा: - | 
“राजनीतिक? (?0४८र्श) शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 
“पोलिस” (20]5) शब्द से हुई है जिसका अर्थ नगर है। ग्रीक लोग 
छोटे-छोटे नगर-राज्यों ((7६४-5६७:25) में रहते थे । उनके लिए नगरों 
ओर राज्यों का एक ही अथ था। इस प्रकार “राजनीति-शास्त्र”' उनके 
लिए वह शास्त्र था जो कि नगर अथवा राज्य के मामलों से सम्बन्धित 
हो । यह सत्य है कि वर्तमान समय में बड़े-बड़े देश-राज्यों ((१0७0६7४- 
8:4725) अथवा राष्ट्रीय राज्यों ()९४६०॥०-४८४६९८७) का उत्थान हो 
चुका है किन्तु फिर भी राजनीति-शास्त्र का पुराना अर्थ आज भी माना 
जाता है | यह आज भी वह विषर्य है जो कि राज्य तथा सरकार के मामलों - 
से सम्बन्धित है | वह न केवल राज्य की उत्पत्ति, विकास, उद्देश्य तथा 
उसके लक्ष्य की पूर्ति के सिद्धान्तों का ही विवेचन करता है वरन्‌ सरकार--- 
जो कि राज्य की इच्छा की पूर्ति का साधन हैं--के संगठन ओर कार्यकरणु 
का भी विवेचन करता है | 
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राजनीति-शाज्न राज्य के सिद्धान्तों तथा उनके व्यवहारिकर रूप के बारे 
में पूर्ण अध्ययन करता हैं। वह राज्य का अध्ययन उसके मिन्‍न-मिनन 
पहलुओं तथा काल कालान्तरों के आधार पर करता है | भूतकाल में राज्य 
का स्वरूप कैसा था इसका विवेचन वह करता है ) राज्य के वरतमात स्वरूप 
से भी वह सम्बन्धित है तथा भविष्य में राज्य का स्वरूंप कैसा होना चाहिए. 
इसका अध्ययन भी वह करता है। वास्तव में राजनीति-शास्त्र मनुष्य का 
अध्ययन करता है जो कि अरस्तू (077500६०) के अबुसार एक रोज) 
नैतिक प्राणी” (/?90[संट्वी 2णंाएशं?) है। वह मनुष्य का अ्रध्ययत 
एक संगठित राजनैतिक समुदाय की इकाई के रूप में करता है। इस प्रकार 
राजनीति-शास््र को व्यक्ति ओर राज्य के सम्बन्धों का मिन्‍न-भिन्‍न इृष्टिकोणों से 
अध्ययन और उनका निर्णय करना पड़ता है | पर 

इस प्रकार राजनीति-शास्र राज्य तथा सरकार दोनों का ही अध्ययन 
है। इसकी व्याख्या करते हुए पॉल जेनेट (2४० ]2720) लिखता है 
कि “राजनीति शात्न सामाजिक शाल्न का वह अंग है जो कि राज्य के 
आधारों और सरकार के सिद्धान्तों का विवेचन करता है |? (“, 8४ 
छफृशाए रण इतठटांईो. इलंशाटट ज्रयंटा एौ९८8४८४ ० 7० 
म0प्रगंबधंणा$3 र ६6 5६8६९ बताते (१९ एगांगरट0९5 0 
80ए८/॥॥४९7१४,?) 

ब्लंश्ली (8]077:520]7) जैसे अनेक लेखक ऐसे भी हैं. जो यह 
मानते हैँ कि राजनीति-शात्ल केवल मात्र राज्य का ही अध्ययन करता है | 
गानर ((5877727) भी यही कहता है कि .राजनीति-शाझ्र का अध्ययन 
“राज्य से ही प्रारम्भ होता है और उसी पर उसका अन्त मी हो जाता है।” 
(४ ...86६78 एप छार्त5 छा६ +7० 5:9८:८”) ये विचारक 
सरकार के अध्ययन को राजनीति-शाप्त्र के क्षेत्र से निकाल देते हैं | दूसरी 
ओर डा० लीकॉक (0%. [,०४८०८६) का यह मत है कि रांजनीति- 
शात्र केवल सरकार का ही अध्ययन करता है और राज्य शब्द उचकी 
व्याख्या के अ्रन्तगंत आता ही नहीं | परन्तु सत्य यह है कि राजनीति-शास्त्र 
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मं हम राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं । सरकार के बिना 
किसी भी राज्य का अस्तित्व सम्भव नहीं है | सरकार ही वह यन्त्र हैं जिसके 
द्वारा राज्य की भावनाओं का प्रकटीकरण होता है ओर सरकार ही के द्वारा 
राजकार्य का संचालन होता है। अस्ठु, यह कहा जा सकता है कि सरकार 
राज्य का हृदय” है और विना उसके राज्य मुर्दे के समान है। राज्य की 
उत्पत्ति, प्रकृति, तथा विकास के बारे में कुछ भी अ्रध्ययन' करते समय हमें 
अनिवार्य रूप से सरकार का अध्ययन करना ही पड़ता है | 
(ब) राजनीति? तथा राजनीतिक दशन! में अन्तरः--- 

इन दोनों शब्दों का अन्तर तभी भली प्रकार स्पष्ट किया जा सकता हैं 
जब कि हम उनके अथों तथा परिमापाओं को समझ लें | 

कुछ लेखक ऐसे हैं जिन्होंने 'राजनीति-शाश्न? शब्द के प्रयोग पर 
आपत्ति की है। वे राजनीति? (?0[ध८४) शब्द की अधिक उपयुक्त 
मानते हैं। अरस्तू (3775:00८) पहला विचारक था जिसने कि राज्य 
के विषय सें अध्ययन प्रस्तुत करते हुए अपनी पुस्तक का नाम राजनीति? 
(?०॥४८७) रखा | जैलिंक (]९०॥॥४८ं८), जैनेट (]०००८), और 
पौलक (!2070८2) जैसे आधुनिक विचारकों ने इसे दो भागों में बाँट 
दिया है | 

(१) सैद्धान्तिक राजनीति ('8९०7८४४८॥ [20[8८७४) और 

(२) व्यावहारिक अथवा प्रयोगात्मक राजनीति (!78८छांटरशों 07 
5977780 7907/08708,) 

इनमें से प्रथम केवल राज्य के सैद्धान्तिक भाग जैसे उत्पत्ति, प्रकृति, 
गुण, विकास तथा उद्देश्यों इत्यादि का विवेचन करता है। इसके अन्तर्गत 
सरकार के उन कार्यो का अध्ययन भी आ जाता है जिनके द्वारा वह इन 
उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयत्न करती हैं | व्यावहारिक अथवा प्रयोगात्मक 
राजनीति का सम्बन्ध सरकार के मामलों के वास्तविक प्रशासन से है जिसमें 
प्रशासकों की निर्वाचन विधि, उनके द्वारा अपनाई गईं अथवा अपनाई 
जाने वाली नीति आदि सम्मिलित हैं । 
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यह विभाजन उपयोगी है क्योंकि उसके अन्तगत राजनीति शास्त्र के 
सम्पूर्ण क्षेत्र का अध्ययन आ जाता है | परन्तु आधुनिक समय में राजनीति 
शब्द का प्रयोग कुछ भिन्न प्रकार से होने लगा है जिससे कि उसके अथ में 
नवीनता आ गई है। अब 'राजनीति? शब्द से हमारा तात्यय॑ उन व्यवहा- 
रिंक तथा सामयिक समस्याओं से होता हे जो कि प्रत्येक देश तथा उसकी 
सरकार के सामने आती है । उसका सम्बन्ध जनकारयों के प्रशासन तथा राज- 
नैतिक जीवन की विभिन्‍न संस्थाओं से है, और एक देश की राजनैतिक 
समस्‍यायें दूसरे देश की समस्याओं से मिन्‍न होती हैं । भारतीय राजनीति 
और आंग्ल ( 377६89 ) राजनीति एक समान नहीं है। कांग्रेस की 
नीति मुस्लिम लीग तथा हिन्दू महासभा की नीति से मिलन थी । जो लोग 
अपने की किसी देश-विशेष अथवा किसी दल-विशेष की राजनीति 
में लगाए, रहते हैं 'राजनीतिज” कहलाते हैं | वे इसलिए, राजनीतिज्ञ नहीं 
हैँ कि वे राज्य की प्रकृति तथा विशेषताओं का अध्ययन करते हैं. वरन्‌ इस- 
लिए कि वे जन-प्रशासव की सामयिक समस्याओं तथा उन विषयों से सम्बन्ध 
रखते हैं जो कि सरकार की नीति पर प्रमाव डालते हैं । ऐसी परिस्थिति 
में “राजनीति” शब्द उस विज्ञान के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता 
जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक रीति से राज्य की प्रकृति, स्वरूप, शुण तथा 
विकास का अध्ययन करना है | यदि हम उसका प्रयोग करेंगे तो बड़ा अन्थ 
होगा । 

(स) “राजनीतिक दशन” 

“राजनीतिक दशन?” शब्द भी एक अन्य नाम है जो हमारे इस विशान 
को दिया जाता है । यह कहा जाता है कि राजनैतिक अध्ययन प्राथमिक 
रूप से सैद्धान्तिक अथवा विधार-प्रधान है । वह उन सिद्धान्तों की जाँच 
करता है जो कि राजनैतिक संस्थाओं के मूल में निहित हैं और स्वयं उन 
संस्थाओं का अध्ययन नहीं करता | सिडविक ( 570७7८; ) के मता- 
जुसार राजनीति-शास्त्र, अथवा “राजनीति” जैसा कि वह उसे पुकारता है, 
के अध्ययन का “सम्बन्ध” प्राथमिक रूप से सम्य मनुष्यों द्वारा निर्मित समाज 
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में एक ऐसी सम्बन्ध-व्यवस्था का निर्माण करना है जो कि शासक-वर्ग के 
बीच तथा शासक-वर्ग ओर शासित-बग के वीच स्थापित होनी चाहिए, 
ओर इस व्यवस्था का आधार किंचित्‌ मनोवैज्ञनिक आधारयभूत कल्पनायें 
होंगी | ( *"**(:07८श॥९वे छतग्रगतीए ज्रांएगओ 2057 प९- 
(08, 00 पंी९ ऊैबडंड छा ट्छाएवाओ) एएणी00ट्टांट्बों 
(77207828 ६7९ 8ए४पछआ एस उछबा075 जग्गा! 0:87 
&0 922 ९४:४०]57260 2४77078 (7१6€ 9९७75075 8४0ए८॥7॥708४ 
8ा०त 92९#ए़टटा पीटा) बार ६९ इ0फएछ/76९व, ॥ 8 
50८6४ए ८0779052व 0 टाए52९तव 70९0, 88 ए९ 0 
४7270.” ) राजनीतिक-दर्शन का सम्बन्ध प्रधानतः राज्य की प्रकृति ओर 
उसके आधारभूत गुणों, राजनैतिक बाध्यता का विचार, शजनैतिक शक्ति की 
अक्ृति, नागरिकता, अधिकार तथा अन्य समस्याओं--जिनकी प्रकृति सैद्धा- 
न्तिक है--के विश्लेषण से है | 
लेकिन हमें तो इस विपय के संकीण क्षेत्र का ही अ्रध्ययन करना है । 
राज्य की प्रकृति की आवश्यक समस्याओं, नागरिकता, अधिकार तथा कर्तव्य, 
जिनसे कि राजनीतिक दर्शन सम्बन्धित है, के अ्रतिरिक्त हमें राज्य के विकास 
' सरकारों का वर्गीकरण, उनके कर्तव्य तथा वास्तविक संगठन के सम्बन्ध में भी 
हमें जानना चाहिए. | हमें भूतकाल की वर्तमान से तुलना करनी चाहिए, 
और भविष्य के लिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए. | जिन स्थितियों, परिस्थि- 
तियों एवं वायुमण्डल में एक मन॒ष्य रहता है वे परिवर्तनशील हैं | अस्त, जो 
विष्रय मनुष्य जाति का संगठित राजनेतिक इकाइयों के रूप में अध्ययन करता 
है उसको इस परिवर्तन पर भी ध्यान देना होगा | इसलिए, हमारा अध्ययन 
प्रगतिशील होना चाहिए, न कि गतिहीन । हमारा विषय एक प्रगतिशील 
. अथवा विकासमान विज्ञान है जिसका वतेमान स्वरूप उसके भूतकालीन स्व- 
रूप के अनुरूप निर्मित हुआ है ओर जिसमें भविष्य के प्रति आदशवादिता 
भी निहित है | इस प्रकार 'राजनीति? विपय का एक ऐतिहासिक एवं तुलना- 
- त्मक भाग भी है जो कि “राजनीतिक दर्शन” के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं 


धर 
हे 
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आता । राजनैतिक दशन का अस्तित्व भले ही राजनीति शास्त्र के पहले से. 
चला आ रहा हो परन्तु अब इस सम्बन्ध में प्रायः एक मत है कि राजनीति- 
शास्त्र में अ्र्थ की निश्चितता है जो कि राजनीतिक दर्शन में अ्रमी तक विक- 
सित नहीं हो पाई हैं । 
(द) सब से उपयुक्त शब्द : 
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि “राजनीति-शास्त्र”! शब्द 
ही हमारे विषय के अर्थ एवं क्षेत्र को समझाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त 
है । हमारी इस सम्मति के निम्न कारण हैं : 
(१) विज्ञान एक क्रम-बद्ध ज्ञान है | जब हम “राजनीति-शास्त्र” शब्द 
का प्रयोग करते हैं तो हम इस विषय के अध्ययन में एक निश्चित योजना 
के महत्त्व पर जोर देते हैं | विशान की दूसरी लाक्षरितक विशेषता यह है कि 
वह युक्तिपूर्ण होता है| इस प्रकार “रांजनीति-शास्त्र” शब्द से यह भी ज्ञात 
होता है. कि वह मूलतः युक्तिपूर्ण अथवा तकंयुक्त (780072] ) है । 
यही नहीं, विज्ञान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दोनों ही होता है और यही 
बात राजनीति के बारे में भी ठीक है । इस प्रकार “राजनीति-शास्त्र” शब्द के 
अन्तर्गत राजनीतिक दर्शन तथा राजनीति अथवा सैद्धान्तिक अथवा व्यवहा- 
रिक राजनीति दोनों ही शब्दों के अर्थ एवं क्षेत्र आ जाते हैं । 
(२) डारविन (]2777) की खोज के उपरान्त विज्ञान विकास- 
शील है । अ्रव वह स्थिर अथवा अपरिवर्ततशील नहीं माना जाता | राज- 
नीति भी विकास में विश्वास करती है न कि निर्माण में । इसलिए “राज- 
नीति-शास्त्र?? शब्द हमारे विषय की इस विकासवादी प्रकृति की ओर भी 
संकेत करता है | 
(2, 2, >85८प55 ६76९ 8८092 ए ?णाधंटर्थ $टा०0०९. 
( 907] 939, 950, 80777989 936, 937 ) 
राजनीति-शास्त्र के क्षेत्र की विवेचना कीजिए | 

दैछ5- 
राजनीति शास्त्र प्राथमिक रूप से वह विषय है जो राज्य का' अध्ययन 
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करता है | वह समाज का राजनैतिक दृष्टिकोण से अध्ययन हे । वह मनुष्य 
का अध्ययन एक संगठित राजनैतिक समाज के सम्बन्ध में करता हैं। राज्य 
का ग्रकटीकरण एवं कार्य सरकार के माध्यम द्वारा होता है । इस प्रकार 
निमुन तीन बातें राजनीति-शास्त्र के क्षेत्र के अन्तगंत आरा जाती हैं---. 

१--राज्य का अध्ययन; 

२--मलुष्य का अध्ययन---उसके अधिकार तथा कतेंव्य; 

३---सरकार का अध्ययन; 
(१) राजनीवि-शास्त्र राज्य के श्रध्ययन के रुप में : 

राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति-शास्त्र--- 


का क विश्ले र् 
(अर) राज्य क्या हे इसका विश्लेपणात्मक अध्ययन हैं; 


(ब) राज्य क्या था इसकी ऐतिहासिक जाँच है; ओर 
(स) राज्य को कैसा होना चाहिए, इसका नैतिक विवेचन है । 

राज्य समाज के अन्तिम उद्देश्यों -की प्राप्ति एवं मनुष्य की सर्वोच्च 
भलाई की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च राजनैतिक संस्था हैं। इसी अर्थ में अरस्तू 
( 37750007९ ) ने लिखा था कि “राज्य का जन्म मनुष्य की मूल आव- 
श्यकताओं के लिए हुआ था ओर उसका अस्तिल उत्तम जीवन के लिए 
चला आ रहा है |” ( 'ए्‌ृप्घ८ $६20९ ०्ं8ा787९०ं ॥7. ४3९ 
987९ 70९९८९३ ० [६९ शा्व ८077फ९८९ 4६5 ८९55५९7१८९ 
ई07 #7९ 547९ 07 8 8004 2772.” ) इस प्रकार राजनीति-शास्त्र 
का प्रथम मुख्य उद्देश्य राज्य-जीवन के आधारभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
करना है जिनसे कि राज्य का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सके | इस प्रकार 
राजनीति-शास्त्र को राज्य की प्रकृति का अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण करना 
पड़ता है। उसके लिए राज्य के संगठन, उसमें रहने वाले निवासियों से 
उसका सम्बन्ध और उसका अन्य राज्यों से सम्बन्ध का अध्ययन करना अत्यन्त 
आवश्यक है। अन्त में, इस विपय को यह भी मालूम करना होता है कि 
वास्तव में राज्य नागरिकों के कल्याण के लिए क्‍या करता है | राज्य-जीवन 
के इन सिद्धान्तों का विश्लेषण अन्य राज्यों के निरीक्षण से ही किया जा 
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सकता है | अस्तु, राजनीति-शास्त्र के क्षेत्र में जो सर्वप्रथम बात आती है 
वह राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करना है जिससे कि हमें “राज- 
नेतिक शरीर” ( 8009 ?0०॥7८८६ ) की भॉँकी मिल जाय और हम 
उन स्थलों को जान सकें जहाँ सुधारों की आवश्यकता है | ! 

परन्तु वतमान भूतकाल की देन हैं | वर्तमान समय में राज्य की प्रकृति 
को सममने के लिए. राजनीति-शास्त्र के विद्यार्थी को उसके भूत का भी 
अध्ययन करना होता हें ताकि वह यह जान सके कि राज्य अपनी वत्तेमान 
अवस्था को केसे प्रास हुआ है । इस प्रकार राजनीति-शास्त्र को राजनेतिक 

स्थाओं के जन्म एवं विकास का ज्ञान प्राप्त करना होता हैं। राजनीति- 

शास्त्र के क्षेत्र के इस पहल की दृष्टि में रखते हुए, बहुत समय पूर्व ट्रीट्सके 
( +०४६४८०६० ) ने लिखा था कि “सबंप्रथम राजनीति विज्ञान का 
उद्देश्य होना चाहिए. कि वह संसार के राज्यों के वास्तविक अध्ययन से 
राज्य की आधारभूत धारणाओं का निर्णयन करें; दूसरे उसे ऐतिहासिक रीति 
से यह अध्ययन करना चाहिए कि भूतकाल में मनुष्यों ने क्या चुना है, क्या 
निर्माण किया है और राजनैतिक जीवन में उन्होंने क्‍या प्राप्त किया है तथा 
उनके कारण क्या हैं ।0 ( “फ्ाकक्न 7६४ ( 907८४ 50९०८९ ) 
हीठाव हां0 ६० त९६९४ए७तं)ार९ ६४09 8 ८09ज06743४070 
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परन्तु मनुष्य प्रगतिशील जीव हैं, निरन्तर एक ही स्थिति में रहने 
बाला नहीं । इसी प्रकार राज्य भी गतिशील है, स्थिर नहीं ) वह निरन्तर 
विकसित दोता जाता हैं| अस्लु, राजनीति-शास्त्र का विद्यार्थी राज्य की 
वर्तमान परिस्थितिणें को अन्तिम रूप से सत्य नहीं मान सकता । उनको 


& 


उन्हें बिधाता के आ्रादेशों के समान नहीं स्वीकार करना होता है बरन्‌ उनको 
यह सोचना होता है कि उनमें सुधार अथवा परिवष्ठन केसे किया जा सकता 
है | राज्य सूतकाल में कैसा रहा है और वर्तमान समय में कैसा हैं इसके 
: भ्रध्ययन से उसे यह भी निश्चय करना पड़ता है कि भविष्य में राज्य को 
कैसा होना चाहिए। इस प्रकार कुछ आदशों का निर्धारण करना जिनका 
राज्य पालन करे--जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में राज्य की नीति के 
निर्देशक सिद्धान्त--भी राजनीति-शास्त्र के क्षेत्र के श्रन्तगगत आ जाता हैं । 
अस्तु राजनीति-शास्त्र उन नैतिक प्रेरणाओं एवं आधारभूत सिद्धान्तों, 
जिनकी राज्य के जीवन का निधारण करना चाहिए, का नीतिशास्त्रीय 
“विवेचन भी है । 
. (२) राजनीति शास्त्र मनुष्य के अधिकारों के अध्ययन के रूप सें:--- 
राज्य का निर्माण नागरिकों से होता है। राज्य उन्हीं के लिए, जीवित 
रहता है| वह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है ओर इस प्रकार 
उनके जीवन को साथक बनाता हैं| एक राज्य के नागरिक समाज द्वारा 
प्रदान किए गये तथा राज्य द्वारा प्रस्वीकृत किंचित्‌ अधिकारों का उपभोग 
करते हैं। बदले में वे राज्य के प्रति कुछ कर्तंव्य-पालन करते हैं | राजनीति 
'शास्त्र को व्यक्तियों के इन अधिकारों का, उनके राज्य के प्रति कतव्यों का 
तथा उन दोनों के सम्बन्धों पर नियन्त्रण रखने वाले सिद्धान्तों का अ्रध्ययन 
करना होता है । 
(३) राजनीति शास्त्र सरकार के अध्ययन के रूप में-- 
अन्त में, राजनीति-शात्त्र के क्षेत्र में सरकार, जो कि राज्य-रूपी शरीर 
-का प्राण है, का अध्ययन आता है| जैसा कि हम जाततें हैं राज्य का क्रिया- 
'शील अंग सरकार है| स्वमावतः राजनीति शात्न को सरकार का--उसके 
अथ, उसके अंगों, स्वरूप्रों आदि का अध्ययन करना पड़ता है | 
राजनीति शात्त्र के क्षेत्र के इस वर्णन के निष्कर्पस्वरूप हम प्रो० 
'फेयरली (!?7र्ण- कं77९) को उद्थूत कर सकते हैं जो निम्न प्रकार 
लिखते हैं : 
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“इसके (राजनीति-शात्न के) अन्तर्गत राज्यों के संगठन एवं कार्यों का 
तथा गशजनैतिक संग़ठन के आधार में निहित सिद्धान्तों एवं आछर्शों का 
अ्रध्ययन आ जाता है। वह राजनैतिक शक्ति तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के 
समन्वय की समस्याओं, मनुष्यों के आपस के सम्वन्धों, जिन पर कि राज्य- 
नियन््रण रखता है, तथा मनुष्यों के राज्य से सम्बन्धों का विवेचन करता 
है | वह राज्य की विभिन्न कार्य-संस्थाओं के त्रीच शासकीय शक्ति के 
विभाजन तथा अझनन्‍्तर्रापट्रीय जीवन का भी अध्ययन करता है |” ( “६ 
(एशप्ट्ग_ं इलंशाट९ ). रटीपतवेट&४. 8. 5एएकेए ०0 
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/हान की दर्तशान अबस्था सें राजनीति एक विज्ञन न होकर सबसे 
पिछडी हुई कला हैं? (वकल) उपयुक्त कथन की पूर्ण व्याख्या कीजिए 
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तथा अपना दृष्टिकोण भी दीजिए | 
875. 

. बकल (उपटाट्८) का यह कथन सत्य की अपेक्षा असत्य ही अधिक 
है। यह भ्रामक हैं ओर ऐसा प्रतीत होता है कि उसका आधार राजनीति- 
शासन विपय का गलत अर्थ है | जब हम इस कथन पर विचार करते हैं तो 
उसके दो स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। 

(१) कि राजनीति को हम विज्ञान नहीं कह सकते; ओर 

(२) यह कि राजनीति सबसे अ्रधिक पिछड़ी हुई कला है । 

अब हमें इन दोनों वातों पर अलग-अलग विचार करना चाहिए | 
(अ) राजनीति एक विज्ञान के रूप में-- 

राजनीतिक विचारकों में इस प्रश्न पर अत्यन्त मतभेद है कि राजनीति 
विज्ञान है अ्रथवा नहीं। अरस्तू (375:0#0०), जो कि सर्वप्रथम ज्ञात 
राजनीति विचारक है, राजनीति को विशन मानता था। आधुनिक काल के 
बोदाँ (80070), हॉब्स (700928), सिडविक (8089702), 
ब्राइस (879८९) तथा कई श्रन्य विचारकों का मी ऐसा ही मत था। 
परन्तु फ्रांसीसी विचारक कामटे ((/077/2) जेसे कुछ लोग इस मत का 
खण्डन करते हैं | अपने समर्थन में वे निम्न तक रखते हैं कि:--- 

राजनीति शास्त्र के लेखक उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धान्तों एवं 
निष्कर्षा के सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं । 

राजनीति शाझ्ल के विकास क्रमबद्ध नहीं है क्योंकि वह मलतः 
मनुष्य को ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित हे जो कि निरन्तर परिवतनशील तथा 
अनिश्चित हें; 

राजनीति शात्त्र के निष्कष कमी भी सही तथा निश्चित नहीं होते 
अस्तु, राजनीति शास््ष में उन सब तत्वों की कमप्ती है जिन पर भविष्य के 
सम्बन्ध में कुछ निश्चयपृर्वंक कहा जा सके 

और राजनीति शास्त्र में किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचने के हेतु 
कोई प्रयोग करना सम्भव नहीं । इस प्रकार राजनीति-शाल्न में उन सब वातों 
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“इसके (राजनीति-शात््र के) अन्तगंत राज्यों के संगठन एवं कार्यों का 
तथा गाजनंतिक संगठन के आधार में निहित सिद्धान्तों एवं आदशो का 
गध्यवत्त श्रा जाता हू । वह राजनेतिक शाक्त तथा व्याक्तोगतः स्वतनता के 
समत्य की समस्याओं, मलुष्यों के आपस के सम्बन्धों, जिन पर कि राज्य- 
नियन्त्रण रखता है, तथा मनुष्यों के राज्य से सम्बन्धों का विवेचन करता 
हे | वह राज्य की विभिन्न काय-संस्थाश्रं के बीच शासकीय शक्ति के 
विभाजन तथा अन्तर्राप्रीय जीवन का भी अध्ययन करता है ।” ( “(१६ 
( एतगापंव्श इउटांशारए० ).. घारटांपतं८8.. 8 5एपवंए.. 6 
घी९ ताएइशांड2धणा बाप. 8 बहापाएाप्रट5. 07 ४7९ 
89६25, बाते 0 धा९ फांगटाए९5 बाव॑ 62९2/5 जण<त 
पएशवेार एगपधंट३ तएंक्ांदशरय0ा) 2गप॑ 8८४ए८ 25. 

६ ८०गरञ्ंते€75 ६7९ 976४5 ् बीएड ए०व४ॉं८र्था 
भ्पणााए ४० सावीएंतिएां 49९०:०, ९ 72९0705 
शाणाई एए९॥) जग) बा९ ८207770]०0 9४ ६१९ 5६8:९८ 
900 ६9९ 7९]80073$8 ० पर ४0 ४9९ 5६४६९... 760 ४50 
प९४।5५ ६) (९ ठ5079प्रधंणा ० 80एटफगई 90०ए९7 
ब्याणाह8 एग6 5९एशावं. बहशाराट5 59 णरक्नांटी ४९ 
बट्टधांणा$ ठा ९ इपध2 87९ त6:९४००0९०, ९5५7९६३९व 
गाते रूशाएइटते, था छा६ (१९ 7096४ ० 778६67- 
7१9£0797 ॥8९. ) 

६२. 3, त धी6€ 97८5९०६ 5८88९ ० [६70079]2८08८, 
एणीापंट४ 50 407 हा फशंा8 3 इटांट0८९ 75 (6९ 7705६ 
72८ ए्बाे ठ थी पार ६5.2. (8छप5८४९) फफ़ामिंत 
चपिए पीर 800ए९८ 5६४८९७४७०६ 3790 5६8६९ ए0पए 0फाा 
ए07६ 0 ए८फ. (0878, 936) 

“जब की बतेमान अवस्था में राजनीति एक विज्ञान न होकर सबसे 
पिछईी हुई कला हूँ? (बकल) उपयुक्त कथन की पूर्ण व्याख्या कीजिए 
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तथा अपना दृष्टिकोण भी दीजिए । 
095. 

बकल (8पघट८८०) का यह कथन सत्य की अपेक्षा असत्य ही अधिक 
है। यह भ्रामक है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका आधार राजनीति- 
शास्त्र विपय का गलत अर्थ है | जब हम इस कथन पर विचार करते हैं तो 
उसके दो स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं । 

(१) कि राजनीति को हम विज्ञान नहीं कह सकते; ओर 

(२) यह कि राजनीति सबसे अधिक पिछड़ी हुई कला है । 

अब हमें इन दोनों वातों पर अलग-अलग विचार करना चाहिए) 
(अं) राजनीति एक विज्ञान के रूप में-- 

राजनीतिक विचारकों में इस प्रश्न पर अत्यन्त मतभेद है कि राजनीति 
विज्ञन है अथवा नहीं । अरस्तू (377560/०), जो कि सर्वप्रथम ज्ञात 
राजनीति विचारक है, राजनीति को विज्ञन मानता था। आधुनिक काल के 
बोदाँ (80977), हॉव्स (०55०७), सिडविक (3808४ ८९), 
ब्राइस (877८०) तथा कई अन्य विचारकों का भी ऐसा ही मत था | 
परन्तु फ्रांसीसी विचारक कामये ((:077/2) जैसे कुछ लोग इस मत का 
खण्डन करते हैं | अपने समर्थन में वे निम्न तक रखते हैं किः 

राजनीति शास्त्न के लेखक उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धान्तों एवं 
निष्कर्षो के सम्बन्ध में एकमत नहीं है | | 

राजनीति शास्त्र के विकास क्रमबद्ध नहीं हे क्योंकि वह मलतः 

मंनुष्य की ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित हे जो कि निरन्तर परिव्तनशील तथा 

अनिश्चित हैं; 

राजनीति शास्त्र के निष्कत कभी भी सही तथा निश्चित नहीं होते, 
अस्त, राजनीति शास्त्र में उन सब तस्‍्तवों की कमी है जिन पर भविष्य के 
सम्बन्ध में कुछ निश्चयपूरवक कहा जा सके; * 

और राजनीति शाज्ल में किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचने के हेतु 
कोई प्रयोग करना सम्भव नहीं । इस प्रकार राजनीति-शाज् में उन सब बातों 


श्न 


की कमी है जो एक विज्ञान में होनी चाहिये । 

कामटे तथा उसके सह-विचारकों की इस विचारधारा के विरुद्ध लेखकों 
में इन तकों को रखा है | 

(१) किसो विपय के विज्ञान होने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि 
उसकी कुछ निश्चित आधारभूत कल्पनायें हों अथवा कुछ निश्चित निष्कर्ष 

निकाले जा सके | 

(२) दूसरे, जैसा कि 877८८ ने लिखा है “'कि मनुष्य मात्र की 
प्रकृति में एक ऐसी स्थिरता एवं एकरूपता है जिससे हम किसी समय किसी 
गए मनुष्य के कार्य के सम्बन्ध में यद निश्चित कर सकें कि जिन कारणों से 
बद्द कार्य हुआ वे वही थे जिनके कारण ऐसा ही कार्य एक बार पहले भी 
हुआ था |!” आगे चलकर ब्राइल ने लिखा हैं कि कार्यो को हम श्रेणीवद्ध 
कते हें. तथा उनका एक-दूसरे से सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं ओर 


न्च्र्ज् 


नें द्व्ययन के लिए. इस प्रकार रख सकते हैं. मानो वे सामान्य प्रन्वलित 
प्रवत्तियों के फलम्वरूप हों। 


(३) इसके अतिरिक्त राजनीति शात्त्र में प्रयोग भी होते ही रहते हैं । 


। 


6५ 
१) 


* गष्ट सत्य 


सत्य है कि राजनीति श्ह्न के प्रयोगों के लिए एक वैज्ञानिक के समान 
कोइ प्रयोगशाला नही हैं १ किन्तु फिर भी प्रयोग नित्यप्रति किए जाते है । 
प्रायः यद्रा-छा नये राजनीतिक सिद्धान्तों को व्यवहार में लाया जाता हे, 
नये प्रशामकीय तरीकों तथा यन्त्रों की परीक्षा की जाती है और उनके 
रिणानों की ध्यानपूर्व॑क देखा जाता है। राजनीति-शाल्म के लिए. सम्पूर्ण 
मार ही प्रयोगशाला हे और प्रत्येक परिवर्तन जो कि सरकार में किया जाता 
तथा प्रस्येक नया पास किया गया कानून ही, जैसा कि गिलक्राइस्ट ((37]- 
८॥75६ ) मंक्रेस ऋरता है, राजनीति शास्त्र का प्रयोग है । 

मत के इस संघ के मध्य हमारे लिए यह अ्रध्ययन करना अत्यन्त 
गेसक हो जाता दे कि राजनीति शात्र एक विज्ञान है अ्रथवा न | इस 


हसस्या के इल के लिए हमें विज्ञान को परिमापा से ही अपना प्रयत्न प्रारम्भ 
ब्ग्सा डा ) 


रु 


(5. 824 
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विज्ञन अवश्यम्भावी, अमर एवं अपरिवर्ततशील कानूनों का अध्ययन 
नहीं है जैसा कि कुछ लेखक श्रम में पड़कर कहते हैं। वास्तव में विशान 
से हमारा तात्पर्य उस संकलित ज्ञान से हैः जो कि विधिपूर्वक देखने एवं 
प्रयोग करने से प्राप्त किया हो जिसके परिणामस्वरूप कुछ कानून एवं 
सिद्धान्त निकाले जा सके | इस प्रकार विजशञान एक मावुक अध्ययन विधि 
न होकर तकंयुक्त अ्रध्ययन है। किसी विषय के वैज्ञानिक अध्ययन का तात्पर्य 
यह है कि हम उसके विषयवस्तु एवं तथ्यों का तर्क के आधार पर तथा 
निष्पक्ष एवं उदार हृदय से विश्लेषण करें। 
विज्ञान शब्द की इस परिमाषा के अनुसार राजनीति शास्त्र एक विज्ञान 
ही कहा जायगा | राजनीति शास्त्र में विचारकी ने राजनीतिक संस्थाश्रों के 
-सूतकालीन इतिहास एवं संगठन से तथा राज्यों का वर्तमान स्वरूप जैसा है 
उसका अध्ययन करके बहुत से सत्य एकत्रित कर लिए हैं । उन्होंने इन सत्यों 
का वर्गीकरण, समन्वय एवं सुन्दरता से संयोजन कर दिया है जिससे कि 
इस विश्लेषण से कुछ निश्चित आधारभूत सिद्धान्तों पर पहुँचा जा सके | 
इस प्रकार वे कुछ ऐसे सिद्धान्तों को निकाल सकने में सम हुए हैं. जो कि 
मनुष्य समाज का नियंत्रण करते हैं और जो कि प्रायः सब जगह एक से ही 
हैं, हाँ कहीं-कहीं थोड़ा अन्तर अवश्य आ गया है| राज्य-जीवन की कठिन 
समस्याश्रों को सुलझाने के लिए इन कानूनों एवं सिद्धान्तों का उपयोग किया 
जा सकता है | 
लेकिन फिर भी हमें यह वात ध्यान में रखनी चाहिए ।कि राजनीति- 
शास्त्र भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के समान शुद्ध प्राकृतिक विज्ञन 
। नहीं है| प्राकृतिक विज्ञनों ( ?#एथंटव $0०९४८८5 ) के कुछ, 
निश्चित एवं सही निष्कर्ष निकलते हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध निर्जीब पदाथों 
से है | परन्तु राजनीति शास्त्र का सम्बन्ध जीवधारियों से है जिनकी प्रकृति 
एवं प्रद्नत्तियाँ मिन्‍न-मिन्न होती हैं । - अस्तु मनुष्य के कार्यों के बारे में कोई 
निश्चयात्मकता नहीं हो सकती । जब कि हमारी सामग्री में मिन्‍न-भिन्‍न तथ्य हैं 
तो निष्कष मिन्‍न-मिन्‍न होंगे ही | इसके अतिरिक्त राजनीति शास्त्र के अशुद्ध 
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संसार के सारे देशों में जो नित्यप्रति राज्य के स्वरूप में परिवर्तन होते रहते 
हैं बेदी तो राजनीति के प्रयोग हैं । यदि हम मारत का उदाहरण लें तो 
हम कह सकते हैं कि १६१६ के कानून के अन्तर्गत जो द्वैव शासन 
( [0४92707०४ ) की व्यवस्था थी वह एक राजनैतिक प्रयोग ही था जो 
कि नितान्त असफल रहा | वास्तव में जैसा कि एक आधुनिक लेखक ने 
कह हैं “प्रत्येक नये कानून का लागू होना, प्रत्येक नई संस्था का स्थापित 
होना, प्रत्येक नई नीति का श्रीगणेश होना इस अर्थ में ऐक प्रयोग है कि 
वह उस समय तक अस्थायी अ्रथवा अन्तःकालीन माना जाता है जब तक 
कि उसके परिणाम न देख लिये गए हों और उसकी उपयोगिता न सिद्ध हो 
चुकी हो |? ( "प्र शाबटपपरा९०४ छा ९एशाए ग्रए ]9फ, 
१९ ९5६४० ४९०४६ 0 ९ए९४७ 72ए 475077009, ६6 
परावपंपा2६07 ए ९एटाए 7९ए 90॥९09, 78 ९#०९एएटाए: 
[0 ४76 5६॥5९ एग80 व: इं5 औ€802व. यश 38' 
ए70ए॥708 07 एशः8८ए९ पा 6 7९३४पाॉ:४ विद्ृए2 
ए70ए९वे 4६8 407९55 ६0 9९८07 9८४ए7४॥८॥४-१ ) 
(२) तुज्ञनात्मक विधि:-- 
राजनीतिशाल्ष के अध्ययन की तुलनात्मक विधि हमें राजनीतिशाश््र 
जन्मदाता ब्रस्तू ( 8775:0६७6 ) से मिली है । इस विधि का अर्थ 
विभिन्न राज्यों, उनके संगठन, उनकी नीतियों एवं कार्यो का तुलनात्मक 
अध्ययन | इस प्रकार की तुलना राजनीतिक क्ेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण 
सिद्वान्तों को जन्म देती दे । इसके द्वारा हम बहुत सी राजनैतिक घटनाओं 
के सामान्य कारणों को ज्ञान सकते हैँ । परन्तु इस विधि का प्रयोग बहुत 
तावघानी से करना चाहिए.। विभिन्न राज्यों तथा उनकी शासन-प्रणालियों 
वी ठुलना करते समय हमें उनके निवासियों की मूल प्रकृति, स्वभाव, 
संस्कृति, उनके इतिहास, उनकी राजनैतिक शिक्षा एवं अनुभव और अन्त 
विभिन्‍न देशों की आर्थिक एवं सामाजिके व्यवस्था को ध्यान में रखना 
द्याः 


ः 


अन्यथा हो निष्का निकाला जायगा वह वास्तविक की अपेक्षा... 


न्ण्पूट 


१७ 


अ्रामक ही अधिक होगा । 
(३) ऐतिहासिक विधिः 

वतमाव भूतकाल की देन है और उसमें भविष्य की उन्नति के बीज 
निहित रहते हैं। इस प्रकार राजनेतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए. 
इतिहास बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक राज्य जैसे हैं वे भूतकाल की 
देन हैं। राजनीति-शाघ्त्न में ऐतिहासिक विधि का उपयोग तुलनात्मक विधि 
के अंग के रूप में किया जाता है । इस विधि से राजनीति-शाप्त्र का विद्यार्थी 
विभिन्न राजनैतिक व्यवस्थाओ्ं का अध्ययन, उनके जन्म, विकास एवं पतन 
तीनों पहलुओं से करता हैं| संस्थाओं की इस ऐतिहासिक अ्न्वीक्षा से 
राजनीति शात्त्र के विद्यार्थी को वह सामग्री मिलती है जिनसे वह कानूनों एवं 
सिद्धान्तों का निर्धारण करता है। इन निष्कर्षों की जाँच अन्य संस्थाओं 
की ऐतिहासिक अन्‍्वीक्षा से की जा सकती है.। मान्टेस्क्यू ( ](७॥६2९- 
'प८प ) तथा सर हेनरी मेन ( 97 फिछयाए )(७॥॥०) ने प्रधानतः 
इस विधि का प्रयोग किया था | 

परन्तु इस ऐतिहासिक विधि में कुछ दोप हैं जो नीचे दिए जाते हैं--- 

(१) समय तथा परिस्थितियों की भावना के वश होकर राजनीति-शास्त्र 
का विद्यार्थी ऐतिहासिक विधि का अनुचित प्रयोग कर सकता है जिससे 
उसकी , धारुणायें गलत अथवा असत्य हो सकती हैं | 

(२) यह विधि केवल तथ्यों को हमारे आगे रख देती है | इस प्रकार 
एकत्रित अव्यवस्थित सामग्री राजवीति के विद्यार्थी को किसी निश्चित दिशा 
में नहीं ले जा सकती | इस प्रकार एकत्रित किये गए, तथ्यों को तक की 
कसोटी पर कसना होगा ओर उनसे सामान्य निष्कर्ष निकालने होंगे | अस्तु 

पद विधि केवल एक सन्तुलित तथा तकंपूर्ण मस्तिष्क द्वारा ही सफलतापूर्वक 

प्रयोग में लाई जा सकती है | 

(३) इस विधि को प्रयोग में लाने वाला विद्यार्थी भूतकाल में ऐसा , 
भटक सकता हैं कि वह वतेमान को भूल ही जाय और भविष्य की उपेक्षा 
कर दे | इसका परिणाम भूत के प्रति अन्ध श्रद्धा हो सकती है | परन्तु 


५ 


राजनीति-शाक्त लेसा कि पहले कहा जा चुका है प्रगतिशील तथा 
गतिशील है ) अस्त यदि ऐतिहासिक विधि राजनीति शास्त्र को स्थिर अथवा 
गतिद्दीन बना देती है---जो बातें भूतकाल में थीं वही वर्तमान में रहें और 
मपिषथ में भी--तो वह उसके लिए धातक सिद्ध हो सकती है | 

अन्त में इस बात पर जोर देना होंगा कि इन विधियों का सर्वोत्तम 
उपयोग उनको मिला देना होगा । इन तीनों ही विधियों का प्रयोग किया 
जाना चाहिए जहाँ तक कि वे उपयोगी तथा फलदायक सिद्ध हों । उनकी 
घुराइयों तथा खतरों को बचाना चाहिए | तभी झोर केवल उसी हालत में 
शराजनीति-शात्र का अध्ययन लामप्रद हो सकेगा । 


२-राजनीति-शास्त्र तथा अन्य 
सामाजिक शास्त्र 


()5, "ला&६07ए एछा590प0: ?0४0९०7 352८०7९९० 
98 70 सपांए, 706९7 5ट2९0700०९ एछव770प7 75707 ए 
]88 70 700॥.7 [05८प58 ४8 590८77९ए०६४५ 

(3879, 939, 933; 807099, 94], 393/, 4936; 

(४८०८८०, 933; 7028८८७, 4935; 9०६79, 4940; 
५, 20ए[४्क 4950, 948, 94], 938, ) 
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(१) राजनीति शास्त्र इतिहास पर निर्भर है 

प्र जीवधारी का मनोविज्ञान एक-दूसरे पर निभर होना है। इसी 
प्रकार वे सब शास्त्र जो मनुष्य से सम्बन्धित हैं आवश्यक रूप से एक-दूसरे 
से सम्बन्धित हैं | राज्य तथा राजनैतिक संस्थाये, जो कि राजनीति-शास्त्र के 
अध्ययन के विषय हैं, किसी के द्वारा निर्मित नहीं होतीं वरन््‌ उनका विकास 
होता है । वे इतिहास की देन हैं और उनका विकास जानने के लिए हमें 
इतिहास के पन्‍ने पलटने पड़ते हैं। राजनेतिक संस्थाश्रों की पूर्ण जानकारों 
भूतकाल के ज्ञान से ही हो सकती है कि उनका विकास केसे हुआ है, वे 
अपने वतंमान स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकी हैं और उन्होंने कहाँ तक अपने 
निर्माण के उद्देश्य को पूरा किया है | इसलिए राजनैतिक संस्थाओं के हमारे 
अध्ययन का आधार अनिवाय रूप से ऐतिहासिक होना चाहिए । भविष्य 
की राजनेतिक व्यवस्था के लिए, इतिहास बहुत अंशों में सामग्री प्रदान करता 
है | जब तक राजनीति-शास्त्र के अध्ययन का आधार दृढ़ता के साथ इति- 
हास में नहीं होगा तव तक वह केवल मात्र कल्पना ही रहेगा ओर इस 
प्रवृत्ति का अनेक प्रकार से निरी आदर्शवादी बने रहने का डर रहेगा । इसी- 


न 
० 


लिए लाई एक्टन ( ]..070 ४८६०१ ) ने कहा था : “राजनीति शास्त्र 
थी एक ऐसा शास्त्र है जो कि दतिहास को घारा भ॑ उसा मअकार संखित हैं 
झिस प्रकार नदी की जाल में सोने-के-कण रहते. हैं. ॥” (“7[6 इटाश८०७ 
जज एताप्त८ 45 (१९ 079९ इटांथाट० (9४८ 45 त९००थं:९व 
७७ 6 हाए९३॥ 6 प्रंडपणाए 78 ६7९ ट7975 0 8०6 
३9 ६॥० 5705 एित 8 7ए९7-)) | 
(२) इतिहास राजनीति-शास्त्र पर निर्भर है : 
तिदास भी अपनी बारी में राजनीति शास्त्र से बहुत कुछ लेता है । 
गजनीति शास्त्र की सहायता से इतिहास कुछ सिद्धान्तों तथा कानूनों पर 
पहुँचता है । “यदि इतिदास अनुमव द्वारा शिक्षा देता हुआ राजनीति- 
शास्त्र है तो किस टशन की शिक्षा वह देता है वह वहुत अंशों में राज- 
नैतिक दशन हे 7 ("६ ज्ांडाः07ए 45 ?0स्‍संटशो 520९१7९९ ६९४८ 
टीप768 9५ ०४एटए९००८९ ग्रपटा 0 ६96 7?905ए०ग9 
दाद ४ ४८४८४७८९६ 45 70 धं८०४ 72979॥0507909.7) हमारा 
तिदारा का ज्ञान उस समय तक निरथ्थक है जब तक कि घटनाओं और 
धान्टेलनों का सहो-सद्दी मूल्यांकन नहीं किया जाता । उद्दरणतः योरप 
या १६वी शताब्दी का इतिहास उस समय तक अपूण रहेगा जब तक कि 
रफ्ट्रीयता, साम्राउ्ययाद, ध्यक्तियाद, प्रजातस्त्र तथा समाजवाद के अनेक 
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लगी के झगठोलनों पर हम भलों भाँति दृष्टि न रखें | उसी प्रकार वीसवीं 
शनालो के भास्त के इतिदास के लिए वह आवश्यक है कि वह भारतीय 
गड़ीय छांग्रेस हे उदय, मुस्लिम लीग के जन्म और प्रथक्‌ विवाचन मएडल 
हे माँग, २१६९६ के मार्त कानून के अनुसार उत्तरदायी निरंकुश शासन 
सथा उसही ४ब-शासन-प्रणाणी, साश्मन कमीशन (9[000 (000४ - 
इ्ता) को सिफारिश, साम्प्रदाधिक निर्णय (३6९ ८0क्रणणारदों 


) & खरूप, गो परिपों ((२०फात 7 ००)९ (076९- 
इपरग्य, रृघ२४ के भारत सरकार कानून के फायकरश, 
४. त्याग पत्र, एटलान्टिक पत्र (0 (47042८ (2 97- 
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+०४ ) और अपेक्षाकृत निकट भूत की वम्बई में गांधी-जिन्ना वात्तालाप, १६ 
मई, १६४६ के कैबिनेट मिशन ((०४०॥72८ )(४&07) की घोषणा, 
पंडित नेहरू के अन्त;कालीन सरकार के निर्माण तथा कांग्रेस, लीग और सिक्खों 
के प्रतिनिधियों की लन्दन-यात्रा तथा आग्ल प्रधानमन्त्री की दिसम्बर की 
घोषणा आदि का भली भाँति वर्णन करे। राजनीति शास्त्र तथा इतिहास 
का सम्बन्ध इतना निकट है जैसा कि सीले (५८८।८७) ने कहा है “राजनीति 
उस समय तक दूषित है जब तक कि इतिहास के योग से उसे उदार नहीं 
बनाया जाता ओर इतिहास केवल-मात्र साहित्य रह जाता है जब वह राज* 
नीति से अपना सस्वन्ध-विच्छेद कर देता है ।? ("९०४८8 ३8 एपॉ- 
हुवा: जा९0 700 [9९725९6 9ए 75007फ% बाते 8009 
ई8( ९8 77680 गरषा& 0९४7४:प7/९ ए९० ४ 405८5 88६ 
ए 77 7६007 ६४0 90608.) * 
(३) इतिहास तथा राजनीति-शास्त्र में अन्तर-- 
परन्तु इस सबका यह अर्थ नहीं कि राजनीति शास्त्र इतिहास के दर का 
भिखारी है। और न ही इसका यह अर्थ है, जैसा कि फ्रीमैन (५2९॥7७70) 
ने कहा है, कि “इतिहास भूतकाल की सम्पूर्ण राजनीति ही है और राज- 
नीति ही वर्तमान इतिहास है।” (४५8]] 986079 48 988: .0[- 
परटड थाएं. था एछणीधंटडइ 485 [7९5७६ ि5६8079?, ) 
इतिहास घटनाओं का संकलन है और ये घटनायें युद्धों, विद्रोहों, सैन्य- 
आक्रमणों, "आर्थिक संकटों तथा धर्म अथवा समाज आदि में परिवर्तनों से 
सम्बन्धित हो सकती हैं । इतिहास की सभी घटनाएँ राजनीति शास्त्र के 
काम की नहीं होतीं। राजनीति-शास्त्र के विद्यार्थी का प्रमुख सम्बन्ध राज- 
'मैतिक संस्थाओं के इतिहास तथा उन तथ्यों से होता है जिनका कि प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के अ्रध्ययन पर प्रभाव पड़े | राजनीति-शास्त्र 
इतिहास -में से कुछ सत्यों को चुन लेता है। हमारा १६८८ की इंग्लैंड 
की महान-कान्ति ((5]0770प8 रि९ए०एशं०7) से उतना सम्बन्ध नहीं 
है जितना ' कि उस देश में वेधानिक राजतन्त्र (८णगडधाप्परा।णानों 


श्र 


“अत 


](०गशा ८ ) के श्रीगणेश की घटना से तथा उत्तरदायी सरकार के 
प्रासभ से है। हमारा वर्तमान युद्ध तथा उसमें भाग लेने वाली शक्तियों 
की नीति से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । हमारा उद्देश्य इस बात का अध्ययन 
करना है कि कया गत महायुद्ध जिसका पारम्म ३ सितम्बर, १६३६ को 
हुआ था वास्तव में तानाशादी के विदद्ध प्रजातन्त्र का युद्ध जी पवित्र, 
नहीं । हमारा इस वात से भी वहुत सम्बन्ध हैं. कि युद्ध के बाद विश्व का 
राजनैतिक संगठन कैसा होगा | ह पु 
(४) राजनीति-शास्त्र हमारे आगे आदश भी रखता है-- 

एक बात यह थी ध्यान देने योग्य है कि इतिहास केवलमात्र वगुना त्मक 
हे, वह रचनात्मक नहीं | वह भूतकालीन प्रटनाश्रों का जेसे वे घटी थीं 
वर्णन कर देता है बिना किसी वात के “क्या होना चाहिए” पर विचार 
किये हुए. । परन्तु राजनीति शास्त्र केवल यही अ्रध्ययन नहीं करता कि कल 
(बीता हुआ) राज्य कैसा था, थ्राज वह कैसा है वरन्‌ यह भी करता है कि 
आने वाले कल को वह केसा होंगा। अस्तु राजनीति शाल्न का अध्ययन 
नैतिक भी हो जाता है। वह उन नैतिक सिद्धान्तों का वर्णन हो जाता है 
जिन्हें किसी राज्य के जीवन का निर्देशन करना चाहिए | 

अस्तु, हमारा निष्कर्ष यह है कि यद्यपि राजनीतिशाह्न के उचित 
थ्रध्ययन के लिए इतिहास की शिक्षायें लाभप्रद हैं, परन्तु इतिहास पर 
बहुत अधिक जोर देने से हमारा विज्ञान पंगु हो जायगा | ये दोनों विज्ञान 
प्रथक्‌ इथक्‌ हैं फिर भी इतने एक-दूसरे से मिले हुए हैं कि लीकॉक 
(॥2८०८०८८) के शब्दों में “इतिहास का कुछ भाग राजनीति शाल्ल का 
अंग है, और उनके विषय-क्षेत्र का दायर एक-दूसरे को ढकता अथवा 
लांधता रहता है क्योंकि कुछ भाग दोनों का एक ही है |? (४5०९ 
छ ॥750079 5 ?०४:7४ रण ?7गाप्तंटर्ण 5$ल९ा८९, ४१९ लंए्टी९ 
0 शंए ८0700९/६5 ठ0एथॉवए७9798 बा 27९४ टएटीइ०टते 
फए ९३०१०? 
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$लांटए०2 छा सिटाणारट३ 2? िंडटप्डड 747 एए0ी0- 
एव 455प९६४ छिा ९ 7725९7४ 089 872 ९६६८7४:४।५ए 
€2८070फ्ञांट 4855प65. 
(5879, +939, 933; 8077799, 94], 9372, 936: 
(४८०८८४, 933. 702८८४ 7935: ॥779६6709 940: 
>7प्रए9० 494, 938.) 
राजनीति शास्त्र का अर्थ-शात्त्र से क्या सम्बन्ध है ? वर्तमान समय की 
जो राजनैतिक समस्‍यायें हैं वे मूलतः आर्थिक समस्‍यायें हैं? इस कथन की 
व्याख्या कीजिए ) 
- 37995- 
(१) अ्थ-शास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अंग-- 
कुछ समय पूर्व तक अरथंशाश्न को राज्य के सामान्य विज्ञान (राजनीति- 
शास्त्र) की एक शाखा माना जाता था । पूर्वकाल में ग्रीक लोग उसे “राज- 
नैतिक अ्रथशात्र” (८0०0]8८४ं 7८०7००५४?) कहा करते थे और 
उसकी परिभापा “वह कला जो राज्य के लिए राजस्व ([२८ए९८॥८९) 
जुटाती है? कहकर देते थे। सर जेम्स स्टीवार ( 87% ]४77०5 5+$€- 
तक ५ ८. हद में कमखर्ची ५ वही 
ए7ए ).ने कहा हे कि “जो महत्व कुटम्ब में कमखर्ची का हे वही 
महत्त्व राज्य में राजनैतिक अर्थशास्त्र का है |? (५०]॥४४ ९८००००7ए 
$8 47 796९ गए, ए०हांटशो €८07070ए 758 770 6 
5080८. ..”?). आडम स्मिथ (2 68770 97770) ने भी अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक /[#द॒प्रा।ए 47९00 ६76 उरिशवापार बा70तवे॑ 2टघ5९४ ०0 
६3९ ५7८४]६॥ 0 )ए४४४०75”? में “राजनैतिक अर्थशास्त्र” के दो 
मुख्य उद्दे श्यों का उल्लेख किया है--(१) जनता के लिए पर्यात राजस्व 
अथवा निर्वाह-साधन जुटाना, ओर (२) राज्य को जनसेवा के लिए पर्याप्त 
राजस्व प्रदान करना । “राजनेतिक अर्थशास्त्र”, उसने कहा है, “जनता तथा 
सर्वोच्च शासक को समृद्ध बनाने का प्रयल करता है |”? 
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(२) अर्थशास्त्र एक प्रथक विज्ञान है-- 
परन्तु श्राधुनिक लेखक इस धारणा से समहत नहीं हैँ । उनका विचार 
है कि अर्थशास्त्र स्वयं एक एथक्‌ शाल्ष हैं। डा० माशल ( [27 
]४४7७॥8]]) के मतानुसार वह “जीवन के साधारण व्यापार में मनुष्य का 
ध्ययन है |? वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का निरीक्षण 
करता है जो कि अच्छे जीवन की झ्रावश्यकताओं को जुटगने ओर उनके 
सदुपयोग से सम्बन्धित है। संक्षेप में, अथंशास्त्र घन अ्रथवा अथ का 
ध्ययन है जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हे। वह इसे 
यह बताता है कि मनुष्य कैसे धन को कशाता है ओर कैसे उसे ख्च करता 
है। इसके श्रन्तर्गत धारणा, उत्पादन, विनिमय एवं विभाजन--चार 
विभाग जो कि अशशास्त्र के अध्ययन के ज्ेत्र की पूण करते इ--्म्मि- 
लित हैं | | 
(३) राजनीति-शास्त्र और अर्थ-शास्त्र एक-दूसरे के सहायक हैं-- 
इसके पृथक अध्ययन के बावजूद भी इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं 
है कि राजनीति-शास्र और झर्थ-शात्य एक-दूसरे के सहायक हैं। दोनों 
शाह्लों में मजुष्य सामान्य इकाई है ओर मनुष्य के हित के लिए ही इनमें 
से प्रत्येक शाज्ञ प्रयत्व करता है । असस्‍्तु, दोनों विपयों के अध्ययन का एक 
ही सामान्य लक्ष्य है। आर्थिक योजनायें उसी अवस्था में कार्यान्धित की 
जा सकती हैं जब कि समाज में शान्ति ओर सुब्यवस्था हो | राज्य का यह 
एक आवश्यक लक्षण है कि वह अपने निवासियों को आन्तरिक शान्ति और 
बाह्य सुरक्षा प्रदान करे | 
परन्तु कोई भी राज्य केवल पुलिस-राज्य नहीं रह सकता | उसे इस 
बात का भरसक प्रयत्त करना चाहिए कि ऐसा वातावरण उत्पन्त हो सके 
जिसमें मलुष्य अपना सर्वोत्तम जीवन व्यतीत कर सके | राज्य को इस बात 
का ध्यान रखना पड़ता है कि मनुष्य किन-किन वस्तुओं का उपयोग करता है। 
वह जनता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है क्योंकि जनता ही राज्य का 
स्वास्थ्य अथवा स्वस्व हैं। राज्य अपने कानूनों द्वारा किन्हीं भी वस्तुओं 


रे 
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: के प्रयोग पर नियन्त्रण लगा सकता हैं अथवा उनका पूर्ण निषेध कर सकता 


है जो कि जनता के स्वास्थ्य के लिए. हानिकारक हैं। शराब तथा अन्य 
नशीली वस्तुओं का प्रयोग या तो नियन्त्रित रहता हे या पूर्णतया निषिद्ध 
होता हैं | राज्य का यह भी कतव्य हे कि वह यह देखे कि सब लोगों को 
उनकी आवश्यकता की बस्तुएँ प्राप्त हों जाती है, विशेषकर संकटकालीन 
परिस्थितियों में | मूल्य-नियन्त्रण तथा राशनिंग व्यवस्था जिनका प्रयोग 
श्रभी हाल में हुआ है इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसी ग्रकार राज्य को 
भी देखना होता है कि वस्तुओं का उत्पादन किस तरह होता है-- 
उत्पादन की परिस्थितियाँ तथा विधि दोनों | उत्पादन की तरह यह समस्या 
केवल देशीय ही नहीं है| प्रत्येक देश को कुछ वस्तुओं का आयात तथा कुछ 
का निर्यात करना होता है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में है कि वह यह 
निर्णय करे कि कोई देश “स्वृतन्त्र व्यापारिक देश? ( 7+९९४-६:४०778 
८०प्राा८7४ ) रहे अथवा “रक्षितः ( ?70£2८४०४४४६६ ) | 
एक वस्तु का उत्पादक दूसरी वस्तु का उपमोक्तां होता है। इससे 
विनिमय के अध्ययन की आवश्यकता होती है । इस विनिमय का माध्यम 
“न है और वही मूल्य का माप भी है| राज्य का यह कार्य है कि वह सुद्रा 
लवाये ओर आवश्यकतानुसार उसकी पूर्ति कागज़ के नोट चलाकर करे। 
जनता के हाथ में जो कुल धन होता है उससे मूल्यों के परिवर्तन का अन्दाज 
होता है। अस्तु, यह देखना राज्य का काम है कि एक समय में कितना 
धन प्रयोग के लिए प्रसारित किया जाय कि मलयों में मयानक कमी अथवा 
बढ़ती न हो जाय | बैंक कर्ज प्रदान करते हें ओर वे ही जनता के बचाये 
हुए. धन को संचित रखते हैँं। प्रत्येक राज्य की आर्थिक समृद्धि वहाँ की 
वक्िंग प्रणाली के संगठन की सुव्यवस्था पर निमर रहती है| राज्य का 
यह कतेंव्य हैं कि वह उनके कार्यों का आवश्यक कानूनों द्वारा नियन्त्रण करे | 
आधुनिक काल की सबसे कठिन समस्या वितरण अथवा विभाजन की 
है। अथ-शात्र में “विभाजन” ([)5घ79प८ं०॥) शीर्षक के अन्तर्गत 
हम यह अध्ययन करते हैं कि जमीदार, मज़दर, पू जीपति एजं संगठनकरता 


रड 


के विरुद्ध प्रेजातन्त्र का युद्ध कहा जाता था | परन्तु यद्धि हम तनिक गहराई 
से सोचें तो हमें ज्ञात होगा कि वह युद्ध हिटलर की योरप पर आर्थिक 
प्रभुत्व जमाने की इच्छा के विरुद्ध था) जमनी में नाज़ीवाद का उदय वहाँ 
की आर्थिक दुदंशा के कारण हुआ | लीग आफ नेशन्स ( 7,९४80९ 
0 ०४०05 ) की असफलता का कारण भी उस आर्थिक अकेलेपन 
की नीति तथा आर्थिक राष्ट्रीयता है जिसको कि प्रत्येक देश अपनाए हुए, 
था। इंग्लैंड की मारत को आज़ाद न करने की इच्छा का कारण भी 
आर्थिक लाभ था न कि राजनैतिक उपयोग। युद्ध के बाद अब पुनर्निर्माण 
की जो समस्‍यायें विश्व के सम्मुख हैं वे भी प्रत्येक दृष्टिकोण से आर्थिक 
समस्‍यायें हैं । 

आज की राजनीति के जो ज्वलन्त प्रश्न हें--उद्योगों पर सरकार का 
नियन्त्रण, राज्य का उद्योग से सम्बन्ध, पूजी तथा श्रम के प्रति उसका 
भुकाव--वे सव मूलतः थार्थिक प्रश्व हैं। राजनैतिक प्रजातन्त्र के लिए. 
पहले आर्थिक प्रजातन्त्र का होना आवश्यक है? के नारे ने सब देशों के वर्त- 
मान राजनैतिक संगठन को आमूल परिवर्तित कर दिया है। यह मी कहना 
अ्त्युक्ति न होगी कि सरकार के शासन का सम्पूर्ण सिद्धान्त ही बहुत अंशों 
में आर्थिक है । 

(2, 7... 2€5८०४०६४ ६786 #९ॉ३४८००75 णएा 7076३ 
50९0०९ ए४00 ि77९8 9700 580टा008ए- 
- (8879, [939, 933; 8077०४, 494, 4937, 

936; (०८घ८६७, 4933; 902९८८४, 4935; 9४/६798, 

4940; ?णां40, 4944, 938 ) 

राजनीति-शासत्र का नीति-शासत्र तथा समाज-शात््र से सम्बन्ध बताइए | 
हित5ड- - 

बहुत से सामाजिक-शाल्लों के अध्ययन का विपय मनुष्य है जैसे अर्थ 
शात्र, इतिहास, राजनीति-शास्र, नीति-शाखत्र, समाज-शात्र आदि | ये सब 
शास्त्र मनुष्य का अध्ययन भिन्न-मिन्न दृष्टिकोण से करते हैं | अस्तु स्वमावतः 
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प्रकार नीति-शास्त्र एक आदर्श राजनैतिक व्यवस्था की प्रेरणा दे. सकता है 
जिसका आधार “जीओ और जीने दों? (/]४ए७ 27 4९४ #ए७”) 
का सिद्धान्त होगा। लीग ऑफ नेशन्स की असफलता तथा आज की 
कोरिया समस्या (६0%८४॥ ८7755) ने यह स्पष्ट कर दिया हैं कि नैतिक 
सिद्धान्तों पर आधारित राजनीति हो से विश्व-संघ का स्वप्न फलीमूत हो 
सकता है | संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि नीति-शाह्न राजनीति-शास्त्र 
को उत्तम विचारधाराशों और “स्वस्थ होना चाहिए” ( “९४१४ 
०प९३४ ६० 9७?) की प्रेरणा दे सकता है| 

(२) नाग़रिक राज्य का निर्माण करते हैं । किसी देश में जैसे नागरिक 
हंगे वैसे ही राज्य, सरकार तथा शासन होंगे। एक प्रगतिशील राजनैतिक 
संगठन के लिए हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो कतंव्य को कतंव्य 
के हेतु प्रेम करते हों ओर जिनको उद्दे श्य की सचाई ओर इच्छा शक्ति से 
प्रेरणा मिलती हो। ऐसे मनुष्य अपनी विचार-धारा में मूलतः नेतिक होते 
हैं । इस प्रकार राजनीति-शास्त्र को स्वस्थ नागरिकों के लिए. नीति-शास्त्र 
पर निर्भर रहना पड़ता है क्‍योंकि ऐसे नागरिक ही राज्य को स्वस्थ, समृद्ध 
और प्रगतिशील वना सकते हैं । 

इन दो विषयों का सम्बन्ध इतना निकट है कि किसी समय राजनीति- 
शास्त्र और नीतिशास्त्र को एक ही समझा जाता था। श्ररस्‍्तू (78- 
£0/९) ने केवल आंशिक रूप में ही राजनीति-शास्त्र को नीति-शास्त्र 
से पृथक किया था। इस काय की पूर्ति मेकयावैली ()४(४८४४४४०८४) 
ने की । लेकिन फिर भी थ्राज भी ये दोनों विषय एक-दूसरे से वहुत निकट- 
तथा सम्बन्धित हैं, यदि निष्पक्ष होकर देखा जाय | हमारे पूज्य देशभक्त- 
राजनीतिज्ञ महात्मा गान्धी की महानता इसी में है कि उन्होंने राजनीति 
और नीति-शास्त्र में समन्वय स्थापित किया अथवा यों कहिए. कि राजनीति 
में नैतिकता का पुट दिया | यह सत्य ही है कि नीतिशास्त्र से च्युत राजनीति- 
शास्त्र अत्यन्त गुण-वोधक (४05:72८0) और संकीण है ओर यह निश्चय 
हैं कि वह “शक्ति-राजनीति” (90ए८7-००॥४८७) के स्वा्थ-लाम 


हब 


रद 


प्रकार नीति-शास्त्र एक आदर्श राजनैतिक व्यवस्था की प्रेरणा दे सकता है 
जिसका आधार “जीओ ओर जीने दो”? (गाए 7१0 6६ #ए९?) 
का सिद्धान्त होगा। लीग ऑफ नेशन्स की असफलता तथा आज की 
कोरिया समस्या (07९४7 ८7785) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नैतिक 
सिद्धान्तों पर आधारित राजनीति ही से विश्व-संघ का स्वप्न फलीभूत हो 
सकता है । संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि नीति-शात्न राजनीति-शास्त्र 
को उत्तम विचारधाराशों और “स्वस्थ होना चाहिए”? ( “]९४]६७ए 
0०ए६४१६ ६० 9७?) की प्रेरणा दे सकता है। 

(२) नाग़रिक राज्य का निर्माण करते हैं । किसी देश में जैसे नागरिक 
होंगे वैसे ही राज्य, सरकार तथा शासन होंगे। एक प्रगतिशील राजनैतिक 
संगठन के लिए हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता हैं जो कतंव्य को कतंव्य 
के हेतु प्रेम करते हों और जिनको उद्देश्य की सचाई ओर इच्छा शक्ति से 
प्रेरणा मिलती हो । ऐसे मनुष्य अपनी विचार-धारा में मूलतः नेतिक होते 
हैं। इस प्रकार राजनीति-शास्त्र को स्वस्थ नागरिकों के लिए. नीति-शास्त्र 
पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि ऐसे नागरिक ही राज्य को स्वस्थ, समृद्ध 
ओर प्रगतिशील वना सकते हैं । 

इन दो विषयों का सम्बन्ध इतना निकट है कि किसी समय राजनीति- 
शास्त्र ओर नीतिशास्त्र को एक ही समझा जाता था। शअरस्तू (078- 
८0:०) ने-केवल आंशिक रूप में ही राजनीति-शास्त्र को नीति-शास्त्र 
से पृथक किया था | इस काय की पूर्ति मेकबाबैली (]/(७८॥8ए८) 
ने की । लेकिन फिर भी आज भी ये दोनों विषय एक-दूसरे से बहुत निकट- 
तथा सम्बन्धित हैँ, यदि निष्पक्ष होकर देखा जाय । हमारे पृज्य देशभक्त- 
राजनीतिश महात्मा गान्धी की महानता इसी में है कि उन्होंने राजनीति 
ओर नाति-शास्त्र में समन्वय स्थापित किया अथवा यों कहिए. कि राजनीति 
में नैतिकता का पुट दिया | यह सत्य ही है कि नीतिशास्त्र से च्युत राजनीति- 
शास्त्र अत्यन्त गुण-बोधक (७05072८८) और संकीण है और यह निश्चय 
हैं कि वह “शक्ति-राजननीति? (क0एशा-7००ध८७) के स्वार्थ-लाभ 


र६ 


प्रकार. नीति-शास्त्र एक आदश्श राजनैतिक व्यवस्था की प्रेरणा दे सकता हैं 
जिसका आधार “जीओ ओर जीने दों” (/]ए७ 70 2६ ए८९) 
का: सिद्धान्त होगा । लीग ऑफ नेशन्स की असफलता तथा आज की 
कोरिया समस्या (]707९४॥ ८४४&5) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नैतिक 
सिद्धान्तों पर आधारित राजनीति ही से विश्व-संघ का स्वप्न फलीभूत हो 
सकता है | संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि नीति-शाप्ल राजनीति-शास्त्र 
को उत्तम विचारधाराओ्ों और “स्वस्थ होना चाहिए” ( “|6७६५ए 
0प8६ ६0 5७?) की प्रेरणा दे सकता है। 

(२) नाग़रिक राज्य का निर्माण करते हैं । किसी देश में जैसे नागरिक 
होंगे वैसे ही राज्य, सरकार तथा शासन होंगे। एक प्रगतिशील राजनैतिक 
संगठन के लिए हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो कतंव्य को कर्तव्य 

के हेतु प्रेम करते हों और जिनको उद्देश्य की सचाई और इच्छा शक्ति से 
प्रेरणा मिलती हो । ऐसे मनुष्य अपनी विचार-घारा में मूलतः नेतिक होते 
हैं। इस प्रकार राजनीति-शास्त्र को स्वस्थ नागरिकों के लिए. नीति-शास्त्र 

' पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि ऐसे नागरिक ही राज्य को स्वस्थ, समृद्ध 
और प्रगतिशील बना सकते हैं । 

इन दो विषयों का सम्बन्ध इतवा निकट है कि किसी समय राजनीति- 

शास्त्र ओर नीतिशास्त्र को एक ही समझा जाता था | श्ररस्तू (778- 

£#0/6) ने.केवल आंशिक रूप में ही राजनीति-शास्त्र को नीति-शास्त्र 
| से प्रथक किया था| इस काय की पूर्ति मैकयाबैली ()/(8८॥789०) 
“ने की.। लेकिन फिर भी आज भी ये दोनों विषय एक-दूसरे से बहुत निकट- 
'तथा सम्बन्धित हैं, यदि निष्षक्ष होकर देखा जाय | हमारे पूज्य देशभक्त- 
. राजनीतिज्ञ महात्मा गान्धी की महानता इसी में है कि उन्होंने राजनीति 
> ओर नीति-शास्त्र मैं समन्वय स्थापित किया अथवा यों कहिए. कि राजनीति 
"में नैतिकता का पुट दिया। यह सत्य ही है कि नीतिशास्त्र से च्युत राजनीति- 
' शास्त्र अत्यन्त गुण-वोधक (४55:79८८) और संकी् है और यह निश्चय 
* हैं कि वेह “शंक्ति-राजनीति? (90७८7-००॥६०७) के स्वा्थ-लाम 
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राजनीति-शास्त्र मनोविज्ञान, कानून तथा भूगोल से किस प्रकार सम्बन्धित 
है ! राजनीति-शास्त्र के सिद्धान्तों को समझने के लिए वे किस प्रकार सहा- 
यक है यह सममाइये | | 
7 ९५ मे 

एक बाह्य दशक को यह विचार मले ही विचित्र जँचे कि राजनीति- 
शास्त्र मनोविज्ञान, कानून तथा भूगोल से सम्बन्धित हो सकता है क्योंकि वे 
सर्वथा प्रथक्‌ विपय हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि वे राजवीति-शास्त्र से 
बहुत निकट्तया सम्बन्धित हैं और उसके सिद्धान्तों को भली प्रकार समझने 
में चहुत सहायक हैं इसका कारण यह है कि इस अन्‍्योन्याश्रित जगत में 
किसी भी वस्तु के लिए यह सम्मव नहीं है कि यह अपना सर्वथा प्रथक 
एवं एकाकी अस्तिःव रख सके | प्रत्येक वस्तु का जिसका संसार में अ्रस्तित्व 
है, श्रन्य वस्तुओं से थोड़ा बहुत सम्बन्ध होता ही है--प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष | अस्तु हमें अब इस बात की जाँच करनी चाहिए कि राजनीति- 
शास्त्र मनोविज्ञान, कानून तथा भूगोल से किस प्रकार सम्बन्धित है ओर ये 
विपय उसके सिद्धान्तों को समझने में किस प्रकार सहायक हैं। निम्न 
विवेचना से यह मली प्रकार स्पष्ट हो जायेगा। 

(१)--राजनी ति-शास्त्र तथा मनोविज्ञान:-- 

पहले हम मनोविज्ञान को लेंगे । मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य 

के मस्तिष्क के कार्यों एवं कार्यकरण का श्रध्यवन करता है और इसलिए 

वह राजनीति-शात्र से बहुत निकटतया सम्बन्धित है | राजनीति-शास्त्र राज्य, 
जो कि एक मानवीय समुदाय हैं, की उत्पत्ति, संगठन एवं कार्यकरण का 
अध्ययन करता है । मानवीय समुदाय अथवा ससस्‍्थायें मूलरूप से मस्तिष्क 
को उपज हैं । उनको समझने के लिए मस्तिष्क के कार्यकरण को सममना 


की पतनावस्था को पहुँच जायगी | 
(२)-राजनीतिशास्त्र ओर समाजशास्त्र:-- ह 

समाज-शाल्त सम्पूर्ण समाज का सामान्य शास्प | | यह ध्यक्तियों है 
समूह? ( '887९88४९ ० स#तएंतेएवा5? ) कै रूप में समाज का 
वैज्ञानिक अध्ययन करता है | राज्य, जोकि राजमीनि-शारर के प्यप्ययन का 
विपय है, स्वयं ही समाज का एड स्वरूप है | पस्तु राइनीति-शारर का 
समाज-शात््र से बहुत निकट सम्बन्ध स्थापित करना होगा। इस दो विकानों 
के निकट सम्बन्ध को गिडिंग (300ागए) मे नदुत मुखर शहरों में व्यक्त 
किया है ; “जिन मनुष्यों ने समाज-शान्र के गलसूत सिद्धान्त नी पढ़े है 
उन्हें राज्य का विज्ञान पढ़ाना उसी प्रकार है जिस प्रकार एक एमे व्यक्ति को 
खगोल विद्या अ्रथवा थर्मशियनेमिक्स पटाना मिसमे न्यूटन के गति के कानून 
न पढ़े हों ।? ("० ६८४८॥ धा८ ६९07५ ० 6 5६80८ ६0 
घाशा ज0 ॥8ए९ प0६6. सशापहते ९ (75४ एाप८॥९5 
णए $620089, 45 #8९ प्थ्त्टांत्राह 3500707% 0 
पधााठ-वैजाशा05६ ६0 पाला 0 वि्वएट 00 6व- 
९वें ए॥९ वि९छपणांशा [7५७8 0 7000077?) राजन॑तिक 
'संगठन स्वयं ही सामाजिक संगठन का एक अंग है । राजनैतिक संगठन के 
“अध्ययन होने के नाते राजनीति-शाह्ष को समाज-शाल्र की सहायता लेनी 
पड़ती है जो कि मूलतः सामाजिक संगठन का अध्ययन है| 

किन्तु फिर भी यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों शारहों का 
विपयक्षेत्र मिन्‍न है। समान-शात्र का सम्बस्ध समाज के दर पहलू से 
जब कि राजनीति-शास्त्र केबल उसका एक हो पहलू से अध्ययन करता है 
“समान एक राजनैतिक संगठन के रूप में | इस प्रकार राजनीति-शास्म 
का क्ेत्र समाज-शास्त्र की अपेक्षा बहुत संकीर्स है यद्यपि इनमें से प्रथम दसरे 
की अपेक्षा राजनैतिक संगठनों का बहुत विस्तृत अध्ययन करता है । यह 
कहना चहुत अनुचित नहीं है कि राजनीति-शास्त्र समाड-शास्त्र का 
शिशु है। 


सिर 
छ्‌ 
हे 
। 
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राजनीति-शास्त्र मनोविज्ञान, कानून तथा भूगोल से किस प्रकार सम्बन्धित 
है ! राजनीति-शास्त्र के सिद्धान्तों को समझने के लिए वे किस प्रकार सहा- 
यक है यह सममाइये । 

095. 

एक बाह्य दर्शक को यह विचार भले ही विचित्र जैंचे कि राजनीति- 
शास्त्र मनोविज्ञान, कानून तथा भूगोल से सम्बन्धित हो सकता है क्योंकि वे 
सर्वथा प्रथक्‌ विषय हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि वे राजनीति-शास्त्र से 
बहुत निकट्तया सम्बन्धित हैं ओर उसके सिद्धान्तों को भली प्रकार समभने 
में बहुत सहायक हैं इसका कारण यह है कि इस असन्‍्योन्याश्रित जगत में 
किसी भी वस्तु के लिए यद्द सम्भव नहीं है कि यह अपना सर्वथा प्रथक 
एवं एकाकी अस्तिःव रख सके | प्रत्येक वस्तु का जिसका संसार में अस्तित्व 
है, श्रन्य वस्तुओं से थोड़ा वहुत सम्बन्ध होता ही है--प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष | अस्तु हमें अब इस बात की जाँच करनी चाहिए कि राजनीति- 
शास्त्र मनोविज्ञान, कानून तथा भूगोल से किस प्रकार सम्बन्धित है और ये 
विषय उसके सिद्धान्तों को समझने में किस प्रकार सहायक हैं। निम्न 
विवेचना से यह मली प्रकार स्पष्ट हो जायेगा । 

(१)--राजनी ति-शास्त्र तथा मनोविज्ञान:-- 

पहले हम मनोविज्ञान को लेंगें। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य 
के मस्तिष्क के कार्यों एवं कार्यकरण का अध्ययन करता हैं और इसलिए, 
वह राजनीति-शात्र से वहुत निकटतया सम्बन्धित है| राजनीति-शास्त्र राज्य, 
जो कि एक मानवीय समुदाय हैं, की उत्पत्ति, संगठन एवं कार्यकरण का 
अध्ययन करता है। मानवीय समुदाय अथवा स स्थायें मूलरूप से मस्तिष्क 
की उपज हैं | उनको समझने के लिए, मस्तिष्क के कार्यकरण को सममला 


श्र 


अत्यन्त आवश्यक है। इस वात को लगभग सभी श्राधुनिक लेखकों ने 
स्वीकार कर लिया दे और वे मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के 
हर भाग पर मनोवैशनिक विधियों के प्रयोग करने का प्रथल कर रदे ४ । 
जैसा कि बाकर ( 37८7 ) ने कहा हैं 'मानवोय क्रियाओं की परदेलियों 


हल 


को सुलमाने के लिए. मनोवैज्ञानिक झूँजी का प्रयोग श्राजकल एक स्वाज 
बन गया है। यदि हमारे पृर्वत जीव-वैज्ञानिक ढंग से क्चार कस्ते थे तो हम 
मनोवेशानिक ढंग से विचार करते |? ( "[]6 0ए08007 ० ४ 
ए98ए9८279008८8! टघल ४0 ६९ एविवीर 06 पप्रावा 8९ 
एए 488 ॥76९त छ९८छाा2 8 9507 ०0 ४0 089. 
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959० 7र्ण 80८०9.”) मनोवैज्ञनिक प्रवेश विधि पर दिए जाने वाले इस 
जोर का बहुत महत्व है। हम अपने राजनीति-शास्त्र के झ्ध्यवत में उस 
समय तक बहुत गहरे नहीं पहुँच सकते जब तक कि हम यह न जान लें : 
मनुष्य व्यक्तिगत स्थिति में तथा समाज के सदस्यों की स्थिति में किस तरह 
का व्यवहार करते हैं जब कि वे विभिन्‍न प्रकार की उत्तेजनाओं के वशीमृत 
होते हैं । यदि हम मानव व्यवहार को भली प्रकार समझना छाद्ते ऐँ तो 
हमें अ्रभ्यास ओर प्रदृत्ति, अनुकरण ओर अनुमति आदि का ज्ञान प्राप्त करना 
होगा | गानर के शब्दों में 'सरकार को टिकाऊ ओर वास्तव में लोकप्रिय 
होने के लिए. अपने अधीन व्यक्तियों के मानसिक विचारों श्रीर नतिक 
भावनाओं का प्रदशंन एवं व्यक्तीकरण करना चाहिए। अथवा सछेप में 
उसे जाति की मानसिक रचना के अनुकूल होना चाहिए ।? ((50ए८जा- 
फरष्ार ४0० 9९ 5००४ था ए2ट्थीए एछ0ए9पोौछए प्रापद: 
7८९८६ व ९ए597९85 ६१९ ग्रश्यांत 76९85 379व उठती 
5छ700ं)्रशा६8 एएा ए6४९८ एी0 87९ डपफरए८४ ६० 4६5 
8प6009:५ 7 89078 ६ शाप 96 पक व्ा05 छा) 
(46 प्राशाएवई ८णाधडधपं0ा) ०६ ६9९ 78८९.?) दंगाइयों के 
मनोविज्ञान को समझना लोकप्रिय आन्दोलनों तथा संगठनों का सामना करने 
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के लिए अत्यन्त आवश्यक है | इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति-शास्त्र 
के सिद्धान्तों को ठीक तरह समझने के लिए मनोविशन की जानकारी 
आवश्यक है । 
(२) राजनीति-शाखत्र तथा कानून-- 

अब -हम कानून पर आते हैं। राज्य एक सामाजिक दृष्टि-विषय 
( ?[9९१077०7०7 ) और कानूनी संस्था दोनों ही है और राज्य की 
पूर्ण व्याख्या के प्रयत्न में येदोनों ही पहलू आ जाने चाहियें | कानूनी दृष्टि 
से राज्य एक देहघारी है--इस अर्थ में कि वह अधिकारों ओर कतेव्यों का 
विषय है। वह किसी भी कानूनी न्यायालय में मुकदमा चला सकता है 
ओर उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है । अथवा इसे दूसरी परि- 
भाषा के रूप में कहें तो “वह एक नियम है जो कि ऐसे मलुष्यों से मिल 
कर बना है जो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और जिन्हें राज्य करने की 
मौलिक शक्ति प्राप्त है।? (2 [९४४ ८07907ब४07 ८079052वपं 
ए प्र वेठमांलोश्त पछ0ा 8 एाएंट्पॉडाः पशाएएए0फ 
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स्मृति ( [पाव597पए6८70८८ ) की परिभाषा इस प्रकार कर 
सकते हैं कि वह कानून का विज्ञान हैं। यद्यपि वस्तुतः वह राजनीति-शास्त्र 
का ही एक उपांग है फिर भी उसका अपने क्षेत्र के विस्तार तथा सांकेतिक 
( ॥९८४णांटबों ) प्रकृति के कारण एक पथक विषय के रूप में अध्ययन 
किया जाता हैं| वैधानिक कानून (()07806प्रट्॑0/र्क्षी (,8) राज्य 
के अंग, उनके एक-दूसरे से सस्वन्धों तथा राज्य के व्यक्ति से सम्बन्धों की 
व्याख्या करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून ( [7छपरकधंणानं 99 ) 
राज्यों के एक-दूसरे से सम्बन्धों का नियन्त्रण करता है | इस प्रकार इन दो 
विज्ञानों में बहुत-सी बातें सामान्य हैं और वे एक-दूसरे के अध्ययन में 
सहायक हैं | 
(३) राजनीति-शास्त्र तथा भूगोल-- 

अन्त में हम भूगोल पर आते हैं | मनुष्य पर उन भौतिक परिस्थितियों 


श्षे 


तथा भौगोलिक दशाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है जिनमें वह रहता 
 है। एक जाति के घरित्र, संस्थाओं और उन्नति पर जलवायु, स्थिति और 
: भौतिक आक्ृतियों का बहुत प्रभाव पड़ता है । अ्ररस्तू ( 27870६।० ) 
सब से पहला लेखक है जिसने सर्वप्रथम अपना भ्यान भूगोल का किसी 
जाति की राजनैतिक संस्थाओं एवं राष्ट्रीय चरित्र पर प्रमाव के प्रति आकर्षित 
किया । आधुनिक काल में जेदां ( 800॥9 ), रूसे ( [र०घ७४६९४७ ) 
तथा चकल ( 9८८०) ने भी इसी बात का प्रतिपादन किया था कि 
किसी देश की राजनैतिक दशाओं पर भूगोल का क्या प्रमात्र होता दे । इस 
प्रकार रूसो ने कहा है कि उष्ण जलबायु के लिए निरंकुश शासन बहुत 
स्वाभाविक है, शीत जलबायु के लिए. असम्यता और समशीतोष्ण जलबायु 
के लिए “आदर्श शासन प्रणाली? ( 70॥759 )। इसमें बहुत झुछ सत्य 
है। इस प्रकार भूगोल का ज्ञान किसी देश की राजनैतिक परिस्थितियों को सम- 
भने में सहायता करता हैं। इसलिए ये दोनों विषय एक-दूसरे के पूरक हूँ 
क्योंकि राजनीति-शास्त्र राज्य तथा सरकार का अध्ययन करता है और भौगो- 
लिक परिस्थितियाँ राजनैतिक संस्थाओं के स्वरूप का निर्धारण करती हैं । 

इस प्रकार हमने देख लिया कि तीनों विपय--मनोविज्ञन, कानून तथा 
भूगोल--राजनीति-शास्त्र के सिद्धान्तों को समझने के लिए पर्याप्त सामग्री 
प्रदान करते हैं | 

आधुनिक प्रवृत्ति विशाल जन-संख्या वाले राज्यों के पक्ष में हैं। राज्य 
के मनुष्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। हिटलर और मुस्तोलिनी तो उन 
दम्पतियों को राज्य की ओर से पुरस्कार देते थे जो एक निर्दिष्ट माध्यम से 
अधिक सन्तान उत्पन्न करते थे। रूस ने भी जन-संख्या की वृद्धि को प्रोत्सा- 
हन दिया है। लेकिन जन-संख्या का माप राज्य का कोई प्रमाण नहीं है | 
जन-संख्या में बढ़ोतरी अथवा कमी से कोई अन्तर नहीं पड़ता | इस 
सम्बन्ध में कोई भी सीमा-सैद्धान्तिक अथवा व्यवहारिक-निश्चित नहीं की 
जा सकती । फिर मी जन-संख्या इतनी होनी चाहिए, जिसमें एक शासक- 
वर्ग और एक शासित-बर्ग वन सकें और उनकी संख्या इतनी होनी चाहिये 
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जो राज्य के संगठन के सार को वहन कर सके | 
(२) प्रदेश-- 

प्रदेश राज्य का दूसरा भौतिक-तत्त्त है। एक जनता उस “समय तक 
राज्य नहीं हो सकती जब तक कि वह एक निश्चित प्रदेश पर कब्जा न 
किए हो । ख़ानाबदोश लोग जो एक जगह से दूसरी जगह रहते फिरते हैं 
राज्य का निर्माण नहीं करते | राज्य के निर्माण में प्रदेश एक अपरिहाय 
तस् है क्योंकि एक ही क्षेत्र मेँ निवास एकता और माईचारे की भावना 
उत्पन्न करने में बहुत सहायक तत््व है जिसके बिना राज्य का अस्तित्व 
सम्भव्न नहीं | 

जिस प्रकार जनसंख्या में उसी प्रकार प्रदेश के सम्बन्ध में कोई सीमा 
नहीं निर्दिष्ट की जा सकती । बड़े-बड़े राज्यों के साथ-साथ बहुत से छोटे- 
छोटे राज्य भी विद्यमान हैं । वैसे स्विट्जरलैंड अमेरिका की अपेक्षा बहुत 
छोटा है पर जहाँ तक उनके “राज्यत्व” (8६2/27000) का सम्बन्ध है 
उनमें कोई अन्तर नहीं | इस समय संसार में लगभग ७६ सुसंगठित राज्य 
हैं। सैन मैरिनों (50 )/(७7770) राज्य का छेत्रफल ३६ वर्ग मील है 
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का ३,७३८, ३६५ वर्ग मील । 

परन्तु एक राज्य के विस्तार का उसकी सुरक्षा, शक्ति एबं प्रमाव 
के प्रश्न से ही महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध नहीं है, वरन्‌ बहुत हृद तक उसकी 
सरकार के संगठन के स्वरूप एवं कार्यों से भी। छोटे-छोटे राज्य प्रायः 
प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र ([)76८६४ ॥02770८74८5) की विधियों के निकट- 
सम्पर्क में होते हैं । फिर एक अपेक्षाकृत छोटे राज्य में एकता ओर देश- 
भक्ति अधिक होती है और जनता की सम्पूर्ण शक्ति सामाजिक हित की इृद्धि 
करने में केन्द्रित रहती है। रूसो (२०७७६८७घ) के मतानुसार “सामाजिक 
स्थल जितना ही अधिक विस्तृत होगा उतना ही वह दुबल होगा।?? 
उसका निष्कर्ष था| कि एक छोटा राज्य वड़े राज्य की अपेक्षा अधिक शक्ति- 
शाली होंगा । अस्तु उसने एक सुशासित राज्य के लिए सीमा निर्दिष्ट करना 
उचित समझा | 


र्६्‌ 


इसके विपरीत छोटे-छोटे राज्य अपेक्षाकृत कम सुरक्षित होते ह। वे 
बड़े एवं अतिक्रमण करने वाले राज्यों के शिकार बन जाते हे । हिटलर 
ने कुछ ही समय में पोलेंड, जेकोस्लोवेकिया, डेन्माक, हॉलेंड और ब्रेल्नि- 
यम को जीत लिया था। ट्रीट्सके ([:2:8८07०) का मत था कि 
राज्य शक्ति है, इसलिए राज्य के लिए छोटा होना एक पाप हैं । श्राथिक 
दृष्टि से भी छोटे-छोटे राज्य अपने में पूर्ण अथवा उसके निकट नहीं होते । 
इस स्पर्धा-रत विश्व में छोटे-छोटे राज्यों की बहुतावत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के 
लिए घातक कही जाती है | 

प्रदेश के क्षेत्र अथवा विस्तार के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जा 
सकता है वह यह है कि उसे इतना विस्तृत होना चाहिए कि अपनी जन- 
संख्या का भार वहन कर सके। अर्थात्‌ उसकी आवश्यकता की वस्तुएँ 
उत्पन्न कर सके | यदि जन-संख्या ओर प्रदेश के मध्य कोई अनुपात नहीं 
है तो राज्य में वे सब्र कमज़ोरियाँ आ जायेंगी जो उन्नति के मार्ग में बाधक 
होती हैं | फिर भी यह नहीं भुला देना चाहिये कि किसी देश की महानता 
उसके विस्तार से नहीं मापी जा सकती । प्रदेश से सम्बन्धित श्रन्य बहुत से तत्व 
हैं जो महानता के लिए, उत्तरदायी हैं | प्रदेश की भौतिक-विशेषतायें, उसका 
जलवायु, प्राकृतिक साधन, मिट्टी की बनावट, जनता की बुद्धिमत्ता आदि 
बातें किसी देश की सामाजिक एवं राजनेतिक संस्थाओं के विकास पर बहुत 
प्रभाव डालती हैं। 
(३) संगठन अथवा सरकार - 

एक निश्चित प्रदेश पर वसी हुई जनता जिह्ाओं के निर्थंक विशाल 
भवन के समान ही होगी अधिक कुछ नहीं । जिस उद्देश्य के लिए वे 
एक साम्ताजिक इकाई के रूप में रहते हैं उसके लिए संगठन आवश्यक है | 
उसमें एक शासक-वर्ग और एक शासित-बंग होना चाहिए | सरकार 
राज्य का संगठन है, एकता का अंग है । वह यही साधन है जिसके द्वारा 
राज्य को इच्छा का व्यक्तीकरण-होता है । “वह जनता की सामान्य अथवा 
सवंसाधारुण इच्छा का केन्र है ।९ ( “गु६ १5 ६9०९ ई0८७७ ० ६7९ 


इऊ 


20्राग0फ ज्ञात 6 ६१7९ 9००7०? ) 
(४) प्रभुता-- 

राज्य की प्रभुता का यह मन्तव्य हें कि उसे आन्तरिक क्षेत्र में सर्वोच्च 
एवं बाह्य नियन्त्रण से उन्मुक्त होना चाहिए। एक ऐसा सम्प्रदाय जो 
आन्तरिक च्षेत्र में सर्वोच्च नहीं है और बाह्य नियन्त्रण से मुक्त नहीं हैं राज्य 
नहीं कहा जा सकता | आन्तरिक सर्वोच्चता से हमारा अर्थ यह है कि राज्य 
अपने क्षेत्र के अन्तर्गत व्यक्तियों एवं समुदायों पर कानून बनाने एवं उन्हें 
लागू करने का हकदार है। इन कानूनों की अवज्ञा करने वाले को शारीरिक 
दण्ड भोगना पड़ेगा | वाह्मतः इसका श्र्थ हे विदेशी नियन्त्रण से उन्मुक्ति । 
इस प्रकार राज्य की प्रशुता का आशय है राज्य का आन्तरिक क्षेत्र में सर्वोच्च 
होना और अन्य राज्यों से अपने सम्बन्धों में स्वृतन्त्र होना | 

(3 0, ऋरएछवां0 #टटप्र-8:९फ 6 प्राश्णांगरई़ 0 
62 5880९ 8ए०प (+0एशएशलछाए, बात दीडसाईपांडए 
#9९४णए९९7१३ ६7१९ ६ए0 पशापए708., ._ 
(.547978९व, 930; 80%875989ए 936; एपणञ[ंब्, 494 ) 

राज्यः तथा 'सरकारः का सही सही अर्थ समझकाइए और इन दो 
शब्दों का अन्तर भी स्पष्ट कीजिए | 
65. 

ऐसी अनेक श्रान्तियाँ हैं जिनका एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी “ 
को ध्यान रखना चाहिए | एक साधारण व्यक्ति के लिए. राज्यः ओर 'सर- 
कार! में कोई भेद नहीं होगा | इंग्लेंड के स्टुअट ( $६ए४7६ ) राजाओं 
का भी ऐसा ही विचार था। वे शासन करने वाले राजा ओर राज्य को 
एक ही समझा करते थे | फ्रांस के राजा चोदहवें लुई ( ],0पां5 हाए ) 
का यह कथन कि “में ही राज्य हूँ? (४५ 89 ६7० 5£2४६£०?) मी प्रायः 
सभी जानते हैं |: पर ये दो शब्द एक-दूसरे से बहुत भिन्न अथ वाले हैं । वे 
पर्यायवाची नहीं हैं. ओर बहुत मिन्‍न धारणाओं का पतिनिधिल करते 
राजनीति-शाज्न के बहुत से प्रश्न इन दो शब्दों के श्रन्तर के प्रस्वीकरण पर 


ही निर्भर हैं । 
१, सरकार-राज्य का एक अंग : 
राज्य सामान्य हित के लिए राजनेतिक रूप से संगठित व्यक्तियों का 
समूह है उसमें वे समी नागरिक सम्मिलित होते हैं. जो सामूहिक जीवन 
भाग लेते हैं । दसरी ओर सरकार राज्य का एक श्रावश्यक अंग हे | सरकार 
बह यन्त्र हैं जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्यों की ग्रातिं होती है। वह राज्य 
की कुल जनसंख्या का एक्क छोठा-सा भाग हे जिसे उसकी इच्छा को कार्य 
रूप में परिणत करने का कार्य सोपा गया हैं | इसलिए “राज्य! एक अदृश्य 
शब्द है जबकि 'सरकारः प्रत्यक्षतः ठोस । गानेर ((५४४707) के शब्दों में 
“सरकार उस साधन अथवा संगठन का सामूहिक नाम है जिसके द्वारा राज्य 
की इच्छा का निर्माण होता है, प्रकटीकरण होता है और उसकी प्रासि होती 
 ("एृप्न& 50ए८ए्गाधला 45 (7९ ००।९८४ए९८ 7977९ 
६07 ६96९ 388९0८ए, 779880098८ए, 07 0ाईथाग52007 
+&7700569 ज्ञ८) ६४0९ जी] ए ६९० 8६8६९ $5 [070प- 
[7:९०९, ९५7९5३९त 2१वें 7०४2९०१? ) 
२, प्रधान ओर प्रतिनिधि का अन्तर: 
चूँकि सरकार राज्य का साधन है वह एक प्रतिनिधि के नाते शक्ति का 
भोग करती है प्रधान के नाते नहीं । एक सर्वोच्च इकाई के नाते राज्य की 
शक्ति “मौलिक” है जबकि सरकार की शक्ति “प्रदत्त? है। सरकार सर्वोच्च 
नहीं है क्योंकि उसके पास जो शक्ति है वह राज्य द्वारा दी हुई है ओर जिसने 
उसे प्रदान किया है वह उसे वापिस भी ले सकता है । यह भेद भली प्रकार 
समझ लेना चाहिए, क्योंकि आधुनिक संसार की चहुत-सीं बुराइयाँ और 
तानाशाहों की ज्यादतियाँ इसी गड़बड़ी के कारण हैं । इन दोनों में एक 
आर महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि सरकार में जो परिवर्तन होते हैं वे राज्य 
के स्थायित्व और अस्तित्व पर कोई असर नहीं करते । 
३. कार्यकाल का अन्तर : 
राज्यों में स्थायित्व का शुश होता है यदि कोई राज्य दूसरी शक्ति द्वारा 


झ्े६ 


जीत नहीं लिया जाता अथवा उस राज्य की आबादी सबंथा लुप्त हो जाती 
है | पर! सरकार परिवर्तनशील है और सरकार के संगठन में परिवर्तन राज्य 
के अस्तित्व पर कोई असर नहीं करते | इंग्लैंड में राजा सरकार का अंग 
है। पर राजा की मृत्यु अथवा उसके गद्दी से हटाए जाने से राज्य का 
अस्तित्व नहीं मिट जाता । इंग्लैंड के संविधान की यह प्रसिद्ध यक्ति है कि 
“राजा मर गया है । राजा चिरायु हो |? ("एफ हफह 45 ते&ढवते ! 
[,078 ॥9€ ६४९ [08 ?) यदि श्री रूजवेल्ट ( [२००४८ए९८।४ ) 
अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन में श्री डयूई ( [029%९८४ ) दाता परा- 
ज्ित हो जाते उससे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यत्व पर कोई असर नहीं 


पड़ता | 


लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि राज्य ओर सरकार का यह 
सारा अन्तर केवल सैद्धान्तिक लाभ का है। राज्य का प्रत्येक काय जिसका 
हम पर असर पड़ता है सरकार का ही कार्य हे क्योंकि राज्य “अदृश्य” है 
ओर सरकार “ठोस” वस्तु । कानून जो कि राज्य की इच्छा व्यक्त करते हैं 
सरकार द्वारा ही बनाये तथा लागू किये जाते है.। जब सरकार द्वारा बनाए 
गए राज्य के कानून जनता द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाते अथवा जब सरकार 
कोई कठोर कदम उठाती है तब या तो विद्रोह द्वारा या वैधानिक विधियों 
द्वारा सरकार को बदल दिया जाता है। पर राज्य का उन्मूलन सम्भव 


, नहीं हैं । 


५३. , 95४४8पां5४१ 0९६४ए४९९७ 9॥80९, 900९४४, 
[४0६प्रध्र070 8706 05502%07. 

( ?णांब०, 3940, 946, 948; 8878, 942: 80- 
77709, 936: 8]8780590, 930 ) 

राज्य, समाज, संस्था एवं समुदाय में भेद स्पष्ट कीजिए । 
805 
(अर) राज्य ओर समाज:-- 

(१) सर्वशक्तिमान राज्य;--राज्य और समाज हो ऐसे शब्द 


/7%/: 


श्प 

ही निर्भर हैं । 
१. सरकार-राज्य का एक अंग : 

राज्य सामान्य हित के लिए राजनैतिक रूप से संगठित व्यक्तियों का 
समूह है उसमें वे सभी नागरिक सम्मिलित होते हैं. जो सामूहिक जीवन में 
भाग लेते हैँ । दूसरी ओर सरकार राज्य का एक झआ्रावश्यक अंग है | सरकार 
वह यन्त्र है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्यों की प्रासिं होती हे | वह राज्य 
की कुल जनसंख्या का एक छोठा-सा माग हे जिसे उसकी इच्छा को कार्य 
रूप में परिणत करने का कार्य सौंपा गया है| इसलिए 'राज्यः एक अदृश्य 
शब्द है जबकि 'सरकारः प्रत्यक्षतः ठोस | गानर ((59770९7) के शब्दों सें 
“सरकार उस साधन अथवा संगठन का सामूहिक नाम है जिसके द्वारा राज्य 
की इच्छा का निर्माण होता है, प्रकटीकरण होता है और उसकी प्राप्ति होती 
है।? (+गरप्न८ 50ए९एएणशात: 45 ४९ ८०6८४४ए९ 7877९ 
ई0ः ४6 88270८ए, ाग्ह्ठींइए728८ए, 070 0782यांट्र८00 
६770प९/ ग्रताट[ ६0९ जा! 0 ६४9९ 3६8६९ 8 ई0/ग्रप- 
67९९, ९>97255९० धाते 7८४४८९०?१? ) 
२. प्रधान और प्रतिनिधि का अन्तर: 

चे कि सरकार राज्य का साधन है वह एक प्रतिनिधि के नाते शक्ति का 
भोग करती हैं प्रधान के नाते नहीं । एक सर्वोच्च इकाई के नाते राज्य की 
शक्ति “मौलिक” हे जबकि सरकार की शक्ति “प्रदत्त? है। सरकार सर्वोच्च 
नहीं है क्योंकि उसके पास जो शक्ति हे वह राज्य द्वारा दी हुई है ओर जिसने 
उसे प्रदान किया है वह उसे वापिस मी ले सकता है। यह भेद मली प्रकार 
समझ लेना चाहिए क्योंकि आधुनिक संसार की चहुत-सी बुराइयाँ और 
तानाशाहों की ज्यादतियाँ इसी गड़बड़ी के कारण हैं। इन दोनों में एक 
और महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि सरकार में जो परिवर्तन होते हैं वे राज्य 
के स्थायित्व और अस्तित्व पर कोई असर नहीं करते । 
३. कार्यकाल का अन्तर 

राज्यों में स्थायित्व का गुण होता है यदि कोई राज्य दूसरी शक्ति द्वारा 


इ्ट्‌६ 


जीत नहीं लिया जाता अथवा उस राज्य की आबादी सवंथा लुप्त हो जाती 
है | परःसरकार परिवर्तनशील है ओर सरकार के संगठन में परिवतन राज्य 
के अस्तिल पर कोई असर नहीं करते । इश्ग्लेंड में राजा सरकार का अंग 
है। पर राजा की मृत्यु अ्रथवा उसके गद्दी से हटाएं जाने से राज्य का 
अस्तित्व नहीं मिट जाता । इंग्लैंड के संविधान की यह प्रसिद्ध उक्ति हे कि 
“राजा मर गया है। राजा चिरायु हो ।? (6 तह 38 वेंटवे ! 
],008 ॥०९ ४9७ [त08 ”) यदि श्री रूजवेल्ट ( २०082८ए९८१४ ) 
अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन में श्री ब्यई ( [227८४ ) द्वारा परा- 
जित हो जाते उससे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यत्व पर कोई असर नहीं 
पड़ता 

लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि राज्य और सरकार का यह 
सारा अन्तर केवल सैद्धान्तिक लाभ का है| राज्य का प्रत्येक कार्य जिसका 
हम पर असर पड़ता हैं सरकार का ही काय हैं क्योंकि राज्य “अद्श्य” हें 
आर सरकार “ठोस” वस्तु । कानून जो कि राज्य की इच्छा व्यक्त करते हैं 
सरकार द्वारा ही बनाये तथा लागू किये जाते है.) जब सरकार द्वारा बनाए 
गए राज्य के कानून जनता द्वारा स्वीकृत नहीं किए. जाते अथवा जब सरकार 
फोई कठोर कदम उठाती है तब या तो विद्रोह द्वार या वैधानिक विधियों 
द्वारा सरकार को बदल दिया जाता है। पर राज्य का उन्मूलन सम्भव 
नहीं है । 

(2. ॥,. एॉंष्साईपांडंए 92फ़९शा) 5090९, 30८९६५, 
(डाप्रधए0 2700 0550८०9४707. 

( एया]०5, 4940, 946, 948; 8879, 942: 80- 
77009, 936: 0]]9080909, 930 ) 

राज्य, समाज, संस्था एवं समुदाय में भेद स्पष्ट कीजिए । 
दैच्त5. 
(अ) राज्य और समाज:-- 

(१) सर्वेशक्तिमान राज्य:--राज्य और समाज दो ऐसे शब्द हैं 


है: ५०॥ 


जिनमें भेद करता आवश्यक है। अरस्तू ( /५7800(९ ) इन दो में कोई 
अन्तर नहीं मावता था। उसकी धारुणा के अनुसार ग्रीक नगरराज्य एक 
सर्वशक्तिमान राज्य था | एक तानाशाह भी उनके भेद पर बहुत कम ध्यान 
देगा क्योंकि उसका राज्य ही सर्वदेशीय राज्य हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र 
ऐसा नहीं है जिसे तानाशाह की इच्छा नहीं ढकती । रूस और जर्मनी में 
राज्य के ऊपर कोई भी वस्तु नहीं है, उसके पार कुछ नहीं है और उसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं है | राज्य को समाज के बराबर कहने का अर्थ है जीवन 
के हर पहलू मेँ राज्य का हस्तच्तेप करना । इससे राज्य अ्रन्तिम उद्देश्य 
( ८70 ) हो जायगा और मनुष्य केवल-मात्र एक साधन ( गर८७॥5 ) | 

(२) प्रादेशिक निर्देश:--समाज बहुत से समूहों और संस्थाओं से 
मिलकर बना है जो मनुष्य की समुदाय में रहने की प्रद्गति को व्यक्त करते हैं| 
वह ऐसे लोगों का समूह है जिनके समान हित हैं और जो मैत्रीभाव की 
चेतना के कारण मिले हुए. हैं । अनेक प्रकार के समाज हैं जैसे दी रॉयल 
एशियाटिक सोसायदी, दी रायल ज्यागरफीकल सोसायटी, दी सोसायटी फार 


|. 


दी प्रोगेक्‍्शन ऑफ केटल, ठी सोसायटी फार प्रमोटिंग साइन्टीफिक नालिज, 
दी सोसायटी फार दी एबालिशन ऑफ बार आदि । इन समी में ऐसे व्यक्ति 
सम्मिलित होते हैं जिनके समान विचार हैं ओर जो समान उद्देश्य के लिए, 
काय करते हैं । पर इस प्रकार निर्मित समाज के सम्बन्ध में यह हो सकता है कि 
वह किसी विशेष प्रदेश तक ही सीमित न हो । उसका संगठन सम्पूर्ण विश्व 
तक में फैला हो सकता है। वह ज्षेत्न में अन्तराष्ट्रीय हो सकता हे जैसे रौड- 
क्रॉस सोसायटी, फ्री मैतोनिक सोसायटी, रोटेरी बलब | लेकिन राज्य से एक 
विशेष प्रदेश का निर्देशन होता है । 

(३) क्षेत्रः--समाज शब्द से राज्य की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र का 
बोध होता है। वह अनेक सामाजिक सम्बन्धों का शान करता है जैसे शिक्षा, 
धर्म, कृषि, ओर औद्योगिक कार्य । पर राज्य का प्रकट उद्देश्य केवल मात्र 
राजनेतिक है | वह उन सामाजिक चन्घुताओं से सम्बन्धित है जिनकी अभि- 
व्यक्ति सरकार के द्वारा होती है। 
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(४) संगठनः--राज्य के साथ एक संगठन की भावना रहती हैं। 
कोई समाज उस समय राज्य बन जाता हैं जब वह राजनैतिक संगठन कर 
लेता है । 

(४) प्रतिरोधी शक्ति:-- राज्य एक सर्वोच्च संस्था है और वह अपने 
संगठन अर्थात्‌ सरकार के द्वारा प्रतिरोधी शक्ति का प्रयोग कर सकतो है । 
वह राज्य ही है जो आदेश जारी कर सकता है ओर उन्हें मनवा सकता है ओर 
जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग कर 
सकता है | समाज अपने कार्य के लिए. केवल नियम वना सकता हैं । यदि 
कोई व्यक्ति उन नियमों को तोड़ता हे तो वह कानूनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर 
सकता । समाज अपने सदस्यों का सहयोग प्राथना एवं प्रोत्साहन द्वारा ही 
प्राप्त करता है | वाकर ( 37:2३ ) ने निम्न शब्दों में राज्य ओर समाज 
का अन्तर दिखाया हैं : 

(पपा९ज 0एटाव9, ९ए ए९ए४र्त, £7९ए 92070 
पणा ०0॥९ 87006-7960.  ऊिप ए70०पष्ठीए फछ गाद्वए् 58ए 
60 ९ 8728 0 (796 076 ३8 एएप्र:87ए 20-079278- 
070, 7६8 €१९८7६ए (87 ० ए00वठजा7 7६8 एरल0व ' 
(78 रण छॉविडटाए; छत ६१९ 32/०९३ 07 ६6 079९7 
35 74767 ह: ए परारटीवहए2ट87, (8 20९7 8ए 707८8, 765 
प्रारा00व काष्टाती६ए. 

(६) राज्य समाज का संरक्षकः--यद्यपि राज्य ओर समाज दोनों एक 
ही नहीं हैं फिर भी राज्य समाज में व्यवस्था का प्रतिवन्ध करता है| राज्य 
समाज को सम्माले रहता है। वह व्यक्तियों को व्यवहार के कुछ नियमों की 
अधीनता सिखाता हैं जो एक व्यवस्थित समाजिक जीवन के लिए. आवश्यक 
है | गाकर तो यहाँ तक कहता है कि यदि राज्य समाज वी रक्षा न करे, उसे 
सम्माले न रहे तो उसका अस्तित्व ही सम्भव नहीं | 
(व) संस्थ 

संस्था की परिभाषा इस प्रकार की गई हैं: एक प्रस्वीकृत रिवाज 
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अथवा सामाजिक प्रथा का स्वरूप जिसकी अभिव्यक्ति मनुष्यों में और मनुष्यों 
द्वार होती है---या तो उनके व्यक्तिगत आचरण ओर बस्थुता में अथवा 
संगठित समूहों अथवा समुदायों द्वारा | संस्थाएँ. बहुत समय से प्रचलित 
सामाजिक प्रथाओं की उपज होती हैं जो समाज के लिए अपनी उपयोगिता 
के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती रहती हैँ। राजतन्त्र एक 
ऐसी संस्था है जो इंग्लेंड में अमी सी चली आ रही है। भारत में जाति 
व्यवस्था एक ऐसी ही दूसरी संक्ष्या है जिसका इतिहास बहुत पाचीन है। 
लेकिन किसी संस्था की उपयोगिता का निशंय उसके सामाजिक जीवन एवं 
व्यवस्था में योग से होता है। जाति-व्यवस्था की उपयोगिता प्रायः लुप्त 
हो चुकी है ओर सम्मव है कि वह एक दम समाप्त हो जाय | इंग्लेंड में 
राजतन्त्र की फिर भी कुछ निश्चित उपयोगितायें हैं ओर अभी तक ऐसे कोई 
चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं. कि उसके स्थान पर सरकार का कोई अन्य 
स्वरूप स्थापित किया जायगा। यहीं नहीं, समाज में विकास तथा परि- 
स्थितियों एवं दशाओं में परिवतंत के साथ नई संस्थायें जन्म लेती रहती है। 
फिर भी एक संस्था के लिए. यह आवश्यक है कि वह श्रच्छी तरह से 
स्थापित हो और उसे काफी लम्बे अरसे तक चलने का अवसर मिले | 

संस्था शब्द के उपयु क्त श्रथ से यह स्पष्ट हो-गया होगा कि संस्था 
और समाज में कोई भी समानता नहीं है | वे स्वयं ही एक-दूसरे से स्बंथा 
पृथक हैं और उनका भेद स्पष्ट है। संस्था शब्द से अभ्यासों, व्यवहारों तथा 
जीवन के दंग और चाल-चलन का निर्देश होता है जबकि राज्य एक मानव- 
संगठन का दृश्यस्वरूप है । 
(स्‌) समुदाय-- ; 

मनुष्य को सर्वोत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए यही आवश्यक नहीं 
है कि वह एक राजनैतिक प्राणी हो वरन्‌ उसे एक सामाजिक, धार्मिक एवं 
आशिक ग्राणी भी होना चाहिए | मनुष्य की आवश्यकतायें विविध हैं और 
एक पूरा मनुष्य होने के लिए. उसे अपनी सामाजिक, आशिक घामिक, 
शेक्षिक, मनोरंजन एवं ललितकला सम्बन्धी अन्तःप्रवृत्तियों को सन्तुष्ठ करना 
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प्रस्मावश्यक है। प्रत्येक राज्य के अन्दर बहुत से ऐच्छिक समुदाय, जैसे 
धार्मिक समायें, प्ररोपकारी संघ, शिक्षा समायें, ट्रेड यूनियन आदि होते हैं 
जो कि इन्हीं,मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कोल ((5. ॥0. 
ले, 20०) ने समुदाय की परिभाषा निम्न प्रकार दी है, “व्यक्तियों का 
कोई-भी समूह जो एक सामान्य उद्देश्य खाथवा बहुत से उद्दे श्यों के लिए 
सरकारी कार्यों द्वारा प्रयत्तशील हो और इस उद्दे श्य के लिए उन्होंने कुछ 
कार्य-विधियों पर समझौता कर लिया हो और जिन्होंने सामूहिक प्रयत्न के 
लिए. नियम वना लिए हों चाहे वे केसे भी प्राथमिक क्‍यों न हों ।” 
(७5७9ए 87079 ए छएुश४0०053 एछपाडपाए8 8 ए07707 
'प्रापू.052 07 5फ5९८० 07 88872९88(707 07 9प700865 
9ए 8 ८0प्-82८ 0 ८0079९०४8४ए९ 82:07  ९5४९८०47४8 
छ6ए907व9 8 डंग्रहां८ 4८६, दात॑ 407 ६8 फृुप्ा0582 
887९श78४ (६08९:7४7. पएए0०) ८९:४४७४॥ 77९(70058 0 
[70८९१ए८%९ 270 [8ए78 097, ॥ 90ए८ए९४ +पत- 
ग़ाशांहएए, 8 /0707, एपर९5 07 ८0707 ३८४०३. १) 

, एक साधारण राज्य में ऐसे समुदायों की संख्या सीमित हो सकती है । 
पर आधुनिक समय के पेचीदा राज्य सें उनकी संख्या बहुत बढ़ गईं है। 
इसका फल यह हुआ है कि समाज केवल राजनेतिक दृष्टि से ही एक सामान्य 
उद्दे श्य के लिए. संगंठित नहीं है वरन्‌ वह समुदायों का मिश्रण भी हो गया 
है । बार्कर ने उचित ही कहा है कि “हम समाज को व्यक्तियों के समूह के 
रूप में कम देखते हैं जो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हों, हम उसे ऐसे 
व्यक्तियों के समुदाय के रूप में अधिक देखते हैं जो पहले से भी कुछ 
समूह में वेधे हुए है जिनमें से प्रत्येक का एक सामान्य जीवन है। वे 
समाज में एक और भी छँचे सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं |” 
(५२०८ 5९८ 50९९४ए €६४ 88 8 ग्रपरा९7 ठ उप्रताणांतिप- 
बाड़ 6४989 ०07707 ॥2९. ८ 5९९८ ३६ 70072. 85 
870 8580 संब्रप्णा ए गंग्रतीजातंप्रशंड 72१ १ए प्रतरा:९रत व 


३-च्याज्यू  अथे एवं परिभाषा 


(3 9, 0८#99९ 568८2, 7४४४६ धार (९ 285९7- 
पि्यों 8 प25 0 8 50808 ? (07 ए९ 72८९ धार 
7८४॥८८070 0ए९७४ एछ079पॉवटणा 0 ६८ए0ाफए ? 

( (४८७६४८४, 7936; 0872 943, .942; ?प्रण[8० 

950, 946, 944, 9 
राज्य की परिमाषा कीजिए । राज्य के आवश्यक तत्त्व क्या हैं ! क्‍या 
हम जनसंख्या अथवा प्रदेश पर कोई प्रतिबन्ध लगा सकते है १ 
87985. 

राज्य की परिभाषायें अनेक एवं विविध हैं। राज्य क्या है इस सम्बन्ध 
में कोई भी दो लेखक सहमत नहीं होते । पर उसके तत्त्वों के सम्बन्ध में सभी 
एकमत हैं । प्रत्येक राज्य में निम्न तत्व होने चाहिएँ : 

१--जनसंख्या छ 

कि | भौतिक आधार 

३---राजनैतिक संगठन 

अथवा सरकार | राजनैतिक एवं हा मलिक आधार 
४--प्रश्ता 

अब हमें कुछ परिभाषायें लेकर यह देखना चाहिए. कि उनमें उपयु क्त 
तत्व आ जाते हैं अथवा नहीं । .ब्लंशली ( 8[0708८7] ) कहता है 
“राज्य एक निर्दिष्ट प्रदेश की राजनेतिक दृष्टि से संगठित जनता है ॥” 
( [6 8६8६९ 45 ६7९ #णांधंट्गीजए णहंधरंड०त 9९००।९० 
0 2 00९7070९४ ४2777:079? ) स्वर्गीय . राष्ट्रपति विल्‍्सन ने राज्य 
की परिभाषा “एक निश्चित प्रदेश में कानून के लिए. संगठित जनता ?की थी 
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“ ४... 
(8 9०60ए० ण8णांड०वे ई07 दिफ एायित 8 वै८गिएस्ड, 
प्टाप्रा0799)। डा० गानेर, ( 07. 0थ्यए८ः ) की परिभाषा 
कुछ लम्बी पर बहुत अच्छी है। उनके अनुसार “राज्य न्यूनाधिक वहुसंख्यक 
व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो स्थायी रूप से एक निश्चित प्रदेश में 
निवास करता हो और जो बाह्य नियन्त्रण से स्वतन्त्र या लगभग स्वतन्त्र हो 
और जिसमें एक संगठित शासन हो जिसके आदेशों का राज्य की जनता का 
एक बड़ा भाग स्वमावतः पालन करता हो |” ( “[|७ 5६90७. - ०8 & 
८०ग्राप्पा६ए ए 9278078, 770९ 07 [258 70प्रग्म८्ा0 प्र, 
एशाप९70५ ०८८पएशएड 8 व९वरएं:2 एणएॉणा 0 
शाए7६079, 7व6९एशावेंट76 रण €छशायबों 20700 07 
एछ९87[ए 850 ब्ात॑9058९5978 870 ण/ईक्रागांटरत 80ए277- 
77070 ६४० जर्7मर्त ६76 हथश: 90949 ७ मरा ६0१६5 
औ7शएप८० 0४०६४प० ०52९४९४८९.” ) आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध, 


हक शरधछ फ 


लेखक प्रो" लास्की ( 7270. !,०४0 ) लिखते है कि “राज्य एक प्रादे- 
शिक समाज है जो कि सरकार ्रौर शांसित-वर्ग में विभाजित है और जो 
अपने निर्दिष्ट मोतिक ज्षेत्र के श्रन्तगंत अन्य सभी संस्थाओं पर प्रधानता का 
दावा करता है'।? (/ध७६४६७ 78 8 ६९८777707787 50ट279 तारा- 
तेल ्ञा0 हुएएट2ए)फ९ए८ हण्0ए इप]९०६४४ टॉफांपह, 
जाट) 768 »07:९0 एएछटशीं 37९४ 23 5प्र97९०८ए 
0०ए७४ था 0६967 770807प०78.7) 

इसलिए एक राज्य में उसकी जनसंख्या, एक निश्चित प्रदेश, सुस्थापित 
सरकार अनिवार्य: रूप से होनी चाहिए ओर उसे अपमे प्रदेश के अन्तर्गत 
अन्य सभी संस्थाओं पर प्रधानता चस्तनी चाहिए.। उसे अपने आपन्तरिक 
क्षेत्र में-एवं बाह्मतः ( कुछ रियायतों के साथ ) भी सर्वोच्च ,होना चाहिए | 
इन लक्षणों के अनुसार काश्मीर, कपूरथला, वहावलपुर आदि के लिए राज्य 
शब्द प्रयुक्त करना मिथ्या: नाम- प्रयुक्त. करना है। अव*हम उन तत्वों का 
विश्लेषण करेंगे जो कि रांज्य का निर्माण-करते हैं। 
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व्यक्तियों के लिए है जिनका सम्बन्ध युवाओं के जीवन और भावों से है तथा 
सम्प्रदाय के आध्यात्मिक हित से हे 4 जिमने (2797९77) ओर 
डा० गानर (97. श४०८7) के अबुसार जो बन्धन मलुष्यों को एक 
राष्ट्र बना देते है वे जातीय नहीं वरन्‌ मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक हैं | 
वह मस्तिप्क की भावना है जो लोगों को एक राष्ट्र में बाँध देती है । 
(२) राष्ट्र राष््रीयता तथा राज्य का योग है।-- 

लेकिन कुछ ऑँग्रेजी लेखक जैसे ब्राइस (979८०) वे गिलकाइस्ट 
यह सोचते हैं कि एक राष्ट्र के विकास में राजनेतिक एकता बहुत आवश्यक 
तत्व है। गिलक्राइस्ट के मतानुसार राष्ट्र का अर्थ राज्य के श्रत्यन्त निकट 
है। उसका अर्थ अपेक्षाकृत व्यापक है और “वह राज्य-धन कोई अन्य 
वस्तु है |” इन लेखकों के लिए, राष्ट्र केवल ऐसे व्यक्तियों का समूह नहीं है 
जिनमें सांस्कृतिक एकता हो आध्यात्मिक बच्खुता हो वरन्‌ मनुष्यों का ऐसा 
समूह है जिनमें इन बन्धनों की समानता के अतिरिक्त एक राजनेतिक एकता 
भी हो। इस अर्थ के अनुसार राष्ट्र प्रायः राज्य के समरूप हो जाता है। 
परन्तु राज्य और राष्ट्र दो मिन्‍त धारणायें हैं । 
(३) एक राज्य के अन्तगंत अनेक राष्ट्रीयतायें हो सकती ह-- 

हमारी राज्य को परिभाषा के अनुसार वह राजनेतिक दृष्टि ले संगठित 
एकता है। राज्य से विविध तत्व होते हैँ और जब तक उससे ज॒न-संख्या, 
प्रदेश, सरकार ओर प्रभुता के तत्त्व विद्यमान हैं उसके राज्यत्व को इन्कार 

नहीं किया जा सकता | उसमें लोगों में एकता की भावना की कमी भले ही 

हो पर फिर भी वह राज्य बना रहेगा । उदाहरण के लिए. १६१४-१८ 
के पूवेकालीन आस्ट्रिया-हंगरी को रखा जा सकता है | वह एक राज्य था पर 
राष्ट्र नहीं। “राष्ट्र” पद मनोवैज्ञनिक अथवा आध्यात्मिक भावों के कारण 
उत्पन्न एकता की चेतना का निर्देश करता है । वास्तव में एक अकेले राज्य 
में बहुत से राष्ट्र अथवा राष्ट्रीयतायें हो सकती हैं । इनमें से एक कमी दूसरे 
की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है ओर इसलिए उनमें प्रायः सीमाओं का 
अतिक्रमण रहता है। गत शताब्दि से राज्यत्व को राष्ट्रीयता में मिला देने 
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की प्रवृत्ति चल पड़ी है। उससे “एक राष्ट्र एक राज्य” वाली समस्‍या 
प्रसिद्धि पांती है । 

राष्ट्र और राष्ट्रीय का अन्तर राजनैतिक संगठन की प्राप्ति पर निर्मर 
है| जब एक राष्ट्रीयता को राज्य प्राप्त हो जाता है तो वह राष्ट्र वन जाती 
है। राष्ट्रीयता बनता हुआ राष्ट्र है। वह एक विकासवान राष्ट्र है। वह 
एक लोगों में व्याप्त एकता की किंचित्‌ भावनाओं का परिणाम है जो कि 
कुछ सामान्य सम्बन्धों के कारण होती हैं | ब्राइस (879८८) के अनुसार 
राष्ट्र और राष्ट्रीयता का अन्तर राजनैतिक संगठन“का है । ऐसे लोग जिनमें 
जातीय, भाषा-सम्बन्धी, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं परम्परागत वन्धन होते 
हैं और जो अन्य लोगों से प्रथकत्व का दावा करते हैं एक राष्ट्रीयता का 
निर्माण करते हुए कहे जाते हैं | 

(2.' 33, [0९४0772८ 7४०३४६०7०४१६४०, ४४४४४ 872४ ४९ 
ई982८0078 तट 27९8६९ छ4(074760ए9 ? ऊडाएक्षा।) ६0९ 
777प९८7८९ 07 स्॑णाबए 70 #6 077780070 ० 8 
987९, 

राष्ट्रीयता की परिमाषा कीजिए । वे कौन से सहायक तच्च हैं जो राष्ट्री- 
यता उत्पन्न करते हैं। राज्य के निर्माण में राष्ट्रीयता के प्रभाव की व्याख्या 
कीजिए. | 
275५ 

“परी समझ में राष्ट्रीयता एक राजनैतिक प्रश्न बिल्कुल नहीं है। वह- 
मूलतः और अनिवायतः एक आध्यात्मिक प्रश्न है |? (जिमेरिन) 
राष्ट्रीयता की परिभाषा : 

राष्ट्रीय एक आत्मा-सम्बन्धी भावना है अथवा एकता की आध्या- 
त्मिक भावना है जो ऐसे मनुष्यों में पाई जाती है अथवा विकसित है जो 
विचारों की समानता के कारण साथ रह रहे हों | यह विचारों की समानता 
अपने विकास के लिए, अनेक तचों--जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक, राज- 
नैतिक, सामाजिक एवं कई अन्य पर निर्मर रहती है। इस प्रकार राष्ट्री- 


श्र 


यता, अनिवायतः एक मस्तिष्क की स्थिति होने के कारण, अथवा अनुभव 
करने, सोचने और रहने का ढंग होने के कारण, एक मनोवेैज्ञनिक अचे- 
'तनता रह जाती है। लास्‍्की (],8»!5) के शब्दों में वह “सम्बन्ध की वह 
विशेष भावना है जो उन लोगों को जिनमें यह पाई जाती है शेष लोगों से 
अलग कर देती है |? 
इसके विकास के लिए उत्तरदायी तत्त्व : । 

राष्ट्रीयता के विकास के लिए. उत्तरदायी तत्व विविध प्रकार के हैं 
एक स्थान पर निवास, जातीय समानता, एक भाषा, एक-सी प्रथाय तथा 
संस्कृति, धार्मिक एकता, समान सामाजिक तथा राजनेतिक हित, समान 
बपौती व इतिहास, और राजनैतिक एकता की समान अमिलाषायें एवं 
आशायें । ये राष्ट्रीयता के आधार हैं यद्यपि इनमें से एक भी तत्व राष्ट्री 
यता के विकास के लिए. अनिवार्य अथवा अपरिहार्य नहीं है । इसी तरह 
यह भी आवश्यक नहीं है ये सब तर्व एक साथ मिलकर ही राष्ट्रीयता का 
निर्माण करेंगे; इसका अर्थ केवल इतना ही है कि न तो इनमें से कोई एक 
ओर न सब तच्त राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए. अनिवाय हैं। लेकिन फिर 
भी इनमें से एक अथवा कुछ तत्त्व राष्ट्रीय के आधार के रूप में रहने ही 
चाहिये । इस प्रकार राष्ट्रीयता कुछ ऐसे तत्वों पर निर्भर रहती हे “जिन्नमें 
से किसी दशा में कोई भी अथवा सभी विद्यमान हों लेकिन उसमें से कोई 
भी सब दशाओं में विद्यमान न हो ।?? 

राज्य के निमाण से राष्ट्रीयता का प्रभाव : 

राष्ट्रीयता अपेक्षाकृत एक न्रया गोचर पद्यथ है । प्लेशों ( 08६0 ) 
ओर अरस्तू (3 75£0६८) के उत्तम प्राचीन दिनों में उसका कहीं अस्ति- 
त्व भी नहीं था। ग्रीक नगर-राज्य राष्ट्रीय-भावना को नहीं स्थान देते थे [ 
सध्यकालीन शवाब्दियों में भी राज्य चर्च तथा पोप के प्रमुख में इआ 
करते ये या किसी शासक के निरंकुश शासन में । बाद में फ्रयूडल (सामन्तशाही) 
राज्यों का उदय हुआ । उनमें भी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का अ्रभाव था | 

राष्ट्रीयता का उदय सोलइवीं उदी में एक राजनेतिक तचख्॒ के रूप ग्रे 


ध््ई 


हुआ | मनुष्य अपने प्रदेश की सीमाओं से अधिक लगाव अनुभव करने 
लगे और उनमें एक पृथक, शक्तिशाली, शान्तिमय ओर संयुक्त जन्मभूमि 
को प्राप्त करने की भावना धीरे-घीरे ज्ञोर तथा उपयोगिता पकड़ती गई । 
वास्तव में सच तो यह हे कि राष्ट्रीय राज्य जागीरदारी के दिनों का उत्तरदान 
(८४०८४) है। मनुष्य युद्धों तथा फूट से परेशान हो गए थे। उन्होंने 
यह ठीक ही समझा था कि एक छिल्न-मिन्न योरप किसी श्रम्य प्रकार के 
शिथिल एवं लादे गये शासन के लिए उपयुक्त नहीं था | मनुष्यों को अपनी 
पसन्द के राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए---लोगों में स्वयं भी 
एकता की भावना और उद्देश्य की समानता की भावना होनी चाहिये ओर 
उन्हें यह अनुभव करना चाहिये कि शासक केवल उन्हीं के हित के लिए, 
प्रयलन करता है किन्हीं अन्य मनुष्यों के लिए नहीं जो उनके प्रदेश के बाहर 
हैं | इसका निदान केवल राष्ट्रीय-राज्यों के उदय में ही पाया जा सका | इस 
प्रकार राष्ट्रीयता की मावता ने आधुनिक राज्यों के निर्माण में सहायता दी । 

मैकियाबैली (](०४८७।०ए८) प्रथम राजनैतिक दाशनिक था 
जिसने अपने समय की भावना को ग्रहण किया । इटली छिन्न-मिन्‍न था | 
उसने उसकी एकरूपता का प्रयत्न किया ओर राष्ट्रीय एकता के महत्त्व पर 
ज़ोर दिया | लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय सर्वप्रथम इंग्लेंड 
में हुआ | बाद में फ्रान्स ने इंग्लेंड के चरण-चिह्ों का अनुसरण किया 
ओर एक राष्ट्रीय राज्य में बदलने लगा। १६वों सदी में ही स्वेडन और 
डेन्मार्क में भी राष्ट्रीय मावनायें जाग्रत हुईं ओर फलस्वरूप बे राष्ट्रीय राज्यों 
के रूप में संगठित हो गए.। १८वीं सदी में पोलेंन्ड के विभाजन के पश्चात्‌ 
राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को और भी अधिक फलने-फूलने का अवसर मिला | 
ततश्चात्‌ फ्रान्स की क्रान्ति हुई और फिर नेपोलियन की विजएँ प्रारम्भ 
हुई। फ्रान्स की क्रान्ति ने जनता की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया और 
नैपोलियन की विजयों ने स्पेन, इटली और जर्मनी तथा योरप के अन्य भागों 
के लोगों को अपनी रक्षा के लिए संगठित कर दिया । कान्ट (]7५790), 
हीगिल (9८०४९०!), गेट ((5०८८॥७) आदि ने भी राष्ट्रीय एकता की 
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भावना का पाठ पढ़ाया । राष्ट्रवाद के विकास के इन शक्तिशाली प्रयत्नों के 
बावजूद भी वियना कांग्रेस ने (५९॥ल्‍08 (५०70872०६४ ० 8]4-5), 
जिसने योरप का पुनर्संगठन किया, राष्ट्रीय राज्यों के सिद्धान्त को पूर्णतः 
हुकरा दिया । परन्तु इस उपेक्षा का प्रभाव विपरीत दिशा में हुआ और 
आग सुलग उठी | ग्रीक लोगों ने तुर्कों के विरुद्ध लड़कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
प्राप्त कर ली | १८११ में बेल्जियम के लोग भी डष्वों को हराकर, जिनके 
साथ उन्हें वियना कांग्रेस ने मिला दिया था, स्वृतन्त्र हो गए। “एक राष्ट्र 
एक राज्य” समय की माँग थी | जमनी और इटली ने अपनी एकरूपता 
राष्ट्रीय आधार पर ही प्राप्त की । वल्कान राज्यों को भी तुकी साम्राज्य से 
अलग करके राष्ट्रीय राज्यों में पुन; संगठित किया गया | प्रथम विश्व-युद्ध 
में राष्ट्रीय राज्यों के इस सिद्धान्त को, युद्ध और संघर्षों को दूर करने का 
सर्वोत्तम हल माना गया। १६१६ की वरसई की सन्धि (५८३४७३]]- 
]65 [7८४४ए 0६ 9]9 ) ने इस सिद्धान्त को व्यवहार में परिणत किया 
ओर राष्ट्रीयता को राज्य का आधार बना दिया । पोलेन्ड, ज्ञेकोस्लोवाकिया, 
लग्विया, लिथुएनिया आदि को एथक राष्ट्रीय राज्य बना दिया गया | 
परन्तु दुर्भाग्य की बात यह थी कि मध्य-योरप के लिए, उसकी जनसंख्या की 
जटिलता तथा “शक्ति-राजनीति?, ([209०ए-००॥77८$) के कारण, 
ऐसा कोई प्रयत्त नहीं किया गया | इसका परिणाम यह हुआ कि बाद में 
बहुत-सी कठिनाइयाँ उठ खड़ी हुईं जिन्होंने द्वितीय विश्व-युद्ध को जन्म 
दिया । 


रस 
७--शज्य को उत्पात्ति 

(0. ]4,. (फंए८ 970ीए ४796९ माडा0णाएवे 22८- 
ह0प्राते छ #० ९079 रत $0टांग (कसाब: 

सामाजिक श्रनुबन्ध के सिद्धान्त की ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि का संक्षिप्त 
वर्णन कीजिए | 
7०१० मु 

राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो अनेक मत हैं. उनमें ऐतिहासिक दृष्टि 
से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सामाजिक अ्रचुबन्ध का सिद्धान्त है । उसका एक 
लम्बा इतिहास है और वह उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं राजनेतिक 
दर्शन | मनुष्य के विचारों के इतिहास में वह बड़े-बड़े शब्दों में लिखा हुआ 
है और उसने राजनैतिक विकास में बहुत प्रमाव डाला है । 

स्थूल रूप से सामाजिक अलुबन्ध का सिद्धान्त हमें यह बताता है कि 
राज्य की उत्पत्ति एक समभौते अ्रथवा अनुबन्ध, निश्चित एवं ऐ्छिक, के 
परिणामस्वरूप हुई है जो कि समाज के सदस्यों के बीच हुआ था | जिस 
प्रकार दो व्यक्ति किसी विशेष काम के करने के लिए आपस में राज़ी हो जाते 
हैं उसी प्रकार समाज के सदस्य भी आपस में एक राजनेतिक संगठन स्था- 
पित करने के लिए राजी हो गए.। सामाजिक अनुवन्ध के सिद्धान्त के प्रति 
पादकों के मतानुसार विश्व-इतिहास दो स्पष्ट कालों में विभाजित है। प्रथम 
काल में न तो कोई राज्य ही था, न सरकार और न कानून जिसे किसी 
प्रतिबन्धी शक्ति द्वारा लागू किया जा सकता | प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छानु- 
सार अपना जीवन बिताता था। न तो कोई मानवीय शासक था और न 
मनुष्य द्वारा निर्मित कानून जो मनुष्यों के आपस के सम्वन्धों का विनियमन 
करता | वह अराजनीतिक अवस्था “प्राकृतिक” अवस्था थी। जो मनुष्य 


दर 
इस प्राकृतिक अवस्था में रहते थे वें केवल उन्हीं नियमों के अधीन थे जो 
प्रकृति उनके लिए निर्धारित करती समझी जाती थी। 
इस प्राकृतिक अथवा अराजनीतिक श्रवस्था में कैसी परिस्थितियाँ थीं 
इस सम्बन्ध में कोई भी दो लेखक सहमत नहीं हैं । कुछ ने तो उसका बहुत 
उज्ज्वल चित्र हमें दिया है; दूसरों ने उसे बहुत अन्धकारमय चित्रित किया 
है जिसमें शक्ति ही अधिकार थी | कुछ उसका एक समरूप लेते हैं और 
उसका वणुन न तो बहुत बुरा ही करते है न बहुत अच्छा ही यद्यपि, उस 
अवस्था में कुछ असुविधाओं का पाया जाना अवश्य कहा जाता हैं । उस 
प्राकृतिक अवस्था की कैसी भी दशा रही हो इस वात पर सभी एकमत है 
कि प्राकृतिक समाज की उस आदिम अवस्था को अन्त में मनुष्य को विवश 
होकर त्यागना ही पड़ा । उसके स्थान पर एक सम्य-समाज अथवा राज- 
नैतिक संगठन की स्थापना की गई | इस प्रकार एकाकी जीवन व्यतीत करने 
के बजाय अन्य साथी मनुष्यों के साथ मिलकर जीवन व्यतीत करने का 
निश्चय किया गया। 
अब प्रत्येक मनुष्य का अपने साथी मनुष्यों से बहुत भिन्‍न प्रकार का 

सम्बन्ध था । अपनी प्राकृतिक स्वतन्त्रता का त्याग करके उसने एक मिलकर 
बनाई गई शक्ति के कानूनों का पालन करने का निश्चय किया । इस सबके 

बदले में उसे अप्ननी सुरक्षा में सबके हित का लाभ मिला | इस नव-निर्मित 
समुदाय, अथवा जिसे हम राजनैतिक संत्र या राज्य कह सकते हैं, के सब 
सदस्यों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए कुछ कानून बनाए गये जिनका 
उद्दे श्य दूसरों की ज््यादतियों के विरद्ध बचाव था। प्राकृतिक कानून के 
स्थान पर मानवीय कानून लागू किया गया और उस कानून को तोड़ने से 
सजा मिलती थी | मनुष्य ने अपने ऊपर इन कानूनों के पालन करने का 
कर्तव्य ले लिया और इसके बदले में वह सामाजिक अधिकारों का भोग करता 
था। इस प्रकार, जैसा कि लीकॉक ( ],८४८०८६ ) ने संकेत किया है, 
“यद्यपि प्रत्येक मचुप्य अपनी प्राकृतिक स्वतन्त्रता खो देता है, जिसका कि 

है पहले अगजकता की अवस्था में भोग करता था, उसे बदले में वह 


की 


सुरक्षा मिलती है जिसका वह स्वमावतः अधिकारी है ओर जो 
कि उसे अपने साथियों द्वारा बनाये गए समझभौते-पत्र से नहीं मिली थी |?” 
( “पृफ़पड जरमोंट ९४८ 40825 ६7९ गनप्पार्व ग0- 
&ा:ए ६0 4९ €ग]|0ए2वँ 9 ६१९ क्रा:2८८९ै७०६ 5६8६९ 0 
ए70०४८ए०९, 42९ ए87095 | 7€पपण ६ 5९८टप्रत८प् 0 
एटा #९३६ 70०0पथीए ९एषापटवे, 27वें जाट 45 
90 इंपद्ाब्राा:९९० ६0 सण 59 पं ८ठएटशवा रत था 
परांड 4९[[0ए95. 7" ) 

एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करते हुए राजनैतिक संगठन 
के विकास का यह क्रम एक समभोते या सोदे का स्वरूप उपस्थित करता हैं 
जो कि मनुष्य के अपने हित में हे | वह विशेषाधिकारों के स्थान पर कतेव्यों 
का आदान-प्रदान है | इस सममोते की कया शर्ते थीं, इसकी कौन-कौन सी 
पार्टियां थीं और जिस अधिकारी को इसे मनवाने का कार्य मिला था उसकी 
क्या शक्तियां थीं इस सम्बन्ध में अत्यन्त मतभेद है । लेकिन जो लोग भी 
सामाजिक समभोते के सिद्धान्त में शद्धा रखते हैँ वे सभी इस केन्द्र विचार 
पर एकमत हैं कि राज्य मानव द्वारा निर्मित हे, एक समभोते का परि- 
णाम है। है 

इस समझौते की व्याख्या के सम्बन्ध में फिर मतभेद है। कुछ विचारकों 
के अनुतार यह एक “सामाजिक सममोता” है, कुछ के लिए वह एक 
“शासकीय समझौता” है ओर दूसरों के लिए वद्द सामाजिक एवं शासकीय 
दोनों ही प्रकार का समझौता है । यदि उसका परिणाम एक राजनैतिक- 
समाज का निर्माण हैं तो वह एक सामाजिक समभौता है जो मनुष्यों में 
आपस में हुआ है | इस समझौते में पार्टियां समाज के मनुष्य ही थे और 
वह समभझौता एक का प्रत्येक दूसरे के साथ तथा सबके साथ हुआ | यदि 
समझौते की पार्टियों में एक ओर समस्त समाज और दसरी और शासक था 
तो वह एक शासकीय समभोता था | इनमें से प्रथम उस राजीनामे का 
प्रतिनिधित्व करता है जिसके द्वारा प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मलुप्यों 
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ने एक राजनैतिक समाज स्थापित किया । दूसरे समझौते का अर्थ यह है कि 
एक पूर्व स्थापित राजनैतिक समाज ने एक सरकार विशेष स्थापित की | एक 
राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व करता हैं, दूसरा एक सरकार विशेष 
के सिद्धान्त का | लेकिन इनमें पहला समझौता शासकीय समभोते के पूव 
हुआ | कोई भी शासकीय समझौता उस समय तक नहीं हो सकता जब तक 
कि समाज राजनैतिक दृष्टि से संगठित न हो। संगठन सरकार का एक 
आवश्यक गुण है । 

सामाजिक समभोते के सिद्धान्त का प्रथम वर्णन हमें ग्रीक-दर्शन में 
मिलता है । प्लेणो और अरस्तू की स्वनाओं में हमें इसका बहुत कम समर्थन 
मिलता है। उन दोनों के राजनैतिक विचारों को नगर-राज्य के आदश से 
प्रेरणा मिली थी जिसका महत्त्व उनके लिए व्यक्तिगत नागरिक से कहीं 
अधिक ओर उसके ऊपर था। सममोते की धारणा को रोम के,कानूनशाता 
भी स्वीकार करते थे। जागीरदारी ( 7०प्रत४757 ) के अ्रन्तगंत भी 
समभोते के सिद्धान्त की कुछ समर्थन मिला था और जमींदार तथा उसकी 
प्रजा के बीच एक प्रकार के सममीते का आधार था। मध्य काल में तथा 
उसके बाद शासकीय समभोते का विचार बहुत प्रयुक्त हुआ जिसका उद्देश्य 
शासकी की निर कुश शक्ति का प्रतिरोध करना था। ग्यारहवीं सदी में 
१/०४६०5 ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि यदि राजा उस सम- 
भाते की शर्तों को, जिसके द्वारा वह चुना गया था, तोड़ता हे तो उसे गद्दी . 
से हटाया जा सकता हैं। 


१६ वीं और १७ वीं सदियों तक इसके समर्थकों की संख्या बहुत बढ़ 
गई ओर इस सिद्धान्त को लगभग साएे संसार में स्वीकार किया जाने लगा। 
आधुनिक लेखकों में दूकर ( [00]:०+ ) प्रथम व्यक्ति है जिसने सामाजिक 
समझते के सिद्धान्त का तक-संगत चर्शुन किया | बाड़ में ग्रोशास ((370- 
धंप5) ने उसकी विवेचना की | पर उसकों वास्तविक समर्थन हॉब्स 
( 09925 ), लॉक ([,0०८६९) तथा रुसो ( ए0प55८०४ ) के 
द्वाथों में प्रातत हुआ | सामाजिक समभौते के सिद्धान्त के विवेचन में हमारा 


न 


* मुख्य सम्बन्ध इन्हीं लेखकों के राजनैतिक दशन से हे जिन्हें सामूहिक रूप से 
56 (,07£72८८प४2505” कहा जाता हैं | 
(2. 75. एसस्‍सट्गीए रगामा)]6 ४१९ शाण्णड 0 
पर699९5, 7.0ट८ॉ7€ 27वें रि0प्55८४प 370फ2 ६79९ 07787 
! एई 8४:2९ 
(0879 940; ?प7]97 938, 948; ]/ 80795 935) 
राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हॉब्स, लाक तथा रूसो के विचारों की 
तुलनाव्मक परीक्षा कीजिए | 
खैप5. 

- सामाजिक समभौते के सिद्धान्त, जैसा कि हॉव्स ([0/92०७), लाक 
(०८5०) तथा रूसो (२०घ४5८कए) ने उसका प्रतिपादन किया है, 
का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए उन परिस्थितियों का निर्देश करना 
आवश्यक है जिन्होंने इस सिद्धान्त के विकास पुर प्रभाव डाला है । 

(आओ) उनके विचारों पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां -- 
१--हॉव्स : हॉब्स इंग्लैंड के राजा चाल्स द्वितीय ((297९8 ॥7) 
का निजी शिक्षक था । उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “(९०१७४ ४॥३१ सन्‌ 
१६५१ में पकाशित की थी। “[,८एां४7०॥? के प्रकाशन का मूल 
उद्देश्य राजा की अनियन्त्रित शक्ति का समर्थन एवं रक्षा करना था | राज्य 
की उत्पत्ति के सिद्धान्त की विवेचना करना उसका उद्दे श्य नहीं था | सामा- 
जिक समभौते के सिद्धान्त का प्रयोग हॉन्‍्स ने निरंकुशता की रक्षा के लिए. 
हथियार के रूप में किया । कुछ लेखकों ने कहा हे कि हॉब्स स्टुआअर्ट 
राजाओं से पेन्शन पाता था । यह अत्युक्ति है। लेकिन इस बात से इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि वह राजा की उस असीमित शक्ति का प्रतिपादक 
था जिसके विरुद्ध इंग्लैंड में उसके समय में प्रतिक्रिया हो रही थी। उसने 
अपने सिद्धान्त को कुछ पूव-निर्धारित घारणाओं (72777525) पर खड़ा 
किया | उसने ताकेक रोति से, यद्यपि उसमें कहीं-कहीं परस्पर विरोधी गाते 
आ गई, राजा को प्रभुता (50ए८:४8779) के उन सव लक्षणों से युक्त 
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कर दिया जो इंग्लैंड में वाद की घटनाओं द्वारा कूठे करार दे दिए गए | 

२--लॉक : यदि हॉव्स स्टुअ॒ट राजाओं का पेन्शन पाने वाला था तो 
लाक, एक अन्य ऑओग्रेज़ जिसने अपनी दो “[फटक८5८ ०ा (तणाो 
(50ए7८४०7४९००४६” १६६० में प्रकाशित कीं, नियन्त्रित राजतम्त्र का 
अभिनेता था । उसका सिद्धान्त १६८८ की महान्‌ क्रान्ति ((5]07005 
ए०एणंए८ं०ा 05 688) का जीवित समर्थन था। एक विशेष 
उद्दे श्य के आवेग से उत्तेजित होकर, जो उसके दिमाग में इतना प्रधान था, 
उसने भी सामाजिक सममौते के सिद्धान्त का समर्थन किया । वह भी उसी 
बारणा को लेकर चला जो कि हॉव्स की थी अर्थात्‌ राज्य की प्राकृतिक 
अवस्था (3:80९ ०६ ४४६प7७) की घारणा | लेकिन लाक की प्राकृतिक 
अवस्था की दशाएँ हॉन्स के राज्य से मूलतः भिन्न थीं । 

३--छहूसो : रूसो, हॉब्स तथा लाक के विपरीत, किसी उद्देश्य की 
पूर्ति अथवा किसी विशेष बात का समर्थन नहीं करता था यद्यपि उसकी 
शिक्षाओ्ं से फान्स की क्रान्ति (7९४८४ रि८ए०प८०४) को बढ़ावा 
मिला । उसका एकपान्न उद्दे श्य राजनैतिक समाज की प्रकृति का दाशंनिक 
विवेचन करना था | लेकिन रूसो को समभने के लिए यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिए कि वह केवलमात्र एक राजनैतिक दाशनिक ही नहीं था वरन्‌ एक 
निबन्ध-लेखक तथा कवि भी था। एक कवि सदा कल्पना-जगत में विवरण 
करता है ओर एक दाशनिक कुछ पूर्व धारणाओं को लेकर चलता है और 
उसमें परस्पर विरोधी भाव रहते हैं और रूसो के दर्शन की यही कुजी है | 
(ब) हॉब्स का सामाजिक सममोते का सिद्धान्त-- 

१--अराजनीतिक अवस्था : हॉन्स एक अराजनीतिक अवस्था से 
प्रारम्भ करता है । यह अराजनीतिक अवस्था अथवा राज्य की प्राकृतिक 
अवस्था मनुप्य के जीवन के उस पहलू का संकेत करती है जब समाज की 
स्थापना नहीं हुई थी। वद उस पूर्व-सामाजिक अवस्था में मनुष्य के 
विश्लेषण को लेकर चलता है। वह कहता है कि “मनुष्य स्वमावततः स्वार्थी 
मंगड़ालू ग्रर आक्रमणशील था |” अपनी स्वाय-पूर्ति के प्रयत्न में वह 
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त्तक एवं चुद्धि से काम नहीं लेता था वरन्‌ क्रोध एवं नीच अमभिलाणग 
(लालसा) में वह जाता था । वह केवल अपने ही हित का विचार करता 
था और दूसरों के हितों की कोई परवा नहीं करता था। हितों के इस 
संघर्ष ने उस अराजनीतिक अवस्था को एक निरन्तर युद्ध बना दिया । वह 
सबका सबके विरुद्ध निरन्तर युद्ध था। वह शक्ति ही थी जो अधिकार का 
निर्णय करती थी ओर प्रत्येक मनुष्य उस वस्तु का अधिकारी था जिसे प्रास 
करने और बनाए रखने की उसमें क्षमता थी। उन चपलताओं की रोकने 
के लिए कोई नियन्त्रणकारी शक्ति नहीं थी। इस प्रकार की अराजनीतिक 
अवस्था हॉब्स के विचार से “निम्न, पतित, पाशविक, तथा अल्प- 
कालीन” थी | 

२--सामाजिक सममभौत। : ऐसी परिस्थितियों में जीवन तथा 
सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं थी। हॉन्स यह जानता था कि मनुष्य की एक सद्दज 
अन्तःप्रेरणा अपने जीने के अधिकार को सुरक्षित रखने की है। लेकिन 
उस श्रराजनीतिक अवस्था में उसकी कोई सम्मावना नहीं थी। श्रस्तु मनुष्यों 
ने आपस में यह समझौता किया कि इस अवस्था का अन्त कर दिया जाय । 
तदलुसार यह निश्चय किया गया कि उतने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग 
कर दिया जाय जो शान्तिपूर्वक जीवन विताने में. विरोध उपस्थित करते हैँ । 
सामाजिक समभौते के प्रथम चिह हमें यहीं मिलते हैं ओर यही हॉन्स के 
सिद्धान्त के विकास की प्रथम सीढ़ी है । अपने को संगठित करके तथा एक 
सामान्य शक्ति के प्रति अपने को अपर कर देने का समभोता करके उन्होंने 
एक शासक को चुना जिसको उन्होंने सुरक्षा के बदले में आ्रशापालन करने 
का वचन दिया। प्रत्येके मनुष्य प्रत्येक अन्य मनुष्य से कहता है: “ैं 
अपने-आपका स्वयं शासन करने के अधिकार का त्याग करता हूँ और इस 
मनुष्य अथवा मनुष्यों की सभा को अपने ऊपर शासन करने का 
अधिकार देता हूँ, इस शर्ते पर कि तुम भी अपने अधिकार उसे सौंप दो 
आर मेरी तरह ही उसको अपना शासक मान लो |? 


यह सममोौते की चरम सीमा . है और इस प्रकार राज्य का निर्माण 


दर 


होता है। इस समझौते के निम्न परिणाम हैं 

(१) सर्वोच्च अधिकारी (50ए९7४ 87”) उस समझते में शामिल 
नहीं था क्योंकि उसका जन्म तो स्वयं उस समभोते के फलस्वरूप हुआ है । 

(२) समभौीते में शामिल न होने के कारण उसकी शक्ति असीमित थी। 

(३) सममझोता समस्त किया जाने योग्व था | - 

(४) मनुष्यों ने अराजनीतिक अवस्था के सभी अधिकारों का त्याग कर 
दिया, केवल अपनी रक्षा के अधिकार को छोड़कर । 

(५) सर्वोच्च शासक सबकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था और 
उसके काय उनके कार्य कहे जाते थे जिन्होंने उसे चुना 

(६) उसकी प्रभुता ( ४80ए४४९१६१६४” ) अपरिवर्ततीय एवं 
अविभाज्य थी | 

(७) सर्वोच्च शासक जो भी आदेश देता वही कानून था। 

(८) शासिता की स्वृतन्बता (अर) जिसकी अनुमति सर्वोच्च अधिकारी 
दे तथा (ब) अपनी सुरक्षा के अधिकार में ही थी । 
(स) लाक का सामाजिक समंमीते का सिद्धान्त--- 

२-अराजनीतिक अवस्था : लाक भी अराजनीतिक अवस्था से चला 
है| पर उसकी अ्राजनीतिक अवस्था उतना अन्धकारमय चित्र नहीं उपस्थित 
करती जैसा कि हॉव्स की | वह अवस्था अधिकार! (!0277८९) की नहीं 
वरन्‌ समानता एवं विवेक बुद्धि की थी। लाक की अराजनीतिक अवस्था में 
जो विवेक-चुद्धि का कानूत (]9ए 06 #28807) प्रचलित था उसका यह 

आदेश था कि कोई भी मनुष्य अन्य मनुष्य के जीवन, स्वतन्त्रता और 

लालसाओों में हस्तक्षेप न करे | इन उत्तम दशाओं के बावजूद भी उस अब- 
स्था म॑ कुछ “अतुविधाएँ? (*[८0772727८९७”) महसूस की जाती 
थीं। सबसे खास कठिनाई यह थी कि समाज के विभिन्‍न सदस्यों में कगड़ों 
का निर्णय कान करे शरीर कौन प्रकृति के कानून (]4७ ०६ ए०प्पाः2) 
की व्याख्या करे जिसका निर्देश था कि “तुम दूसरों के प्रति वैसा ही काम 
करो जैसे कि तुम दूसरों से अपने प्रति करने की आशा करते हो ।” परिणाम 


द्द 


यह था कि मनुष्यों के अधिकारों का भोग बहुत खतरे में था। इससे मनुष्यों 
के मस्तिष्क में यह विचार आया कि इस अराजनीतिक अथवा प्राकृतिक 
अवस्था को छोड़ दिया जाय और उसके स्थान पर एक राजनैतिक (८ाए।]) 
समाज की स्थापना की जाय | जब प्राकृतिक अवस्था के स्थान पर “राज- 
नेतिक समाज? (४टांए) 50८८८४”) की स्थापना की गई तो वह 
प्रथम समझभौते--अ्र्थात्‌ “सामाजिक समझौते” की पूर्ति थी | दूसरा सम- 
भौता “शासकीय समझौता था | उसके बाद ही समाज ने अपनी संखृष्ट 
अवस्था में एक व्यक्ति-विशेष को सबके सामान्य हित के लिए कानून बनाने, 
" उनके झगड़े तय करने ओर उन्हें मनवाने का अधिकारी वनाया। 

लाक के सामाजिक समझौते के सिद्धान्त की मुख्य बातें निम्न हैं 

(१) लाक के मतानुसार अराजनीतिक अथवा प्राकृतिक अवस्था “पू्व- 
राजनैतिक” थी न कि “पूर्व-सामाजिक ।”? 

(२) प्राकृतिक अवस्था निरन्तर संघर्ष की नहीं थी वरन्‌ समानता ओर 
विबेक बुद्धि की अवस्था थी | 

(३) समझौते दो हुए हैं । हॉब्स के अनुसार केवल एक ही समभौता 
हुआ है । (अ) सामाजिक समझौता (50८ंब (07६78८0) तब हुआा 
जब मनुष्यों ने राजनेतिक समाज ((7एा। 50८०६४) बनाने का निश्चय 
किया था और (व) शासकीय समझौता ((५0एश-एरशाथा(व (207600- 
807) उस समय हुआ था जवकि शासक चुना गया था| लेकिन दूसरा 
समझौता पहले की अपेक्षा कम महत्त्व रखता है । 

(४) लाक के अनुसार शासक भी समभोते में शामिल था । 

(४) उसके सामने अधिकारों का आत्मसमपंण नहीं किया गया वरन 
उसे कुछ अधिकार सोंप दिये गए थे । 

(६) हॉब्स के अनुसार सर्वोच्च अधिकारी का शासन करने का अधि- 
कार समाप्त नहीं किया जा सकता था ) इसके विपरीत लाक ने यह मत 
निर्धारित किया कि यदि राजा समभोते की शर्तों का पालन करने में अस- 
फल रहता है तो उसे अपनी शक्ति से च्युत किया जा सकता है । 
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होता है । इस समझौते के निम्न परिणाम हैं :-- ह 

(१) सर्वोच्च अधिकारी (“509९7 ४४४0?) उस समझते में शामिल 
नहीं था क्योंकि उसका जन्म तो स्वयं उस समझौते के फलस्वरूप हुआ है। 

(२) समभोते में शामिल न होने के कारण उसकी शक्ति असीमित थी। 

(३) सममोता समस्त किया जाने योग्य था । - 

(४) मनुष्यों ने अराजनीतिक अवस्था के सभी अधिकारों का त्याग कर 
दिया, केवल अपनी रक्षा के श्रधिकार को छोड़कर | 

(५) सर्वोच्च शासक सबकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था और 
उसके कार्य उनके कार्य कहे जाते थे जिन्होंने उसे चुना है । 

(६) उसकी प्रभुता ( +850ए४:९४४०४ए” ) अपरिवतंनीय एवं 
अविभाज्य थी | 

(७) सर्वोच्च शासक जो भी आदेश देता वही कानून था | 

(८) शामिता की स्वतन्त्रता (अ) जिसकी अनुमति सर्वोच्च अधिकारी 
दे तथा (व) अपनी सुरक्षा के अधिकार में ही थी । 
(स) लाक का सामाजिक समंभोते का सिद्धान्त-- 
.._३-अराजनीतिक अवस्था : लाक भी अराजनीतिक अवस्था से चला 
हैं| पर उसकी अ्राजनीतिक अवस्था उतना अन्धकारमय चित्र नहीं उपस्थित 
करती जैसा कि हॉन्स की । वह अवस्था अधिकार! ([८९८7४४८८) की नहीं 
बरनू समानता एज विवेक बुद्धि की थी। लाक की अराजनीतिक अवस्था में 
जो विवेक-चुद्धि का कानूत (8७ 06 7९४5०) प्रचलित था उसका यह 
आदेश था कि कोई भी मनुष्य अन्य मनुष्य के जीवन, स्वतन्त्रता और 
लालसाओं में हस्तक्षेप न करे | इन उत्तम दशाओं के बावजूद भी उस अब- 
स्था में कुछ “अ्मुविधाएँ?? (/घ८०7ए८ए7/८7०८९८४”) महसूप्त की जाती 
थीं। सबसे साम कठिनाई यह थी कि समाज के विभिन्‍न स्स्यों में ऋरड़ों 
छा निर्णय कोन करे और कौन प्रकृति के कानून (]8एछ ० 78६प7९) 
23 व्याख्या करे जिसका निर्देश था कि “तुम दूसरों के प्रति वेंसा ही काम 
करो जैसे कि तुम दूसरों से अपने प्रति करने की आशा करते हो |” परिणाम 
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राजनेतिक समाज में मनुष्य को अपनी प्राकृतिक स्वतन्त्रता का त्याग करना 
पड़ा | इसी स्थल पर रूसो ने वह ऐतिहासिक कथन लिखा है कि “मनुष्य 
च्वृतन्त्र उत्तनन होता है लेकिन फिर भी वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा 
इुआ है ।2 ( "१७४ ३8 9077 +९९ फैप: ॥6 75 €एश/प- 
फ्शा2 7 टाब्यं75.2 ) प्राकृतिक स्वतन्बरता? ( क(परार्थों 
+९८००४७ ) का स्थान सामाजिक समभोते द्वारा “राजनैतिक स्वतन्त्रता”? 
( ८! 472८८४०४ ) ने ले लिया । 
यह समभौता सामाजिक--प्रत्येक का सबके साथ है | यह ठीक वैसा 

ही-है जैसा कि हॉव्स का था। पर रूसो का समझौता साथ ही मनुष्य के 
प्राकृतिक अधिकारों को, जिनका कि वह प्राकृतिक अवस्था में भोग करता 
था, समाज में केन्द्रित कर देता है क्योंकि वह केवल समाज ही है जो सबके 

हेतों का चिन्तन तथा उनकी रक्षा कर सकता हैं | समाज सर्वोच्च है क्योंकि 

वह उनके द्वारा निर्मित किया गया है जो स्वयं सर्वोच्च सत्ता ग्रास .हैं। 
समभौता मलुष्यों द्वारा इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक मलुष्य अपने 
शरीर तथा अपनी सारी शक्ति को “सामान्य इच्छा? ( (यारा 
ज्ञात ) के अधिकार में दे देता है और सम्पूर्ण समाज का अविभाज्य भाग 
बना रहता है। इसका श्र्थ यह है कि (अ) व्यक्ति अपने सम्पूर्ण समाज 
अधिकार को समर्पित कर देता है लेकिव किसी विशेष व्यक्ति को नहीं,  (ब) 
यह समपंण हॉन्स के समपंण की तरह पूर्ण हैं और लॉक से मिन्‍न यकार का 
है ओर (स) व्यक्ति को अपना शरीर तथा अपने अधिकार उस प्रभुत्य-प्राप्त 
सामूहिक संस्था (50ए7९:श87 ८०7/पा7८ए) का अविमाज्य अंग 
होने के नाते वापिस मिल जाते हैं। इस अन्तिम पहलू में व्यक्ति सर्वोच्च 
वना रहता है, किसी अन्य की नहीं वरन्‌ अपनी ही श्राज्ञा मानता है, और 
उतना ही स्वत्तन्त्र बना रहत्ता है जितना कि पहले था क्योंकि : 

. (१) परभुत्त आंत सामूहिक संस्था का निर्माण प्रभुल-पाप्त व्यक्ति ने 
किया है | यद्धि उसकी प्रभुता वेसी ही नहीं वनी रहती तो वह सामूहिक 
संस्था के प्रभुत्व को नष्ट करती है अथवा क्षति पहुँचाती है | 


दे 


(७) जो कानून सर्वोच्च अधिकारी बनाये वे विवेक-बुद्ध के कानून 
([,8७ 0६ ९४६०8) के अनुकूल होने चाहिएँ. | कानून वह नहीं था 
जो कुछ अधिकारी कद दे । 

(८) लाक के अनुसार प्रभुत्व समाज का था न कि शासक का | 

(६) लाक ने जनता की स्वीकृति तथा अनुमति को सरकार की शक्ति 
का लोत बताया | 

(द)--रूसो का सामाजिक सममोते का सिद्धान्त : 

१--अराजनीतिक अवस्था : रूसो भी हॉन्स तथा लाक की धारणा 
लेकर ही चलता है। रूसो के अनुसार अराजनीतिक अवस्था में जो मनुष्य 
रहते थे वे आ्रादिकाल की सादगी का जीवन व्यतीत करते थे जो कि श्रत्यन्त 
सुख्रमय था । मनुष्य के जीवन का वह सबसे सुखी फाल था क्योंकि उनका 
जीवन “अच्छे वन्यजनों? (“)3096 5४४०४०७”) का था जो कि 
सामाजिक कानूनों की जंजीरों से मुक्त था। वे अच्छा-बुरा नहों जानते थे 
श्र सद्गुण तथा दु गुण की धारणाओं से परे थे । वह पूर्ण स्वतन्बरता 
तथा समानता का सत्यतापूर्ण जीवन था । लेकिन वह बहुत समय तक नहीं 
चल सका | जन-संख्या में इद्धि के साथ और मनुष्य में विवेक-बुद्धि के उदय 
के छाथ संघर्ष के तत्व उत्पन्न हो गए,। मनुष्य अपने और पराए की 
दृष्टि से तोचने लगा । चूँकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के हितों की उपेक्षा कर 
केवल अपने ही द्वितों की सोचने लगा इसलिए भंगड़े और संघर्ष आरम्भ 
हो गए | 

२--सामाजिक सममौता+--वह बड़ी असन्तोष जनक स्थिति थी 
खोर सभी मनुष्यों को उस प्राकृतिक अवस्था में अपने को सुरक्षित रखना 
बहुत कठिन प्रतीत दोने लगा । उनकी तत्कालीन समस्या “समुदाय के एक 
ऐसे स्वर्य को हँट निकालना था जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन और घन की 
सम्पूर्ण सामान्य शक्ति से रक्षा कर सके और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने को 
सबके साथ मिला देने पर भी पहले छी द्वी तरद स्वृतन्त्र चना रह सके |? 
इसझा हल एड समझौते एवं राज्नैतिक उमाल के निर्माण में मिला ) इस 
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सम्पूर्ण जनता की सभा में ही बनाया जा सकता है। वह एक अधिशासी 
कार्य नहीं है । इसके विपरीत हॉब्स ने कहा था कि प्रशुत्व-पास शासक जो 
आजा दे अथवा कहे वही कानून है | 

(ख) इस सिद्धान्त का मूल्यांकन:-- 

?-हॉब्स का सिद्धान्तः--हॉन्स के सिद्धान्त को अन्धकारपूर्ण कहा 
गया है जिसमें मनुष्य प्रकृति का चित्रण बहुत अलुदारता से किया गया हैं । 
मनुष्य में एक सामाजिक तथा सहालुभूतिपूर्ण पक्ष भी होता है चाहे वह 
कैसा भी सन्देहात्मक क्यों न हो। लेकिन, जैसा कि पहले ही संकेत किया 
जा चुका हैं हॉव्स का अपने सिद्धान्त के रखने के पीछे एक निश्चित 
उद्देश्य था | उसकी वड़ाई की बात यह है कि आस्टिन ( &पघ5४॥ ) 
की कानूनी प्रभुता का सिद्धान्त हॉब्स के ही सिद्धान्त का विकास है । 

२--लॉक का सिद्धान्तः--लॉक ने कानूनी प्रभुत्व के महत्व को 
नहीं समझा | उसने प्रभु को जनता ओर सरकार में विभक्त कर दिया | 
उसने राज्य और सरकार का श्रन्तर भल्ी प्रकार स्पष्ट किया है जिसे करने में 
हॉन्स असफल रहा । लाक के मत में सरकार की हटा देना राज्य का भंग 
हो जाना नहीं है । इसके विपरीत हॉव्स ने यह कहा था कि एक सफल 
क्रान्ति राज्य को छिन्न-मिन्‍न कर देगी जिसका अर्थ प्राकृतिक अवस्था की अराज- 
कता को लोट जाना होगा | लाक भावी प्रजातान्त्रिक सरकार के स्वरूप की 
नींव डालता है। उसका सारा पूर्वपक्ष ( ६४८७४ ) अनुभूति द्वारा 
शासन है । 

१--रूसों का सिद्धान्त : रूसो एक स्वतन्त्र मनुष्य की धारणा लेकर 

चलता है ओर उसकी अधिकाधिक स्वृतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए 
उसने सामृहिक संस्था को प्रभुत्व-शक्ति सम्पन्न बनाया जिसकी शक्तियां उसी 
प्रकार अनियन्त्रित थीं जैसी कि हॉन्स के राजा की। “सामान्य इच्छा? 
((7८॥८7४ ५०१!) तो किसी व्यक्ति को श्रपनी बात मानने को विवश भी 
कर सकती थी क्योंकि “सामान्य इच्छा? गलत नहीं होगी और “सामान्य 
इच्छा” को लादने का अर्थ स्वयं व्यक्ति की इच्छा का हो लादना था 
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(२) सामूहिंक संस्था की आज्ञा पालन करने में व्यक्ति अपनी ही आज्ञा 
पालन करता हे क्योंकि वह उसकी ही रचना है ) 

(३) प्रत्येक व्यक्ति का दोहरा व्यक्तित्व हैं। वह एक सामूहिक संस्था 
का सदस्य है, जो कि एक पभुत्व प्राप्त समुदाय हैं, ओर एक अ्रधिकृत प्रजा 
भी हे और इसलिए, उसकी स्वतम्त्रता पर कोई प्रतिवन्ध वहीं है । चूँकि 
प्रत्येक प्यक्ति अपने को सवा को समर्पित कर देता है वह अपने की किसी 
को समर्पित नहीं करता और चूँकि प्रत्येक सदस्य पर समाज का उतना ही 
अधिकार हैं जितना उसने स्वयं दिया है इसलिए इस हानि के बदले में 
उसकी अपने शेष अधिकारों की सुरक्षा के आश्वासन के रूप में लाभ अधिक 
हों जाता ह। 

(क) रूसो तथा हॉब्स में अन्तरः-- 

डुसी का निम्न मुख्य दातों में हॉब्स से मतभेद हेः 

(१) व्यक्ति अपना समपणश सामूहिक संस्था के प्रति करता हे न कि 
किसी शासक के प्रति। «५ 

(२) प्रभुठा समाज को मिलती है न कि शासक को ( जैसा कि हॉब्स 
का मत था ) | 

(३) संस्कार अथवा राजा एक अधीनस्थ शक्ति है जो कि एक प्रति- 
निद्रि के नाते सत्ता का भोग करती है न कि प्रधान की हेसियत से ) सरकार 
को शक्ति का स्वरुप प्रदस है जब कि सामृद्दिक संस्था की शक्ति का मोलिक ) 
लेकिन हॉन्स के अनुसार राजा की शक्ति अनियन्त्रित, अपरिवर्तनीय एवं 
अविभाज्य थे । 

) सरकार ( (50एटगगशाशा: ) और सामूद्दिक संस्था ((ठाप- 
गाछशा६५ ) दो मिन्‍न बस्नुएँ हूँ । रूसों के मतानुसार सरकार के हाथ में 
झधिशासी (8%८८ए०४४८) फाय है । इस कतंब्य को पूर्ण करने में सर- 
कार की असफलता अथवा उसके द्वारा शक्ति का दुद्पौरयोग प्रमुच॒-प्राप्त जनता 
की इस शत का अधिकारी बना देता है कि वह उसे हटा दे | 


(३) छाबत “तामान्व इच्छा” की अम्व्यिक्ति दे और वह केबल 
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की दृष्टि से सोचने लगा। भंड़ों ओर संघर्पा का प्रारम्भ हो गया क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के हितों की परवा न करते हुए. केवल अपने 
ही हितों की सोचने लगा | है 
वह बहुत अशान्तिमय अबस्था थी और सब मनुष्यों को उस भंयकर 
प्राकृतिक अवस्था में अपने को सुरक्षित वनाए रहना अत्यन्त कठिन जान पड़ने 
लगा | उनकी तत्कालीन समस्या संघ के एक ऐसे स्वरूप को ह्रॉढना था जो 
प्रत्येक सदस्य के जीवन तथा धन की सम्पूर्ण शक्ति से रक्षा करे और जिसमें 
प्रतलेक व्यक्ति अपने को सब्र में मिलाता हुआ भी उतना ही स्वतन्त्र बना 
रहे जैसा कि पहले था | इसका हल एक समझभोते तथा राजनैतिक समाज 
के निर्माण में मिला | इस राजनैतिक समाज में मनुष्य को अपनी प्राकृतिक 
स्वतन्त्रता का त्याग करना पड़ा ओर इसी स्थल पर रुसो ने अपना वह 
ऐतिहासिक कथन लिखा है कि “मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है. फिर भी 
सव जगह बन्धनों से जकड़ा हुआ है।” एक सामाजिक समझौते द्वारा 
प्राकृतिक स्वतन्त्रता का स्थान राजनैतिक स्वतन्त्रता ने ले लिया । 
यह सामाजिक समभीता प्रत्येक का सत्रके साथ है। ठीक ऐसा ही 
समभोीता हॉव्स का था । लेकिन रूसो का समझौता साथ-ही-साथ सामूहिक 
संस्था को वे सब प्राकृतिक अधिकार सौंप देता है जो प्राकृतिक अवस्था में 
मनुष्य को ग्राप्त थे क्योंकि रूसो के अनुसार वह सामूहिक संस्था ही है जो 
सत्र के हितों का विचार तथा रक्षा कर सकती हैं। यह सामूहिक संस्था 
प्रभुल-प्राप्त है क्योंकि वह उनके द्वारा निर्मित की गई है जो स्वयं प्रभुत्व 
प्राप्त हैं। यह सममोता व्यक्तियों द्वारा इस तरह से किया गया कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपना शरीर तथा शक्ति सर्वोच्च “सामान्य इच्छा” के निर्देशन में 
दे देता है ओर उस पूर्ण संस्था का अविभाज्य सदस्य होने के नाते उसे 
नः प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि : 
(१) व्यक्ति अपने को सम्पूर्ण सामूहिक संस्था के प्रति समर्पित कर 
देता है न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति | 
(२) यह समपंण हॉब्स की तरह, तथा लॉक के विपरीत पूर्ण हैं । 


द््द 


क्योंकि वही सामान्य इच्छा का निर्माता था। यही दाशनिक खुसों की समस्त 
(चना में असंगति दे जिसने हीगिल (०४०)) के आदशवादी सिद्धान्त 
का आधार जुटाया | 
(0), 6, "ए०ए55९व३७ उ&68व7 म॥ ६१९ गाढ:005 
०१.6८६८ 00 ९४१९४ 40 ६१05९ ० 007९६”. 
छडए था. 
पझु्सों अपने सिद्धान्त में लाक की विधियों को लेकर चला परन्तु 
उसका अन्त हॉब्स की विधियों में हुआ ।? इस कथन की सममाइए | 
3705. 
(श्र) रुसो को, हॉब्स तथा लाक के विपरीत किसी विशेष उद्दे श्य की 
ते नहीं करनी थी और उसे किसी मत का समर्थन ही करना था यद्यपि 
गे शिक्षाओं से क्रॉस की कान्ति को प्रोत्साहन मिला | उसका केवल 
मात्र उद्दे श्य राजनैतिक समाज की प्रकृति की एक दाशंनिक व्याख्या करना 
विन दसो को समझने के लिए यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
फ्कल एक राजनेतिक दाशनिक ही नहीं था वरन्‌ एक निबन्ध लेखक 
गी था। एक कवि सदा कल्पनाशील होता है और एक दाशनिक 
कट, निश्चित भाग्णा लेकर चलता है और प्रायः असंगत होता है और 


५ | 2 >> 


यही हुसो के दर्शन की ऋजी हे। 
नया हाब्स तथा लाक का तह ग्राक्नातक अवस्था का प्ृव धारणा को 
हैदर घला 


ला। ऋरूसो को प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य रहते थे वे आदश 
सुस एवं आूिम सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। वह मनुष्य के जीवन 


दा से अधिक सुत्वमम काल था क्योंकि उनका जीवन अच्छे वन्‍्य-पशुओं 
जमा था जो कि सामाहिक कानूनों के बन्‍्चनों से उम्मुक्त था । वे अच्छा-बुरा 
$। श आग संदगंग तथा दे को चारणाओों से दर थ। 


कु 


एस स्वाउन्धता तथा समानता का सत्एग[ |! [बन था। लेकिन व्ट चाहत 





शत बला। ऋनमंख्या में नृद्धि के तथा मंसुप्य में विवेक-सुद्धि 
£ उदय कि साथ विरोधी तत्व उत्स्न हो गए। मनुप्य-झयने ओर पराये 
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राजा की शक्ति हॉन्स के अनुसार, संवंथा परणण, अपरिवर्तेनीय एवं झाव- 
भाज्य है | 
(४) सरकार और सामूहिक संस्था दो मिलन वस्तुएं है। रुसो के 
अनुसार सरकार को अधिशासी कतंव्य प्राप्त हैं । यदि सरकार अपना क्तेव्य 
करने में असफल रहती है या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है तो प्रभुत्व- 
प्रॉज़ जनता को उसे हटा देने का अधिकार हैं | 
(५) कानून “सामान्य इच्छा” की अभिव्यक्ति हैं और वह केवल 
संम्पूण जनता की सभा में ही बनाया जा सकता है। बह एक अधिशासी 
(०:०८प६ ९७) कार्य नहीं है। इसके विपरीत हॉन्स कहता है कि जो 
कुछ भी प्रभुत्व-प्राप्त शासक कहे वही काबून है | 
(स) रूसो ओर हॉब्स में साम्य : 
(१) दोनों इस बात पर सहमत हैं कि राज्य उन लोग द्वारा किए, गए, 
समभौते का फल है जो ग्राकृतिक अवस्था में रहते थे । 
(२) दोनों के विचार से केवल एक ही समभौता हुआ है और इसमें 
>सरकार सम्मिलित नहीं हैं | 
(३) व्यक्तियों ने उन सभी अधिकारों का त्याग कर दिया जो उर 
प्राकृतिक कानून से मिले थे । 
(४) दोनों ही हालतों में प्रभुत्व-प्राप्त शासक को पूर्ण, अपरिवतनीय, 
अविभाज्य एवं स्वदेशीय शक्तियां प्राप्त हैं | / 
(५) लेकिन जब रूसो सरकार को समभोते का एक दल नहीं बनाता 
. ( लाक के अनुसार सरकार समभझोते का एक दल थी ) तो वह राज्य को 
सर्वशक्तिमान बना देता है जो कि निरंकुश शक्तियों का अयोग करता है । 
यह एक उत्तम विधि*द्वारा किया गया है। रूसो के अनुसार सामूहिक संस्था ही 
सब व्यक्तियों के हितों की संरक्षक हे ओर वहीं प्रभुल्-प्राप्त है | लेकिन कुछ 
व्यक्तियों के हित सामूहिक संस्था के हितों से टकरा सकते है। ऐसी टक्कर 
की हालत में सामृहिक संस्था उन व्यक्तियों को “सामान्य इच्छा” मानने 
को बाध्य कर सकती हैं। कोई भी व्यक्ति . उसकी अवशी नहीं कर सकता 


कि 
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(३) व्यक्ति को अपना शरीर तथा अपने अ्रधिकार प्रभुता ,प्रा्त सामृह् 
स्था छा अविभाज्य अंग होने के नाते वापिस मिल जाते हैं । इस अन्तिम 
पहलू में व्यक्ति प्रमुख-प्राप्त चना रहता है, किसी अन्य की नहीं वरन्‌ अपनी 
ही आाह्ापालन करता हैं श्रोर पहले के समान ही स्वतन्त्र बना रहता है 
क्योंकि : 
(क) प्रभुच-प्रात्त व्यक्ति ने ही प्रभुत-प्रात सामूहिक सस्था का निमाण 
किया दे । यदि उसकी प्रमुता सुरक्षित नहीं रहती तो सामूहिक संस्था की 


प्रशुता छो क्षति पहुंचती 


अतीा हू | 
(स्व) सामूहिक संस्था की आह पालन करने से व्यक्ति स्वर्च अपनी ही 
झाज पालन करता हैं क्योंकि बह इसी की रबना है । 

(ग) प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दोहरा है | वह एक सामूहिक संस्था--- 
एक प्रदुस्ब-्प्राप्त संस्था--का सदस्व दे ओर एक अधिकृत प्रजाजन भी, ओर 
इसलिए उस तन्ब्रता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं । “कि प्रत्येक 
झपने को सा व्यक्तियों के प्रति समर्पित. कर देता हे वह अपने की 
ही के प्रति मों ममणिति नही करता, ओर चूं कि उसके ऊपर सामृहिक 

प्रकार स्थापित दो जाता हे जितना बह स्वयं देता 
उस हानि दे बदले से उसे शप की रक्षा के आश्यासन के रूप में लाभ 
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(यो ध्लस आर झसो से अन्तर 


मसा का निम्न बातो में हॉब्म से भेद हैः 


(2) व्यक्ति अपने की सामुहिक संस्था के नियन्त्रण के ग्रत समर्पित 
| 
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'# उन्हें उसकी आवश्यकता थी | वे ही इस दथा वकवाद से 
(॥ छत बवं९प ६0 धी8 एणांशा।नों ८07६78८५ 
८ ३६ ६0 ६052 ६0 क्रागप्र७ श78९ए९३5 एा६0 
उ6, ए0 ८००पाँत ६४रणाप #०ए 7९८प८० 40.? ) 
; ( 57 लश्याए रशशयं0० ) का कहना था कि समाज 
की उत्पत्ति के इस वर्णन से “बढ़कर व्यर्थ” वस्तु ओर क्या हो 


भो कप ह ः 
“इस सममीते की आलोचना : 
तमझौते के सिद्धान्त की आलोचना में मुख्य बातें निम्नलिखित 


>उसकी अनेतिहासिक प्रकृति : यह ऐतिहासिक दृष्टि से अ्सत्य 
पज्य का निर्माण कभी भी मनुष्यों द्वारा आपस में समभोता करके 
यया | ऐतिहासिक दृष्टि से, ग्रीन ( '', त. (37९८७ ) ने कह्दा है, 
पद्धान्त एक गल्प है | इस सिद्धान्त के समर्थक अमेरिका के “]/8४- 
४०7० (077709८४” को, जो कि वहाँ के प्रथम वसने वालों ने किया 
राजनैतिक समाज के सममोते द्वारा निर्माण के पक्ष में उदाहरणण-स्वरूप 
करते हैं | लेकिन जिन लोगों ने “0/४४/]0ए७९+ (07774८८7 
पा वे ऐसे नहीं थे जो पहले राजनैतिक संगठन से सर्वथा अनमिज्न रहे 
प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों द्वारा एक नये समधघिराज्य 
०7४८७६॥) की नींव नहीं है बरन्‌ केवल मात्र “ऐसे मनुष्यों 
से राजनेतिक शक्ति के अधीन थे, राजनेतिक संस्थाओं का 
“माना हूं ।?? 

अवास्तविक धारणाएँ : यह सिद्धान्त निम्नलिखित दो 

ओऔ पर आधारित है : 
* ने कहा हैं कि समान '5६४६८७ से (0फधा॥८६ 
*+ | समझौता समाज छा ग्रारस्म नहीं वरन्‌ अन्त है । 
'#लें से ही मनुष्यों की समझोता करते हुए, कल्पना 


६ शुत्॥ 


कप 


करगेद्षि यदि थे ऐसा करते हे तो अपनी ही श्राज्ञा नहीं मानते ओर इसी 
तरद् “सामान्य इच्छा” कमी गलत नहीं हो सकती और न अन्यायपूर्ण । 
नूँछि “सामान्य इच्छा” प्रुच प्राप्त है, इसलिए वह स्बथा पूरे है और 
दस बात सें रुसो भी हॉन्स के समान निरंकुश शासन का समर्थक है । 





नसों का एक स्वतन्त्र मनुप्य की धारणा लेकर चलतो है और उसकी 
अधिकराधिक स्वतन्त्रता को नरक्षित रखने के लिए. उसने सामूहिक संस्था को 
प्शक्तिमम्पन्न बनाया जो कि हॉब्स के राजा के समान ही निरंकुश हे । 
सामान्य इच्छा” तो एड: व्यक्ति को अपनी बात मान लेने को विवश भी 
दूर सदी हूं. क्योंकि वह गलत नहीं हो सकती ओर उसका लादना स्वर्य 
वी इच्छा का ही लाठना हे क्योंकि वह “सामान्य इच्छा” का 
वो था। यह दाशनिक रूसो का पारस्परिक विरोधी पक्ष है जिसने कि 
गल के आ्रावशवाद सिद्धान्त का आधार प्रस्तुत किया । 
(), 37, "पशर (णापए०८: ॥क९०णाए हाए25 सटा- 
ए/ 8 इ0829९६४079 टीप5९ ६0 5007ए 70% 8 $0प्रार्त 
एणीधघ८वठों फ0509ए9.7.. फफ॑विंत 277 05टपघ558. 
( 28793, 393५; एपगञं४०, 3950, 946 ) 
मसममते छा सिद्धान्त न तो सन्तोपषजनक ऐतिहासिक प्रमाण ही 

ह आर न सही राजन तिक दशन | इस कथन की व्याख्या एवं 

| 


ऊ 


4 


बक ( 807० ) ने कहा हैं कि “राज्य को मिच्े ओर कहवे, दरेस या 
तम्बाखू अथवा किसी ऐसी ही निम्न वस्तु के व्यापार के समान कोई सांसेद्ारी 
नहीं समझना चाहिए जिसे हम श्ल्पकालीन हित के लिए स्वीकार कर लें 
और जो दलों की इच्छाचुसार भंग किया जा सके" * ** ** राज्य को 'आदर की 
दृष्टि से देखवा चाहिए. * **** वह समस्त विज्ञान में सहयोग हैं, समस्त कला 
में सहभोग है, समस्त पूर्णंता ओर प्रत्येक गुण में सहभोग है । चूँकि ऐसे 
सहभोग का अन्त कई पीढ़ियों में भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह केवल 
उन्हीं के बीच सहभोग नहीं रह जाता जो कि जीवित है वरन्‌ उनके बीच भी 
जो कि मर चुके हैं और जिन्हें आगे पेदा होना है |? ( “० 8६90० 
०प॥६ 70६ ६0 9९ ८०णार्डवैढत 45 ग०0ग्राग8 >८छ 
पपिब्0 28 एशा:72785779 मे 8 धाब्े९ छा 92०7९ वात ८0- 
77९९, ०४!८0 077 (07८०० 67 80776 0६7€+# आपएटा। 0ए 
९07८९४7, ६60 986 (६2६९7 पए 707 8 ॥6६6 +छागए07व7ए 
प-शारक बगतदें ६0 9९ तांड56]ए९० 9ए ४7९ ईश१८ए 0 
एशाए€87////// [६ 45 60 9९ 67०त॑ ठक ए 72ए९- 
76708.............६ 45 8 0087607९7387777 77 व] इटशाट९; 8 
एुगए (९7879 व 7 77, 8 फ्ाएशाहरफए 77 €एटाफ 
जएपए८ बाते 0 वा छझार्शएटरां00, ४ ६९ €705 07 
पट. 8 फृबाधारारंए टकगा0६: 5>& कँप्शंारत 47 
ग्राधा१ए 820९780९70705, 4६ 92९07725 8 ए987:7९78779 47 
700 0गॉए 5९ ए९९८70 ६05€ एी0 बा गएं78, 9प: 
0०९(ए९९७ ६7056. ए0 ब7९ वे€8१ 87वें ६05९ एए१0 
376 ६0 96 9077.,7 ) 
(६) समकीोता--एक अल्पकालीन उपकरण : समभौोता करने 
वाले दलों की रुत्यु पर रुमभौता समाप्त हो जाता है। चूँकि समझौता 


॥ 
प्रारम्भिक दलों पर कानूनी वस्धन था दह उनके उत्तराधिकारियों पर लागू 
नहीं किया जा सकता था | 


ष्ढ 


कर लेता है | 

(४) समझौते के सिद्धान्त के एक से अधिक समर्थकों की यह धारणा 
है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुप्य समान हैं.। यह ठीक नहीं है। प्रकृति 
हा न्यिम असयानता हैं : समानता नहीं | 


5. 
सो 


२६--बह एकपन्षीय हूँ : मानव प्रकृति, जैसी कि प्राकृतिक अवस्था 
की दल्पना की गई हें, अवास्तबिक हैं | मनुष्य एक साधाजिक पाणी है 


प्रार गजनेंतिक प्राणी भी । वद् न तो उत्तना बुरा ही है जितना कि हॉब्स 
इसे सोचता है छोर न दी इतना अ्रच्छा जैसा कि रूसो उसकी पूर्वकल्पना 


बरुद्ध प्रकृति : प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित 
झामह अधिकारों तथा प्राकृतिक स्वतन्त्रता की धारणा स्वयं ही श्रान्तिपृ 
| ऋध्िक्वार य्‌ केबल समाज में ही होता है ओर प्रत्येक अधिकार 
व्यू लगा रद्दता है | बढि समाज ही नहीं हं तो हम 
अझिदारों की सोच ही नहीं सकते । यही नहीं, प्रतिवन्धों के बिना स्व- 
तम्श्या दुगनार ((८४४०८७) के अतिरिक्त आर कुछ नहीं हे ओर स्वयं 
दुसभार शुद्ध आर सादी अराजकता (शगह्याटॉ9) हैं । सहीं अर्थ में 
इगमस्दता था सरकार च्ट्ी स्थायना क पथ आस्तत्व दा सम्भव ने था। 
४-अ्सकछी प्रमाणदीनता : निम्न दो प्रद्वार से यह सिद्धान्त प्रमा- 


द्राहय प्राप्त 4 


$९ | 6) £ $ 


न ९ 
याथ एड झानु द्‌्‌ 


७ 


अत्यक्ष प्रजातन्त्र की धारणा की लोकप्रिय बनाया । अपनी अव्यावहारिक 
प्रकृति के बावजूद भी जनमत निशय (२९ई८:थ॥०पा०) रूसी का जनता 
के अपरिवर्तनीय प्रभुत्व की धारणा का संपरिवर्तित स्वरूप हैं। राज्य तथा 
सरकार के अन्तर का आधुनिक विचार लॉक के दशन का फल है | 

इस सिद्धान्त ने व्यक्ति को राज्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है | मता- 
पघिकार की समानता की आधुनिक आवाज़ रूसो के समान राजनैतिक अधिकारों 
के आदर्श की विंरासत कह्दी जा सकती है | 

(3), 48,  िफ़ीबिं) गत ट्याएंटॉंडट रिए्प्रडड९क्षपोड 
दं06६728 07 ६॥6 “ छएल्यर्र्त ऐसा!!! जठ0छ 8025 0 
वाल 707 (9) 07प)९ 0एछाआंणा) बाते (5) ४7७ छा! 
० 2॥ ? (887०, 949, 45, 42, 40) 

रुसो की “सामान्य इच्छा? के सिद्धान्त की व्याख्या तथा आलोचना 
कीजिए. | वह (अर) लोकमत तथा सर्वसम्मति से किस प्रकार भिन्‍न है ! 


“सामान्य इच्छा? ( “(छाया ४४:११ ) की घारणा रुसो 
( [१०पघ5६८४७ ) के राजनैतिक दशन का एक आधारभृत तख है। हम 
रुसो के विचारों के अध्ययन में उस समय तक आगे नहीं बढ़ सकते जंच तक 
कि प्रारम्भ में ही “सामान्य इच्छा” का अर्थ तथा अन्तर्माबना कोन 
समझ लें । 
५धवास्तविक इच्छा” ओर “सत्य इच्छा” 
परन्तु “सामान्य इच्छा? का क्या अर्थ है इसे समझने के लिए हमें 
पहले “वास्तविक इच्छा” (3८८प०) ५७१)]) और “सत्य इच्छा” में 
भेद करना होगा । वास्तव में “वास्तविक”? और “सत्य” शब्दों के भिन्‍न 
' भिन्न अथ हैं परन्तु गलती से प्रायः सभी लोग उनका प्रयोग पर्वाववाची 
शब्दों के समान करते है। “वास्तविक इच्छा” मनुष्य की प्रव्तेक ([709प- 


]8ए०) और अग्रतिवरिम्बित ([777४/]2८६०८) 


; छा का आर सकते 
करती है । यह इच 


डा केवल अपने ही हित की सोचती है समस्त सामहिक 


७ 


(७) विक्रास के विरुद्ध प्रवुत्ति--यह राज्य को मनुष्य के हाथ द्वारा 
इसाए हुई दस्तु बना देता हैं--एक क्ृनत्रिम आविप्कार--व कि विकास का 


बन 


क्रम | बह मनुप्य के विकास के साथ ही विकसित हुआ हैं| मनुष्य के विकास 
गन्नतिक संस्थाशों की प्रगति को बढ़ाता टिया, और राजनेतिक संस्थाओं 
द्िशास ने मनुप्य को और विकसित होने के लिए उमाड़ा । इस प्रकार 
माय छोर गय्य ही अपने दिकास में एक-दर्रे पर प्रतिक्रिया हु 

(ब) इस सिद्धान्त के गुण : 


हर !" 


सा ३! 


मद सिद्धान्त कि राज्य की उत्यत्ति मममाते से हुई हे इतिहास में झूठा 


स्गरर दुच्कार दिया गया हैं, तारिक दृष्टि से भी मूठ ओर नैतिक दृष्ठि से 
नी। लेशिन शासक और शासितों के पारस्यरिक अधिकारों और कर्तब्यों के 

्् विचार की दृष्टि से यह सिद्धान्त बहुत उपयोगी है । 
राजनैतिक चिचारगें के इतिहास में एक निश्चित स्थान 


(१) इच्छा राज्य का आधार:-यद सिद्धान्त इस बात की पुष्टि 
सता £ कि राज्य का आधार अनुमति हे शक्ति नहीं। जता कि एक विचारक 


ने झट £ नन्त्रता के अभिव्यक्ता उसे श्रप्द समभते हें क्योंकि उसने 
हिरंदुआ शक्ति के दावों पर नियन्त्रण लगाने की विधियां सभाई ।? 


६ 


शासन की कुजी है। 
“सामान्य इच्छा” के विशिष्ट गुश:-- 

सामान्य इच्छा के तीन विशिष्ट गुण हैं : एकता, स्थायित्व और यथा- 
थता (२48॥६7258) | सर्वप्रथम “सामान्य इच्छा” के अन्दर एकता का 
विशिष्ट गुण है, अर्थात्‌, वह आत्म-विरोधी नहीं है क्योंकि उसके अन्दर यथार्थ 
तक का समावेश होता है। वह विभिन्‍न इच्छाओं में से एक श्रकेली इच्छा 
का निर्माण करती है । वह उन सब विशेषताओं ओर विशिष्ट गुणों के सार 
का प्रतिनिधित्व करती है जो प्रत्येक राज्य में होने चाहियें। दूसरे, सामान्य 
इच्छा स्थायी होती है और एक विशेष क्षण के कार्यो की अपेक्षा अधिक 
कालीन होती है । वह लोकमत के चापल्य से अ्रप्रमावित वनी रहती है । 
अन्त में, वह सदैव यथार्थ ( २87६८ ) होती दे क्योंकि वह समस्त जनों के 
कल्याण का प्रयल करती है ओर उसके अन्दर उनकी इच्छाओं में जो सर्वो- 
त्तम अंश है उसका समावेश रहता है | 
आलोचना के दो शब्द :-- 

“सामान्य इच्छा” के सिद्धान्त की, जिसे रूसो ने वहुत परिश्रम से 
प्रस्तुत किया . था, राजनीति-शास्त्र के लेखक द्वारा अत्यन्त कई आलोचना 
की गई है। आलोचना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-- 

१--“सामान्य इच्छा”? के विरुद: उसके आलोचकों द्वारा जो सबसे 
प्रथम एवं महत्वपूर्ण तक रखा जाता है वह यह है कि वह अत्यन्त मावुक- 
तथा अव्यावहारिक है। व्यावहारिक जगत्‌ में हमें “सामान्य इच्छा?” 
जैसी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती | यही नहीं, यदि लोकमत की धारा 
अथवा बहुमत द्वारा “सामान्य इच्छा” का प्रकाशन किया जा सकता तो 
व्यवहार में उसका कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता | लेकिन यह आलोचना 
टीक नहीं है । इसके उत्तर में हम यह. कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा का 
उतना महत्व इसमें नहीं है कि उसका प्रकाशन किसके द्वारा होगा जितना . - 
पारस्परिक हित के तल में है जो इसमें भरा हुआ है । जैसा कि एक लेखक 
ने कहा है “जब तक पारस्परिक हित राजनैतिक कार्य का निर्देशन कर सकता 


ज्द 


मंस्या ((0गरागपरायं7५) के हित की नहीं । दूसरे शब्दों में वास्तविक 
हुखता स्थभात्रतः स्वार्यी है। पर यही सत्र कुछ नहीं हे । इस इच्छा की 
पूर्ण ने केडल लणिक सन्‍्तोष मिलता हे क्योंकि वह एक विशेष क्षण की 
भारत का अदर्शन झरनी हें । दूसरी ओर “सत्य इच्छा” है | यह मनुप्य की 
जज हैं और हब सन्तोपष ग्रदान करती है। बह उसकी स्व- 
उन्दता की प्रतीर हैं । वद्द मरुपष्य के उत्तम माग का प्रदर्शन करती है ओर 
 है। दूसरें शब्दों में बद मनुप्य की “अच्छी” इच्छा है 
ग़पने दित के साथ सामृहिक संस्था के हित का भी विचार करती हैं | 

सक् इच्छा! की धारणा मनुष्य की इस “सत्य इच्छा? पर दी 


। 
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दूसरे, यह बताकर कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है_ वह एक महत्वपूर्ण 
सत्य का समर्थन करता है कि उसकी उत्पत्ति व्यक्तियों की आवश्यकताओं 
तथा पारस्परिक हित के लिए हुई हैं। अन्त में, “सामान्य इच्छा” का 
सिद्धान्त यह बताता है कि राज्य का आधार शक्ति न होकर इच्छा ही है | 

“सामान्य इच्छा” ओर “लोकमत” 

“सामान्य इच्छा” “लोकमत” से किस प्रकार भिन्न है! रूसो ने 
अपनी “सामान्य इच्छा” की धारणा पर पहुँचने के लिए. स्वयं यह भेद 
स्पष्ट किया है | इन दोनों में वही अन्तर है जो एक द्यादश शोर व्यवहार 
में उसकी श्रांशिक प्राप्ति में होता है | लोकमत सामान्य इच्छा के निकट हो 
सकता है पर वह उसे पा नहीं सकता । इसका कारण यह है कि वह किसी 
भी क्षण क्षरिक प्रवृत्तियों एवं भावुक अपीलों द्वारा वटल सकता है| उसका 
निर्माण सामान्य हित के विचार से नहीं होता | जब तक किसी प्रश्न पर 
लोकमत उचित एवं विचारपूर्ण है वह सामान्य इच्छा के निकट है लेकिन 
जब वह स्वार्थी, साम्पदायिक अथवा जातीय भावनाओं द्वारा प्रभावित हो 
जाता है तो वह निकट्ता समाप्त हो जाती है । इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति, 
की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है यदि वह सबके हित में है । पर 
लोकमत के सम्बन्ध में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह ऋनिवार्यतः समाज 
के बहुमत की इच्छा होती है । 

“सामान्य इच्छा? ओर “सवसम्सति” : 

“सामान्य इच्छा? “सबसम्मति” से भी भिन्‍न है । इनका भेट, जैसा 
कि एक लेखक ने कहा है, संख्या सम्बन्धी नहीं हैं वरन्‌ ऐसा है जो कि 
सामान्य और विशेष हित के विचार पर आधारित है। “सामान्य इच्छा” का 
विशिष्ट गुण पारस्परिक हित है | सर्वृसम्भति में पारस्परिक हित की श्रपेक्षा 
स्वार्थी हितों का आधिक्य रहता है| वह विशेष इच्छाओं, जिनका उद्देश्य 
विशेष हिंत है. “असामान्य इच्छा”, का प्रतिनिधित्व करती है | वह वस्तु- 

हत का विचार हैं व कि मतों की संख्या जो “सामान्य इच्छा” को ““सब- 
सम्मति”? से प्थक करता हैं। इस प्रकार हम देखते है कि “सामान्य इच्छा” 


हज 


उस समय तक सामान्य इच्छा! की धारणा एक आदश उपस्थित करती 
ऐगी। ह्यावद्ारिछि साम्मणिक प्रयत्न का प्रयोजन आदशं को पूर्ण रूप में 
ही हैं बस्‍्म उसके निकट पहुँचना है |?? 

२-इस सिदान्त के विदद् दूसरा तक यह रखा गया हे कि वह 
; गनिरंकुशता के पक्ष में किया जा 
कि सामान्य इच्छा का सिद्धान्त इतना 
राज्य की निरंकुशता के किसी भी उद्देश्य 
। आलोचकों की यह त्रात भी बहुत 
साम्युक्त नहीं £ । यह ठीक हे कि रूसों सरकार की निरंक्ुशता का समर्थन 

ड नैतिक प्रतिवन्‍न्ध भी लगा देता हैं | 
इन्छा केवल आवश्यकता पड़ने पर 
ही दाथा दालेगी। हमो ने कहा दे “राजा प्रजा के ऊपर ऐसे बन्धन नहीं 
होगा समता हो सामरिक संस्था के लिए निष्प्रयोजन हों आर न बह कमी 
ईसा ग्रना नी भाईगा 7 ("८ 50एटाटांहा ८छ॥00 गरए905९ 
पाया 0०  छ0]९८४६ श१ए ई९६घट८ा5 एव: धार पड९ए]९55 ६0 
एए एताशाप्राय "४ ए07 टच) 0 एश८ए णं5) ८0 00 50.) 
३->प्रानोचतों का अन्तिम तक, जो कि काफी सासयुक्त दे यह है 
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प्लस सवानक दे क्ोक्नि 
समता है । आजोचकों के 
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(व) इस सिद्धान्त के समर्थक : 

'. १--यहूदी लोग : इस सिद्धान्त के सबसे प्रथम प्रतिपाठक यहूदी 
लोग थे | उनकी धम-पुस्तक ((0]0 ''९४६॥०४॥४) में राजा को ईश्वर 
के प्रतिनिधि के रूप में माना गया है ओर वह अपने कार्यों के लिए केवल 
उसी के प्रति उत्तरदायी है | ग्रीक ओर रोमन लोग राज्यों को केवल अप्रत्यक्ष 
रूप से ही देवी मानते थे। आगस्टाइन (3६. 0 पहपघ5८॥०) तथा 
पोप ग्रिगरी (2092 (57८8४079) दो ऐसे धार्मिक पादरी थे जिन्होंने इस 
सिद्धान्त का समर्थन किया है । इनमें से दूसरा ज़मीन का अधिकार ईश्वर 
के हाथ में बताता था। कुछ लेखकों ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रयोग 
चचे पर राज्य का अमुत्व स्थापित करने के लिए. किया और दूसरों ने राज्य 
पर चर्च का प्रभुखच। १५४३० के ७प४४०प7४ (207९४5»07॥ ने यह्‌ 
घोपणा की कि “संसार में समस्त शक्ति, सरकार, कानून और व्यवस्था . 
स्वयं ईश्वर द्वारा निर्मित एवं स्थापित की गई हैं |? मध्य युग के ईसाई- 
लेखकों ([० (:४पफ८0 #४४9९८7७) ने सेन्ट पाल (8६. ?8प7) 
के इस कथन को इस सिद्धान्त का आधार बनाया कि “जो व्यक्ति शक्ति का 
विरोध करता है वह ईश्वर के अध्यादेश का विरोध करता है शोर जो विरोध 
करते हैं उन्हें अपने लिए मृत्यु मिलेगी ।?? 

२--प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार : प्रोय्स्‍्टेंट धर्म सुधार ने देवी उत्पत्ति 

के सिद्धान्त को बहुत प्रोत्साहन दिया । देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त ने कालान्तर 

. में अधिकाधिक राजाओं के देवी अधिकारों का स्वरूप धारण कर लिया | इस 

दूसरे सिद्धान्त के प्रमुख व्याख्याता प्रथम स्टयूट राजा जेम्स पथम 

( ]97025 9 ) और सर राबट फिलमर ( 59% [२650४ सयाखालः ) 

थे। फ्रास्स में बौसेट (80प550९८) ने छोदहवें लुईं ([,0एं5 हाफ) 
की निरंकुशता का समर्थन करने के लिए इस सिद्धान्त का प्रचार किया | 

३--जेस्स प्रथम : जेम्स प्रथम ने अपनी रचना “"[ह७ ॥,०७ 

ए 77९९८ १(०797८7९६” में इस सिद्धान्त की स्पष्ट व्याख्या की है | 

उसका मत है कि राजा ने अपनी शक्ति प्रत्यक्षतः ईश्वर से ही प्राप्त की है । 


फाय-सम्मति। एक नहीं दूं क्‍योंकि 'सवसम्भति! में स्थार्थी एवं 
धनें न्यू हो सकता है, जत्रकि “सामान्य इच्छा?” का सार 


का प्राद्ान्य हे सके 
गये तथा स्वार्थ से बचाव में हो है । 
()., 39. 70र्व्तीज. टाक्‍ां)॥९2 ४6. जिशार 
(>ह्वा। ककीरएछतए ता धर 5090८ 
(2, |[899 780, 3933, 9030; एपण४०, 954.) 
7 हे दंपिक उसचि के सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण 


पर 


सदी के अन्त के पश्चात्‌ ही यह सिद्धान्त सैद्धान्तिक दृष्टि से दोपपूर्ण और 
व्यावहारिक रूप में घातक कहा जाकर अस्वीकृत कर दिया गया | कुछ देशों 
में तो इसके बाद भी यह चलता रहा जैसे आ्रास्ट्रिया, जमनी ओर रूस | आज 
राजनेतिक विचारकों में राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त तथा राजाश्रों के 
देवी अधिकारों के सिद्धान्त का समर्थक कोई भी नहीं है । उन्हें विस्तार 
पूर्वक गलत सिद्ध करना एक मरे हुए घोड़े को पीथ्ना है । “यह कहना कि 
ईश्वर इस अथवा उस मनुष्य को शासक के रूप में चुनता है अनुभव तथा 
सामान्य ज्ञान के विरुद्ध है। इस सिद्धान्त के अन्त के कारण जैसे कि गिल- 
क्राइस्ट ((४]८॥7450) ने बताए हैं निम्नलिखित हैं :-- 

(१) समभौते के सिद्धान्त का उदय | 

(२) राज्य तथा चर्च का एथक्करण 

एक राजनैतिक दर्शन के सिद्धान्त के रूप में इसे ग्रोशस ((7706008), 
हॉन्स (न059९8) तथा लाक (7,0८:८) के हाथों में घातक आधात 
पहुँचा | यद्यपि यह सिद्धान्त दोपपूर्ण है इसने प्राचीन समय में बहुत उप- 
योगी कार्य किया है | इसने ऐसे समय में जब मनुष्यों ने अनुशासन और 
आज्ञाकारिता का मूल्य नहीं समझा था, राज्य की शक्ति को स्वीकृत 
किया । वह अराजकता के विरुद्ध एक रोड़ा था और उसने शक्ति के प्रति 
आदर उत्पन्न किया । उसने मनुष्यों को आशापालन करना सिखाया जिस 
समय कि वे अपने को शासित करने को तैयार नहीं थे । वह इस बात को 
भी हमारे आगे रखता है कि अन्त में राज्य का अस्तित्व शासितों के आत्म- 
सम्बन्धी हित के लिए; है। ये ऐसे सत्य हैं. जिन पर ज़ोर देना आज भी 
आवश्यक है । . / :- 

(3.20. “ फ0ए ई07 5 ६९ ६९09 ए। #07८९ 8 
प्रडाात९८8६070 ई07 ६९ ०ायउं8हांए ए ६१९८ 5६४६2 ? 

(74०, 944, 40, 39, 36: 87]87#2780, 4933; 

(४८ए०८८७ 944, 42; 38 & 30. ) 
राज्य की उत्तत्ति के लिए शक्त्ति का सिद्धान्त कहां तक ठीक कहा जा 


पट 


इसलिए वह जनता के ऊपर ती है द्वी साथ द्वी कानून के भी ऊपर है| 
वह केवल ईश्वर श्रोर अपनी अ्रन्तःग्रेरणा के आधीन दे । राजा कानूनों का 
निर्माण करते हैं, कानून नहीं राजाओं को अनाते। राजा प्रल्लेक व्यक्ति का 
स्वामी है जिसे जीवन और मृत्यु दोनों पर अधिकार प्राप्त है। जेम्स की 
यह घारण थी कि राजा बुद्धिभान ओर अस्छे होते हू लेकिन प्रजा दुषंल 
और अशानी होती हे । एक राजा, पह कहता हूं, समस्त प्र॒ध्यी के लिए 
एक उत्तम शिक्षक हे । शासक एथ्यी पर इंशड्यर का प्रतिनिधि हे ओर उसे 
शासन करने का हक उसी से मिला है। उसकी श्राज्ञा का पालन करना एक 
घार्मिक कर्तव्य है श्रोर उसका विरोध एक पाप है। राजा के विरुद्ध विद्रोह 
करना ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना हैं क्योंकि राजा इृश्वर का चुना 
अधिकारी है । 

(स) सिद्धान्त की आलोचला : 

९--एब्य मलुप्य द्वारा निर्मित है : चाल्स डार्विन ((७४7]९७ 
[087 ण्रंए) इस सिद्धान्त का कदर विरोधी है । वह एक वैज्ञानिक था 
ओर उसने यह सिद्ध कर दिया कि प्रारम्भ में मनुष्य बनन्‍्दर की शक्‍ल में था। 
इस प्रकार उसने उस सिद्धान्त का समर्थन किया जिसे विकासवादी सिद्धान्त 
कहते हैं। वह कहता है कि कोई भी वस्तु ईश्वर ने नहीं बनाई है। धर्म 
मनुष्यों का एक निजी व्यापार है और उसे सांसारिक व्यापार में हस्ततेप 
नहीं करना चाहिए | फिर इस सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर प्रत्येक राजा में 
निवास करता है। यदि हम यद्द कल्पना करें कि दो राजा लड़ते हैं तो उसका 
अर्थ सह हुआ कि ईश्वर ईश्वर से लड़ रहा है और यह विश्वास करने 
योग्य वात नहीं है। यदि राज्य धर्म के नियमों पर चले तो बह चल नहीं 
- सकता | इसलिए यह सिद्धान्त पूर्णतया अस्वीकृत किया गया है ओर यह 
मूलतः भूठा और बिल्कुल निकम्मा है। राज्य को दैवी इच्छा कह देना 
एक अपरोक्ष साधन के पीछे शरण लेना है । 

२--बह निरंकुशता को प्रोल्साहन देता है : यह बहुत॑ सम्भव है 
कि इस सिद्धान्त के समर्थक भी इसकी फिजल बातों को नहीं मानते । श्प्वीं 


पा 


(व) सिद्धान्त का समथंन : इस सिद्धान्त का प्रतिंपादन एव 
समर्थन विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया है। मध्य- 
युग के इंसाईं लेखकों (('पा८ं। 7४६॥27७) ने राज्य का सम्मान कम 
करने के विभ्चार से यह कहां कि राज्य पाशविक शक्ति का परिणाम है । 
व्यक्तिवादियों ने समथों के जीवित रहने के सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए, 
यह कहा कि समाज के लिए. यह स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति ताकतवर है 
वह कमज़ोरों पर राज करे । आधुनिक समाजवादी धारा के अनुसार, जो एक 
वर्गहीन समाज की शिक्षा देती है, राज्य का अ्थ अपनी उत्पत्ति से ही कमज़ोरों 
के ऊपर ताकतबर की श्रेष्ठता सिद्ध करता है। लेनिन (५. [. | ९७४7) 
: के मतानुसार “राज्य समाज के विभिन्न वर्गों के निरन्तर संघर्ष की उपज है । 
वह पूजीपतियों के हाथ में, जो कि जनसंख्या के बहुमत पर शासन करते 
हैं, शोपण का साधन है ।? (४'ु'9७ 5६8६९ 48 ६9९ 970वेंप८६ 
छ +96 4772८07८/929760ए ० 30/0080797 92८६८) 
६97९ त7९४९८४६ ८[885८४ 77 850८6८ए. 7६ 35 ४ 72 
“ गाइप्पायशात 0 ९४एॉ0०६०९0०7 7 ४6९ 7७०१६ 06 
६796 ८०४ए६४॥६६४ ज़रं।0 क_पौ९८ 0एछए (7९ प्रक्च[ुणप(ए 
#९ 9079पा०७४४07.? ) जमन-लेखकों ने शक्ति के सिद्धान्त का बहुत 
समथन किया है | जमनों की यह हार्दिक इच्छा थी कि बे एक विस्तृत जम॑नी 
देख सके । पिछले दिनों में ट्रीटतके ([7९१६5८०।८०) तथा हीगिल के कुछ 
अन्य भक्तों ने इसका बहुत जोरों से समन किया हैं| ट्रीट्सके के मतानुसार 

“राज्य आक्रमण करने ओर रक्षा करने की जनशक्ति हे जिसका पहला बड़ा 
काम युद्ध करना ओर न्याय का शासन करना है ।? वानवन हाडी (५०॥- 
#थ्ागाश्ात) कहता है, “शक्ति अथवा वल ही सर्वोच्च अधिकार है 
ओर यह निर्णय कि क्या टीक है केवल युद्ध के परिणाम द्वारा किया जा 
सकता है। युद्ध जीवशास्त्रीय दृष्टि से उचित निरणय देता है क्योंकि उसके 
: निणुय वस्तुओं की प्रकृति पर आधारित होते हैं ।” नीदशके (ए०४६- 
2८0९) का /जप्त]] ६0 एठएथ०ा 2ावे $प७९०००४7” वाला 


सकता है ! 
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शक्ति का सिद्धान्त, जो कि राज्य की उत्पत्ति और विकास के लिए, 
उपस्थित किया गया है, परस्पर विरोधी तस्चों से मरा हुआ है । 

(आ) सिद्धान्त का वर्णन : यह कहा गया है कि राज्य आक्रमण 
का परिणाम है और यह अंग्रेजी कहावत कि “ए०३४7-5 9९४८४ थ१८ 
78” राज्य की उत्पत्ति के रूप में रखी जाती है | अ्र्वाचीन समाज में, 
यह कहा गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि शारीरिक शवित में अन्य व्य- 
क्तियों से बढ़ा-चढ़ा होता था उन लोगों की अपने अधिकृत कर लेता था जो 
राजन तिक रूप से संगठित नहीं होते थे और उनके ऊपर अपना अधिकार 
जमा लेता था । वह जाति (70७) के प्रधान होने की ओर पहला कदम 
“होता था । एक जाति दूसरी जाति के विदद्ध लड़ा करती थी और जो अधिक 
शक्तिशाली होती थी वह कमजोर को अपने में मिला लेती थी । विजय 
ओर अधिकार का यह क्रम चलता रद्दा और जब कि विजेता जाति के नेता 
ने अपने योद्धाओं के समूह के साथ, एक निश्चित प्रदेश पर, जो कि काफी 
बड़ा था, स्थायी तथा निश्चित अधिकार प्राप्त कर लिया तो एक राज्य की 
स्थापना हुई । जन्न एक चार राज्य स्थापित हो गया तो वही शक्ति, जिसकी 
आवश्यकता अन्य जातियों की विजित करने तथा अधीन करने में पड़ी थी, 
उनके राजनेतिक व्यापारों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए. उपयोग में लाई 
गई। बाद में एक राज्य दूसरे से लड़ा और वे ही राज्य बने रहे जो 
अपेक्षाकृत अधिक शक्तिवान्‌ थे | 

इस प्रकार निपट शक्ति द्वारा ही मनुष्यों को नियंत्रण में लाया गया , 
और फिर शक्ति द्वारा ही राज्य के अ्रधिकार को कायम रखा गया | इस 
सिद्धान्त के अनुसार “शक्ति” (/१५809४०) राज्य की उत्पत्ति एवं 
विकास सें सबसे प्रमुख तत्त्व रही है। इस सिद्धान्त के समर्थक यह त्तक 
रखते हँ कि राज्य शक्ति का परिणाम है ओर शक्ति द्वारा ही कायम 
रहतां है। - 


| 


(व) सिद्धान्त का समर्थन ' इस सिद्धान्त का प्रतिपादन एवं 
समर्थन विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया है। मध्य- 
युग के ईसाई लेखकों ((!४ए०:८४३ 79६27) ने राज्य का सम्मान कम 
करने के विचार से यह कहा कि राज्य -पाशविक शक्ति का परिणाम है | 
व्यक्तिवादियों ने समर्थों के जीवित रहने के सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए 

कहा कि समाज के लिए. यह स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति ताकतवर हैं 
बह कमजोरों पर राज करे । आधुनिक समाजवादी धारा के अनुसार, जो एक 
वर्गहीन समाज की शिक्षा देती है, राज्य का अथे अपनी उत्पत्ति से ही कमजोरों 
के ऊपर ताकतवर की श्रेष्ठता सिद्ध करता है। लेनिन (५, [. [,९०४४) 
: के मतानुसार “राज्य समाज के विभिन्न वर्गों के निरन्तर संघर्ष की उपज है । 
वह प्ूलजीपतियों के हाथ में, जो कि जनसंख्या के बहुमत पर शासन करते 
हैं, शोपण का साधन है ।? (४८ 5६87९ $8 +9९ 700८६ 
० +96 772९८०7टांब०]70ए  ०ए 87008075877 2९६९९ 
६१7९ ९४९७६ ८985528  77 $802८269. 7६ 75 +॥7९ 
- 0850 पागटाव६ ०0 ९४००६४६०7 7 (६१९ िधार्त5 0$ 
#76 ८४४६० १5६5 ज्0 एपॉ८ ०0ए९८/ ६7९ 7र8]0777ए 07 
६० 90०9णाॉ०४४०४५”१ ) जमन-लेखकों ने शक्ति के सिद्धान्त का बहुत 
समर्थन किया हैं | जर्मनों की यह हार्दिक इच्छा थी कि वे एक विस्तृत जमनी 
देख सके । पिछले दिनों में ट्रीटतके ([72703८07:०) तथा हीगिल के कुछ 
अन्य भक्तों ने इसका बहुत ज़ोरों से समर्थन किया है | ट्रीट्सके के मतानुसार 
“राज्य आक्रमण करने ओर रक्षा करने की जनशक्ति है जिसका पहला बड़ा 
काम युद्ध करना और न्याय का शासन करना है |” वानवन हार्डी (४०७- 
0०ग्राध्ाते) कहता है, “शक्ति अथवा कल ही सर्वोच्च अधिकार है 
और यह निर्णय कि क्या ठीक हैं केवल युद्ध के परिणाम द्वारा किया जा 
सकता है। युद्ध जीवशास्त्रीय दृष्टि से उचित निर्णय देता है क्योंकि उसके 
निरणय वस्तुओं की प्रकृति पर आधारित होते हैं |? नीटशके (]7०६- 
बटा०) का 6 जा] ६0 ए0एढा गाते $एए९४7०४7” वाला 
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सिद्धान्त इसे एक दार्शनिक समर्थन भी प्रदान करता है । इन जमन लेखकों 
की शिक्षाओं को हिटलर ने काय-रूप में परिणत किया था | ह 
(स) सद्भान्त को आलोचना-- दस 

(शक्ति व्यवस्था के लिए आवश्यक इस सिद्धान्त में पयाप्त 
मात्रा में सत्य विद्यमान है। इसमें शक्र नहीं कि शक्ति राज्य का एक 
आवश्यक तत्त्व है । वह राज्य में थ्रान्तरिक सुरक्षा और उसे बाह्य आक्रमण 
से बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। यह कहा जा सकता है कि राज्य के 
जीवन के लिए शक्ति अथवा बल शअ्रपरिद्यय है। 

२--इच्छा राज्य की आधा|र--लेकिन शक्ति ही केबल राज्य का 
आधार नहीं है। शक्ति के अतिरिक्त भी कुछ आवश्यक हैं। “इच्छा, न 
कि शक्ति, राज्य का आधार है |” यह ठीक है कि शक्ति आवश्यक है परन्तु 
उसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाना चाहिए, नित्य आहार के रूप में 
नहीं । यदि शक्ति को ही राज्य का केवलमात्र मापदरड बना दिया जाय तो 

ह उतने काल तक ही चलेगा जब तक शक्ति चल सकती है। शक्ति का 

अविचाएरपूर्ण प्रयोग क्रान्ति का तथा सरकार के उन्मूलन का, जो कि शक्ति 
पर आधारित है अग्रसूच्क हैं। राज्य एक स्थायी संस्था है जबकि शक्ति 
क्षणिक अथवा अल्पकालीन है। एक अल्पकालीन आधार कभी भी स्थायी 
अस्तित्व का कारण नहीं बन सकता । शक्ति को तमी राज्य का स्थायी 
आधार माना जा सकता है जबकि उसे अ्रधिकार के साथ प्रयोग में लाया 
जाय | प्रसिद्ध अँग्रेज दाशंनिक ग्रीच (]. न. (५7८८७) का मत था कि 
“राज्य का निर्माण केवल प्रतिरोधी शक्ति नहीं करती चरन्‌ कानून के 
अनुसार, चाहे वह लिखित हो था अलिखित, तथा नागरिकों के अधिकारों 
को आन्तरिक तथा बाह्य आक्रमणों से बचाने के लिए. प्रयुक्त शक्ति करती 
हैं [7 [६ [8 गए॑ एएछलंए& ए0जटा 88 उपटी 9 टठटा- 
सार एणएजढा €ऋछाएइटवे 4८८07008 ६0 ]89, एप्यटशा 
एछा प्राशाएधदा एठ7 व ॥द्वा7।९७787९९ 0 ९ €ाधड्धंगई 
780६8 एम एफ७ टंपडदशाउईए07 ९६८शायर्वों 70 0॥2709) 
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३--यह सिद्धान्त निरकुशता को प्रोत्साहन द्ता हे--यह 
सिद्धान्त सबलों के जीवित रहने का समथंन करता हैं। इसका अर्थ यह है 
कि वल ही अ्रधिकार हैं शेर जो शारीरिक वल में कमज़ोर हैं वे भाड़ में 
जायें | इस सिद्धान्त पर राज्य की नीतियां निर्धारण करना खतरनाक है। 
अधिकार के बिना शक्ति वैयक्तिक स्वतन्त्रता की विरोधी है। बाह्यतः, यदि 
बल ही सर्वोच्च अधिकार है और ओचित्य का निर्णय युद्ध के निर्णायक द्वारा 
किया जाय तो अन्‍्तर्राष्रीय शान्ति सम्भव नहीं रह सकती | प्रत्येक राज्य 
अन्य राज्यों के विरुद्ध युद्ध मैं रत रहेगा । वह सीधा-सादढा उपद्रव ही होगा 
अन्य कुछ नहीं, जो कि विश्व की शान्ति एवं सुरक्षा को भंग कर देगा। सारे 
राज्यों की कार्यशक्ति युद्धों के लिए. तैयारी करने ओर उन्हें जीतने में ही 
केन्द्रित रहेगी | युद्ध हत्या का दूसरा नाम है। वह आत्मा-सम्बन्धी शक्तियों 
के मूल्य पर पाशविक शक्तियों को उच्च स्थान देगी | बह मनुष्य का नीच 
व्यक्तित्त हे न कि वास्तविक | उन परिस्थितियों में क्‍या हम मनुष्य के 
व्यक्तित्व के विकास की आशा कर सकते हैं ? 

४-शक्ति अन्तिम उद्देश्य नहीं हे- श्राज के कुछु सबसे बड़े 
साप्राज्यों की स्थापना “लोहे और रक्त” के द्वारा हुई है। आने वाले 
समय में हम इससे भी अधिक “लोहे और रक्त” को देख सकते हैं | पर 
वह राज्य का अन्तिम उद्दे श्य नहीं है । शक्ति सदा किसी अन्तिम उद्देश्य 
का साधन होती है | शक्ति को अपने लिए ही वढावा देना निरर्थक है | 

(५). 2. [9065८0००७ फ्रेम॑लीए +१९० एप ए्वं 
गाते (०ध्यंग्ग्टाबों ६१९०४९६४ 0£ ६१९ 0०780 ० +7१९ 
5090९ 3700 860 8 5907६ टला 


( ?ए/]३० ]943, 35; ](४१८४४ 37.) 
राज्य को उत्पत्ति के पितृमूलक और मातृवूलक सिद्धान्तों का संक्षिप्त 
वशुव कॉजिए और उसकी लघु आलोचना भी दीजिए | 
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298. | 

(अ) पिठमूलक सिद्धान्त का वर्णन :-- 

राज्य की उत्पत्ति के पितृमूलक सिद्धान्त का अपने सादे स्वरूप में यद्ध 
अर्थ है कि राज्य कुठुम्ब का परिवर्णित स्वरूप हैं। प्रारम्भ में कुद्म्वर में एक , 
मनुष्य, उसकी स्त्री और बच्चे हुआ करते थे। बच्चों के विवादों के क्रम से 
नये कुठम्तों का निर्माण हुआ लेकिन कुठ्म्त्र के पिता के अधिकार को उसकी 
सारी सन्‍्तानों द्वारा उसके जीवनपर्णत माना जाता था। कालान्तर में 
कुठम्वों के आकार में वृद्धि हुई । वे सब मिलकर, यदि वे एक साथ रहे तो 
बहुत बड़ा समूह हो गया जो कि बाद में क्रीला ( 70० ) कहलाया | 
लेकिन कब्नीले के बहुत से सदस्य अपने पिता की जाति से अलग हो गए 
ओर नए. प्रदेशों में बत्न गए | इससे, उसी विकास के क्रम के फलस्वरूप, 
बहुत से नये कबीलों की स्थापना हुई । 

सक्त-सम्बन्धों से जुड़े होने के कारण ये कब्नीले सामान्य उद्देश्यों के 
लिए. विशेषकर अन्य जातियों के आक्रमण से अपने को बचाने के लिए, 
मिलकर काम्र दरते थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया उन्होंने स्वभावतः एक 
सामान्य-शक्ति की स्थापना की और राज्य का विकास इसी प्रकार हुआ है । 
इस सिद्धान्त की ध्यान देने योग्य बातें निम्न लिखित हैं : 

(१) पिठृपूलक कुद्धम्व में पैतृक तत्व प्रधान तथ्य है | 

(२) सम्बन्ध का निश्चय पुरुषों के माध्यम द्वारा होता है और एक ही 
बाप दादों से । है 

(३) कुद्म्व का पिता ही समस्त प्राधिकार का आधार है और 


उसका प्राधिकार स्वंथा पूर्ण था उन सभी चातों में जिनका कुठुम्ब से . 
सम्बन्ध था | 


(व) सिद्धान्त के प्रतिपादक -- 

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन एवं समर्थन हमें अरस्तू (&४5:0६०) 
की रचनाओं में मिलता है। लेकिन इसको सबसे अधिक समर्थन सर हेनरी 
मैन (87% नशाार ४७7७) से मिला जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों 


ह 
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ध्लृग6 8फ५ल्‍ल॑९ा( (३) तथा /डि्याए नीड09- रण 
]082ए/४0778? में इसकी विस्तृत व्याख्या की है । मेन ने तीन जगहों 
से प्रमाण प्रात किए हैं; (१) समकालीन दशकों द्वारा किए गए अपने से 
कम प्रगतिशील सम्यता के वर्णुनों से; (२) उन लेखों से जो विशेष जातियों 
(जैसे ग्रीक जाति) ने अपने इतिहास के सुरक्षित रखे हैं; तथा (३) प्राचीन- 
रोमन और हिन्दू-कानून से । 

समाज की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मेन ने कहा है कि “मूल समूह वह 
कुठाम्न है जो कि एक सर्वोच्च पुरुष के प्रति सामान्य अधीनता के कारण 
सम्बद् हो-।” कुटम्बों के एक-दूसरे पर आधिपत्य जमाने से “(उ९॥७” 
अथवा घर का निर्माण होता है ओर घरों के आपस में आ्राधिपत्य जमाने से 
वबीला ([:७९) बनता है | इन करीलों के आपस में आधिपत्य जमाने से 
ही “राज्य” ( (20707फ८४।६७ ) बनता है| मेन के विकास का 
क्रम इस प्रकार है: 

(१) कुद्म्ब जिसमें पिता, उसकी पत्नी और बच्चे होते हैं । 

: (२) बच्चों की संख्या में वृद्धि से नये बरों का निर्माण होता है। 
लेकिन वे सव जीवित प्रधान पुरुष के प्रति सामान्य भक्ति के कारण एक-दूसरे 
से जुड़े रहते हैं 

. (३) यह पितृमूलक कुठ्म्व एक वंश ( (१)७॥ ) में वढ़ जाता है । 
(४) बंशों का एक फिरके ([५0७) में विकास-हो जाता है । 
(४) एक फिरका नये फिरकों को जन्म देता है | 
(६) उससे राज्य का विकास होता है | 
अपने सिद्धान्त की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए मेन ने “(0]6 
पृध्छागारा के +फबताटा2०5०, एजेन्स के 8+0079९+- 
400087, रोम के [78६०३ 970६25६७४”-तथा भारत की कद्ठम्व- 
प्रणाली के उद्हरण दिये हैं जिनमें वह विशेष रूप से परिचित थे | 
(स) आलोचना --- हि 


(१) इस सिद्धान्त की मुख्य कमजोरी उसकी अत्यधिक सादगी है। 


घध्र 


सर फ्रेज़र (9]7 ]. 0. 782७7) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सामा- 
जिक संगठन का शआादि स्वरूप अ्रत्यन्त जटिल था । 

(२) ऐतिहासिक प्रसाण का अभाव :--इतिहास तथा समाज- 
शास्त्र हमें इस बात का पर्याप्त समर्थन नहीं प्रदान करते कि पिठमुलक 
समाज ही हर जगह वाद की संस्थाओं का आधार था और यह कि वह 
सामाजिक संगठन का सबसे प्राचीन स्वरूप था | 

(३) माठमूलक प्रणाली की प्राचीतता '--जब हम वंश-परम्परा 
को कुटठुम्ब के पुरुष सदस्यों से लेते हे तो इसका अथ यह है कि उस समय 
स्थायी विवाह की प्रणाली प्रचलित थी । हाल की खोजों ने यद् सिद्ध कर 
दिया है कि मातृपूलक प्रणाली पितृमूलक प्रणाली से अधिक पुरानी हैं । 
(द) माठूमूलक सिद्धान्त : 

(१) कुट्ुम्ब सावभोम नहीं --पितृमूलक सिद्धान्त के प्रधान आलो- 
चकी में [(टा ,०07980, (०78०0 और +0छथापे | 27११३ पसिद्ध 
हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों ( ऋमशः ) “9उफरंप्नए८ $5006४५9,१ 
#5६फ0568 क्‍79 09८९0: $06ट८2९:ए? तथा 0 86079 
० ?०ंघं८३” में मातठृपूलक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वे सभी 
इस धारणा को स्वथा अस्वीकृत कर देते हैं कि प्राचीन समाज में कुद्धम्व 
सावभीम था। उनके मताजुसार ऐसा कोई समूह नहीं था जिसका सामान्य 
पुरुष प्रधान हो। उनमें सम्बन्ध केवल स्त्रियों द्वारा ही जाना जा सकता 
था। यह कहा जाता है कि समाज के प्रास्म्मकाल में विवाह की बह 
प्रथा प्रचल्चित थी जिसमें एक स्त्री एक से अधिक पति रख सकती थी | 
विवाह की ऐसी प्रणाली के अन्तर्गत पुरुषों के वएर सम्बन्ध निश्चय करना 
असम्मव था । * 

(7) अनेक पतियों की प्रथा--यह तक किया जाता है कि पितृमूलक 
कुहम्त्र तमी सम्भव हैं जहां एक विवाह प्रथा (|/०7082779) या अनेक 
स्री रखने की प्रथा (00]986709) प्रचलित हो। लेकिन जहां अनेक पतियों 
की प्रथा (0०779) हो, न कि एक कुठ्म्ब की जिसमें एक पुरुष, .. 
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उसकी पत्नी और बच्चे हों, उसमें बहुत ही शिथिल रीति से जुड़ा हुआ समूह 
होता है जो वैवाहिक कार्यों के लिए संगठित होता हैं। इसलिए रक्‍त- 
सम्बन्ध की पहचान छ्ियों के द्वारा होती है न- कि पुरुषों के । ऐसी परि- 
स्थितियों में मातृत्व एक सत्य है ओर पिठृल केवलमात्र एक धारणा । 

(३) कबीले से कुट्ठुम्ब का विकास- जैक्स (] ८775) यह भी कहता 
कि मैन की यह धारणा कि कुद्धम्व वंशों में तथा वंश कबीलों में विकसित 

ते हैं, गलत है। उसके मत में इसके ठीक विपरीत होता है। उसका 
विकास-क्रम इस प्रकार है ;--(१) पहले एक कवीला था जो कि सबसे 
प्राचीन तथा सुख्य समह है | (२) कालान्तर में कवीला वंशों में बट गया । 
(३) उन्होंने घरों का निर्माण किया । ओर (४) अ्रन्त में एक कुद्धम्व वन 
गया | यह विकास उस समय हुआ जब मनुष्य चरवाहों का जीवन व्यतीत 
करने लगा । उस जीवन के लिए. जानवर पालने की आवश्यकता हुईं। 
भेड्टों व अन्य पशुओं को पालने के लिए औरतों को- सर्वोत्तम ठहराया गया 
जबकि आदमी कठिनतर कार्य करने में लग गए.। उससे स्थायी घरों के 
तथा बिदाहों के विकास का प्रारम्भ हुआ । इस रीति से कुदुम्व की उत्पत्ति 
हुईं | ऐसे समाजों के उदाहरण आस्ट्रेलिया, मलाया, मालावार तथा पंजाब 
की कांगड़ा की पहाड़ियों पर बताये जाते हैं । 
(क) आलोचना-- 

१--ऐतिहासिक प्रमाण का अभाव : पितृमलक सिद्धान्त की तरह 


माठ्मूलक सिद्धान्त भी अपनी सावभोमता ((पांए्ट:8०859) का ऐति 
हासिक प्रमाण नहीं देता । 


* स्त्रियों स्वभावतः अकमण्य होती हैं: ल्ली संवाहन (]:7- 


5775507) का साधन है| स्वमावतः वह का्यशील नहीं है | 
३--स्त्रियाँ शारीरिक बल में कमज़ोर : जी पुरुष से शारीरिक 


बल में कमजीर होने के कारण उसके अ्रध्रिकार में रहती है । 
(ख) निप्कप-- 


28! 


जब हम इतिहास भें इन दोनों ही संस्थाओं के उदहरण पाते हैं तों 


६४ 
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' हमें डा० लीकॉक के इस विचार से सहमत होना पड़ता हे कि चाहे कुद्धम्ब 
पितृमूलक रहा हो चाहे मातृमूलक, पर इस बात से इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि वह राज्य का आधार है | 
(), 22. "प्र फद्वारट 85 फछंधरीरढण ४७ सिधावी- 
ए075 6 50व, 707 ६&॥6 #९5पाँ६ 0 509०४४०१ 907५- 
हटके ई070९, 707 ४9९ छाछ्थ70) 09 #९80फ४007 07 
<णाएश्यदंता, प्रा 8. प्रढा&. एभा507 ० ६79९ 
ईगा9.2 एहडह०ा0९ ६ं7९ 5६४६९४४९7४६ धावें 58ए छत 
0९079 07 +$#॥6 07879 ० ६१९ 8६7: प्र0प ई३ए०पा..._ 
(9077292ए 94, 42; [28८८४ 935; २०४००४ 7943; 
एफएण]8४० 3934 35, 45, 47, ) 
(7 
“प्‌ 8६80९ 45 225९९ एथ६ै7९४ 07 ई07८९ 707 00 
टणपप्ब्टाा 0प0. ता गरक्ाफाबो!ं इंग्रषत0६ एणी 600फुछ- 


2009.7 है शाण 280 05८055. (७878 ।943) 
(27 

“पुफह हार 38 8 हाए््:ीए ग0: 98 वाधेपट? 

क्रएथिंए ० )5८प६5. . (0878 944) 


“राज्य न तो ईश्वर के हृथ का अनाया हुआ है, न शारीरिक शक्ति 
गि परिणाम है, न संकल्प अथवा समा का निर्माण है और न केबलमात्र 
(क कुद्म्व का ही विकास है |” इस कथन की परीक्षा कीजिये और बताइये 
के आप राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धान्त का पक्ष लेते हैं | 

अथवा 
“राज्य न॒तो शक्ति पर आधारित है और न समझौते पर बल्कि 


पहयोग की स्वाभाविक अन्‍्तःप्रजृत्ति पर |? इस कथन की व्याख्या तथा : 
बिवेचना[ कीजिए. | ह॒ 


धर 


अथवा 
“राज्य एक विकास है निर्माण नहीं ।” व्याख्या एवं विचेचना कीजिए। 
808. 
राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या के रूप में अनेक सिद्धान्त प्रस्तुत किए. 
गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि राज्य ईश्वर की कृति हैं । 
दूसरे लोग सामाजिक सममोौते में विश्वास करते है जिसके परिणामस्वरूप 
राज्य की उत्पत्ति हुई) वहुत से विद्वानों का यह विचार है कि राज्य शक्ति 
का परिणाम है और शेष का विश्वास हैं कि राज्य कुहस्ब से विकसित हुआ 
है | लेकिन उपयुक्त सिद्धान्तों में से कोई भी सन्तोष॑जनक नहीं है यद्यपि 
इनमें से प्रत्येक का राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण भाग है । 
वास्तव में राज्य के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी 
एक समय में उत्पन्त हुआ | सरकार की तरह वह एक कृत्रिम यान्त्रिक 
निर्माण नही है। वास्तव में वह एक क्रमिक विकास का परिणाम है जो 
वहुत लम्बे काल तक चला गया हैं। राज्य के आधुनिक जटिल संगठन में 
बहुत से तत्वों का सहयोग रहा है । वह एक प्राकृतिक अ्भिदृद्धि की संस्था 
है जिसका विकास ऐतिहासिक है । वर्गेस (3078255) ने ठीक ही कहां 
है कि “राज्य अत्यन्त अपूर्ण प्रारम्भिक अवस्थाश्रों में से धीरे-धीरे कुछ 
उन्नत अवस्थाश्रों में से होकर मानवता के एक पूर्ण तथा सार्वभौमिक संगठन 
की दिशा में मानव-समाज का क्रमिक्‌ विकास है |” (४ '॥९७ 5६8६९ 
क्‍8 8 ८0्रश्चा।पठपड चैंटए2[0आला: ठ0 #ए्रकक्ा 80संटए 
0प६ ० 8 87088ए वगरएशाा€6६ >९|हाए7राए08 ६7०पघह्ट 
<८पपे८ 9>प६ गग्रएाए0शांताह 078 एा 9977९809 007 
प०फ़बात5 8 फशाई९८९ बावे प्रापएशाइवश ठएवाट2:07 
0 एाथांपा0.7 ) 
राज्य की अभिवृद्धि के लिए उत्तरदायित्व :-- 
यद्यपि-राज्य की उत्पत्ति की कठिन समस्या को सुलझाने में इतिहास 
(!77500759), मचुष्य शरीर-स्वना-शास्त्र (07६7090089), दवंश- 
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विद्या (:६४70089) और तुलनात्मक च्युवत्ति-शात्र (7008४) 
हमारी सहायता करते हैं लेकिन फिर भी उसके विकास के मार्ग का अनुसरण 
करना सरल नहीं है। यहीं नहीं, बह सभी कालों में एक-सा रहा है । 
भौगोलिक दशाओं तथा भौतिक परिस्थितियों ने, जो कि समाज की राजनैतिक 
उन्नति में योग देते है, इन कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया है| इन 
अयोग्यताओं के बावजूद भी राज्य के उठय का विश्लेषण हमें चार मिन्‍न तत्व 
इथक कर लेने देता है जिन्होंने उसकी अभिद्ृद्धि में योग दिया है ।. ये तत्व 
निम्नलिखित हैं :--.. 

१--रक्त सम्बन्ध 

२--धर्म 

३--शक्ति ग्रथवा बल 

४--राजनैतिक चेतना 
१->रफक्त सम्बन्ध :-- 

सामाजिक संगठन का सबसे पहला स्वरूप रक्त-सम्बन्ध पर आधारित 
था और यही सबसे प्रथम और सर्वाधिक शक्तिशाली बन्धन था| जो चीज़ 
मलुध्यों को वन्धन में वांध देती थी और उन्हें एक समूह में एकत्रित कर देती 
4 बह सामान्य उप्पत्ति में विश्वास था। खत-सम्बन्ध का सबसे निकट 
वन्धन कुठुम्य है । कुद्धम्व के प्रसार के साथ नए कुडम्व बने और सामान्य 
इसखों के प्रति आदर की भावना ने विभिन्‍न कुटम्वों को वन्धन में बांध 
दिया | कुठम्बों की संख्या में वृद्धि होने से ही वंश ((०0) और फ़िरके - 
(7770८) बने । ऐसे व्यक्ति जो रक्त-सम्बन्ध से जुड़े नहीं थे वे एक ही 
फिरके के सदस्य नहीं हो सकते थे जब तक कि उन्हें ले न लिया गया हो । 
फिरका अपने सदस्यों के अधिकारों को प्रस्वीकृत करता था और अजनबियों 
के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जाता था| रक्त्त-सम्बन्ध का प्रमाण 
उस समय तक चलता रहा जब तक कि अन्‍य तस््व धर्म, सामान्य प्रथायें, 
सामान्य भाषा आदि स्पष्ट न हों गए । 

नह एक विवादग्स्त बिपय है कि पहले फ़िरका बना या समूह या 
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कुदम्व | लेकिन इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकार का 
प्रारम्भ कुटम्बर के सुनिश्चित अनुशासन से ही हुआ । वह पितृमूलक कुद्धम्व 
है जिसने सत्ता की आाजश्ाकारिता के प्रति दर उत्पन्न किया । एक पितृ- 
मूलक कुट्म्ब में कुढ्स्व के प्रधान की सत्ता सर्वथा पूर्ण होती थी। कुद्धम्व 
के प्रधान ( ?8४77270 9 में, जो बाद में फिरके का प्रधान बना, प्रशा- 
सकीय, धार्मिक, सैनिक ओर न्यायिक सभी शक्तियां केन्द्रित थीं। ये 
प्रारम्भिक राज्य के चिह्न हैं ओर जैसा कि इतिहास प्रमाणित करता हैं 
प्ररम्भिक काल के राजाओं में ये सभी शक्तियां हुआ करती थीं | 
२--धर्स : 

धर्म एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है जिसने राज्य के निर्माण में सहायता 
की । अर्वाचीन समाज में घर्म एक अन्य तत्व था जो कुद्म्बों ओर फिरकों 
को मिलाए रहता था | सामान्य आराधना ने भी एकता की भावना और 
सत्ता के प्रति आदर उत्पन्न किया । आराधना या तो पैतृक आराधना थी 
या प्रकृति-आराधना । पूर्वजों की आराधना से फिरके ने संगठन में सहयोग 
दिया और उसी ने रक्त-सम्बन्ध के वन्धनों को भी कड़ा किया | प्रकृति- 
आराधना का अ्रथ प्रेतों के अस्तित्व में विश्वास था। समय की गति के 
साथ कोई भी व्यक्ति जो प्रेतों पर अधिकार कर सकता था अद्वितीय प्रभाव 
जमा लेता था | वह स्वयं भी एक रहस्य के समान आद्वित होता था | यह 
आदर भय पर आधारित था। जिस वस्तु की मनुष्य समझ नहीं पाते थे 
उसी को पूजने लगते थे। इस सम्बन्ध में जादूगर राजाओं का उदय राज्य 
के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है | जादूगर राजाओं के 
बाद पुरोहित राजा हुए | अर्वाचीन समाज में धर्म और राजनीति एक-दूसरे में 
बहुत मिले हुए थे । ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं निनमें धर्म ने 
राजनेतिक सामूहिक संस्थाओं को संगठित किया | भारत में धर्म अ्रभी भी 


देश के राजनैतिक जीवन में बहुत हाथ रखता है | यहां दलों का विभाजन 
साम्प्रदाविक आधार पर है न कि राजनैतिक | - 


पक 


३--शक्ति : 

शक्ति अथवा अल के प्रयोग ने राज्य को प्रदेश का तथा प्रभुल्व का चिह्न 
दिया हैं। एक फिरके के दूसरे से संघर्ष ने नेतृत्व के महत्त्व को प्रदर्शित 
किया | मरुष्य शारीरिक बल में प्रधान व्यक्तियों की ध्वजा के नीचे एकत्रित 
होने लगे क्योंकि वे उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। प्रत्येक नेता की शविति 
एक विशेष प्रदेश तक सीमित होती थी और उस प्रदेश के अन्तमंत रहने 
वाले व्यक्ति सामान्य नेंतृत्व के बनन्‍्यन से वन्धे रहते थे। जब एक नेता 
दूसरे प्रदेश पर अधिकार कर लेता था तो उसमें रहने वाले व्यक्ति उसके 
अधीन हो जाते थे। इस प्रकार अब रकत-सम्बन्ध ही एकता का अनिवाय 
चन्धन नहीं रह गया था। 

४--राजनैतिक चेतना : 

खअरस्तू (775:00]०) ने जब यह कहा था कि “मनुष्य स्वभावता 
' एक राजनैतिक जन्तु है? तो वह नितान्त सत्य था। समाज में रहते हुए. 
उसकी यह एक परम आवश्यकता है कि उसमें शान्ति ओर व्यवस्था हो ।' 
इसके लिए किसी प्रकार के संगठन की आवश्यकता है। मनुष्यों का कोई 
भी समूह बिता ऐसे संगठन के चिरकाल तक नहीं रह सकता । मनुष्य के 
दिमार में संगठन की आवश्यकता का यह विचार राजनेतिक चेतना का 
उदय हैं | राजनैतिक चेतना का अर्थ है कुछ उद्देश्यों की अभिप्रात्ति | विकास 
के प्र्रम्मिक दिनों में ये उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते । लेकिन जनसंख्या में वृद्धि 
तथा सम्पत्ति के जमा होने के साथ ये उद्देश्य स्पष्ट हो गए । शान्ति और 
सुव्यवस्था बनाए. रखने तथा भझशड़ों का निवटारा करने के लिए. एक संगठन 
की आवश्यकता महसूस की गई । सुरक्षा की आवश्यकता ने इसे और भी 
बढ़ा दिया । वह राज्य जो कि अभी तक अदृश्य रूप में था अब एक दृश्य 
राजनैतिक संस्था का रूप घारणु कर लेता हे | परम्भ में यह संगठन बहुत 
निम्नकीटि का था | सभ्यता की प्रगति के साथ वह स्वरूप में अधिक बटिल 
होता जाता है, अपने कार्य-क्षेत्र में अधिक सावभौमिक होता जाता है और - 
मलुष्यमात्र की आवश्यकताओं के लिए अधिक अपरिहाय | 


५---शज्य के सिद्धान्त 

(3, 23, #न्‍्तंशीए १€इटाफऐल० 2ण्ते ८एंंधंटां52 ६7७ 
दां।रएए९ा६ (९०7९४ #९४०४ए१४०७६ ४९ 78६प7८ 0 (6 
9६8॥:6- 

राज्य की प्रकृति के सम्बन्ध में जो विभिन्‍न सिद्धान्त हैं उनका संक्षिप्त 
बर्णंत तथा आलोचना कीजिए, | 
&85- 

राजनीति-शास्त्र में राज्य की प्रकृति के आधारमूत प्रश्न से अधिक 
महत्वपूर्ण सम्भवतः कोई प्रश्न नहीं । वास्तव में यह प्रश्न एक केन्द्र-स्थल 
है जिसके चारों ओर राजनींति-शास्त्र चक्कर लगाता है| राजनीति-शास्त्र 
के बहुत से महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का इल, जैसे राज्य की आवश्यकता, राज्य का 
उचित कार्य-क्षेत्र आदि, इस आधारभूत प्रश्न के हल पर निभेर है। फिर 
भी यह आश्चर्य की वात है कि इस आधारभूत प्रश्न पर बहुत मतभेद है । 
प्रायः राजनीति-शास्त्र के प्रत्येक लेखक ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है 
लैकित कोई भी दो लेखक ऐसे नहीं हैं जो इस सम्बन्ध में सहमत हों कि राज्य 
की ठीक प्रकृति क्‍या है | हमारे लिए, यहां यह सम्भव नहीं हैं कि इस प्रश्न 
पर जितना विशाल साहित्य उठ खड़ा हुआ है उस सब्न का वर्णन कर सकें | 
अस्तु यहां उसमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का ही वर्णन नीचे 
किया जा रहा है | ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :--- 

१--सावयव सिद्धान्त 

२--आादर्शात्मक सिद्धान्त 

३--सत्ता का सिद्धान्त 

४--अचुबन्ध अथवा समभोते का सिद्धान्त 
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५--कानूनी सिद्धान्त 

६&--उपयोगिता सिद्धान्त 

७--आवश्यक बुराई के रूप में राज्य 

८--वर्गीय रचना के रूप में राज्य 

६--बहुवादी सिद्धान्त 

१०--स्वायत्तवादी सिद्धान्त 

१--सावयव सिद्धान्त : 

( इस सिद्धान्त का वर्णन प्रश्न २४ में देखिए ) 

२--आदशात्मक सिद्धान्त : 

( इस सिद्धान्त का वरणुन प्रश्व २५ में देखिए ) 

३--सत्ता का सिद्धान्त : बैंसे इस सिद्धान्त का प्रथम प्रतिपादक इटली 
के विचारक मैकियावली (]/9८॥४४०८!) को माना जाता है लेकिन 
इसको प्रचारित करने का कार्य अधिकतर उन्‍नीसवीं सदी के जमन लेखकों ने 
किया । इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य एक सत्ता पद्धति हैं। इस [सद्धान्त 
के समर्थक राज्य की व्याख्या पूर्णतया एक सत्ता पद्धति के रूप में करते हैं । 
प्रो० कावर (2707. 3. ४. (१४:ए८)) ने कहा हैं कि राज्य एक शक्ति 
है और शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं । इसका अथ यह हैं कि जिस उद्देश्य 
से मनुष्यों का राज्य के रूप में संगठन किया जाता है, जो उसकी रचना का 
निर्धारण करता है ओर उसकी नीतियों का नियंत्रण करता है वह है सत्ता 
का प्रेम ।- राज्य की उत्पत्ति बलवानों द्वारा शक्तिद्दीनों के जीत लेने से हुई 
ओर आज भी उसका अस्तित्व सत्ता पर ही आधारित है| इस विचारधारा 
का स्वाभाविक परिणाम है युद्ध का गौरवगान । तबजुसार ट्रीदस्के (]72६- 
8८5७) ने यह घोषित किया कि युद्ध मनुष्यमात्र का सर्वोत्तम व्यवसाय 
है और इसलिए शान्ति जीवन के लिए घातक हैं| एक अन्य लेखक जनरल 
वॉन वर्न हाड्डी ( उछाश्ा्ों एक 8०7 निशा ) ने यह कहा 
कि युद्ध एक बहुत महच्चपूण प्राणिशास्त्रीय आवश्यकता हे ओर 
की चाह जीवन के सिद्धान्त की प्रत्यक्ष विरोधी है । एक दूसरे 


हि 


क्र 
च्प ॥। 


श्र 


पर उसने लिखा कि “शक्ति ही सर्वोच्च अधिकार है और ओऔचित्य क्या 
है इस बात का निश्चय युद्ध के निर्णायक द्वारा किया जाता है। जीव- 
शास्त्रीय आधार पर युद्ध न्याय का निर्णय है क्योंकि उसके निर्णय स्वयं वस्तु 
की प्रकृति पर आधारित होते हैं |? 

प्रत्यक्ष: यह सिद्धान्त वड़ा भयानक है ओर स्वीकृत नहीं किया जा 
सकता । इसके अतिरिक्त यह गलत भी है क्योंकि इसके अनुसार शक्ति ही 
सब कुछ है | निस्सन्‍्देह शवित राज्य का एक आवश्यक भाग हैं लेकिन वह 
राज्य की आधार नहीं है| ग्रीन ठीक था जब उसने यह कहा था कि “राज्य 
की आधार इच्छा है, शक्ति नहीं ।” अस्तु हम राज्य की प्रकृति के इस 
दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते क्योंकि वह एक पक्षीय है । वह शक्ति 
के तत्व पर बहुत ज़ोर देता है तथा श्रन्य आवश्यक तत्वों की उपेक्षा कर 
देता है। 


४--सममीते का सिद्धान्त: इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक हॉन्स 
(9099९७) लॉक (],0८८९८) तथा रूसो (!१००७४४८४प) जैसे लेखक 
है जो राज्य की उत्पत्ति एक समभौते के परिणामस्वरूप बताते हैं. जो उस 
समय किया गया जब मनुष्यों को प्राकृतिक अथवा अराज॑नेतिक अवस्था में 
रहना अ्रसुविधाजनक महसूस होने लगा। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य ऐसे 
व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने कुछ अधिकारों के उपभोग के लिये राजनीतिक 
रूप में संगठन बना लिया है---ऐसे अधिकारों के लिए. जिनका भोग करना 
अराजनैतिक अवस्था में सम्भव नहीं था। इसका अर्थ यह है कि राज्य का 
निर्माण मनुष्यों की इच्छानुसार हुआ और उनकी इच्छा से ही वह संचालित 
ओर नियन्त्रित भी हैं| दूसरे शब्दों में यह सिद्धान्त राज्य को एक व्यापारी 
संस्था बना देता हें जिसमें हिस्सेदार अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर सम्मिलित 
होते हूँ । इससे यह निष्करप निकलता हैं कि राज्य की सत्ता उसके नागरिकों 
की अनुमति पर आधारित रहती है | नागरिक राज्य की आज्ञाओं का पालन 
इसलिए करते हैं. कि वह उनकी अनेक सेवायें करता हे जैसे शान्ति बनाए, 
रखना और उनके जीवन तथा घन-सम्पत्ति की सुरक्षा करना | इसलिए अगर 
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राज्य अपने कर्तव्य पालन करने में चूकता है तो नागरिक भी उसकी आज्ञा 
पालन करने के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं | 

राज्य की प्रकृति का यह सिद्धान्त भी एकपक्षीय है। वह राज्य के 
अप्राकृतिक पक्ष पर अ्रधिक जोर देता है ओर प्राकृतिक पक्ष को सर्वथा 
उपेक्षित कर देता हे | राज्य मानव-निर्मित नहीं हे जेसी कि इस सिद्धान्त की 
मान्यता है। वह मनुष्य की प्रकरति के लिए. स्वाभाविक है ओर डसका 
विकास अनेक तत्वों के योग से हुआ है। यही नहीं, यह सिद्धान्त राज्य को 
एक व्यापारिक संस्था का रूप दे देता है क्योंकि वह उसका आधार पारस्प- 
रिक सेवा वताता है जो कि ठीक नहीं है । राज्य तथा उसके नागरिकों का 
सम्बन्ध इस सिद्धान्त के वर्णन से भी अधिक दृढ़ है। अस्तु यह सिद्धान्त 
भी राज्य की प्रकृति की ठीक व्याख्या नहीं करता | 

(४) कानूनी सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य एक कानूनी 
संस्था है। इस मत के समर्थक राज्य को एक कानूनी नियमों के अधीन 
संगठित सामूहिक संस्था के रूप में देखते हैं | उनका कहना है कि राज्य 
को भी, अन्य समुटायों की तरह, एक व्यक्ति समभना चाहिए, जिसकी 
अपने नागरिकों से मिन्‍न एक इच्छा ओर कतव्य हैं। वह अपने नागरिकों 
के विरुद्ध न्यायालय में ठावा कर सकता है और व्यक्ति भी उसके विरुद्ध दावा 
कर सकते हैं | इस सिद्धान्त के कुछु समर्थक तो यहाँ तक कहते हैँ कि राज्य 
का यह व्यक्तिल केवल कानूनी अथवा काल्पनिक ही नहीं अपितु मनुष्य के 
च्यक्तिल्व की तरह वास्तविक भी है । 

“ इस सिद्धान्त में भी कुछ सत्य का अंश अवश्य है लेकिन वह नितान्त 
सत्य नहीं । इसमें शक नहीं कि राज्य का एक कानूनी पक्ष भी हैं जहां तक 
वह अपने नागरिकों के अधिकारों की गारंटी करता है और उनसे कर्तव्य- 
पालन करबाता है। लेकिन राज्य का यही एक पक्ष नहीं है। डा० 
आशीवादम्‌ के शक्हों में “शज्य का कानूनी इृष्टिकोश राज्य के उच्चतम 
जीवन की स्वंधा उपेक्षा कर देता है |” हीगल ([२८४८!) कहता है कि 


हर] 


राज्य वह संसार हैं जिसे मानवात्मा ने अपने लिए निर्मित किया है । 
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फ़ॉलेट ( ](४55 #0!९६ ) अपनी पुस्तक 70८छ $08:९? में 
लेखती हैं कि “मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य हैं |” हमारे विचार में 
राज्य समन रूप से आध्यात्मिक एवं कानूनी निभाण है | 

(६) उपयोगिता सिद्धान्त--“राज्य मूलतः एक ऐसा संगठन हैं 
जिसका उद्देश्य अधिक-से-अधिक संख्या का अधिक-से-अधिक आनन्द बढ़ाना 
है।? (पुन $६80:९ 48 ८55छाएंथए 20. णरहेगायांदभाांणा 
प07% ४9९ (97070४07 ०09 ४0९ 8&४2८४८2८४८: ॥9]970288 
छा 9७ 87९३४८९४६ एप्पो)2:.१) इस वाक्य में राज्य के उपयोगिता 
सिद्धान्त का सार भरा हुआ है। सादे शब्दों में इस सिद्धान्त के अलुसार, 
राज्य एक “कल्याण पद्धति? (ए००॥४३८ $9४६८४7) है । इसका अर्थ 
यह हुआ कि राज्य एक मानव-निर्मित संगठन है जिसका निर्माण उनके हित 
के लिए किया गया है। अस्तु मनुष्य को उसमें कोई भी परिवर्तन करने का 
अधिकार प्राप्त है। मानव-कृति होने के कारण राज्य की अपनी कोई 
स्वतन्त्र प्रकृति भी नहीं है । 

राज्य की प्रकृति का यह विचार भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता 
क्योंकि वह अत्यन्त संकीण है । वह राज्य को एक लोक सेवा कम्पनी मात्र 
बना देता है जो कि प्रत्यक्षतः गलत है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि राज्य का एक कार्य लोक-कल्याण से वृद्धि करना भी हें। 
लेकिन फिर भी उसे लोक सेवा कम्पनी का प्रतिरूप नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि उसकी सदस्यता ऐच्छिक नहीं है । मनुष्य राज्य में ही जन्म लेता है 
ओर जीवन पर्यन्त उसका सदस्य रहता है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त 
ईस तथ्य को नहीं मानता कि राज्य की अपनी एक स्वतन्त्र इच्छा ओर 
व्यक्तित्व है । यह सर्वथा अनुचित है ! 

(७) राज्य एक बुराई के रूप सें--राज्य की यह चास्णा अन्य 
सत्रसे संथा भिन्न प्रकार की है | इस विचारधारा के दो स्वरूप हैं । प्रथम 
स्वरूप व्यक्तिवादियों का है जो राज्य को एक “आवश्यक”? घुराई मानते 
ह्‌। देसरा, आर चरम सामा वाला, स्वरूप अराजकतावादया का है जिनके 


श्ण्र्‌ 


लिए, राज्य एक ऐसी बुराई हैं जिसे “बटाया अथवा कम नहीं किया जा 
सकता |” यदि हम व्यक्तिवादियों के दृष्टिकोश का विश्लेषण करें तो हम 
इस निष्कय पर पहुँचेंगे कि राज्य मनुष्य की कमजोरी के लिए; एक रियायत 
क्योंकि यद्रपि वह एक बुराई हैं लेकिन फिर भी मनुष्य के जंगलीपन के 
कारण वह आवश्यक है । हम इस विचार से सहमत नहीं क्योंकि राज्य 
एक घुराई, अथवा आवश्यक बुराई भी नहीं है वरन्‌ एक यथार्थ अच्छाई 
है| “बह मनुष्य का सबसे अधिक सच्चा मित्र है क्‍योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व 
का पूर्ण एवं स्वतन्ध विकास राज्य के यन्त्र की सहायता के बिना 
'असम्भव है |? 
(८) राज्य एक वर्गीय रचना के रूप में--गत शतारिद में कार्ल- 
माक्स (]78॥] शिक्षाहर) ने एक नए मत का प्रतिपादन किया | उसने 
। कि राज्य मलतः एक वर्गीय रचना ((+]955 507 प८८पा ९) है जिसमें 
शक्ति-प्राप्त वर्ग निःशक्त वर्गों का शोषण करता है। दूसरे शब्दों में राज्य 
अमीरों द्वारा गरीनों के शोपण करने का साधन-मात्र ग्रोपेनहीमर 
(09ए7थगशाए०7),जों इस मत का एक अन्य प्रमुख समर्थक है, कहता 
है कि “राज्य अन्य वर्गों पर अधिकार किए हुए. एक वर्ग का संगठन है ।? 
(४.8) णजाईब्पांडथा00 छा 00९ ९३४55 व0ग्रां78 078 
0एश/ ० 0४70067 ८855287?) एक अन्य समर्थक कहता है कि 
“राज्य आर्थिक सत्ता प्राप्त वर्ग के हाथ का अस्त्र है ।? (/'॥6 5६४६९ 
8 ]6 ईजणवरों हवा णी ४76 टीॉ955 जता 09॥5 
€८000ए7८ 00८००?) 
राज्य का यह दृष्टिकोण भी स्त्रीकृत नहीं क्रिया जा सकता क्योंकि वह 
आधुनिक राज्यों के बारे में भले ही ठीक हो पर एक राज्य के सिद्धान्त के 
रूप में वह कभी भी ठीक सिद्ध नहीं हो सकेगा । इस सिद्धान्त के समर्थकों 
द्वारा की हुईराज्य की व्याख्या छुछ राज्यों के सम्बन्ध में ओर कुछ समयों में 
सही मले ही सिद्ध हो लेकिन वह सब राज्यों के सम्बन्ध में और सब्र समयों 
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मे लागू नहां ह। सकता हू | डा० आशावादइम का एंसा हां विचार हे | 
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वे लिखते है “बह दूपित राज्यों पर ही लागू होती है एक स्वस्थ राज्य पर 
नहीं । एक स्वस्थ अथवा व्यवस्थित राज्य में व्यक्तिगत अथवा वंगगत हित 
सामान्य हित के नीचे स्थान पाते है )? 

६--बहुवादी सिद्धान्त : आधुनिक काल में प्रो० लिब्डसे, लासस्‍्की, 
बार्दर तथा कॉलिट जैसे लेखकों ने राज्य का एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत 
किया है जिसे बहुवादी सिद्धान्त कहा जाता है। वे राज्य को अन्य समुदायों 
के बराबर ही स्थान देना चाहते हैं जैसे कुठुम्व, चने तथा ट्रेड यूनियन - 
आदि | उनका तक है कि ऐसा कोई विशेष कारण नहीं जिसके फलस्वरूप 
राज्य को अन्य समुदायों से श्रेष्ठता दी जाय | लेकिन हम इस विचार को. 
मानने को तैयार नहीं हैं । राज्य को अपनी विशेष प्रकृति के कारण 

समुदायों से श्रेष्ठता पाने का अधिकार है । स्वयं बहुवादियों ने इसकी स्वीकृत 

किया हैं और वे ही राज्य को समुदायों में प्रथम स्थान देने लगे है 

१०--स्वायत्तवादी सिद्धान्त : इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य ही 
सर्वेसर्वा है । वह स्ंशक्तिमान्‌ है ओर कभी गलती नहीं करता । मुतोलिनी 
के शब्दों में “राज्य के आहर कुछ भी नहीं है |” राज्य एक पूर्णता 
जिसकी तुलना में अन्य सब व्यक्ति और समूह आपेक्षिक (:2८]8:ए८) हैं । 
वह एक निरंकुश, स्थायी एवं श्रलोकिकं विधि से अनुमोदित संस्था है | 
व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन राज्य के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत है । मलुष्य के 
जीवन का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिसे वह अपना कह सके । यदि वह 
जीवित रहता है तो राज्य के लिए, ओर. यदि वह मरता है तो राज्य के 
लिए. | मुसोलिनी ने अपनी जनता के पालन के लिए यह नियम वनाया था , 
कि “सत्र कुछ राज्य के अन्तर्गत, राज्य के बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध 
कोई नहीं 2 6] ज्रा८75 (९ 3६४६९, 707० 0पाछंत९ 
(6 8९80९, 7072० 38275 ६6 502(९-१--/ैंपड०0077) , 

हम इस विचार को भी स्वीकृत करने से इन्कार करते हैं. क्योंकि वहू 
व्यक्ति के जीवन के मूल्य पर राज्य को उच्चता प्रदान करता है । व्यक्ति को 
राज्य का एक साधन मात्र समभा जाता है। डा. आशीर्वादम ने उचित ही 
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कहा है कि “स्वायत्तवादी मत का अर्थ है व्यक्ति के जीवन का सैनिककरण | 
वह मनुष्य के व्यक्तित्व एवं योग्यता की पूर्ण उपेक्षा है | व्यक्ति राज्य के चक्र 
का एक-दांता मात्र बन जाता है ।” ("6 ६ए६व:8एश) एां०ण 
प्र08 (१९ 72९877९709६007 ० ६१७ |6 ०६ ६॥8७ 77- 
वींजसवंपश!, 7६45 ४9९ जछातर्ण९5३९ त09४ ०एा 9९८ 
ए0777 बात कंहणाए ण पपरक्षा। 9थडणा09,. 776 
(एस 5600797९5 8 7707९ ८08 47 ४7९ एछ९९८ॉ 0 
008,508४:९. १ 9. 0 877ए४80970.) 
0 24. "॥6 ६8६९ ३8 7 078978॥77 #ऊएथए 
870 (52८प55. 
(3४79 94, 47) - 
(7 
92९ दाद टापधटांट2 (76९ (0४०४05770 (7९07/9 
० 56876 85 पै०ए०९।०००९ 959 +नि०७४०७०४६४ $9९7८९%, 
(0.87 7943) 
(27 
50060ए 07 +96 9587:९ 75 70+ 7) 0णाएईशएआंड0, ६ 
8 पर 00 07787 7 800९ 7९59९८ांड शार्त प्रा रर९ 
87. 08477 |7 06० 7९४७९८०८४,? ऊेड़विांए गाते 
050प5४ (3878 950) 
()ः । 
शीाएर ॥ 09898707877,.. 0८४६९ €2८ ९5४८ 
रजीट्बध0त ए ९ 0इशांट 07 0क्‍8क75770९ ९079 
0 ४6 50९... 00९8 76 पाल्या) (80 ४९ ४६2६९ 
7252770]65 ॥ 0ह807एहा गा था] एउजं758 ?  ल0छ ३8 
६१6 7टाव्रधणा रण पाल 5९ बाते ६९ र्दासंतपर्तों 
तरट्त एए 6 ठाहइथाएंट ९077 ? 


श्व्प 


(०79४०80 [93; (६०788 937; (ग०प८८७ 933, 
35, 40) 
()% 

(हर्टापोरए रखगांतर पीर णगहृगणांट (९079 रण 
प्रा: छाट्यः ब0वें 9070 ०0ए८ ४7९ टगर्श म़९०ए- 
पटड5828 ६७ 9960९९८४९४ 878 00९7५. ' ; 

( ?7०]०० !935, 943 ) 
राज्य एक जीवित शरीर ( ठाएुशगंडाए ) है । व्याख्या तथा 
विवेचना कीजिए | 
अथवा 

राज्य के सावयब सिद्धान्त का वरणुन करो और उसकी आलोचना करो | 

अथवा 

“समाज अथवा राज्य एक जीवित शरीर नहीं है । कुछ बातों में वह 
एक जीवित शरीर के समाव है और कुछ बातों में असमान है |” इस कथन 
की व्याख्या एवं विषेवना कीजिए । 

अथवा 
जीवित शरीर! ( ०78277870 ) की परिभाषा कीजिए। सावयब 
सिद्धान्त के उपलक्षित अथों का सही अंकन कीजिए. । क्‍या इसका अर्थ यह 
है कि राज्य सभी बातों में एक जीवित शरीर के समान हैं ? इस सिद्धान्त के 
द्वारा राज्य और व्यक्ति का सम्बन्ध कैसा निर्धारित किया गया है । 
अथवा 

स्पेन्सर के सावयव सिद्धान्त की सावधानी से परीक्षा कोजिए, और 
उसके तकों की प्रमुख कमज़ोरियों की ओर भी संकेत कीजिए | 
4735. 

राज्य की प्रकृति का सावयव ((0789॥7८) सिद्धान्त ग्रायः उतना ही 
प्राचीन हूँ जितना कि राजनैतिक दर्शन | अफलातून (!?]860) ने गणतन्त्र 


रा हक 
५ 


की तुलना एक विशाल मनुप्य से की थी और कहा था कि “सबसे उत्तम 
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एज्य वह था जिसका संगठन सिद्धान्तः मनुष्य के शरीर के गठन से लगभग 

मिलता हों | सिसरो ((४८८7०) ने राज्य के प्रधान' की तुलना उस शक्ति 

से की थी जो मानव-शरीर का शासन करती है। प्रसिद्ध जमंन विद्यान्‌ 
ब्लंश्ली (8]ए07:5८77) ने कहा कि राज्य स्वयं मानव-शरीर की छाया 

'ही'है।” उसको राज्य एक अ्प्राकृतिक अथवा कृत्रिम यन्त्र नहीं लगता था 

वरन्‌ “एक जीवित निराकार शरीर? लगता था। उसने तो यहाँ तक कहा 

कि राज्य पु लिंग है। रुसो की दृष्टि से भी राज्य-रूपी शरीर और मानव- 

'शरीर में बहुत साम्य था। उसने राज्य की सर्वोच्च शक्ति की तुलना व्यक्ति 

के शरीर से की; कानूनों ओर रूढ़ियों की मस्तिष्क से; न्यायाधीशों और 

प्रेजिस्ट्रेयें की इच्छा ओर बुद्धि अथवा चेतना की इन्द्रियों से; व्यापार, कृषि, 

ओर उद्योग की मुँह और पेट से तथा लोकराजस्व (00 ऊं॥97८९) 
की. तुंलना खून से की । 

* लेकिन राज्य के सावयव सिद्धान्त को हट स्पेन्सर ([7९०79९६ $9९- 

. 70८7) के नाम से विशेषकर सम्बन्धित किया जाता है जिसने राज्य और 

मानव-शरीर के बीच बहुत सूक्ष्म रूपक बांधा है । उसने यह घोषित कर दिया " 

“कि राज्य श्रथवा समाज एक प्राकृतिक जीवित शरीर है जो अन्य जीवशास्त्रीय 

जीवित शरीरों से किसी आवश्यक रूप में मिन्‍न नहीं है। उसकी तुलना 
निम्नें प्रकार है :-- 

" १-रचता: जिस प्रकार शरीर की रचना रक्त, मांस, हड्डी आदि से 
, हुई है उसी प्रकार राज्य भी व्यक्तियों से मिलकर बना है | दोनों ही में अंग- 
: मत इकाइयां सम्पूर्ण वस्तु के जीवन में योग देती हैं । 

:. >-जवूद्धि-क्रम : जीव शरीर ओर राज्य दोनों ही की वृद्धि और 
- उन्नति का क्रम एक-सा है । जिस प्रकार जीवशरीर साधारणता और एक- 
' झुपता से जटिलती ओर भमिन्‍्नरूपता की ओर वृद्धि . एवं उन्नति करता हे 
- ठीक उंसी प्रकार राज्य मी एक साधारण और प्राथंमिक स्वरूप से उन्नति 

करके आधुनिक जटिल संगठन वन गया है। 


३--पारस्परिकः निर्भेरता.: अत्येक दशा में अंगों में पारस्परिक 
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निर्भरता है | शरीर के प्रत्येक अंग अथवा राज्य के प्रत्येक सदस्य का अपने 
कार्य भली भांति करना शेष के स्वास्थ्य और जीवन के लिए आवश्यक है । 
एक अंग की व्याधि-ग्रस्त दशा का अन्य अंगों के स्वास्थ्य एवं उन्चित काय- 
करण पर प्रभाव पड़ता हैं। उसी प्रकार समाज के विभिन्‍न वग॑ एवं अंग 
एक-दसरे पर निभर हैँ । उनके कार्यों की एक-दूसरे पर प्रतिक्रिया होती हैं | 
समस्त समाज का स्वास्थ्य एवं स्फूर्ति भिन्‍न-भिन्‍न अ्रंगों के स्वास्थ्य एवं 
उचित कार्यकरण पर निभर रहता है | 

४--संगठन से साहश्य : जीवित शरीर के तीच भाग अथवा हिस्से 
होते हैं; जीवन प्रणाली, विभाजन प्रणाली और विनियमन-परणाली । जीवन- 
प्रणाली (505६877778 99ए8£८॥7) के अन्तगत मेँ ह, पेट आते आदि 
आते हैं | इसी प्रणाली द्वारा मोजन का पाचन होता है और समस्त शरीर 
की मशीन चलती रहती है। विभाजन प्रणाली के अन्तगत रक्त की जमा 
करने वाली चीजें, जैसे हृदय, धमनियाँ और नसें आती हैं | इस विभाजन 
अथवा संचारण प्रणाली द्वारा ही शरीर के विभिन्‍न अंगों में रक्त भेजा 
जाता है। बिनियमन प्रणाली नाड़ी रूपी गति पदान करने वाली मशीन 
है। इस विनियमन अथवा नाड़ी प्रणाली के द्वारा ही शरीर के विभिन्‍न 
अंग के कार्य किए जाते हैं और उनका नियन्त्रण होता है । 

राज्य की भी इसी प्रकार अपनी प्रणालियाँ हैँ। शरीर की जीवन- 
प्रणाली के समान राज्य में उत्पादन प्रणाली होती है अर्थात्‌ ऋषि, उद्योग 
आदि | विभाजन प्रणाली राज्य के यातायात एवं संवाहन के साधनों के 
समान है और विनियमन प्रणाली राज्य की सरकार होंती है। 

४--चिनाश क्रम : जिस प्रकार जीवशरीर नाशवान हैं जिसका 
विनाश-क्रम निरन्तर जारी रहता है ठीक उसी प्रकार सामाजिक शरीर के 
अन्तर्गत वृद्ध, दुर्बल और व्याधिम्रस्त व्यक्ति मर जाते हैं. और उनका स्थान 
नवजात व्यक्ति ले लेते है। इसी विधि द्वारा समाज स्थायी रूप से कायम 
बना रहता हैं) 


इन एकर्मताओं ओर सप्रानताओं से स्पेन्सर ने यह निष्कर्ष निकाला 
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कि राज्य एक जीवित शरीर है जो जन्म, इंडधि ओर विनाश के कानूनों के 
अधीन है । लेकिन स्पेन्सर ने स्वयं यह स्वीकार किया कि सज्य और मानव- 
शरीर की एकरूपता सबंथा पूर्ण नही है । उसने संकेत किया कि : 
: * (ओ) पशु शरीर-संगठन में संश्लिष्ट ((००7८:७६७) है अर्थात्‌ उसकी 
इकाइयाँ एक-दूसरे से निकट सम्पके द्वारा बँधी हुई हैं । पशु-शरीर के अंग 
एक संश्लिष्ट पूर्ण का निर्माण करते हैं | लेकिन राज्य अथवा समाज की 
प्रक्तेति विश्लिष्ट ( 7)5८7९/७ ) है । उसकी अंगभूत इकाइयाँ एक-दूसरे 
के सम्पक में नहीं हैं वरन्‌ , थोड़ी अथवा बहुत, एक-दूसरे से मिल हैं । 

८ “(ब) स्पेन्सर ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य अथवा समाज में कोई 
“कद्रीय चेतना! ( /79९7ए९ 5९०३००ए७४7१ ) नहीं होती अर्थात्‌ 
राज्य में पशु-शरीर के समान -कोई मस्तिष्क नही होता जो उसको शारीरिक 
एकता में बॉध दे। राज्य के सदस्य की अपनी प्रथक्‌ चेतना-शक्ति होती है 

'और दूसरों से स्वथा स्वृतन्त्र एवं भिन्‍न प्रकार से कार्य कर सकता है। 
लैकिन इन भिन्‍नताओं के कारण स्पेन्सर ने अ्रपना सिद्धान्त नहीं छोड़ा । 
इन मिननताओं पर उसने अपना व्यक्तिवाद का सिद्धान्त बनाया ) उसका 
. निष्कृष था कि राज्य को अपने व्यक्तियों को स्वयं अपना कल्याण हूँढ़ने के 
लिए; स्व॒तन्त्र रखना चाहिए. क्योंकि समाज का अस्तित्व अपने सदस्यों के 
हित के लिए है और सदस्य समाज के हित के लिए नहीं हैं | लेकिन उसने 
यह अजुभव नहीं किया कि उसका निष्कष राज्य के सावयव सिद्धान्त का 
निषेध था । - 

सिद्धान्त का सूल्यांकनः ह 

इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं । प्लेटो, सिसरो तथा रूसो 
जैसे लेखकों ने राज्य और एक जीवित शरीर के बीच एकरूपता स्थापित 
की। उनका निष्कर्ष था कि कुछ बातों में राज्य जीवित-शरीर के समान है । 
लेकिन ब्लंश्ली और विशेषकर स्पेन्सर का यह मत था कि राज्य स्वयं जीवित 
शरीर है। जो राज्य की सावयव प्रकृति पर- तक करते हैं वे राज्य अथवा 
समाज का निर्माण करने चाले व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता पर जोर देंते 
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(0). 25. एम॑ंपंटगीए. €छऋण्ंएपड. ६7९. वंद&०ॉग5 

£१९०079 0६ £१९ 95902, | 

(?पण्ंभ० 944, 46; 0879 494) 

(5 

“४्कुणढ 5९६६० ६5 89 ९०८६ए 0ए९४ 2यरत 89870 

ई00 ६9९ एछ९०एॉ९ 0 ८00905९ ६, ज़रा 8 ॥र्ट्शो 

पा बाते एथए४07०॥7:ए ण ६४ 0०चएए- पविडक्षाय0९ 

८८ ए ६४९ ६९०77 ० 9६६६० &४०००2९९ [0 +0० 

8090ए6 ४(8४८९॥९॥६, (3४79 ।949) 

(25 ४ 

“पृफ९ 80950प४5६ ९०४ 9]7०९४ (9९ 3989९ 

800२९ व छ्रणरं कातइकांणाड, जॉटो 8 पा50प्रार्त, 
7०४0णार्ण बाते प्रांइटॉव2ए0प5.? 078ट८0585. 

(878 9509) 
राय्य के आदर्शात्मक सिद्धान्त. की आलोन्चनापूर्ण परीक्षा कीजिए:। 
अथवा 

“राज्य उन व्यक्तियों से ऊपर और अलग एक सत्ता है, जो उसका 
निर्माण करते हैं, तथा उसकी अपनी इज्छा और निजी व्यक्तित्व है [? इस 
कथव में.जो राज्य का. सिद्धान्त हे उसकी: समीक्षा. कीजिए; | 

अथवा 

“पनरंकुश सिद्धान्त राज्य. को सम्पूर्ण नैतिक कर्तव्यों से, ऊपर रखता है 
जो कि.सबत्रया अनुचित, विवेकरहित और, दुष्ट है-॥ समीक्षा: कीजिए । 
खीव5- 

(अ) राज्य का आदशे सिद्धान्त क्या. है ? 

राज्य का आदर्शात्मक सिद्धान्त कई नामों से पुकारा जाता'दे। 
बोसानवे (80527५०७८४) जैसे लेखक उसे दर्शनोत्मक सिद्धान्त (?]$- 
40507797८४] 7००४४) कद्दते हँ और दॉवद्राउस (छ्ञ०990758०) 
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'ने उसका नाम आध्यात्मिक सिद्धान्त (१/०८६४०॥ए४ं८० स 7९०४४) 
रखा है |.इस सिद्धान्त की उत्पति के चिह्न हमें प्रीक राजनैतिक विचारकों 
के लेखों में मिलते हैं जो राज्य को एक “अपने में पूर्ण? (४८।६ $ए- 
८४०४) इकाई मानते थे । राज्य को स्वयं अन्तिम उद्दे श्य समझा जोता था' 
न कि एक अन्तिम उद्देश्य का साधन मात्र | चू'कि राज्य को अपने में सारे 
व्यक्तियों की सामाजिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए. समझा जाता" 
था और साथ ही सारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला 
भी, इसलिए वह जो भी आशा व्यक्तियों से करे वह एक निरंकुश शक्ति पर 
आधारित समझी जायगी । अ्ररस्तू (/375:0£]2) का मत था कि मनुष्य 
राज्य का ऋणी है और वह कर्ज़ यह है कि राज्य मनुष्य को वह सुविधायें 
* अदान करता है जिनके द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है । 
आदर्शात्मक सिद्धान्त आवश्यक रूप से हीगल (१०४०८]), बोसांक्वे 
(805०ावए०४) और ग्रीन (['. पे, (7७८7०) के नामों के साथ 
जोड़ा जाता है। लेकिन हीगिल ने इसका जैसा प्रतिपादन किया है वृह 
निरंकुशता की पराकाष्ठा समझा जाता है। हीगल राज्य को मनुष्य के 
व्यक्तित्व का निमौता मानता था | उसके मतानुसार मनुष्य वास्तविक स्वतन्त्रता 
का भोग राज्य के अन्दर रहकर ही करता हैं। “यह स्वतन्त्रता जो केवल 
समाज में ही सम्भव हो सकी वह व्यक्ति के हृदय की स्वतन्त्रता की धारणा 
का वाह्य आहति-प्रदर्शन अथवा प्रत्यक्ष उपस्थिति है--ऐसी धारणा का 
जो समाज के बिना अप्राप्य रह जाती [? (“फंड 47९८३०फ ज्रटा 
9९८०९ (08,9]९ ण्ए 7 50स0ंटए 48 20 ९5६९४- 
72952007 07 ठछंध्टागॉटगधंण0 ठा वा धा&६ 45 
प्रा.्ट725६ ॥7 ६३७ ००7्रट2ए४०7 07 #7९९८००7४० 47  ६॥८ 
वयवारशंतंप३)8 7९४7६, 2 ९07८९ए७घध०णा एकाटा ४८४ 40%: 
$02९6४ए ए०पांत >> प7८०]2९0.?) मनुष्य स्वभाव से 
ही स्वतन्त्रता चाहता है और यह मनुष्य की अदृश्य अथवा आन्तरिक 
स्वृतन्त्रता है | राज्य स्वतन्त्रता को-स्थायी रखने और उसके. डपभोग करने- 
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की व्यवस्था करता है और यह स्वतन्त्रता का दृश्य अथवा वाह्म रूप है । 
हीगल की राय सें वास्तविक स्वतन्त्रता तमी सम्भव हो सकती है जब 
मनुष्य के वाह्य और आन्तरिक व्यक्तित्व में अनुरूपता न हो |, हीगल के 
शब्दों में “यह राज्य में ही है कि मनुष्य ने अपने वाह्य व्यक्तित्व को अपने 
विचार के आन्तरिक व्यक्तित्व तक पूर्णतया उठा लिया है |” वास्तव्रिक 
स्वतन्त्रता, जो रहती है और समाज की देन है, सक्रिय और बढ़ती हुई है 
आर वह अपनी अभिव्यक्ति निम्न साधनों द्वारा करती है 

(१) राज्य के कानूनों में | कानून और स्वतन्त्रता एक दूसरे के विरोधी 
नहा €। वास्तव में राज्य के कानून स्वतन्त्रता का निर्माण एवं उसकी गारंटी 
करते है । इसलिए राज्य के कानून न तो गलत ही हो सकते हैं और न 
न्याय-विरुद्ध । यदि वे ऐसे हों तो स्वतन्त्रता का अस्तित्व सम्भव नहीं। 
तदलुतार राज्य के कानूनों का कोई भी विरोध न्याय-विरुद्ध एवं असामाजिक 
माना जाता है | हर 

(२) यह राज्य के माध्यम द्वारा ही है कि व्यक्ति आन्तरिक नीति 
(07909) का नियम प्राप्त करता है| सादे शब्दों में, हींगल के 
अनुसार, नीतिमान्‌ क्या है ओर अनीतिमान्‌ का विचार मनुष्य के अन्तः 
करण का अथवा सद्विवेक का फल नहीं हे । नीति ओर अनीति वह हे जो. 
राज्य निर्धारित करे | हीगल के मत से यह कहना गलत है कि राज्य द्वारा 
लादी गई नीति कोई नीति नहीं है | वास्तव में यथार्थ नीति वही है जो 
राज्य ने निर्धारित की हो । 

२ अन्त मे, वास्तावेक स्वतन्त्रता अपनी अभिव्यक्ति सारी सामाजिक 
संस्थाओं और प्रमावों, जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सहायता देते हैं 
को प्रणाली में करती हैं | ऐसी सामाजिछ संस्थाओं का निश्चय एवं निर्माण 
करना राज्य ढा काम है | 

इसे पक्कार यह्द स्पष्ट हो गया होगा कि मनुष्य-के कार्यों का ऐसा कोई 
ी क्षेत्र नहीं है जद्दों राज्य का हस्तक्षेप न हो | इन कायों के अन्तर्गत 
ये के विचार और अन्तःकरण भी ज्य जाते हैं। यह राज्य ही है जो 
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यथार्थ स्वतन्त्रता का निर्माण करता है और राज्य के विना मनुष्य के लिए 
वास्तविक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में सोचना भी असम्भव है। हीगल 
के शब्दों में “यथार्थ स्वतन्त्रता राज्य से कुछ भी कम नहीं है।” 
("०४४४४ $79070 ० ४९ 5८४८९ 48 66 8८:पवा29- 
80॥ 0 $%९८००7०,”) इसका कारण यह है कि हीगल के मताजुसार 
राज्य का एक वास्तविक व्यक्तित्व होता हैं और एक वास्तविक इच्छा होती 
है। राज्य का व्यक्तित्व और उसकी यह इच्छा अन्य व्यक्तित्वों के योग के 
ऊपर तथा उससे अलग होती है । प्रत्येक मनुष्य की इच्छा ओर उसका 
व्यक्तित्व राज्य की सामान्य इच्छा ओर व्यक्तित्व में उतर आता है । सामान्य 
इच्छा सवकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है ओर वही केवलमात्र 
विवेकपूर्ण इच्छा होती है । राज्य सामान्य इच्छा का मानवस्वरूप है और 
राज्य की आज्ञ मानने में हम अपने आपकी आशा मानते है। वास्तव में 
वह सब मनुष्यों की इच्छाओं में जो सर्वोत्तम है उसका बदला हुआ ओर शुद्ध 
सार है। चूंकि सामान्य इच्छा ही केवलमात्र विवेकपू् इच्छा होती है 
इसलिए उसके काय न तो विवेकहीन होते हैँ न न्‍्यायविरुद्ध । सामान्य इच्छा 
के इन गुणों से निम्न परिणाम निकलते हैं :--- 

(१) राज्य सामान्य इच्छा का जीवित स्वरूप है जो कि यथाथे 
ओर विवेकयुक्त इच्छा है ' इसलिए कभी भो अप्रतिनिधि रूप से काम 
नहीं कर सकती । जोड ((2, 9. /. ]080) के शब्दों में वह सिपाही जो 
चोर को पकड़ता हैं और वह न्यायाधिकारी जो उसे जेल में बन्द कर देता है 
वास्तव में चोर की यथार्थ इच्छा की-पकड़े जाने और जेल में बन्द होने की- 
अभिव्यक्ति कर रहे हैं | सिपही और न्यायाधिकारी तो उस राज्य के कर्मचारी 
हैं जो चोर की यथार्थ इच्छा का प्रतिनिधित्व एवं उसकी अभिव्यक्ति करता 
हे क्योंकि चोर उसका एक सदस्य है। वास्तव में चोर जब थाने को ले जाया 
जाता है तो वह स्वतन्त्रता से कार्य करता है | व्यक्ति की यथार्थ स्वतन्त्रता 
राज्य में ही प्राप्त की जाती है । 

(२) राज्य एक जीवित शरीर (०897७) है : आदर्शात्मक 
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सिद्धान्त के समर्थक इस बात को मानते हैं कि राज्य एक जीवित शरीर है । 
वे व्यक्तियों की समाज पर निर्भरता पर जोर देते हैं| एक व्यक्ति के जीवन 
झौर रुगुदाय के जीवन में एक घनिष्ठ सम्बन्ध है और समुदाय ही व्यक्ति को 
योग्यता और महत्त्व प्रदात करता है । थे सम्बन्ध जो व्यक्ति को एक दूसरे से 
तथा राज्य से वांधते हैँ मनुष्य के व्यक्तित्व का अभिन्‍त अंग होते हैं| बह 
उदके बिन वह नहीं होगा जो कि वह है और वह जो कुछ है सो केवल- 
मात्र उन्हीं के कारण [? (!(न९"छझठणॉव ॥0६ 9९ कऋर४: ॥० 8 
छा0त0 धाहषात शा 9९ ठशाए 55 जाधा 2९ 8 0९- 
८०७५८ ० ६९प्र-/) इसलिए एक व्यक्ति एकाकी मनुष्य की तरह 
आादर्ण नहीं कर सबता । इसी प्रकार व्यक्ति के लिए वह भी असम्भव है 
कि वह राज्य दी इच्छा का विरोध करे अथवा इस प्रकार व्यवहार करे जो 
एज्य की इच्छा के विठद्ध हो ) 
(५) शज्य के अन्दर अपने सब नागरिकों की सामाजिक नीति 
( 7007909 3 होती है ओर वह उसका प्रतिनिधित्व करता है 
“कारण यह है कि नीतिमान सम्बन्धों के अन्दर दो पक्षों का भाव उपलक्षित 
है, क्षोर यह्दां राज्य के अतिरिक्त और फोई दूसरा दल नहीं हो सकता जो 
स्वयं सब व्यक्तियों का योग ऐ |? 
इीगल के निष्कर्पो का वर्णुन करते हुए. डा. गानेर कहते हैं कि “राज्य 
दीगढ़ के लिए एक ईशवर-राज्यः है जो कभी गलती नहीं कर सकता, 
सर्वशक्तिमान है और व्यक्ति से उन सभी बलिदानों के पाने का अधिकारी 
है जिनकी उसके द्वित को जरुरत हों। अपनी सर्वशक्तिमान्‌ प्रकृति और 
अपने बलिदान शोर भक्ति के कारण जिनको धारण करना उसका अधिकार है 
बंद ध्यक्ति को ऊंचा उठा देता है तथा उसे उत्तम बना देता है जिसकी प्रवृति 
स्पार्थी वनने की है श्रौर उसे सावलीकिक वस्तु के जीवन की ओर वापिस 
जाता है |? ("पृष्ठ 8६60९ ६0 मिछहटाों 48 8 "506 8६४६८ 
]008920|९ 0६ ७०76, ॥व79]९, 0ग्ञ0906९१६ धाएँ 
राधंघेरत (0 रएशाए 58८४६८९ क्रांदटी 7६85 47६९7९5८ 
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799 इश्तुपराए६2 . ए 6 एतीएं0प्र४,. 359 ए779९ 0 
]8 (878८60९४६ टीक्याइट:ट८ए 800 0० 708 58९४0९९ 
2ात त€ए०ध०7० 7077६ 988 3 7878 ६0 ए0मापथारे 
६६ €[९०४६९०8 870व ९77००९४ ९ |7वएवप्र/, 05९ 
प्शार्तेट१८ए १8 ६0 9200797९ 8९िंड0 8७वें 5९-८९ए४:९व, 
गाव ८8707९8 97 >282८६7700 3९ ॥6९ 0 प्रशांप्टा5्का 
8प8६870९."--)%, (0०४72०३) चू'कि राज्य को एक यथा और 
जीवित व्यक्तित्व माना गया है इसलिए वह स्वयं ही एक लक्ष्य है जिसके 
अपने कुछ अधिकार हैं | व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई भी अ्धिकारे प्राप्त 
नहीं हैँ और राज्य के अधिकार व्यक्ति के अधिकारों से ऊपर जाते हैं । 
यह निरंकुश सिद्धान्त की चरम सीमा है । शान्ति एवं युद्ध समी समयीं 
में राज्य कानूनतः अपने नागरिकों के जीवन पर पूर्ण अधिकार अथवा शर्क्ति 
का प्रयोग कर सकता है । न ही कानून अथवा सिद्धान्त में ऐसी कोई बात है 
जिससे उसके आदेशों का विरोध किया जा सके क्योंकि जिन पर वह शक्ति 
का प्रयोग करता है वे उनसे भिन्न नहीं हैं जो उसकी आज्ञापालन अ्रनिच्छा 
से करते हैं | युद्ध-काल में राष्य के आदेशों को पूर्णतया मान्य होना 
चाहिए. और वह जैसा चाहे वैसा करे और जब एक बार संकट की घोषणा 
कर टी जाय, तो सब नागरिकों को अपना जीवन और सम्पत्ति राज्य को 
अर्पित कर देने चाहियें । 
(व) आलोचना : 
के विदेश मिस यो 4०, स्व र्‌ वतमान राज्यों 
सम्भावना वाला कहकर बुरा बताया न कक लक देने | 
का । 2 अप म कक हं। हिटलर तथा मुसोलिनी हीगल 
ड रु नवता के लिए. अलन्त घातक सिद्ध 
$5 | यह सिद्धान्त अन्त में मनुष्य की नीच प्रवृत्ति को उमाड़ता है जिसका 
परिणाम अविवेकपूर्ण खून-खरावी होता है । ह 
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२--नीति वेयक्तिक होती है : इसी प्रकार यह केथन कि, र्यि 
नीति के सिद्धान्तों के ऊपर है ओर वह राज्य दे जो नीति निर्धारित करता हूं, 
भी असत्य है | नीति बैयक्तिक बुद्धि शीलता का विपय हे ओर राज्य द्वारा 
निर्धारित नीति का कोई भी छुत्खा मनुष्य के श्रन्तःकरण पर कुछ प्रभाव नहीं 
डाल सकता जब तक कि वह स्वयं दी मनुष्य को उचित न जेंचे । 

३--राज्य ओर समाज भिन्न ६: राज्य की मानव-समाज के 
सम्पूर्ण योग के प्रतिरृुप कहा भी एक असल तथ्य हू। राज्य आर समाज 
दो मिन्‍न चीज़ों हैं। जैसे ही यह भेद किया जाता दे द्वीगल की राज्य की 
धारणा ज़मीन पर चित्त आ गिरती है| 

४--व्यक्ति को बहुत दवा दिया जाता हूँ : इस सिद्धान्त के अनु- 
द्वार राज्य का अपना एक व्यक्तित्व दे जी उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व के ऊपर 
है जो उसका निर्माण करते € । यह सिद्धान्त निरर्थक कहकर श्रस्वीकृत कर 
दिया गया है| ब्रग्यी ([)08070) तथा मैकाइवर इसे काल्पनिक मानते 

| यह धारणा राज्य की सर्वशक्तिमता ओर व्यक्ति की अत्यन्त कोर 
आधीनता का प्रतिपादन करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। इसके अनु- 
सार मनुष्य को अपना जीवन तथा घर तक राज्य के लिए. कुत्ान कर देना 
चाहिए. । यह सिद्धान्त व्यक्ति को राज्य के प्रति विद्रोह करने का अधिकार 
भी नहीं प्रदान करता । जब राज्य किसी आलोचना की भी सहन नहीं करता 
तो ऐसा कोई अधिकार कैसे सम्भव हो सकता है ? इसके अतिरिक्त बह 
सिद्धान्त मनुष्य को उन अधिकारों को भी नहीं देना पवाहता जिन्हें प्राकृतिक 

अधिकार कहा जाता है। 

४--राज्य एक साधन है : इस सिद्धान्त की व्यक्ति श्रोर राज्य के 
सम्बन्ध के बारे में भी आलोचना की जाती है । यह सत्य है कि मनुष्य अपने 
व्यक्तित्व का विकास समाज में रहकर ही कर सकता है । लेकिन इस तथ्य 
के मानने का अर्थ यह नहीं कि राज्य की सर्वशक्तिमता को भी मान लिया 


जाय | राज्य लक्ष्य नहीं है; वह एक लच्चय का साधनमात्र है और उसका 
अस्तित्व मनुष्य के कल्याण के लिए है | 


१६ 


६--यथार्थ और अवास्तविक इच्छा का अन्तर गलत है : न 
यथार्थ इच्छा, जिसका कि व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, और अवास्तविक इच्छा, 
जिसका उसको बोध होता है, के अन्तर में ही कोई सत्यता है ।/वह केवल- 
मात्र उनको, जो साधारणतया प्रशुत्व-प्राप्त राज्य के पूर्णतया-स्वेच्छाचारी और 
अत्याचारी कार्य करने लगे, न्याय ओर प्रजातन्त्र का दिखावा अथवा बाह्यरूप 
प्रदान करता है ।? ( “६ 45 0एण७ 8 वचेशरां८९ ई0 हंशंएड 2 
37ए6क870८९ 0 [पड्ा८९ ब्वा।पे तैशा0८४7४८४ ४0 जञ्ञा9 
7050 07727ए782 2797०४7 7९ एफाटौए बर०६ए०7ए धार्व 
पप्ाका)ओंटर्व 8८९४ ० 50एशशंहा 5080९. ) 

(0, 26,) “0६८४ ४7, +9७ 5080९ 48 700 ॥78॑ई 
गा अंत 5प करशाछए ध6 7९875 ६0 था ००१,” ॥)8- 
20प58 (फा5 8६8727स्‍९2706 27 #डए277 (१6 ९7०४५ 07 
६6 5080९. 

( ?णा]०० 4942; 8077099 94] ) 

“ग्राखिर राज्य स्वयं॑ एक लक्ष्य नहीं है वरन्‌ एक लक्ष्य का साधन 


कि 6५ 4. लच््यों क 
मात्र हैं।?ए इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा राज्य के लच्यों को 
समभझाइए | 


805.. 
राज्य लक्ष्य है अथवा साधन ? 

इस प्रश्न पर राजनीतिक विचारकों में बहुत मतभेद है । कुछ विचारकों 
का मत है कि राज्य एक लक्ष्य है जब कि दूसरों का मत है कि वह एक 
लक्ष्य का साधन मात्र है। इन दो मतों में से कौनला मत ठीक है? सत्य 
यह हें कि ये दोनों ही मत आंशिक रूप में ठीक हैं और आंशिक रूप में 
गलत । वास्तव में राज्य एक लक्ष्य और साधन दोनों ही है | यदि राज्य को 
केवल मात्र लक्ष्य ही माना जाय तो परिणाम होगा व्यक्ति के मूल्य पर राज्य 
को उनावर्यक महत्व प्रदान करना । राज्य को लक्ष्य मानने का तर्कित 
निष्कपे आधुनिक अधिनायक तन्त्र (7४४८४७॥)) है। इटली के ता 


श्श्र 


(७४7६७ की प्रथम धारा में लिखा है : 

८उूटली का राष्ट्र एक जीवधारी शरीर है जिसके अपने लक्ष्य है, अपना 
जीवन है और साथन हैं जो अपनी सत्ता श्र स्थिरता में किसी भी एके 
व्यक्षित या व्यक्ित-समूह से श्रेष्ठ है जो कि उसका निर्माण करते हैं । यह 
आध्यात्मिक, राजनैतिक और आर्थिक इकाई है जो अपना सम्पूर्ण प्रत्यक्षी- 
करण झपने अ्धिनायकतन्त्रीय राज्य में प्राप्त करती है ।?” ( “"ृफाढ 
[50 एक0४०) 5 था ण80णमा50 #8एगाएू छातेंड, 8 
[४ हएतें घ्रा2875, डप७९7४07 7 90०एफ९/ शा तैएा270०7 
६0 ए९ ॥४78९ |गवरंत्तपद्बा5 9 6705958 0 47वएॉर्त- 
प8 ८07०ए708708 7. 7६48 एाणठे, एणापचटवशे गाते 
९८00८ पा एताटा चि0ठ5 (8 77६८हव० ए८वा88- 
एंता 7 ६8 7इटां5८ ६६४६८.” ) दूसरी ओर यदि हम राज्य को 
केबल साधन ही भान लें जिसका उद्देश्य अधिक-से-अ्रधिक व्यक्तियों के 
कल्याण में वृद्धि करना है तो यह राज्य के वास्तविक स्वरूप के प्रति अन्याय 
होगा । जैसा कि डा० आशीर्वाठम ने संकेत किया है “इस मत के विरुद्ध 
प्रधान आपत्ति यह हे कि राज्य किसी एक पीढ़ी के कल्याण का ही ध्यान 
नहीं करता । वह आने वाली पीढ़ियों के कल्याण का भी ध्यान रखता है 
और दूर के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने नागरिकों पर अनेक कार्य लए 
देता है। थ्ह स्पष्ट है, कि वैयक्तिक कल्याण राज्य का केवल मात्र लक्ष्य 
नहीं है ॥” 

इसलिए, केवल यहीं मत टीक है कि राज्य एक लक्ष्य एवं साधन दोनों 
दी है । विलोबी ( ए०३[[008995 ) ने इस सामान्य, मत की अनुकूलता 
पर प्रकाश डाला है । उसने लिखा हैं कि यदि हम केवल राज्य को वैयक्तिक 
दृष्टिकोण से देखें तो वह केवलमात्र एक साधन है अथवा ऐसी मशीन है 
जिसके द्वारा मानवता का उद्चतम विकास प्राप्त किया जाता है । लेकिन यदि 
राज्य को नागरिकों, जो कि उसका निर्माण करते हैं, से पृथक एवं भिस्न 
संस्था के रूप में देखा जाय तो बह सचमुच ही स्वयं एक लक्ष्य हे ) ब्ल॑श्ली 
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(8]ए75८7॥)) ने राज्य के हैध स्वरूप की व्याख्या एक उपमा द्वारा की 
है । “एक चित्र अक्सर कलाकार के लिए जीविका कमाने का साधन होता हैं, 
लेकिन फिर भी कला की एक सच्ची कृति कलाकार के लिए उसके उच्चतम 
प्रयत्त का उद्देश्य होती है; उसमें वह अपनी सजीव भावना की अ्रमिव्यक्ति 
देखता है; उसके आदर्श का मूर्त रूप होता है | इस प्रकार उसका स्वयं भी 
एक लक्ष्य होता है |? डा० आशीर्वाब्म इस उपमा को स्पष्ट करते हुए लिखते 
हैं कि इसी तरह राज्य भी व्यक्ति के कल्याण के लिए. एक साधन है और 
साथ ही स्वयं एक लक्ष्य भी क्‍योंकि वह व्यक्तियों के किसी विशेष समूह ' 
अथवा पीढ़ी के हिंत के बहुत आगे को देखता है । 
राज्य के लक्ष्य कया हैं ? 
बहुत प्राचीन समय से लेखकों ने राज्य के लक्ष्य की व्याख्या करने का 
प्रयत्न किया है | राज़नीति-विज्ञान के निर्माता अरस्तू ( 37500/० ) ने 
सर्वप्रथम -राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया था ओर वह लक्ष्य आज भी 
- सर्वोत्तम माना जाता है । उसके अनुसार राज्य की उसपत्ति केवल व्यक्ति के 
जीवन के लिए हुई और वह उसके उत्तम जीवन के लिए कायम रहता है । 
सन्नहवीं सदी में लॉक ( ],0८६९ ) ने भी लगभग ऐसा ही लक्ष्य राज्य का 
बताया जब उसने कहा कि राज्य का लक्ष्य “मानवता का हित” है | 
उन्‍नसवी ओर विशेषकर वीसवीं सदी में राज्य के लक्ष्य के प्रश्न को 
अधिक महत्व दिया जाने लगा और इस विषय पर एक विशाल साहित्य 
उठ खड़ा हुआ | हमारे लिए यह बहुत कठिन हे कि यहां पर विभिन्‍न 
लेखकों द्वारा बताए गए राज्य के समी लक्ष्यों का वर्णन कर सके | अस्तु हम 
यहां केवल कुछ अधिक प्रसिद्ध लेखकों द्वारा बताए राज्य के लक्ष्यों का 
सारांश देंगे । 
प्रसिद्ध जमंन-लेखक ब्लंश्ली ( 8[077८5८१]६ ) के अनुसार राज्य 
का लक्ष्य राष्ट्रीय क्षमता का विकास, राष्ट्रीय जीवन का विकास और अन्त में 
उसकी पूणता है | किन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि 
राजनैतिक विकास की प्रक्रिया मानवता के भाग्य के विपरीत न हो 


श्र 


के अनुसार राज्य का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सत्ता कायम करना और उसका 
विकास करना है तथा अन्तिम उद्देश्य “मानयता का भाग्य”? है | इस ग्रकार 
लेखक ने राष्ट्रीय विकास और मानवता के हित को एक साथ जोतने का 
प्रयत्त किया है जो कि असम्मव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य हैं 

एक आधुनिक शअ्रमरीकी लेखक बरेंस (छेपा8९०5३) ने राज्य के 
तीन लक्ष्य बताये हैं : प्राथमिक, माध्यमिक और अन्तिम । राज्य का 
प्राथमिक लक्ष्य शासन तथा नागरिक स्वतन्त्रता की स्थापना एवं रक्षा 
करना हैं। माध्यमिक लक्ष्य राष्ट्रीय प्रतिमा का विकास और राष्ट्रीय सिद्धान्त 
की पर्णता प्राप्त करना है। अन्तिम लक्ष्य है मानवता की पर्णता और 
मानव सम्यता की अभिवृद्धि । यह बात ध्यान देने योग्य हे कि वर्गंस का 
विचार है कि प्रत्येक उद्दे श्य अग्रगामी उद्द श्य की प्राप्ति का साधन भी हैं | 

एक अन्य प्रसिद्ध लेखक गानेर ने अपनी पुस्तक “#णासंट्थो 
50९७7८९ ा।ते (५0ए०77४९7४” में बर्गेस के द्वारा बताए राज्य के 
लद्दधय की आलोचना की है | उसकी आलोचना का आधार यह है कि 
ब्गेंस के लक्ष्य में साधन और लक्ष्य में स्पष्टता नहीं है । उदाहरणतः वह 
कहता है कि “यह देखना कठिन है कि सरकार की स्थापना को एक लक्ष्य 
ब्यों माना जाय जिसे प्राप्त करना है ? उसे तो साधन माना जाना चाहिए 
जिसके द्वारा लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं ।? बर्गेंस द्वारा बताएं गए लक्ष्य के 
स्थान पर गातर ने अपने तीन लक्ष्य रखे है जो इस प्रकार हैं $--- 

२--राज्य के नागरिकों में शान्ति, व्यवस्था, सुरक्षा तथा न्याय कायम 
रखना । 

२---समाज की सामूहिक आवश्यकताओं की अभिवृद्धि अर्थात समाज 
का कल्याण । 

३--सम्यता की अमिवृद्धि ओर मानवता की प्रगति । 

इन विभिन्न मतों की परीक्षा करने से यही निष्क्ष निकाला जा सकता 
है कि राज्य का अन्तिम लक्ष्य मजुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना है और 


श्श्श 


इस सम्बन्ध में हमें फिर पीछे जाकर अरस्तू के'स्वर-में-स्वर मिलाकर यही 
कहना पड़ता है कि “राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई ओर श्रेप्ट 
जीवन के लिए वह बना हुआ हैं |? ("४९ 5६8६९ 07प्रह्ठा78६९०ं 
ई07 [86 ॥7व ६ ८00धंए९5 07 8000 ॥8९.?) 


5““-शज्य का प्रशुत्त और बहुवाद 

(0, 27. ५०7४६ 45 77९४7६ 57 50एशाशंट्वा।ए ? 

एए8६४ 276७ ६६ 255९० संठा! 20077 ६९५ ? 
(7 :- 

“50ए९८/४7७३८ए 48 ६९ 078॥78, 2४050]0:९, ए7]4- 
पा(€प 90ग्९०ए 05ए९४5 ६४८ गरतंजंवचव] 5प९८९ था 
०ए6६ थी 8858०८9 ६0०78," फ़रएथ्य। ३१० 05८प३६. 

((शॉ८ए८६० 942; ?07०० 50, 94, 36; 
१४४0795 937.) 
प्रभुत्व से क्या तात्पर्य है ! उसके लक्षण क्या हैं 

४४ अथवा 

"अखुत्त व्यक्ति दथा सर्वस्व समुदायों पर मौलिक, पूर्ण एवं श्रमर्यादित 
शक्ति है |? इस कथन की व्याख्या कीजिए | 
थि6. 

(अ) अम्लुत्व का अर्थ-- 

भजुत् राज्य का एक आवश्यक तत्व है । इसके अग्रेजी शब्द ५5०७- 
टप्शं870४? की उपपत्ति लेटिन भाषा के “४ 5प्रएश7४7०प६४” शब्द से 
हुई है जिसका अर्थ सर्वोच्च है। इस प्रकार प्रमुत्व शब्द से हमारा 
तासयय॑ राज्य की सर्वोच्चता से है | प्रभु के दो पक्ष हैं : आन्तरिक और 
वह । एक राज्य को किसी अन्य बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप तक नियन्त्रण 
से सवंथा स्वृतन्त्र होना चाहिए] इस प्रकार राज्य के प्रभुत्व से हमारा 


तास्पय॑ राज्य की अपनी प्रादेशिक सीमाओं में सर्वोच्चता और बाह्य इस्तत्तेप 
तथा नियन्त्रण से मुक्त होना है | 


श्र 


प्रभुत्व की आधुनिक धारणा का प्रथम वैज्ञानिक प्रतिपादन फ्रांसीसी 
दाशनिक बोदाँ (] ८७॥ 30077) ने किया था । उसने उसकी परिभाषा 
इस प्रकार की थी : “नागरिकों तथा प्रजा पर कानून से अम्यांदित राज्य 
की स्वोपरि सत्ता का नाम प्रमुत्व है |” इस प्रकार उसने राज्य के आन्तरिक 
प्रमुख पर ही जोर दिया था। ग्रोशल (न08० (570४ ए७) ने श्रपेक्षा- 
कृत उत्तम परिभाषा दी | उसने कहा कि “प्रभुल सर्वोच्च राजनैतिक शक्ति 
है जो ऐसे व्यक्ति में केन्द्रित है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं हैं 
ओर जिसकी इच्छा का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता [” श्राघुनिक 
लेखकों में विलॉवी (ए/7[[006909) के अनुसार “प्रशुल राज्य की 
सवोच्च इच्छा है' |? विल्‍्सन (ए००००४०७ ऐ०७]507) ने उसे “नित्य 
प्रयोग में आने वाली कानूनों को बनाने तथा उन्‍हें लागू करवाने की शक्ति 
कहा हे |? -वर्गेस ने उसकी परिभाषा में कहा है कि “वह समस्त व्यक्तियों 
एवं संस्थाश्रों पर मौलिक, निरपेक्ष और असीमित सत्ता है |” एक अ्रन्य 
स्थान. पर उसने. यह परिभाषा दी हे : “यह आदेश देने तथा उसका पालन 
कराने को बेरोक एवं स्वतन्त्र सत्ता है |” 
(व) प्रशुत्व के लक्षण : 
अ्रत्न हमें प्रमुत्व . के लक्षणों की विवेचना करनी चाहिए। प्रभुत्व के 
लक्षण निम्नलिखित 
२-स्थायित्व 
२--अ्रनन्यता 
३--सर्वेब्यापिता 
४--असीमता 
५--श्रविच्छेद्यता, ओर 
६--एकता 
१--स्थायित्व : स्थायित्व प्रत्येक राज्य का-लक्षण- है ओर चूँकि 
प्रत्येक राज्य प्रभुत्व-प्राप्त होता है वह तदनुसार स्थायी होता है । राज्य 
असुत्त उस समय तक बिना विध्य के कायम रहता है जब तक स्वर्य॑ राज्य 


श्य्प 


का अस्तित्व रहता है| शासक की मृत्यु अथवा सरकार में परिवर्तन का अर्थ 
प्रभुल्व प्राप्त शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता । सरकारें बदलती रहती हैं, 
राज्य कायम रहता है | इसीलिए, हम ब्रिटिश संविधान में सुनते हैं कि “राजा 
मर गया है, राजा चिरंजीवी हो । (४९ हिंए8 45 १९४०, ।078 
[9८ ६० £।08.) प्रभु के इस पहलू की निम्त साधारण नियम में 
बाँध सकते हैं “प्रमुख के अन्त का अर्थ राज्य की समाप्ति है।? ु 
२--सर्वव्यापिता : प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्तियों के समुदाय 
को राज्य की एक प्रभुत्य-प्राप्त शक्ति के अ्रधिकार में होना चाहिए | कोई 
भी व्यक्ति अथवा संगठन, चाहे वह कैसा भी सावंभीमिक हो, राज्य के 
प्रमुत्य पर असर वहीं डालता | यदि वह ऐसा करता है तो वह राज्य के 
अन्तर्गत एक राज्य बन जाता है | डा० गानेर ([07, (उ5ल्‍02)) के शब्दों 
में प्रभुत्व अपने कार्य रूप में राज्य के अधिकार-क्षेत्र के बराबर होता है और 
उसके दायरे में राज्य के सभी व्यक्ति और वस्तुएं आ जाती हैं | आधुनिक 
राज्य अपने अधिकार-स्ेत्र में किसी मी ऐसे व्यक्ति को ग्रस्वीकृत नहीं करता 
जो उसकी समान शक्ति वाला हो। 
प्रभुख-प्रात्त शक्ति की सा भौमिक विशेषता एक अपवाद को छोड़कर 
नितान्त सत्य हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक आधुनिक राज्य में दूसरे देशों के 
राजदूत रहते हैं। जिस स्थान में वे रहते हैं उसे “दूतावास” (9798- 
559) कहा जाता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक नियम हैं कि दूता- 
वास के सदस्य उस देश के कानून के अधीन होते है जिस देश का भनन्‍्डा 
उस पर फहराया जाता है। सांकेतिक भाव में उसका अर्थ है राजनैतिक 
प्रतिनिधियों का अतिरिक्त प्रादेशिक प्रभुव्व | लेकिन यह वात मी नोट करनी 
प्वाहिये कि यह रियायत्त अन्तर्राष्ट्रीय शिए्ठता का मामला हे जो प्रत्येक राज्य 
सम्बन्धित राज्यों के राजदूतों को प्रदान करता है। उसके प्रमुत्व की साथे- 
मोमिकता पर कोई ग्रतित्रन्ध नहीं है । यदि कोई राज्य ऐसा चाहे तो वह 
इस विशेषाधिकार को प्रदान करने से मना करं सकता है। ऐसे अनेक उदा- 
दरण हैं जब प्रभुत्त-प्राप्त राज्यों ने अतिस्क्ति प्रादेशिकता (पा एथा7- 


श्र्६ 


77077976ए) के विशेषाधिकार की ले लिया था । 

अनन्यता : प्रभुत्वप्राप्त शक्ति अनन्य होती है। उसकी प्रतिस्पर्धा 
करने वाली दूसरी शक्ति नहीं होती | अन्यथा उसमें कोई भी प्रशृत्व- 
प्राप्त नहीं है | राज्य के अन्दर केवल एक की सर्वोच्च शक्ति हो सकती है 
जिसे निवासियों की श्राज्ञाकारिता प्राप्त करने का अधिकार होता है । राज्य 
के अन्तर्गत अन्य-अन्य अधिकारी भी हों सकते हैं जो शक्ति का प्रयोग 
करते हैं पर उनकी शक्ति प्रदत्त ([0८!०६४६८०) होती है न कि मौलिक । 
प्रभुख के विभाजन का श्र्थ उसका नष्ट होना है। इसलिए उसका विभाजन 
नहीं किया जा सकता | 

४--असीमता : इसका यह अथ हे कि प्रभुल-प्राप्त शक्ति श्रसीमित 
होती है और किसी अन्य उच्चतर शक्ति के आगे झ्ुकती नहीं है | इसके 
विपरीत मत रखने का अ्रर्थ है. एक उच्चतर शक्ति के अस्तित्व की कल्पना 
करना जिसके द्वारा प्रभुत्व मर्यादित रहता है | कानूनी पदावली में यह कथन 
सर्वथा सत्य है । एक प्रभुत्व-प्राप्त शक्ति जैसा मी चाहें कानून बना और 
मिटा भी सकती है। राज्य की सीमा में कोई अन्य शक्ति नहीं है जो इस 
सर्वोच्च शक्ति के भोग पर प्रतिबन्ध लगावें | राज्य के बाहर भी उससे बड़ी 
कोई शक्ति नहीं है । लेकिन एक कानूनी सत्य व्यवहार में कूठ भी हो सकता 
है क्योंकि इस असीमित शक्ति पर बहुत से प्रतिबन्ध हैं | ये सीमायें स्वयं 
राज्य की प्रकृति से ही उत्पन्‍्त हैं। राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग 
सरकार के द्वारा किया जाता है जो-कि उसकी कार्यसंचालिका होती है ) 
सरकार व्यक्तियों से मिलकर वनती है | कोई भी व्यक्ति प्रकृत्यः निर्दोष नहीं 
होता और एक दोषपूर्ण सत्ता असीमित नहीं हो सकती । यही नहीं, प्रत्येक 
सरकार की शक्ति की परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था करनी चाहिए। 
यदि व्यवस्था परिस्थितियों के अनुरूप की जाय तो उसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति 
पर स्पष्ट प्रतिवन्ध हैं। डिसे (/0८०9) के अलुसार प्रतिबन्ध दो प्रकार 
के हैं : (१) आन्तरिक प्रतिबन्ध और २) वाह्म प्रतिब्रन्ध | 

वाह्य प्रतिबन्‍्ध का उदय इस सम्भावना से होता है कि एक व्यक्ति 


१३० 


कानूनों को व माने यदि सर्वोच्च शक्ति अपने अधिकार का प्रयोग जनता की 
इच्छाओं के प्रतिकूल ओर मनप्वाहे ढंग से करे। यही नहीं, कुछ नैतिक 
बातें भी हैँ. जिनके विरुद्ध आचरण करने का साहस कोई भी शासक नहीं 
कर सकता। यह एक आमन्तरिक प्रतिबन्ध है और अत्यन्त निरंकुश शासक 
भी इन दोनों विष्चारों से प्रतिबन्धित होता है | दो अन्य प्रकार के प्रतिबन्ध 
भी हैं। वे अन्तराष्ट्रीय कानून और संवैधानिक कानून के फल हैं । 

४--अविच्छेयता :--राज्य का प्रभुख अविच्छेद्य है, अर्थात्‌ , वह 
अन्य स्थान में बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा होता है तो राज्य का 
लोप हो जाता है । .८9567 कहता है कि 'प्रभुत्व का स्वत्व अलग नहीं 
किया जा सकता जिस प्रकार कि एक वृक्ष अपने फलने-फूलने के अधिकार 
को नहीं छोड़ सकता अथवा एक व्यक्ति विना अपना नाश किए. अपना 
जीवन दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता !! रूसों का भी ऐसा ही विचार है 
यद्यपि उसने यह स्वीकार किया हे कि शक्ति को स्थानान्तरित किया जा सकता 
है। लेकिन कुछ अन्य विद्वान्‌ हैं जिनका मत हैं कि राज्य का यह लक्षण 
इतिहास की घटनाओं के विरुद्ध है। राज्य के प्रदेश के एक भाग का दूसरे 
राज्य में स्थानान्तरित करने का अर्थ प्रभुत्च का नाश नहीं होता । प्रदेश का 
अधिकारत्याग और प्रभु के स्व्व का अलग किया जाना एक ही चात 
नहीं है| हाँ, यह ठीक है कि इस क्रम से राज्य अपने उस भाग पर प्रभुतल 
को खो देता है जिस पर उसने अधिकार त्याग कर दिया है | 

इसीसे मिला हुआ “पृजञाए7०5टातए0 था? का लक्षण है 
जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति खोई नहीं जा सकती यदि उसका बहुत 
काल से प्रयोग नहीं किया गया है| डा० गानर के शब्दों में “६०७०८९३९- 
87६ए7 (०770४ 96 05: 9ए 7727९ 895९ ० धार 85 
ए7076७7॥0ए 77 गापे छाबए 98 -05: 57 छ>765८:7७४07 
वां एए202 एफ -? 

६--एकता :--राज्य का प्रश्ुत्व एक इकाई है और इसलिए अवि- 
भाज्य है। वह राज्य की सर्वोच्च इच्छा है और उसकी किसी अन्य साधन 
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द्वारा अभिव्यक्ति का अर्थ सर्वोच्च इच्छा का विभाजन नहीं है । 

लेकिन अमरीकी लेखकों का विचार इसके विपरीत है | १४०४58079 
कहता है कि “एक संघ-राज्य में प्रभुव्च एक ओर राज्यों ओर दूसरी ओर 
केद्र में विभाजित रहता है |” एक संध में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
स्वतन्त्र राज्यों का संगठन होता है । तदनुसार एक नई सरकार का निर्माण 
किया जाता है जिसे क्रेन्रीय सरकार कहा जाता हैं। वे विपय जो सब्र राज्यों 
के सामान्य काम के होते हैं केन्द्रीय सरकार को दे दिए जाते हैं ओर शेप राज्यों 
के पास रहते हैं। अमेरिकन मत यह था कि केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार 
क्षेत्र में सर्वोच्च वनी रहती है और राज्य अपने क्षेत्र में ओर इसलिए इसका 
अथ प्रभुत्व का विभाजन है | लेकिन यह सही मत नहीं है | संघ की इकाइयां 
प्रभुल-प्राप्त अंग नहीं होतीं--न पूर्णतः और न आंशिक रूप में ही। वे 
संगठन द्वारा एक नया राज्य निर्माण करती हैं और इस प्रकार एक नई प्रभुतव- 
प्राप्त सत्ता का जन्म होता है| वास्तव में संघ्र में प्रशुत्व संविधान शोधन 
करने वाली शक्ति के अन्दर रहता है | न केस्द्रीय सरकार और न राज्य ही 
प्रभुत्व-प्राप्त होते हैं | इसलिए यह कहना सत्य है कि प्रभुत्व अ्विभाज्य है | 

(2, 28. फेज गाए टॉएब-ए ६796 0०ॉी००ाए०8 ८णा- 
८९०४४ ; 

(9) 7,९8० 80ए८शंट्धा0ए 

(5) ?०धंट्श $0एटशंहए शायर 

(०) ?67रपांकए 90एशटां87/ए 

( (्वटपा८६ 4944, 42, 4; ?प्ग|ं8०0 494, 40; 

428९८८8४ 4935; 8077599 935. ) 

निम्नलिखित धारणाओं छी व्याख्या कीजिए : 

(ञ्र) कानूनी प्रभुत्त 

(व) राजनैतिक प्रभुल और 

(स) लोक प्रभुत्व | 


टी 
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िदा5- 

प्रमुख राज्य का एक निर्माणकारी तत्व है । तब तक राज्य का अस्तित्व 
सम्भव नहीं है जब तक कि एक आन्तरिक संगठन ऐसा न हो जो उसकी 
आशाओं का पालन करवा सके | राज्य के लिए. यह भी आवश्यक हे कि 
उसका अपने प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों पर पूर्ण अधिकार हो और वाह्म 
नियन्त्रण से सर्वथा मुक्त हो | राज्य का यह लक्षण प्रभुत्व कहलाता है | 
इसका अंग्रेजी शब्द 5907९०।:०४870:9 है जिसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के .- 
शब्द '8पएुथाध्गए5? से हुई है| इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक अर्थ में 
प्रयोग फ्रान्सीसी लेखक बोदाँ ( [९४४७ 90477 ) ने किया था। हे 

प्रभुत्व की धारणा को हम दो मुख्य दृष्टिकोणों से देख सकते हैं । यह 
अभाग्य की बात है कि राज्य का आधार-तत्व होते हुए भी प्रभुत्व शब्द के - 
एक से अधिक अथ हैं | 

१--कानूनी प्रभुत्व कानूनी प्रभुत्व उस समुदाय में रहता है जिसे 
कानून द्वारा आदेश ज्ञारी करने की शक्ति मिली होती हे। वह यही शक्ति 
है.जिंसके आदेशों को राज्य का कानून अन्तिम कानूनी अधिकार प्रदान करता 
है। वद शक्ति, चाहे वह एक व्यक्ति हों या व्यक्ति-समूह हो, जिसे अन्त 
में कानून बनाने का अधिकार मिला है, राज्य की कानूनी प्रभु कहलाती है 
ओर कानूनी प्रभु अन्तिम शक्ति हैं। न्यायालय केवल उसी कानून को 
मान्यता प्रदान व लागू करते हैं जिसकी उत्पत्ति कानूनी प्रभु से हुई हो और 
इस कानून की अवज्ञा करने पर शारीरिक दण्ड मिलता है । 

कानूनी प्रश्ु की शक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं और उसका अधिकार 
सुनिश्चित एवं अविभक्त होता है| उसकी कानून बनाने की शक्ति पर कोई 
यथार्थ प्रतिबन्ध नहीं हो सकते । इंग्लेंड में कानूनी दृष्टि से सबसे बड़ी सत्ता 
पालियामैंटट है और वह कोई भी कानून बना अथवा मिट सकती हे । 
वास्तव में न्यायालय केवल उन्हीं कादूनों को स्वीकृति प्रदान करते हैं जो 
पार्लियामैंड द्वारा बनाए जाते हैं | डिसे ()८29) के शब्दों में इंग्लैंड 
की पार्लियामैंड “एक बच्चे को वालिग बता सकती हैं, वह खोंटे बच्चे 
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को खड़ा कर सकती है और यदि वह ठीक समझे तो एक मनुष्य को अपने 
ही मुकदमे में अपना निर्णायक बना सकती है.।? ( “6 छाहाा४0 
एक्रायरा)र टब्क0 बवुंप्ठेहर था वाया 38 07 एप 286; 
६ शव बधांए0 8 गाए ६९850) धरछ:, पैधवती; ६ 
प्राबए हट ८९ वा गिरा धा॥2९९ एत6, 07, 7 7४ 
5९८८४ ६7, ॥धवद 8 प्रा) 2४ 08९ 77 5 0ए97 ८88९, ) 
तदनुसार यह निष्कर्ष निकले कि : 

१--कानूनी प्रभु सदा निश्चित और निर्धारित होता है । 

२--वह एक व्यक्ति हो सकता हे जैसा कि एक निरंकुश शासक 
होता है, अथवा एक व्यक्ति-समूह हो सकता है जैसा कि इग्लेंड की 
पालियामैंट है । 

३--कानूनी प्रभु निश्चित रूप से संगठित होता है और राज्य के 
कानून में वहः शत रहता है। 

४-- राज्य की इच्छा की कानूनी रूप में घोपणा करने का अधिकार 
केवलमात्र उसी को प्रास होता है । 

५--नागरिकों द्वारा उपभोग किए जाने वाले सभी अधिकार कानूनी 
प्रभु द्वारा प्रदत्त होते हैं। यदि कानूनी प्रभु उन अधिकारों को प्रदान करता 
है तो वह उन्हें वापिस भी ले सकता है, इसमें यह अर्थ भी निहित है कि 
कानूनी प्रभु के विरुछ फोई अधिकार नहीं हो सकते । 

६--काबूनी प्रभु की शक्ति श्रसीमित ओर सर्वोच्च होती है । 

(२) राजनैतिक प्रभुत्व--कानूनी प्रशुत्व पर विचार कर लेने से ही 
प्रभुख की कठिनाइयां नहीं सुलक जातीं । कानूनी तौर पर यह सत्य है कि 
पालियामैंट कोई भी कानून बना सकती है, न्यायालयों को उसे लागू करना 
होगा और उसकी शक्ति असीमित और सर्वोच्च है। लेकिन पार्लियामेंट 
की शक्ति अनेक प्रकार से सीमित है। वह ऐसा कोई कानून नहीं बनो 
सकती जो कि अंग्रेज लोगों की इच्छा या हित के ग्तिकूल हो 
क्योंकि" पालियामेंट के सदस्थ उनकी इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकते 
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जिन्होंने उन्हें चुना है । यदि वे ऐसा करते हैं तो वे पुनः नहीं चुने जा 
सकते । कारलाइल ((१४79७) के शब्दों में पार्लियामैंट को यह कहना 
पड़ता है. “में उनका नेता हूं इसलिए, मुझे उनका अनुसरण करना 
प्वाहिए, |” अन्हःमें उन्हीं के निणुय के आगे कानूनी प्रभु को झुकना पड़ता 
है ओर हर दशा में उन्हीं की इच्छा अन्तिम रूप से मान्य होगी। यह 
शक्ति जिसका कि देश के कानून में कहीं नाप्त तक नहीं है वास्तव में कानूनी 
प्रभु के पीछे नियन्त्रण रखने बाली शक्ति हैं। यदि कानूनी प्रभु उसकी 
ल्पेक्षा करने का प्रयत्न करता हे तो एक कानूनी सत्य राजनैतिक श्रसत्य हो 
सकता है| इसलिए, राजनेतिक प्रभुत्व कानूनी प्रभुत्व का अन्तिम कोप है | 
ह शक्ति, अर्थात्‌ , राजनैतिक प्रश्ुत्व, कानून में कहीं भी ज्ञात नहीं 
है। वह असंगठित और अनिर्धारित होता है। वह निश्चित भी नहीं 
होता | एक संकीरए अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि उत्तरदायी सरकार मेँ 
निर्वाचक-मए्डल ही राजनैतिक प्रभुत्व का निर्माण करता है। लेकिन यह 
बिल्कुल ठीक नहीं है । राजनैतिक प्रभुत्व न॒तो निर्वाचक-मण्डल ही है 
अर न वह समस्त जनता का सामूहिक रूप ही कहा जा सकता है और 
न ही वह लोकमत की वराबरी का होता है। यह ठीक है कि निर्वाचक- 
मण्डल को प्रतिनिधियों के चुनने की शक्ति रहती है लेकित निर्वाचक-मण्डल 
की अपनी कोई स्वतन्त्र राय नहीं होती | उन पर दल्लवन्दी का बहुत प्रभाव 
होता है और मत देते समय वे पार्टी को वोट देते हैं. न कि अपनी पसन्द के 
उम्मीदवार को ) यही नहीं, निर्वाचक-मण्डल का निर्णय विशापन के तीन 
साधनों से प्रभावित होता है, छापाखाना (7285) रंगमंष्च और प्रचार । 
इसके अतिरिक्त समस्त जनता के समूह से भी हम राजनैतिक प्रभुत्व 
का अर्थ नहीं लगा सकते | सर्वप्रथम, एक प्रजातान्विक देश में सभी 
व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला होता है | यदि उन्हें मत 
देने का अधिकार नहीं है तो हम यह नहीं कद सकते कि प्रतिनिधियों के 
निर्वाचन में उनका कोई भी हाथ है । जन-समूह प्रायः प्रजानायक के प्रभाव- 
पूर्ण भाषणों अथवा पुरोहित-वर्ग के या भूमिधारी उच्च वर्ग के प्रभाव के 
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समक्ष झुक जाता है। वह जनता की प्रकृति के प्रति भी एकरूप नहीं है । 
यही नहीं लोकमत की दो विशेषतायें होनी चाहियें। प्रथम वह लोक- 
प्रकृति का मत होना चाहिए और दूसरे अधिकांश जनता उसका धारण करे। 

इन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि राजनैतिक प्रभुत्व॒ “उन सब 
प्रभावों का योग होता हैं जो राज्य में कानून के पीछे होते हैं |? एक प्रति- 
निधि सरकार में राजनैतिक प्रशु, निर्वाचक-मण्डल, धन अन्य वे सव साधन 
सम्मिलित होते हैं जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः जनमत निर्धारित करते हैं । 
प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में कानूनी एवं राजनैतिक प्रभु एक ही होते हैं क्योंकि वहां 
मतदाताओं का काबून-निर्माण में प्रत्यक्ष हाथ होता है | पर एक प्रतिनिधि 
सरकार में कानूनी और राजनैतिक प्रभु भिन्न-भिन्न होते हैं। राजनैतिक प्रभु 
अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उन प्रतिनिधियों को कानून बानने का अ्धि- 
कार दिया जाता है । 

(३) लोक प्रभुत्व--लोक-प्रमुत्व की धारणा और भी अधिक असंदिग्ध 
है और उसको किसी वैज्ञानिक श्रर्थ में प्रयोग नहीं होता । वह अन्त में 
प्रभत्व जनता में स्थापित करता है । आजकल हम जनता के प्रभत्व के बारे 
में बहुत सुनते हैं और वह एक प्रजातान्त्रिक नारा कहा जाता है। लेकिन 
जनता का प्रमुख प्राचोनकाल में भी मान्य था। बेदकाल के पहले की 
हिन्दू नीति अन्य देशों के लिए. एक आदश थी | रोमन राजनैतिक विचार 
में हम देखते है कि (१४८४४7 ने अपनी पदवी ओर अन्तिम शक्ति रोमन 
जनता से प्राप्त की। रुूसो लोक-प्रमत्व का एक अन्य बड़ा पुजारी था। 
उसके मताचुसार लोकअमृत्व “सामान्य इच्छा” (5छाव्ू्ग फा्रा) 
का प्रमुख थाओर उसके मत में “सामान्य इच्छा” सबकी इच्छाओं के 

उत्तम अंश का पवित्र किया हुआ सार था। वह फ्रांस की क्रान्ति का 
आधारभूत नारा हो गया ओर उस समय से आज तक वह प्रजातन्त्र की 
आधारभूत एवं मूल धारणा वन गया है|. - 

इस सिद्धान्त में हमारे विश्वास के होते हुए भी हम यह निश्चित करने 
में ग्रसफ़ल रहते हैँ कि ये प्रभु जनता कौन है ? क्या उनसे हमारा अर्थ राज्य 


ह 
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की समस्त असंगठित जनसंख्या है जिसमें औरतें, बच्चे, अपराधी, असहाय 
ओर पागल सभी सम्मिलित हैं | व्यावहारिक राजनीति में समस्त जनता के 
प्रभुत्व का कोई अर्थ नहीं है। चू कि वे असंगठित है इसलिए वे प्रभु नहीं 
हो सकते | प्रभु होने के लिए, संगठन आवश्यक है । यही नहीं, प्रत्येक देश 
मे व्यक्तियों के कुछ ऐसे वर्ग होते हैं. जिन्हें मत देने तक का अधिकार नहीं 
होता । फ्रान्स में ओरतों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है | बच्चे, 
असहाय, पागल और अपराधी प्रायः प्रत्येक देश में मत देने से वंचित 
रखे जाते हैं । 

इस सब के बावजूद भी इसका यह अ्रथ नहों कि श्रन्त में जनता को 
सर्वोच्च नहीं होता चाहिए. । राज्य का अस्तित्व जनता के लिए होता है. 
ओर राज्य की मशीन अर्थात्‌ सरकार किस प्रकार काम करे यह जनता की 
इच्छाचुसार ही होना चाहिए। यश्यपि प्रतिनिधियों का निर्वाचन निर्वाचक 
मण्डल करता हैं लेकिन फिर मी मनुष्य के वोट देने के अधिकार का मापद्रड 
जाति, धर्म, समाज में स्थिति या सम्पत्ति आदि का भेद नहीं होना चाहिए। 
प्रत्येक मनुष्य को अन्य मनुष्यों के समान ही सप्ताज का एक आवश्यक 
अंग समझा जाना चाहिए, मताधिकार प्रत्येक वयस्क फो होना चाहिए ओर 
जनता के प्रतिनिधियों को राजनेतिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए । 

(2. 29, (९४४ए ता5ष798पए०५ 92९(शट्शा :--+ 

(0) 3०६पर्च 50767शं809 8०५ ५६पै० 50ए७7९- 

870 फ- 

0) 06 48८६० बाते [06 [प7९ $0ए८ए९६४॥६ए- 

निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए :--- 

(१) यथार्थ प्रभुत्व और नाममात्र का प्रसुत्व 

(२) वास्तविक प्रभुत्व और कानूनन प्रभुत्व 
375. मे 

१--यथाथे अभ्ुत्व और नाममात्र का प्ुत्वः-- 

नाम मात्र के प्रमुख (प7४पघ]७४ 80ए०४:शं६०/४) का अर्थ केवल 
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नाम का प्रशुल्ल है वास्तविक नहीं । वह वास्तविक वस्तु की अपेक्षा एक 
सिद्धान्त ही अधिक हैं । एक नाममात्र के प्रभु का अर्थ है ऐसा प्रभु जो 
यथार्थतः प्रभुत्व-शक्ति का प्रयोग नहीं करता हैं। प्रसु ( 50727९ं४7 ) 
शब्द का प्रयोग प्रायः एक राजा अथवा शासक के लिए किया जाता हैं । 
एक साधारण ज्ञान वाले व्यक्ति फे लिए. राजा ही राज्य की सबसे वड़ी शक्ति 
है। यह उस समय तो सत्य था जब राजा की शक्ति अ्रसीमित हुआ करती 
थी। परन्तु अत्र राजाओं की असीमित शक्ति का जमाना समाप्त हो गया 
है | हम प्रजातन्त्र के युग में रह रहे हैं | राजा अब सरकार की मशीन का 
एक अंग है और सरकार, जैसा कि हम जानते हें प्रभु नहीं होती । वह एक 
साधन है स्वामी नहीं । उसी प्रकार जब राज़ा सरकारी मशीन का एक अंग 
है तो वह एक सेवक है स्वामी नहीं। स्वामी एक अन्य समुदाय है । इसलिए, 
प्रभु शब्द का राजा के लिए प्रयोग केवल एक नाम या खिताव है | 

नाममात्र के प्रभु का सबसे उत्तम उदाहरण इंग्लैंड का राजा है| यह 
सत्य है कि इंग्लैंड का राजा राज्य करता है पर शासन नहीं करता और 
राज्य तथा शासन करने में वहुत कुछ अन्तर है। शासन करने की शक्ति 
किसी अन्य स्थान में रहती है | वह संसद समेत राजा (08-॥-7ि7- 
]970९॥४ ) है और यही समुदाय इंग्लैंड में यथार्थ प्रभु हैं । 

२--वास्तविक प्रभुत्व और कानूनन प्रभुस्व : 

कानूनन प्रमुख ([08 [पए72८ 50ए९7९४7४ए) काबूनी ((222) 
प्रभुत्व होता है ओर उसका आधार कानून में होता है। वह व्यक्ति या 
व्यक्ति-समूह जो इस प्रभृत्व का प्रयोग करता हैं शासन करने का कानूनी 
अधिकार रखता है । यह वह प्रभुत्व है जिसे कानून स्वीकृत करता है और 
जिसे वह शासन करने तथा आज्ञा मनवाने का अधिकार प्रदान करता है। 
लेकिन कभी-कभी ऐसा होता हे कि वास्तविक प्रभुत्व किसी अन्य व्यक्ति या 
व्यक्ति-समृह द्वारा प्रयोग किया जाता है, कानूनी प्रभु द्वारा नहीं। वह 
व्यक्ति या व्यक्ति-समूह जो वास्तविक प्रभुव्व-शक्ति का प्रयोग करता है और 
जो उत समय जनता से सम्मान पाता है वास्तविक प्रभु कहलाता है । 


दुलद 
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विधिपूर्वक पालन राज्य के वाह्य प्रभुत्व पर प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध है | यह अन्त- 
राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धान्त है कि उसे नागरिक कानून (]/पमांटलंफथं 
[ ७७) का एक भाग होना चाहिए और सभी सम्य देश इसको मानते हैं । 
तदनुसार कोई भी देश ऐसा कानून नहीं पास कर सकता जो अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के सुस्थापित नियमों के प्रतिकूल हों | यही नहीं, लीग आफ नेशन्स, 
जो समाप्त हो चुकी है, तथा राष्ट्र संघ, दोनों, सदस्य राज्यों पर यह प्रति- 
बन्ध लगाते हैं कि कोई मी देश उस समय तक युद्ध का सहारा न ले जब तक 
कि झगड़ा पहले निशय के लिए प्रस्तुत न किया जा चुका हो। राष्ट्र संघ 
की सुरक्षा परिषद (8९८घचा३८ए (0फार्ला ० ८४०८ ए. 7२. 0) 
द्वारा नियुक्त किया गया काश्मीर कमीशन भारत तथा पाकिस्तान दोनों के 
वाह्य प्रशुत्व पर स्पष्ट प्रतिबन्ध है | 

(६). ) 34, 8687९ (7९ 23 प5ग्रांध। ९079 0 80- 
ए्ल्हाह0ए बात तांइटप58 ६6९ ९ऋपछएा ६४० ज़यंटी 
9006७ :प5४9975 98ए९७ 770000०वं ६7९ % ६9९0: 
77 #25.00782 ६0 5ए982९5 प९०६ टाएपंटांडप5- 

(2972 5बत 930; 3877 938; 897089 938; 
7४७0785 4936, 35 7४४७प7४ 4942; ?प४]४० 4946, 
44, 42, 39, 37, 35) 

ऑस्टिन के प्रभुव्व के सिद्धान्त का व्शुन कीजिए. और बताइए कि 
उसके आधुनिक अनुयायियों ने अपने सिद्धान्त को आलोचनाश्रों के फलस्व- 
रूप कहां तक संपरिवर्तित कर लिया है । 

8 एघ5- 

(अ) सिद्धान्त की व्याख्या : 

प्रभुच का कानूनी सिद्धान्त मूलतः शऑॉस्टिन (]0#7 68 08- 
धांए) के नाम से जुड़ा हुआ है जिसने १८३१२ में “प्‌ ,€८६पर/८४ 07 
णएा597पते८0८९” ग्रन्थ लिखा था। ऑस्टिन ने अपने सिद्धान्त को 
हॉन्स, और बेन्यम की शिक्षाओं में आधारित किया है लेकिन उसका सिद्धान्त 
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बिल्कुल उनके जैसा नहीं है | आस्टिन का सिद्धान्त तर्क संगत है, यथार्थ है 
और प्रभुत्व की विश्लेषणात्मक व्याख्या है । 

आस्टिन कानून की परिभाषा से प्रारम्भ करता हैं आर उसका सिद्धान्त 
प्रधानतः उसकी प्राकृतिक कानून की धारणा पर आधारित है। कानून को 
परिभाषा उसने इस प्रकार की है “एक उच्चतम व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्तियों 
को दिया गया आदेश |” इससे वह अपने प्रभुत्व के सिद्धान्त का विकास 
करता है । वह लिखता है ; “यदि एक निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव, जो इसी प्रकार 
के किसी अन्य श्रेष्द मानव के आदेशों का पालन करने का अभ्यस्त न हो, 
किसी-किसी समाज के अ्रधिकांश भाग को आदेश देता है और वह अभ्यस्त 
रूप से उसका पालन करता है, तो उस समाज में वह मानव प्रभु होता है और 
वह समाज (उस श्रेष्ठ व्यक्ति सहित) राजनीतिक तथा स्वतन्त्र समाज होता है ।” 
(६ 8 46६९४णां780९ ैपाएक्षा] 5प९7707, 700 ॥70 ४९ 
[००६ 0० 05९06९7८९ ४00 8 ९ 5ए0967४०7, ॥९८९[ए2६ 
वि्वंजपपशों, 05९त6७0९९ 707 7९ पार 059 हाएट0 
500609, 87 6९ए९ए797090९ 5प९7०४ 75 50ए९:श ४७० 
॥7 प्री 50ट2९09, शर्त (8४ 50269 (टाप्दा708 ४7९० 
5प79९7707) 78 3 502९(ए ए00८१) ४०१ 70020९7क्‍0९70£. 7) 

(ब) परिभाषा का विश्लेपण 

यदि हम उपयु क्‍त परिभाषा का विश्लेषण करें तो हमें प्रभुत्व में निम्न 
बातें ध्यान में रखने लायक मिलेंगी 

२--अ्रभुत्व-शक्ति अनिश्चित नहीं होती । वह निर्दिष्ट होती है। 

२--प्रभ्ु की आज्ञाओं का अभ्यस्त पालन होता है : उस निर्दिष्ट 
श्रेप्ठ मानव की समाज का अधिकांश भाग अम्यस्त रूप से आज्ञापालन 
करता है। कहने-का तात्पर्य यह है कि आशापालन एक अभ्यास की वात होनी 
चाहिए, न कि सामयिक | और वह आज्ञापालन समाज के अधिकांश भाग 
द्वारा किया जाना चाहिए | जहां समाज के अधिकांश भाग द्वारा यह अम्यस्त 
आज्ापालन नहीं होती वहां कोई प्रभु नहीं हो सकता | 
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३--प्रभुत्व अविभाज्य है : प्रभुत्व-शक्ति को किसी नियन्त्रण के 
अधीन नहीं होना चाहिए---न देश के अन्दर किसी की अधीनता नहीं 
बाहर के किसी व्यक्ति की अधीनता । उसकी शक्ति आन्तरिक एवं बाह्य 
दोनों ही रूपों में सर्वोच्च होनी चाहिए । उसके प्रभुत्व पर कोई अतिवन्ध 
नहीं हे और वह अविमाज्य है । 

४--प्रभुत्व-शक्ति प्रत्येक राजनेतिक समाज के लिए आवश्यक 
है ; प्रभुत्व-हीन (]ए००-४०ए८४०१४०) समाज न तो राजनैतिक ही 
कहा जा सकता.है:और न स्वतन्त्र ही | 

४-कानून एक आदेश है: कानून प्रु का आदेश है और. जो 
कुछ भी वह आदेश दे वह कानून है । चू कि वह एक आदेश है इसलिए, 
उसकी आशा पालन करने में असफल रहने पर दण्ड मिलेगा । 

६--प्रजा को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है : अधि- 
कार वे ही हैं जिनको प्रश्न ने कानून द्वारा दिया हो और जिनकी वह देख- 
भाल रखता हो । 

(स) आलोचना : 

इस प्रकार ऑस्टिन के मतानुसार अभुत्त-प्रास शक्ति असीमित, स्वे- 
व्यापक, श्रविच्छेद्य, स्थायी, अनन्य और एक होती है । लेकिन ऑ्टिन के 
इस सिद्धान्त के बहुत से आलोचक हैँ । वे जो कुछ कद्दते हैं उसका सार 
निम्न प्रकार है 

(१) बह अनैतिहासिक है--ऑस्टिन के इस विश्वास की, कि प्रशुख- 
शक्ति एक निर्दिष्ट उच्चतम व्यक्ति में ही होनी चाहिए, सर ढेनरी मेव (57 
मनिशाओ //श॥०) क्लाक ((!]४77), सिडविक (53708972८2) और 
अन्य ऐतिहासिक कानून-वेत्ताओं ने अत्यन्त कह आलोचना की है | सर हेनरी 
मेन का मत हे कि अनेकों बार पभुत्व-शक्ति ऐसे व्यक्तियों के हाथों में रह चुकी 
हैं जो निर्दिष्ट नहीं थे। ऑस्टिन के अनुसार वरसित प्रभु हमें बहुत कम मिलता 
है| जैसा कि पहले कहा जा चुका है मेन ने रणुजीतसिंद्ध का उदाहरण दिया 
है जो कि पंव्गूव का एक निरंकुश शासक रह चुका है तथा जिसकी आशाओं 
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का जरा-सा भी उल्लंघन करने पर मृत्यु-दए्ड दिया जाता था। अपनी 
असीमित शक्ति के बावजूद भी वास्तव में वह एक भी आदेश धार्मिक नियमों 
तथा चलती हुईं प्रथाओं के विरुद्ध नहीं ज्ञारी कर सकता था । उसके कानून 
मलतः प्रथाओं, रूढ़ियों ओर धार्मिक नियमों से उत्पन्न होते थे | 

(२) ज्ञोक-प्रभुत्व के विरुद्ध--ऑस्टिव का. सिद्धान्त आधुनिक 
लोक-प्रभुत्व की धारणा के प्रति भी असंगत हे । वह राजनेतिक अभुल्ल की 
भी उपेक्षा करता है जिसके श्रादेश के समक्ष अन्त में कानूनी प्रभु को अवश्य 
भ्ुकना चाहिए । 

(३) कानून की प्रकृति की गलत धारणा--श्रॉ स्टिन द्वारा दी गई 
कानून की यह परिभाषा “उच्चतम व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्ति को दिए गए 
आदेश”? स्व्रीकार नहीं को जाती है । प्रश्ञ का शब्द कादून नहीं हो सकता । 
प्रभु को परम्परागत कानून ((:प5४07र०79 .,9 00 को अ्रवश्य ध्यान में 
रखना चाहिए. जिस समय वह थ्ादेश ज्ञारी कर रहा हो | पर*परागत कानून 
का उदगम निर्टि'"्ट उच्चतम व्यक्ति की इच्छा में कभी नहीं हो सकता | 
कोई भी यभ्ु अपने देश में प्रचलित रूढ़ियों तथा प्रथाओं के साथ खेल 
करने श्रथवा उनकी उपेक्षा करने का साहस नहीं कर सकता | यहि वह 
कम्ती ऐसा करता है तो वह क्रान्ति की आमन्त्रित करता हैं जिसके द्वारा 
प्रथाओों को तोड़ने वाली शक्ति स्वयं तोड़ दी जायगी। शथॉ स्टिन ने स्वर 
भी प्रथाओ्ं के महत्व तथा राज्य में उनक्षे भाग को अच्छी तरह समझा 
था। तबलुसार उसने कहा था कि “प्रभु थो स्वीकृति देता है वही बह 
आदेश देता है ।? (५०४३६ ६ँ९ इ50एटालंडा एशायरां:5 ९ 
८0०ग्राा87व5.) 

(४) कानून राज्य से पहले--क्ोव ([२7४502८) धुस्ती (2080४ ४) 
जैसे लेखकों द्वारा यह भी कहा गया है कि अपनी शक्ति के प्रयोग में राज्य 
की कीई स्वतन्त्र इच्छा नहीं दो सकती। कानून का अस्तित्व राज्य के 
निर्माण के पहले से हे ओर प्रभुत्न कानून द्वारा सीमित है | 

(४) अन्तराष्ट्रीय कानून का प्रतिवन्‍व--अ्रगर प्रभुल॒-शक्ति आन्त 
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रिक क्षेत्र स्ें सीमित है तो वाह्मतः भी वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों से 
सीमित है| इंग्लैंड की पार्लियामैंट, कानूनी प्रभु होने पर भी, ऐसा कोई 
कानन नहीं बना सकती जो अन्तर्राष्रीय कानन के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हो । 

(९) बह समुदायों के अधिकारों की उपेज्षा करता हे--ऑस्टिन 
का सिद्धान्त राज्य को प्रशुत्व प्राप्त, असीमित एवं स्व्यापक शक्तियां दे देता 
हे। बहुवादी इसका विरोध करते हैं। वे एक प्रभुत्व के “शास्त्रीय”? 
(2]95»८)) सिद्धान्त का प्रतिरोध करते हैं और राज्य के अन्तगंत अन्य 
समुदायों के महत्त्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक समुदाय की 
राज्य से स्व॒तन्त्र अमिवृद्धि है और उसका अस्तित्व भी राज्य की इच्छा पर 
निर्भर नहीं रहता । “ये समुदाय अपने उद्देश्यों के लिए. ठीक उसी प्रकार 
प्रमुत्व-पास हैं जैसे अपने उद्दे श्य के लिए राज्य |? 

(७) संघ-राज्य में प्रभुत्व--ऑस्टिन का विश्वास है कि प्रभु 
अ्रविभाज्य है। लेकिन एक संघ-राज्य के सम्बन्ध में यह सत्य नहीं है। 
हेमिल्टन (न७०7]:०7) और मैडीसन (]/४०7507) जैसे अमेरिकन 
लेखकों का मत है कि अमेरिका में प्रभुत्व राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच 
विभाजित है | दूसरे कुछ लेखक ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्रभुत्व के विभाजन 
का अर्थ उसका नष्ट करना है। उदाहरणतः गैल्सन (39]5007 ने लिखा 
है, “प्रभुव्व एक सम्पूर्ण बस्तु हैं; उसे विभाजित करना नष्ट करना है |”? 

यह सोचना कि एक-संघ-राज्य में पभुत्व विभाजित रहता है गलत है। 
संघीय प्रणाली में प्रभुत्व संविधान में रहता है जिससे कि केद्धीय सरकार 
तथा राज्यों की सरकारें दोनों ही अपनी शक्तियां ग्राप्त करती हैं | इस प्रकार 
एक-संब-राज्य में ऑस्टिन ने एक प्रभुत्व का होना संविधान में पाया होंता 
हालांकि वह संविधान उसका “निर्दिष्ट उच्चतम व्यक्ति” नहीं हों सकता था | 

सत्य हे कि ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित परभुत्व के सिद्धान्त की बहुत 
आलोचना हुईं हैं लेकिन फिर भी इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि एक कानूनी सिद्धान्त के रूप में वह अत्यन्त स्पष्ट एवं तकसंगत है | 

(२.३2. (० जञ३९ हाठपातेड त0 ६९ शिण्ात5६8 
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3 प5777 (58792 [943) 
बहुवादी लेखक प्रभुत्व के सिद्धान्त की किन-किन धाराश्रों पर आलोचना 
करते हैं ! 
श्रथवा 
“अब हम मनुष्य बनाम राज्य नहीं लिखते, हम लिखते हैँ समूह वनाम 
राज्य |? इस कथन को व्याख्या कीजिए | 
अथवा 
“हम राज्य को एक सामान्य जीवन में रहने वाले व्यक्तियों के संगठन 
के रूप में कम देखते हैँ, हम उसे ऐसे व्यक्तियों के समुदाय के रूप में अधिक 
देखते हैं, जो पहले से ही विभिन्‍न समूहों में अन्य उद्दे श्वों के लिए. संगठित 
हैं |” (बाकर) 
यह विचार वोदोँ, हॉन्‍्स तथा ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित ग्रभुल के 
सिद्धान्त पर किस तरह का प्रमाव डालता है ! 
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बहुवादी लेखकों (!?[प7978/5) ने राज्य के प्रभु की जो आलो- 
चना की है वह तीच प्रकार की है | 
१--राज्य का प्रभुत्व और समूह-स्वराज्य : 

राज्य के प्रभुत्व पर बहुवादी आक्रमणों में सबसे प्रथम और अधिक 
महत्वपूर्ण आक्रमण राज्य को प्रदान की गई प्रधानता पर है। वे इस बात 
को अ्रतुचित समभते हैं कि राज्य को अन्य समुदायों की अपेक्षा श्रधिक महत्व 
दिया जाय और उसे उन पर नियन्त्रण करने की शक्ति दी जायगे। बहुबाद 
राज्य को तो रखना चाहता है पर प्रमु्व-प्राप्त राज्य को दुत्कारता है । वह 
समाज के अ्रन्तगत विभिन्‍न समूहों को, जिन्हें वह उतना ही आवश्यक एवं 
उपयोगी समभता है जितना स्वयं राज्य है, स्वतन्त्रता देना चाहता है। इस- 
लिए इन समूहों को राज्य के समान उच्चता प्रदान की जानी चाहिए. । 
विभिन्‍न समृह अपने कार्य करने में स्वतन्त्र होने चाहिये और राज्य को सामू: 
हिक जीवन की स्वतन्यता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य के साथ 
वे भी महत्वपूर्ण कार्य संपादन करते हैं । वे मानव प्रकृति के विभिन्‍न पहं- 
लुओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए वे भी उतनी दी 
स्वतन्त्रता के अधिकारी हैं जितना कि राज्य को समझा जाता है | इनमें से 
प्रत्येक समूह का अपना एक व्यक्तित्व एवं सामूहिक चेतना होती हैं जो | 
कहीं गद्दर से नहीं निर्मित होती । समूहों की भी कुछ विशेष कार्यों को करना 
द्वोता है और इन कार्या के करने में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए 
क्योंकि उससे असामथ्य और गड़बड़ी फैलती है | राज्य को उनसे उच्चता या 
श्रे्टवा पाने का कोई हक नहीं हैँ । निम्न उद्धरणों से राज्य के अमुल् के 
प्रति बहुबाठ का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जायगा । 

“यद्वि हम तथ्यों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि पभुस्व- 
सम्पन्न राज्यों के सिद्धान्त का खण्डन द्वो चुका है |? (लिन्डसे) ("[ एछ९ 
400४ 3६ ६१6 चिट5 ३६ ३5 टी27 शा०्प्रहीी ६798६ ४९ 
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“प्रमृत्व की धारणा को राजनीतिक सिद्धान्तों में से निकाल देना 
चाहिए |” (क्रोब) (/[%& 78007 ० 50ए६८:28007ए एाप5: 
9९ ९डए०9णा8०१ ६#+07 ए9ण7धंट७ ६००7ए-१--ै९०००४७७) 

राज्य के प्रभत्व के विरुद्ध इन बलशाली तका के बावजूद भी बहुवादी 
राज्य के प्रभत्व को सबंथा नष्ट कर देने में सफल नहीं हुए हैं। अधिकतर 
बहुवादी लेखक राज्य को एकीकरण एवं व्यवस्था करने का काय देते है | वे 
राज्य से यह चाहते हैं कि वह समूहों ओर समूहों के बीच के, समूहों और 
व्यक्तियों के बीच के, तथा व्यक्तियों ओर व्यक्तियों के बीच के मतभेदों की 
व्यवस्था करके समाज में से संबप समाप्त कर दे । 

पॉल बैन्कर ( 29प 8879८०पा ) के मतानुसार राज्य का कतेव्य 
यह हे कि वह समूहों को अन्य समूहों तथा अपने सदस्यों के प्रति अतिकमण 
करने वाले कोई कार्य करने से रोके । लिम्डसे राज्य “समुदायों का समुदाय?” 
( ४589722007 00 088722800757 ) स्वीकृत करता है 
ओर अपनी अनिवार्य तथा सर्वव्यापक सदस्यता के कारण उसे श्रन्य समुदायों 
से प्थक्‌ श्रेणी का बताता है। 

इस सबके बावजूद भी यह कहना पड़ता है कि बहुवादियों ने अत्यन्त 
उपयोगी सेवा की है | उन्होंने समाज में समूहों के महत्व को दर्शाया हे और 
उनके लिए, अधिकाधिक स्वतन्त्रता का प्रतिपादन किया है | राज्य की निरन्तर 
वृद्धि पाती हुई निरंकुशता के विरुद्ध बहुवाद एक स्वागत की चीज़ है। 
इसने वास्तव में विभिन्‍न समूहों ओर समुदायों के प्रति राज्य का स्थान 
सन्तुलित कर दिया है । 
२--राज्य का प्रभुत्व और अन्‍्तराष्ट्रीयता : 

राज्य के प्रभुख के परम्परागत सिद्धान्त पर आक्रमण की दूसरी धारा 
अन्तरांष्ट्रीयता के विचारों ओर संस्थाओं के विकास पर आधारित है| यह 
तक द्विविध है | प्रथम, यह कहा जाता हे कि कानूनी प्रभुल का सिद्धान्त 
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बाह्य विषयों के सम्बन्ध में सर्वथा असंगत है क्योंकि अन्‍्तरोष्ट्रीय कानून के 
विकास के फलस्वरूप कानूनी तथ्य बहुत बदल गए हैं | यथा में राज्य का 
प्रभुत्व दहता जा रहा हैं । 

दूसरे, यह कहा जाता हैं कि राज्य का प्रभुत्व समाज के कृत्रिम विमो- 
जन"पर आधारित हे जो अन्त में अनेक प्रकार के संघ्षों एवं प्रतिस्प्धाओं 
को जन्म देता है | संसार का अनेक प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय राज्यों में विभाजन 
कोई स्वाभाविक एकता या हितों की समानता नहीं प्रदंशित करता । विमा- 
जन का स्वाभाविक आधार व्यावसायिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अथवा मानसिक 
साहश्य होगा | संसार के लोगों में इस आधार पर अधिक एकता है जितनी 
किसी अन्य पर नहीं । 

यह कहा जाता है कि आधुनिक राज्य किसी आवश्यक साहश्य-जातीय, 
आर्थिक अथवा मानसिक--का मूर्त्त रूप नहीं है तथा देशभक्ति केवल एक 
परम्परागत विभाजन है| वे वास्तविक भावनायें जो मनुष्यों को मिलातीं 
अथवा विभाजित करती हैं. राजनैतिक, भौगोलिक अथवा राष्ट्रीय रेखाओं से 
स्वतन्त्र हैं। इसलिए इस विभाजन को समाप्त हो जाना चाहिए. और 
अन्तर्रट्रीय सहयोग एवं संगठन के सिद्धान्तों को स्थान मिलना चाहिए। 

लास्की (79700 ]. ],2&६ ) के मतानुसार एक स्वतन्त्र प्रभु 
राज्य की धारणा, अ्रन्तरांष्ट्रीय पक्ष में, मच॒ष्य मात्र के हित के लिए, ब्रातक 
हैं । “एक विश्व राज्य में, चाहे वह किसी भी प्रकार निर्मित हो और उंसके 
फलस्वरूप किसी मी मात्रा में स्थानीय अधिकार-प्रदान ( [02८९॥- 
६7358६07 ) हुआ हो, पएथक्‌ प्रभत्व के लिए कहीं स्थान नहीं है |?! 

तक बहुत सास्युक्त है । आधुनिक युग में, जब कि समस्त विश्व 

एक इकाई बन गया हैं, अन्तराष्ट्रीय सहयोग एबं सद्व्यवद्दार की आवश्यकता 
स्पष्ट दी हे | कोई राज्य, चाहे वह कैसा भी पृथक क्‍यों न स्थित हो, श्रकेला 
झोर दूर नहीं बना रह सकता। लेकित फिर भी एक प्रमुत्व-सम्पन्न विश्व- 
राज्य की स्थापना में प्रभुत्य का किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा क्योंकि 
उस दशा में ग्रभुल विश्व-राज्य में रहेगा, और यदि उसमें प्रभुत्व का विभाजन 


१५९ 


रहे ही तो वह स्वयं मनुष्य के विस्तृत हित में होगा । 

३--राज्य का प्रभुत्व ओर कानून :-- 

प्रमता के सिद्धान्त पर आक्रमण की तीसरी धारा उसके हित के पहलू 
पर है और वह कानूनों की प्रकृति तथा विषय की दृष्टि से किय्मय गया है। 
दो फ्रान्सीसी लेखकॉ--)प8पणा ४८ तथा ट(+8009४-क#ा यह कहना है 
कि राज्य काननों का निर्माण नहीं करता वरन्‌ कानूर्ई राज्य को स्वीकृति 
प्रदान करते हैं। तदनुसार इन लेखकों की दृष्टि में कानच राज्य की अपेक्षा 
प्रधान है | इसलिए, कानन राज्य पर उतने ही बाध्य हैं जितने किसी अन्य 
व्यक्ति पर। कानन केवल वही नहीं हे जो सामान्य ज्ञान या सामाजिक हि 
चाहे | वह आवश्यक रूप में एक ऐसी वस्तु है जो एक उच्प्वतर शक्ति द्वारा 
निश्चित किए जाते है । 
राज्य के प्रभुत्व के सम्बन्ध में लास्की का विचार :-- 

प्रो० लास्की ( शरण, मं, ॥. ॥,9४त ) अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
४ (578777087 ०६ ?0४८5” में इस बात पर जोर देंते है कि प्रभता 
का सिद्धान्त अब वैध नहीं रहा । उनके मतानुसार आधुनिक राज्य एकात्मक 
नहीं हे, वह निरंकुश नहीं हे ओर न ही वह स्वतन्त्र है| वह अनेक स्थितियों 
वाली ( ]एाश5६४८ ) है तथा वैधानिक और उत्तरदायी है। वह उन्हीं 
शक्तियों द्वारा सीमित है जिनका वह प्रयोग करता हैं; वह अपने जारी किए. 
गए. आदेशों में निर्देशकारी है प्रभुता स्थापित करने वाला नहीं; वह 
निर्वाचक-मण्डल की प्रत्येक इच्छा के अनुसार बठलता रहता है न कि स्थायी 
है। और वाह्मयतः तथा आन्तरिक क्षेत्र में दोनों ही प्रकार से उसके कार्य 
प्रतिबन्धों एवं पुनरीक्षण के अधीन हैं | इन आधारों पर लास्की का यह मत 
हैं कि कोई प्रभ नहीं हे कोई निरिष्ट उच्चतम व्यक्ति नहीं हे जो सर्वथा 
अन्तिम रूप से आदेश ज्ञारी कर सके और जिनका मानना अथवा पालन 
करना प्रजा के लिए आवश्यक हो । 
लिष्कपे : 

अस्तु हम कह सकते हैं कि बहुवादी राज्य के प्रभु्व को समाप्त करने 
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में समर्थ नहीं हुए. हैं. जिस उद्दे श्य से वे चले थे । परन्तु फिर भी उन्होंने 
व्यक्तियों ओर समुदायों की स्वतन्त्रता प्रतिपादित करके उनका बहुत उपकार 
किया हैं | इसके लिए उन्हें राज्य का आमूल उन्मूलन नहीं करना पड़ा । वे 
उसे एक राजनैतिक समुदाय के रूप में वनाए रखते हैँ श्र उसे “एकीकरण 
एबं व्यवस्थारः (८007व79007 27 80[ए४६7८7५) के अतिरिक्त 
कार्य भी सौंप देते हैं । इसलिए चहुवाद को हम उन जयादतियों के विरुद्ध 
स्वागत प्रतिक्रिया कद सकते हैं जो कि परम्परागत प्रभुत्य के सिद्धान्त ने 
अपने हीगल जेसे सम्रथका के हाथों में पड़ंफर किए थे । 

मैरियम तथा बान्से (]/(८078॥70 धागत 397728) ने अपनी पुस्तक 
“5607४ ए ?०॥४८र्श ए790प४४४9 ६९८९८7४ [08८४ 
में यह दिखाया है कि इन आकरमणों के बावजूद भी पमुत्व के सिद्धान्त को 
त्याग नहीं दिया गया हैं ओर न ही त्यागा जा सकता है । 

बाकर तथा लास्की भी यह स्वीकृत करते हैं कि राज्य का कर्तव्य 
सामान्य रूपरेखा में विभिन्न समुदायों के स्वरूप का निर्धारिण-करना है । 
897४३ राज्य को “जीवन का सामान्य तथे व्यापक कार्यक्रम” ("8९- 
ए९ार्थ ब्ार्व थी शरग०2०7६ 5८7९77९ ० ९') कहता है । 

7,2८णएा5 रि०८:०७ ने [00८६४४78 ०0 ए९ $0ए767९३६- 
709 0 ४॥6 (/075६50४07' पर एक लेख में यह दिखाया है कि वहु- 
वादी आलोचना राज्य के सामाजिक संगठन पर एक सिद्धान्त बनती जा रही 
हैं। अब वह एकीकरण के एक साथन के रूप में राज्य पर आक्रमण-मात्र 
नहीं रद्द गई है। बहुवादियों ने राज्य की व्यावहारिक सीमित शक्ति एवं 
राज्य पर कानून की प्रधानता बताकर बहुमूल्य सेवा की है ) लेकिन जब तक 
राज्य को कम-से-कम सिद्धान्त में, श्रसीमित शक्ति नहीं प्रदन की जाती तो 
विभिन्‍न समुदार्यों की रक्षा करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होगा । 


'9--आानूलन ओर दण्ड व्यवस्था 

(2. 33, ए79४६ 8 77607६0 ४७७ .8ए ? 

(टग८ए६८८३ 938, 35, 32, 80; २०४०णा 4943, 34; 
]702८८० 4938, &879 943; एपा०० 949) 

कानून का क्या अर्थ है ! 

43.5, 

(अ) राजनीति शास्त्र में कानून का क्‍या अथे है ? 

कानून शब्द का प्रयोग विभिन्‍न शअ्र्था में किया जाता हैं। जब प्रकृति 
संसार में उसका प्रयोग होता है तो उससे तात्पय हैं कारण ओर प्रभाव का 
अनुकम अथवा व्यवहार की एकरूपता जो प्राकृतिक पदार्थों में पाई जाती 
है। ऐसे कानून भौतिक कानून ( 0॥ए8८र'2॥ !,9०५ ) कहलाते हें । ये 
प्रायः एक से रहते हैं। उदाहरण के लिए. हम आकर्पण का कानून (],8एए 
0 (3:४०१६४४४००) प्रस्तुत कर सकते हैं | दूसरी ओर जब हम सामा-, 
जिक संसार में इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ आचरण के 
डन नियमों से होता है जो समाज में रहने वाले मजुप्यों के सम्बन्धों का 
विनियमन करते हैं । इन नियमों के पीछे या तो लोकमत की इच्छा रहती 
है या समाज की नैतिक चेतना । इस दशा में वे सामाजिक कानून 50८॑ंथ 
,058) कहलाते हैँ। ये कानून राज्य की शक्ति द्वारा भी लागू किए जा 
सकते हैं | इस दशा में वे राजनैतिक या निश्चित कानून ( 20809९ 
],895 ) कहलाते हैं। जब इन नियमों का सम्बन्ध मानव व्यवहार के 
आन्तरिक पहलू से अथवा मानव ग्रवृत्तियों से होता है तो उन्हें नेतिक कानन 
( ४०078 895 ) कहा जाता है। राजनीति-शास्त्र में हमारा सम्बन्ध 
केवल उन निश्चित काननों से है जिनकी प्रकृति आदेशों के सप्तान होती 
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है और जो किसी काम के करने या न करने का आदेश देंते हैं और जिनके 
उल्लंश्रन का अर्थ दण्ड होता है। इसकी व्याख्या करते हुए हालेन्ड 
[१०॥४7व लिखता हैं, ''राजनीति-शास्त्र में कानून के अथ तथा सार के 
सम्बन्ध में इस समय तीन प्रमुख दल॑ हैं [” उनके दृष्टिकोणों का विवेचन 
निम्न प्रकार किया जा सकता है :--- ह 

(ब) विश्लेषशात्मक सम्प्रदाय * “विश्वलेषशात्मक सम्प्रदाय” के 
प्रधान आस्टिन ([097 / ०७६४7) हैं। इस सम्प्रदाय की विचारधारा 
के अनुसार कानून के दो आवश्यक लक्षण होते हैं :-- 

(१) कानून एक निर्दिष्ट उच्चतम व्यक्ति का आदेश होता है| यह ' 
निर्दिष्ट उच्चतम व्यक्ति एक व्यक्ति हो या व्यक्ति-समूह जो वास्तव में किसी 
स्वतन्त्र राजनैतिक समाज में पथ होते हैं 

(२) शक्ति अथवा बल ( $070० ) कानन का सार होता है | कहने 
का तात्यय यह कि जो व्यवित कानून का उल्लंघन करता है वह राज्य द्वारा 
टरिडत किया जा सकता हे। राज्य के हाथ में जो शक्ति होती हे वह इस 
बात का निश्चय करती है कि काननों का ठीक तरह पालन हो रहा है 
या नहीं । हालेन्ड के मतामुसार “कानन का सबसे प्रत्यक्ष लक्षण यह है कि 
बह प्रातरोधां होता हूँ ।?! 
मेकिवेयाली (१॥४८॥४४ए९८!)३) तथा बोदा (30077) का भी ऐसा 
ही मत था। दॉब्स (लि05925) द्वारा दी गई कानन की परिभाषा भी 
इससे सहमत है । आस्टिन (0 पछधा)) का मत था कि कानून, चाहे ये 
किसी भी रुप में व्यक्त क्रिए जाये, एक निर्दिष्ट उच्चतम व्यक्ति दारा निर्धा- 
रित आदेश कहा जा सकता है। इस सम्प्रदाव के अनुसार कानून का एक- 
मात्र खगम प्रभु (507९४८४॥) दे चाहे वह एक व्यक्ति हो या व्यकिति- 

महू दो । 

(से) शतिदहांसक सम्प्रदाय : 

शेतिद्ाासिक सम्प्रदाय (न8६07८०] $८॥00]) मूलतः सर हेनरी 
मेन (50 लुटाए ऐशशप९८) तथा सेत्रिगगी (७७०२679) के नाम से 
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जुड़ा हुआ है । वे विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय द्वारा दी मई कानून की परिभाषा 
पर आपत्ति करते हैं | वह बहुत संकीण समझी जाती हैं । यह कहा जाता 
हैं कि -- 

(१) कानन सदा एक निर्दिष्ट उच्चतम व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता | 

(२) कानून के अन्य दूसरे उद्गम मी हैं. और ये आदेश की प्रकृति 
के नहीं होते | कानन विभिन्‍न प्रथाश्रों, रूढ़ियों, धार्मिक आशाओं और अन्य 
तत्वों का फल्लस्वरूप होता हैं। हा री 

तदनुसार ऐतिहासिक सम्प्रदाय का यह मत है कि कानून विकासशील 
और प्रगतिशील होता है। कानून को समय की आवश्यकताओं और मांगों 
के अनुसार अपने की व्यवस्थित करना चाहिए | इसलिए कानून का अध्य- 

यन्न उसकी परिस्थितियों, धार्मिक, नेतिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक प्रवृत्तियों 

को दृष्टि में रखते हुए. करना चाहिए.। कोई मी कानून-निर्माता जनता पर 
ऐसा कानून नहीं थोप सकता । उसे किसी भी प्रकार परिस्थियों और राष्ट्र की 
रायों द्वारा न सुझाया गया हो जिसके लिए वह कार्य करता है | 

(द) समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय : 

समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय (852०008 [८४ ४८900!) का सब से 
अच्छी विवेचना करने वाला लेखक क्रेव (7799०) है | इस लेखक के मत 
में कानून “उन अनेक निणुयों में से एक की अभिव्यक्ति है जो हम लोग अपनी 
प्रकृति और स्वभाव के कारण करते हैं |? ( ८“ &/***** तप 2हा27288- 
707 ० 070९ ० 6 खाधाएं पव8९०0०7४४ ० एथॉपएट 
ज्याएं) एट 7प्गावा ०शंएा85 प्राब7९० 9ए एं+६प९ ता 0प7 
पा5ए0०ञंधंणा 270 790प:८.? ) हम अपने को उसके अ्रधीन कर 
देते है जो अच्छी हे, सुन्दर है ओर उचित है । इसलिए कानन वह है 
जो हमारे निशंय और मूल्यांकन के मापदण्ड से उचित और अच्छा है। 

वह किसी वाह्य कानूनी शक्ति का नहीं वरन्‌ एक आनन्‍्तरिक मानव का 

विपय हैं ।? (४० नए0६ ३ शव एाि राप्णाशं [९४व 
ब्पागणां६ए ऐप 27 ९०या्ईों _प्रणक्ा) 778:0९7.7”) सादे 
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शब्दों में कैच के अनुसार हम कानन का पालन इसलिए करते हैं कि वह 
में उचित और अच्छा लगता है न कि उसके दण्ड के भय के कारण जो कि 
पालन न करने से मिलता हैं। उचित ओर अच्छा क्‍या हैं? वह 
हमारी नैतिकता का मापदण्ड है । 
निष्कर्प 
कोई भी एक भत हमारी कानन की घारणा को सन्तुष्ट नहीं करता। 
प्रत्येक सम्प्रदाय जिस मत का प्रतिपादन करता है उसमें कुछ मात्रा में सत्य 
अवश्य है। हम इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते कि कानन समय और 
समाज की मांगों के अनुसार बदलता रहता है जिसके लिए कि उसका निर्माण 
होता है। उसके लिए. यह भी आवश्यक है कि वह समाज के आधिक, 
धार्मिक एवं नेतिक मापदण्ड को भी अन्तर्गत करे | इसलिए, वह स्थिर नहीं 
बरन्‌ प्रगतिशील होता है। उसे जनता के नैतिक दृष्टिकोण के अनुरूप अपने 
को बना लेना चाहिए. | कानन हमें यह बताता हैं कि क्या करना चाहिए 
। कानून दिस वात का आदेश देता है तथा जिस बात का निषेध 
करता हैं वह इस वात का परिणामस्वरूप है कि हमें क्या उचित लगता है 
और क्या अनुचित अथवा अच्छा या बुरा। कानन के पीछे नैतिक एवं 
भीतिक दोनों दी प्रकार की बाध्यता रहती है । भौतिक बाध्यता के लिए 
सरकार की संगठित शक्ति होती दै। कानुन इस श्र में आदेश है कि 
उसका पालन प्रत्येक व्यक्तित द्वारा होना चाहिए। इसलिए यह स्पष्ट हो 
गया होगा कि विभिन्‍न सम्प्रदायों द्वारा व्यक्त तीनों ही मत एक-दूसरे के 
पूरक हैं | बुदरों बिल्स (७०००१7०ए७ ५५०7]507) द्वारा दी गई निम्न 
परिभाषा से यह साफ हो जायगा : “पघ्ुस्थापित विचार ओर अभ्यास की 
पद स्थिति जिसने सरकार के अधिकार और शक्ति द्वारा पोषित एकरूप 
नियमों की शक्ल में स्पष्ट एवं यथारीति यस्वीकृति प्रात्त कर ली हो |” 
( "पुक्कणा ए०ञंपर003 ० ६९ ९४०ाजञाएपे 098४ 27वें 
जाप जगांदी गव्व5 एहगंगरत तंहरांगट बगते ई0ाग्री 
7९९0ह70४0०ा॥ ख। ६१९ छ॥9796 ० प्रा।णाए कर्पो९5 फ्वटॉप- 
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९१ #ए ६॥९ 8ए८०707779 80त 79०ण्षा 09 80ए९एप- 
गाए? ) 

(0. 34. ए४/98६ ०7९. 7९ तािशशा [9058 ०7 
[॥ए5 ? जिंडधाएपांड) 2९एए९९) : 

(७) 8६8४९ [,३ए शापे (207877एए०ा्श। 7० फ़- 

(9) [गशञाशाएब्रांंणा् [० गाव ?7ठ0शंधंए्८ट 7० 

कानून कितने प्रकार के होते हैं ! निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट 
कीजिए--- 

(अ) साधारण कानून और वैधानिक कानून 

(व) अन्तर्राद्रीय कानून ओर यथार्थ कानून ४ 
॥5- 
कानून की परिसापाः 

कानन जीवन का माग है। वह समाज में एक्र व्यक्ति के व्यवहार के 
लिए प्रस्वीकत कुछ नियमों का समूह है | सामाजिक जीवन में कानन मलुष्य 
ओर समाज के सम्वन्धों का विनिमयन करते हैं | प्रायः उनके पीछे नैतिक 
या भौतिक सम्मोदन रहता है | राजनैतिक अर्थ में, ऑ स्टिन के मतालुसार 
कानन का श्रथ अन्त में किसी स्वतन्त्र राजनेतिक समाज के अ्रन्तगंत प्रभुत्य- 
प्राप्त शक्तित के आदेशों की कहा जा सकता है। जैसा कि सर हेनरी मेन 
(57 नि७०७४४ १४४०८) ने संकेत किया है यह परिभाषा संकीण हे 
क्योंकि उसके अन्तर्गत प्रथाओं, परम्परागत नियमों की सब दशायें नहीं 
आती जो कि वास्तव में उसी प्रकार पूज्य एवं शक््तियुक्त हैं. जिस प्रकार 
संकलित कानुन | घुडरों विल्सन (५४० ००१7०ए ४४१]६०७) इस कठिनाई 
को हटा देते हैं और कानव की परिमागा[ इस अ्रकार करते हैं : “कानन 
तुस्थापित विार एवं अभ्यास की वह स्थिति है जिसने सरकार के अधिकार 
एवं शक्ति से पोषित एकरूप नियमों के रूप में स्पष्ट एवं यथारीति प्रस्वी- 
कृति प्रात कर लो हो |? ( “[.8छ 45 ध४६ ए०आ४०फ एग ६९० 
९5(४०॥59660. ं0एशारई. उच्च प5६ जिला 988 
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इवांगर्त तीडपंप्र०६ खाते ईणाएर्ई ए९८०६श४षणा 9 6 
5]99€  परव0णाए 7प९5 03९८९व 99 ६0९ 877007709 
व!०पे 90९८7: ७ 80ए९४४772०५४-” ) परन्तु कानृन की खबसे 
अधिक व्यापक परिमापा हालैण्ड (न०४४व) ने दी है: “कानून 
बाहरी आवरण का वह सामान्य नियम है जिसको एक निर्दिष्ट शक्ति लागू 
करती हैं, जी शक्ति मानवीय हे आर शक्तियों सें वह हू जा राजनैतिक 
समाज में सर्वोच्च हैं । अथवा संक्तेप में कानून बाहरी आचरण का सामान्य 
नियम दे जिस पर एक प्रमुत्व-सम्पन्न राजनेतिक सत्ता अमल करवाती है |” 
(४2 90३8 8 इशाशा०] वर्षोंट ठ् 2८६07 इथय08 
८087287८९ 0979 छत ९६एटशाआरा 8८८५, 277707८९6 99 
3 चं€६टार90४९ क_्पा0ठ769, एंटी क्षए707697 5 
कैपागशा बात 8780०708 8प८१०77६९७ 48 एा80 जाट 
5 फशात0प70 77 एछणएणघंव्श 50ट2९9, 07 02769, 8 
[89 45 8 हटए९7७ +पघा€ 0 ९5! 2८007 शाई07८९वे 
छए 8 80शसासंहा 97760९97 8०७६07779. 7) 

क्रानून के विभिन्‍न प्रकार-- 

/र हालड़ का कानना का वगाकरणा सबसे अधिक सामान्य हे | 
पहले वे कानूनों का विभाजन दो श्रेणियों में करते हैं : (१) निजी कानून 
(7ए४८८ 7,98७) और सार्वजनिक कानन (?िपछ८ ॥.99छ) । 
निजी कानन बह हें जो नागरिकों के आपस के सम्बन्धों का निर्धारण करता 
है। उससे राज्य से कहीं सम्बन्ध नहीं आता । वद केवल नागरिकों के 
झधिकारों की निडी व्यक्तियों के रूप में व्याख्या एवं विनियमन करता है । 
सावजनिक कानुन का सम्बन्ध राज्य ओर नागरिकों से होता हे । वह ऐसे 
लियमी का समृद हे हो नागरिकों को राज्य के विबद्ध पाप्त द्वोते है । 

हालेस्ट सावजनिक कानन को पुनः निम्न श्रेणियों में विभाजित करते 
(१?) बंबानिक कानन; (२) प्रशासक्रीय कानून और (३) अपराध 
बंधारिक कानून ((णात्साएसंणाओं ].99) उन मिद्धान्तों का 
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समूह होता है जिन पर सरकार आधारित होती है तथा उन सिद्धान्तों का 
जो सरकार की कार्य-प्रणाल्ी का निणणय करते हैं ओर सरकार की शक्ति की 
सीमाओ्रों का निधारण करते हैं | प्रशासकीय कानून ( 0 तैशांता5079- 
(०९ ],99) वह है जिसके अन्तर्गत सरकारी कमचारियों पर अमियोग 
पघलाया जाता है। इसके लिए. मित्र अ्रकार के नियम तथा एक मिन्न 
न्यायालय होता है जो इसी काम के लिए वनाया जाता है। सामान्य 
नागरिकों के अपने सामान्य न्यायालय ओर व्यूनन होते हैँ जो कि सरकारी 
कमचारियों पर लागू नहीं होते | भ्रपराध नियम ((ताशांएवं 48७) 
का सम्बन्ध श्रपराधों एवं राज्य द्वारा दी गई सज़ाओं से होता हे ) 

प्रोफेसर गिलक्राइसट ((3]८07750) ने कानुनों का वर्गीकरण निम्न 
प्रकार से किया हैं; (१) वैधानिक कानून ((07्रषधपधं०गर्ों 78७); 
इसका वर्णन ऊपर हो चुका हैं। (२) साधारण कानन (38६28(पर:९ 
7,20०)। यह वह कानन है जो कानून निमात्री सभाओं द्वारा बनाया 
जाता है। (३) श्रध्यादेश ((070॥7870८25) । अध्यादेश सरकार की 
कायकारिणी शाखा द्वारा ज्ञारी किये जाते हैं) यह कुछ निश्चित शक्तियों 
के अन्तगत, जो कि राज्य के कानून द्वारा कायकारिणी के प्रधान को दी 
जाती हैं, ही जारी किए जा सकते हैं| सही अ्रथ में ये कानन नहीं होते । 
वे विशेष समयों पर विशेष उद्देश्यों के लिए ही जारी किए जाते हूँ जिससे 
शासन श्रघिक सुचारु ओर सुविधाजनक हो जाय | भारत में पहले जो 
गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार मिला करते थे उनसे हम पूर्बपरिचित हैं | 
(४) सामान्य कानन ((70777709 7.9 9) यह अलिखित होता है और 
रीतियों ओर प्रथाओं पर आधारित होता हैं लेकिन फिर भी वह न्यायालयों 
द्वारा उसी ग्रकार लागू किया जाता हैं जिस प्रकार अन्य कावन किए जाते 
हैं। (५) अन्तराष्ट्रीय काबुन (76९772४07०] 7,8%) यह कानन 
ससार के सम्य राज्यों से सम्बान्धत होता है श्र नतिकता को भावना के 
ऊपर आधारित एकरूप सम्वन्धों का व्यपस्था करता हैं | 
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(अ) वेधानिक कानन ओर साधारण कानत में अन्तर-- 
वैधानिक कानन ((!075£6प४०माँ [,8 5), का सम्बन्ध जैसा कि 
पर कहा जा चुका है, किसी देश विशेष की सरकार के संगठन से होता 
उसके विपय-द्षेत्र में सरकार के विभिन्न अंगों की बनावट एवं सम्बन्ध 
था नागरिकों के राज्य से सम्बन्ध भी सम्मिलित होते हैं | वैधानिक कानन 
लिखित हो सकता है ग्रथवा अलिखित अथवा आंशिक रूप में दोनों | 
बढ़ देश की प्रथाओं, रीतियों अथवा रूढ़ियों का अचेतन किन्तु शक्तिशाली 
विकास हो सकता हे अथवा किसी विशेष समय पर किन्हीं विशेष व्यक्तियों 
द्रारा निभित भी हो सकता हैँ । इग्लेंड का संविधान अधिकांश में अलि- 
स्वत और विकासशील है, अमेरिका का संविधान लिखित एवं निर्मित है । 
यहा नहां कुछ गाज्या ने धैधानिक कानन मे साधारण कानन [नमात्रां सभाओं 
द्वाग संशोधन नहीं किए जा सकते । उसमें परिवततन करने के लिए एक 
विशेय यन्त्र की आवश्यकता होती हें | 
इसके बिपरीन साधारण नियम (508४प८९० 7,8७०७) देश के सामान्य 
नियम होते हैं जिन्हें राज्य की व्यवस्थापिका लागू करती है| वे सदा लिखित 
कि 


&6%7 6॥ 


ने है| वे गज्य की साधारण व्यवस्थापिका द्वारा बनाए एवं संशोधित 
7 ज्ञात £ आर इसके लिए. किसी विशेष यन्त्र की आवश्यकता नहीं होती । 
साथास्गनः यद कानन बेंधानिक कानुन के विधान ( ए70एंआ0॥ ) के 
गनगत दी लागू किया जाता हैं। वेधानिक कानून अपेक्षाकृत अधिक व्यापक 
एवं सम्मिलित होता हे जबकि साधारण कानन का सम्बन्ध छोटी और विशेष 
समस्याओं से होता दें जो देश में समय-समय पर उठ खड़ी हें ओर ने 
सदा जनता सतना सम्मान हू करता है जितना वंधानक कानन का | 
(ब) यथार्थ कानन ओर अन्तराष्ट्रीय कानून-- 
क्याथ कानून ( ?6झाप्रए८ ,005 ) णक विशेष राज्य तक ही 
सीमित हीते £। थे हर शाब्य में मिन्न हो सकते हू | यल्येक देश आवश्यकता 
गुसार झपने यथाथ नियमों में संशोधन करने अथवा उन्हें बदल 
गस्र # | सथाथ नियम राज्य की शक्ति दो स्वीकृति द्वारा लागू 
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हो सकते हैं। नागरिक द्वार उनका भंग करने का परिणाम उसका दणिडित 
होना है | 
* दसरी ओर अन्तराट्रीय कानन ([7शक/णावं [.0७) का 
विस्तार समस्त विश्व में होता है और सभी राज्यों में एक समान लागू होता 
है | उनमें परिवर्तन अग्रथवा संशोधन केवल अन्तराष्ट्रीय सममाते द्वारा हो हो 
सकता है। उनके लागू करने अथर्वा उनके भंग करने पर दएड देने के लिए 
कोई समान्यतः स्वीकृति शक्ति नहीं है । 

(2. 85.  एप््न्‍न८ 87८ ४४७ ती[ई९४९१४ 50प्रा'ट९४ 07 
[9ण ? 


् 


( (४८ए८८८४० 985, 82; #प्गंग2-4940 ; 'च४४ए७पा 


4943, 84 ) 
कानन के विभिन्‍न खोत कौन-कौन से हैं ! 
895: 
कानन, जैसा कि आज हम उसे देखते है, विकास की विभिन्‍न स्थितियों 
से गुजर चुका है और उसके विकास में अनेक तत्वों ने योग दिया है । ये 
तत्व कानून के खोत (5007८८७ 7 9ए) कहे जा सकते हैं | ये निम्न- 
लिखित हैँ :-- 
१--रीति ( (ए४0०ा ) : 
२--र्म 
३---वैज्ञानिक विवेचन 
४-न्वायिक निणव ( प्रवॉलवों व९7९४४४०१ ) 
४-स्थाय भावना ( सधुपा:ए ) 
“कानून-निमाण ( ॥,८४754८07 ) और 
७४--मात्रीन कानून की पुस्तक (8 7८८7६ ८०१८४) 
फेक “ऊन का सबसे ग्राचीन खोत रीति थी। अवाजीन समाज 
भंगड़ों का फेसला वर्तमान सामाजिक 
था। ये रीतियाँ कुद्म्य, जाति अथवा हि हल गा 
मान्य प्रथाओों पर 


श्र 


आधारित होती थीं। रीतियों की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं : ऐसे 
नियम डिन्हें अपनी उपयोगिता के कारण सब जगह स्वीकार किया जाता है तथा 
माना जाता है । कमी-कमी मनुष्य आचरण के किसी विशेष मार्ग का अनु- 
सरगु इसलिए करने लगते है कि उनके लिए बेसा करना सुविधाजनक है । 
यह आचरण का माग दुद॒राया जाता हैं क्योंकि वह मनुष्यों के लिए उप- 
योगी हूं । समय की गति के साथ वे उसके प्रयोग के अ्रभ्यस्त हो जाते है 
आर बह एक पीढ़ी से दसरी पीढ़ी को चलता रहता है। कमी-कमी कोई 


2 
(4 


रीति आकस्मिक रूप से भी उठ खड़ी द्वोती हे ओर मनुप्य उसका अनुसरण 
करने लगते हैं | 

आचरण के नियम स्वयं में ही कानत नहीं होते, बल्कि ये कानन वन 
जाते दें दव वे गज्य की निश्चित शक्ति द्वारा प्रस्वीकृत कर लिए जाते हैं । 
राज्य की कोए भी मशीन उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती । यदि वह ऐसा 
करती है तो वे लोग जो उनका अनुसरण करते ह उस स्थापित शक्ति के विरुद्ध 
विद्रोह कर देते € | तदचुसार वे राज्य के कानन के रूप में परिणुत कर दिए 
जाते ू। इंस्लंड का सामान्य कानन ( (0ठाग्रागणा ,6ए ) प्रधानतः 

२--बस:-अवारचीन समाज में रीति-कानन ( (प्£/0ाधवाओ 
[0ए ) ओर शर्म एकह्प थ। आजचग्गु के सभी नियमों को बामिक 
सम्मोदन प्रान सा । पिता, फिसके के मुखिया ओर राजा के काय धार्मिक 
धाग्णाओं पर आधारित थे । राज्य के विकास की प्रारम्भिक स्थितियों में 
पुरगेश्ति राजाओं की. संस्था अरवचीन समाज में बम के महत्वपूर्ण भाग का 
निफश। चित्रण है । अमी मनी भारत में लाशतेंप ]8छ का सबसे अधिक 
प्रभवशाली आचार ममुस्मति ( व्नल (50९ 0 शर्ाप ) 

प्र 7 आंशिक काननी | ०]9- 

मो कस आधारित 
४--मेंशानिक विवेचन “+-हादम के पिशास में प्रसिद्ध छेंवं के 


विधेशनों शा सुल भी हिसी सरश कम नहीं £ | प्रत्येक देश में धसिद्ध कानसी 


छ) 
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लेखकों के मतों को वहुत महत्व दिया जाता है | ये विद्वान कानंन की अत्यन्त 
सू्त्म विवेचना करते हैं और वर्तमान कानूनों को विस्तृत व्याख्यां करते हैं 
तथा जहाँ-कहीं उनमें दो अर्थ लगाए, जाने की सम्मावना होत्ती हे वहां उसे 
स्पष्ट कर देते हैं| वे समाज में उसके प्रभाव की विवेचना भी करते है | जब 
किसी विशेष विपय पर न्यायाधीश कानन को चुप देखता है तो वह अपने 
पथ-प्रदर्शन के लिए. इन टीकाकारों के मतों को लेता है | लेकिन यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि इन टीकाकारों के मत निशुयात्मक नहीं होते । थे 
कानन के तत्व का विश्लेषण करने के हेतु केवल तक देते हैं । 

टीकाकार काननी सिद्धान्तों, रीतियों, निशुंयों और कानूनों का संकलन 
करके, उनकी तुल्नना करके तथा उन्‍हें तार्किक हंष्टि से क्रम बद्ध करके सम्माव्य 
मामलों फे लिए. पथ-प्रदर्शंक सिद्धान्त निधारित कर देता है । बह कमियों 
को संकेत करता है और उनसे सिद्धान्त निकालता हैं| इस तरह से टीकाकार 
का मत, न्यायाधीशों के वार-वार स्वीकार किए, जाने पर, वर्तमान कानन का 
भाग वचन जाता € | 

४--न्यायिक निणुंय'--न्यायाधीश का काय अल्यन्त कठिन होता है | 
उसका कार्य न्याय का शासन करना होता है ओर न्याय का शासन करते हुए 

कानन का प्रयोग करके मामलों का निणंव करता है| जब न्यायाधीश 
कानन का प्रयोग करता हैं तो वह उसकी व्याख्या भी करता है| कानन की 
व्याख्या करने में न्यायाधीश उसे इच्छाउसार घुमा सकता हैं ओर विस्तृत 
कर सकता हैं। दूसरे शब्दों में न्यायाधीश किसी मामले के सब पक्षों की 
कानन, रीतियों एवं सम्मिलित वैज्ञानिक टीकाकारों की दृष्टि के अनुसार विवे 
चना करता हैं| वह कानन की भाषा को स्वीकार करे या उसे अ्रस्वीकृत 
कर दे लेकिन ऐसा करते तमय उसे निश्चित कारण देने चाहिएँ | तदनुसार 
वह अपने सहकारी न्यायाधीशों के लिए पूव॑ दृष्ान्त रखता है। इसे सामान्यतः 
न्वायाधीश-निमित-कानून ( ][प08९-77902८-]8ए ) कहते हैँ। ये 
निशुय समान मामलों में पृवहष्टान्त के रूप में उद्धृत किए जाते हैं । ओर 
अधिकृत निशुय के रूप स्वीकार किए जाते हैं | न्यावाधीश होल्म्स ( ]घ५- 
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धं८० न्रृ०7०७ ) ने कद्दा था कि “न्यायाधीश कानून बनाते हैं और . 
उन्हें ऐसा अ्रवश्य करना चाहिए |? 

४-- न्यायभावना” : न्याय भावना (८धृ्पा८४) शब्द से हमारा 
ताव्पय समानता, इमानदारी, या न्याय हैं। कानन कभी स्वथा पूरु नह 
हो सकता | ऐसी अनेक बातें हो सकती हैँ जिन पर वह चुप हो, कुछ न 
कहता हो। ऐसी दशाओं झिनमें वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं समझा जाता 
मामले का निणंय करने के लिए न्यायाधीश अपने विवेक का प्रयोग करता 
? | न्यायाधीश का विवेक सामान्य भावना अथवा ईमानदारी पर आधारित 
ता हैं। ऐसे स्थलों पर न्यायाधीश का विवेक वर्तमान कानून की संपूर्ति 
गैता हैं । बह कानन को नम्य बनाता है और नए कानून बनाने अथवा 
पुगने कानन को बदलने का अनियमित तरीका है। “न्याय भावना” भी 

गयावीशों के द्वारा निर्मित कानुन के समान ही होती दें । फिर भी दोनों 
छ अन्तर ह। स्यायाद्रीश द्वारा निर्मित कानून में स्यायाबीश बतमसान 
। की व्याख्या करता हें । “न्याय भावना” में वर्तमान कानून चुप होता 
और न्यावाधीश उसमें कुछ जोड़ देता हैं जो उसमें नहीं होता । 

६-- कान निमाशा : वतमान समय में कानननिर्माण ही कानुन का 


रे 


२५२० 
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परभान लोन हे । जहां सके सम्मब दें रीति ओर न्यावभावना के स्थान पर 
निश्चित कानूनी को सता जा रहा है । कानन बनाने में व्यवस्थापिका के 
नो के सदस्यों को रीतियों घामिक मतों और स्याय-भावना का ध्यान रखना 
लाहिए । प््वेक देश की सरकार को एक व्यवस्थापक विभाग रखना चाहिए 
गसरोी नागस्दं की आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाने का काम 


दिखा जाना भाहृए । 
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७९६, मनुस्म॒ृति और कुरान की आयतों का नाम ले सकते हैँ । इन कानूनी 
ग्रन्थों के आधार पर विभिन्‍न देशों में कानन बनाए गए हैं। इस अथ में 
इन प्राव्वीन काननी ग्न्थों की कानन के खोतों में सम्मिलित किया जा 
सकता है | 

निष्कृषे : बुडरोविल्सन ने कानन के खोतों का संक्षेप में वर्णन इस 
प्रकार किया है 

“कानन का सबसे प्राचीन खोत रीति हे लेकिन धरम समकालीन है| 
“निर्णय” (0[पता८४६०॥) स्वयं अधिक्वत रूप में आता है और बहुत 
प्राचीन समय से “न्यायमावना” के साथ-साथ चला आ रहा है । केवल 
कानन निर्माण, जो कि कानन का चेतन एवं निश्चित संगठन है । और 
वेशानिक विवेचन, जो उसके सिद्धान्तों का तकंथुक्त विकास है, ही ऐसे हैं 
जो कानून के खोत के रूप में बहुत बाद में आए |”? 

(2, 36, ज॥४ 8 7९ €एग7९८४०7 7€:ए९९८॥ 
[90 37व 700797769 ? 

[(०ॉ८टप८४४8 4938, 32; ?फणञ]० 4940,50; 8879 
984 (50999) ] 

कानून और नेतिकता का क्या सम्बन्ध हैं ! 
3 038.. 

(अ) कानून और नेतिकता का सम्बन्ध :-- 

कानन के विप्य का अध्ययन राजनीति शाह्न में आता है जबकि 
नेतिकता नीतिशान्न (६४४7८8) के क्षेत्र में ग्राती है | राजवीतिशात्र ओर 
नीतिशाल्न में बहुत निकट सम्पक है। ये दोनों शाल््ष मनुष्य का समाज में 
नैतिक साधन के रूप में अध्ययन करते हैं. यद्यपि एक राजनीतिक इकाई के 
रुप में मलुप्य का व्यूबहार कानन द्वारा निर्धारित होता हे ओर नैतिकता का 
सम्बन्ध मनुष्य से एक सामाजिक इकाई के रूप में हैं। लेकित वह श्रन्तिम 
उद्देश्य निसके लिए प्रत्येक राज्य कायम रहता है इन नेतिक मूल्यों की प्राप्ति 
ही है. जिसके द्वारा मनुष्य अपना सर्वोच्च स्वरूप प्रात्त कर सकता है | 
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साथी शब्दों में राज्य के अन्तिम उद्देश्य का साधन मात्र है ओर वह 
झन्तिम उद्देश्य मनुष्य को समाज की एक नेतिक इकाई बनाता है । इसलिए 
राज्य के कार्यों का मनुष्य के नेतिक अन्तिम उद्देश्य से बहुत घरनिष्ठ सम्बन्ध 
होना चाहिए | राज्य के कानन इस अन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत योग 


(ब) कानून ओर नेतिकता में भेद :-- 
कानन धार नतिकता में इतना निकट सम्बन्ध हे. कि प्राचीन लेखक 
जो प्राकृतिक कानन पर लिखा करते थे नैतिकता ओर कानन में गड़बड़ कर 
ते भे ओर दोनों के बीच में कोई अन्तर नहीं स्पष्ट करते थे | यह आधुनिक 
दाल की ही देन हैं जो झब कानन झोर नंतिकता का भेद स्पष्ट हो गया है | 
दोनों के बीच जो झन्तर है उसी मुख्य बातें निम्नलिखित 
१>-वस्नुविपय : कानन आर नंतिकता दोनों अपने वस्तुविषय 
(८ण0गा८॥६) में मिन्‍न हैं | 
+--ज्लेत्न : नंतिकता का क्षेत्र अधिक व्यापक हे और राननेतिक कानन 
। संझण । सैतिकता का सम्ब्ध मनुष्य के सम्पृण जीवन से है । मनुष्य के 
चारों, निर्मिनों एवं कार्यों सभी का उससे सम्बन्ध है । दूसरी ओर कानून 
दा सम्बन्ध फियल मनुष्य के कार्यो से ही है । उसका मनुष्य के विचारों से 
नहीं। झांनून के क्षेत्र में विचार तभी आते हैं जब उनका 
में बदल जाता ४ | 
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४--हृश्य और अहश्य का अन्तर : कानून बाह्य पदार्थ विषयक 
(०४]९८४४८) है जबकि नेतिकता चेतना सम्बन्धी (5प्रजु९८धंए८) हैं । 

४--कानून साव भी मिक है: कानून को एक प्रमुख लक्षण उसकी 
सार्वभौमिकता है । कानून राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान होता 
है। नैतिकता मनुष्य से मनुष्य में मिन्‍न होती हैं। मेरी नैतिकता मेरे भाई 
की नैतिकता से मिन्‍न है। वह एक आन्तरिक कृतञ्ञता है जो व्यक्तियों के 
सामाजिक चरित्र को व्यक्त करती है ओर उन पर जो रचनात्मक प्रभाव काम 
करते हैं उनकी प्रतिक्रिया करती है | 

६--कानूत्त के पीछे प्रसाण : कानन का उल्लंघन करने से सदा 
दण्ड मिलता है। लेकिन अनेतिक श्रथवा नीति. विरुद्ध कोई काम करने से 
कोई शारीरिक दण्ड नहीं मिलता जब तक कि वह कानून के विरुद्ध न हो | 
राज्य के कानूनों के पीछे शक्ति का प्रमाण (537८४07) रहता हैं नैतिकता 
का समर्थन निन्दित होने का भय करता है न कि शक्ति अथवा बल | 

७--फानून के विरुद्ध नीति विरुद्ध नहीं है : उपयुक्त से यह 
अर्थ निकला कि कामूच एक शक्ति का विपय है, क्योंकि वह आदेश देता है 
और निषेध करता हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि -कानून झिस वात 
का निषेध करे वह नीतिविर्द हो । कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो नीति- 
विरुद्ध तो हों पर कान्‌न के विरुद्ध नहीं, जैसे रेस कोर्स (२७८९ ८०पा5९) 
में जाना । उसी प्रकार कोई विशेष कार्य कानून के विरुद्ध हो सकता है पर 
नीतिविरुद्ध नहीं | यदि हम वायें हाथ पर सवारी न चलाये तो वह नीति- 
विरुद्ध नहीं है यद्यपि वह कानन के विरुद्ध है । इसलिए राज्य ऐसे कानुन 
भी बना सकता है जो सुविधा और उपयोगिता पर आधारित हों न दि 
नैतिकता के मापदर्ड पर | 

े ७ 

८-नेतिकता विश्वास या श्रद्धा करी वस्तु है " कानन इस बात 
की चिन्ता न करते हुए कि हम एक विशेष वात को पसन्द करते हैं या नहीं 
हमें वह करने के लिए बाध्य कर सकता है| उदाहरणतः राज्य का कानून 
मुझे प्रति रविवार को गिरणाघर में जाने का आदेश दे सकता हैं | वि में 
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इस आदेश का पालन न कहूँ तो राज्य मुझे उसके लिए विवश कर सकता 
है। अस्तु में दश्ड के भय के कारण गिरजाबर जा प्रारम्भ कर दूगा। 
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि गिरजाधर जाने के कारण में एक धार्मिक 
वृत्ति का नागरिक हों गया हूँ | यह एक विश्वास की वल्तु है । वद्द राज्य के 
कानूनों की तरह लादी जा सकती । राज्य द्वारा लादी गई नैतिकता कोई, 
नेतिकता नहीं । 

६--राज्य द्वारा नेतिक अधिकार स्वीकृति नहीं : कुछ ऐसी चीजें 

जिनके लिए राज्य के कानन स्वीकृत नहीं करते । ये हैं नैतिक अधिकार 

ओर कतंव्य | नैतिक अधिकारों का नागरिक अधिकारों से श्रन्तर स्पष्ट करना 
होगा । यह मेरा नेतिक कर्तव्य है कि में अपने माता-पिता की सेवा कर>ूं 
क्योंकि माता-पिता को हमसे वैसा कराने करा नैतिक अधिकार हैं | लेकिन 
यदि में अपने नेतिक कर्तव्य पूर्ण न करूँ और अपने को कुपुत्र सिद्ध करूँ 
तो राज्य मुझे आज्ञाकारी बनने के लिए विवश नहीं कर सकता | 

कानन और नेतिकता में भेद की ये मुख्य बातें है ओर उनकी कोई 
उपेक्षा नहीं कर सकता | लेकिन इन अन्‍्तरों के बावज्ुद भी कानन ओर 
नैतिकता का एक-दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध हैं। आरवोच्ीन समाज में कानुन 
की उत्पत्ति रीतियों ओर रूढ़ियों से हुई ओर रीतियाँ जेसा कि हम जानते हैं 
मनुष्य के अभ्यास की वस्तु हैं जो कि उनके अनुभव के फलस्वरूप है | 
रीतियां कुछ बातों का निषेध करती थीं क्योंकि अ्रनुभव ने यह बताया कि वे 
नीति के विरुद्ध है । भी बात जो अच्छे जीवन के लिए. हानिकर सिद्ध 
होती थी नीति के विरुद्ध समझी जाती थी | कानन और नैतिकता में कोई 
अन्तर नहीं था। प्रत्येक बात जो समुदाय के लिए हितकर थी वह काननी 
थी ओर कोई भी बात जो अच्छी थी वह नेतिक मी थी। कानून समुदाय 
के विचारों के अनुरूप होने का प्रयत्न करते थे | 

यह बात भी याद रखनी चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक 
नेतिक जीव है और व्यक्ति के नैतिक जीवन के लिए राज्य परमावश्यक है 
ओर उसका नैतिकता के सम्बन्ध में एक प्रत्यक्ष कार्य है| राज्य का यह कार्य 
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दो प्रकार का है :--(१) यथा ओर (२) निषेधात्मक । 

राज्य का यथार्थ ( 90अं(ए० ) कार्य अच्छे कानून बनाना, है । ऐसे 
कानन जो मनुष्यों के अविकाधिक नैतिक हित में हों । यह मनुष्यों के लिए, 
हितकर है कि शराब पीना बन्द कर दिया जाय | इसलिए मदनिपेेध काबून 
बना है | 

(), 37 (3+र्टीणीए ९झबा6 7९ एथ70प5 6" 
072९8 ए एपंडीग्रला( - आिडएवात) (छा 8 एा०ज़ गाते 
[पए80708(070. (.0४79 4940) 

दए्ड-व्यवस्था के विभिन्न सिद्धान्तों की सावधानी से परीक्षा कीजिए, 
और ग्रीन के इस सम्बन्ध में विचारों को व्याख्या कीजिए । 
35998. पट 

दण्ड-व्यवस्था के सम्बन्ध में तीन प्रभुख सिद्धान्त हैं : 

(१) प्रतिफलात्मक सिद्धान्त 

(२) निवत्त क सिद्धान्त 

(३) सुधारात्मक सिद्धान्त 

(१) प्रतिफल्ञात्मक सिद्धान्त 

प्रतिफल शब्द का अर्थ है प्रतिकार भ्रथवा बदला लेना | इसलिए 
सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का स्वरूप अपराधी से अपराध का बदला लेना 
है | इस प्रकार इस सिद्धान्त का आधार है “जैसी करनी वैसी भरनी |? 

प्राचीन समय में दएड का यह स्वरूप बहुत प्रचलित था| उस समय 
अपराध व्यक्ति श्रथवा व्यक्तियों के विरद्ध समझा जाता था | परिणामस्वरूप 
अपराधी की उन व्यक्तियों के द्याय में सोप दिया जाता था जिनको कुछ हानि 
पहुँचती थी। उन व्यक्तियों को उस अपराधी से प्रतिकार लेने का पूर्ण 
अधिकार था। समभ्वता की उन्नति और राजनेतिक संगठन के साथ शान्ति, 
सुरक्षा, जजता के अधिकार और उसकी स्वतन्त्रता का य्त्रन्ध राज्य ने एक 
आवश्यक कार्य के रूप में अपने हाथ में ले लिया | इस प्रकार इस धारणा 
को पुष्टि हुई कि अपराध किसी व्यक्ति के पति नहीं होता वरन राज्य के 
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प्रति होता है क्योंकि राज्य नागरिकों के अधिकार, उनकी स्वतन्त्रता और 
उनके जीवन का रक्षक होता है | इस प्रकार प्रतिकार का श्रधिकार भी राज्य 
को ही रहता है न कि उस व्यक्तित को जिसकी हानि हुई है। फलस्वरूप 
राज्य द्वारा की हुई दण्ड-व्यवस्था वैयवितक ग्रतिकार से कहीं अधिक श्रेष्ठ 
सिद्ध होती है। इस प्रकार राज्य का ग्रतिकार लेने का अधिकार उस की 
दण्ड-व्यवस्था का आधार दै। 

स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त के अनुसार दश्ड अपराधी की समाज-विरोधी 
प्रद्त्ति का स्वाभाविक परिणाम होता है | दूसरे शब्दों में अपराध राज्य की 
सत्ता के प्रति एक चुनौती होता है। अपने कार्य द्वारा अपराधी नेतिक सत्ता 
एवं प्रधानता को भंग करता है और उसे दण्ड देकर उसकी पुनः स्थापना 
एबं रक्षा की जाती है | अपराधी को ब्रिना दश्डित किए छोड़ देना वेसा ही 
है जैसे रोगी को ओंपधि न देना | कान्ट तथा हीगिल ( [ट्वव7£ 80 
[१८४८! ), जो इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक हैं, के विचार ऐसे ही हैं । 
उनके मतानुसार अपराधी के लिए दएड एक निपषेधात्मक पुरस्कार हैं| 
अपराधी उसका पात्र होता है| दरड के द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु से वंचित 
नहीं हो जाता जो उसके पास होती है | वह तो उसे उसकी देय चस्तु ही 
देता है | 

आधुनिक काल में इस सिद्धान्त को कोई नहीं स्वीकार करता है । इसके 
विरुद्ध मुख्य तक॑ यह है कि वह राज्य को रक्त की प्यासी अथवा अत्या- 
चारी संस्था बना देता है इस सिद्धान्त का स्वयं नाम ही कायों को कढ़ 
लगता है क्योंकि उससे यह प्रकट होता है कि राज्य व्यक्ति से बदला लेना 
चाहता है --ठीक उसी तरह जिस अकार क्षति भुगतने वाला व्यक्ति बदला 
लेना चाहता है | इस प्रकार का विचार सर्वथा गलत है | राज्य द्वारा दण्ड- 
व्यवस्था करने का सार तो व्यक्तिगत - प्रतिकार को मिटाना हैं। दण्ड का 
उद्देश्य अरतिफलाध्मक ही नहीं सुधारात्मक भी है | 

(२) निवत्तेक सिद्धान्त : 

इस सिद्धान्त का भाव एक न्यायाधीश के अपराधी के प्रति कहे 


१७१ 


गए. इस कथन से कि “उसे भेड़े चुराने के लिए. दण्ड नहीं दिया जा 
रहा है वरन्‌ इसलिए कि मविष्य में भेड़ें न चुराई जा सकें? से स्पष्ट हो 
जाता है। इस प्रकार इस सिद्धान्त के. अनुसार दण्ड का उद्देश्य अपराध 
होने से रोकना है| इस सिद्धान्त क्रे समर्थकों का कहना है कि अपराधी को 
दरुड देने से अन्य व्यक्तियों को यह सबक मिल जाता है कि यदि वे ऐसा 
करेंगे तो उन्हें भी वही दण्ड मिलेगा | इसलिए यह स्वाभाविक है कि दण्ड 
कठोर हो ताकि वह दूसरों को अपराध करने से रोकने में सहायक हो । 
प्राचीन भारत का प्रसिद्ध राजनैतिक दाशनिक चाणक्य अथवा कोटिल्य भी 
इस सिद्धान्त का समर्थथ था और उसी के प्रभाव के कारण मौयकालीन 
शासन में छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी कठोर दण्ड दिया जाता था । 
साधारण से अपराध के लिए अपराधी को मृत्युदण्ड या अंग-मंग का दश्ड 
दे व्या जाता था | इंग्लेंड में भी मध्यकाल में इसी प्रकार की दशड- 
व्यवस्था प्रचलित थी जबकि कमी-कमी अपराधी को जिन्दा भी जला दिया 
जाता था | 

इसमें शक नहीं कि इस सिद्धान्त में कुछु सत्य अवश्य है | कठोर दण्ड 
सत्य ही बहुत अंशों में श्रपराधों की रोकने में समर्थ होता है । लेकिन वह 
अपराध की पुनरावृत्ति के विरुद्ध पक्की गारन्टी नहीं होता | इतिहास इस 
वात का स्पष्ट प्रमाण है कि कठोर दण्ड अपराधों को रोकने में सफल नहीं 
हुआ हैं | इसके विपरीत जब एक मनुष्य को कठोर दर्ड दिया जाता है तो 
पक्का अपराधी बन जाता है । इसलिए यह सिद्धान्त भी असन्तोष जनक 
बताकर अस्वीकृत कर दिया गया हैं । वास्तविकता यद्द है, जैसा कि आधुनिक 
अ्रम्वेपणों ने सिद्ध कर दिया है कि अपराध एक मानसिक कमज़ोरी है जिसे 
इलाज की आवश्यकता हैं न कि दस्ड की | 
(३) सुधारात्मक सिद्धान्त : 

सप्र से नवीन होने के कारण यह्द सिद्धान्त दण्ड-व्यवस्था का सबसे 
अधिक सन्तोषजनक हल प्रस्तुत करता है। वह मनोविज्ञान-शात््र के क्षेत्र में 


हे गई को वोजों ५ क. न 
की गई खोजों के अनुरूप है। इस सिद्धान्त के अनुसार अपराध मनुष्य की 


८-“-अन्तर्गाष्ट्रीय कानून 
(2, 38, ए०७४६ 45 [7छाप्रब्राणानोीं /8छ ? (20 
4६ 9९ 7€६०7चे८ते 88 [8ए9 ॥77 (6 7९७) ७९758 70 (6 
६€77005 ? 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून किसे कहते हैं ! क्या उसे वास्तविक अर्थ में कानून 
माना जा सकता है ! 


7९) 
(अ) अन्तराष्ट्रीय कानून क्‍या है ? 

संबाहन एवं आवागमन के साधनों के विकास ने संसार के विभिन्न देशों 
की दूरी को समाप्त कर दिया हे ओर उनमें सम्पक बढ़ा दिया है। इससे 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ गया हैं | संसार के राष्ट्रों के बीच इन नए सम्बन्धों 
के लिए एक प्रकार के विनियमन की आवश्यकता है। वह काबून जो इने 
सस्वन्धों का विनियमन करता है, अन्तर्राष्ट्रीय कानुन कहलाता है | इसलिए, 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून आधुनिक सम्यता की देन है । 

अन्‍्तराष्ट्रीय कानन की परिभाषा यह है: अन्तर्राष्ट्रीय कॉचुन उन 
नियमों के समूह का नाम है. जिन्हें सम्य राज्य अपने एक-दूसरे से सम्बन्धों 
में पालन करते हैँ तथा इन नियमों को प्रत्येक राज्य अपने नेतिक स्तर 
अथवा सुविधा के अनुसार लागू करता है ।” 
(वे) क्‍या अन्तरोष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून हद 

क्या अन्‍्तराष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून कहा जा सकता हे! इस 
प्रश्न पर विभिन्न लेखकों में मतभेद है । कुछ लेखक उसे कानून मानते हैं 
कुछ नहीं मानते । दोनों ही पक्षों में तके दिए, जा सकते हैं १ 


श्ष्श्‌ 


(१) विपक्षी तक-- 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की निम्न आधारों पर कानून नहीं कहा जा सकत[--- 

-अ्रभुत्व सम्पन्त राज्य--प्रत्येक आन्तरिक एवं बाह्य रूप से 

प्रभुत्व सम्पन्न है | यदि अन्‍्तरांष्ट्रीय कानून कानून है तो वह राज्य के प्रभुत्व 
को कम कर॑ देगा | अन्तराष्ट्रीय कानून के अन्दर समस्त संसार के एक राज्य 
होने का भाव निहित है जिसका कि वर्तमान राज्यों के ऊपर सर्वोच्च अधि- 
कार होगा। चूँ कि वर्तमान राज्य को प्रभुत्व है इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
लागू नहीं किया जा सकता ओर इस कारण वह कानून नहीं कहा जा 
सकता । 

२--अन्तराष्ट्रीय कानून बनाने के लिए कोई निर्दिष्ट शक्ति 
तहीं--श्रास्टिन के अनुसार कानून एक निर्टिष्ट प्रभु द्वारा निम्न व्यक्तियों 
को दिया गया आदेश हैं । चूँकि अन्तरापष्ट्रीय कानून बनाने के लिए ऐसी 
कोई निर्दि्॒ट शक्ति नहीं है वह कानून नहीं कहय जा सकता । यदि ऐसी 
शक्ति का जन्म होता है तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून संसार का नागरिक कानून 
( ्पांटंएव] ,99 ) वत जावयगा । 

३--कानून के पीछे कोई कानूनी प्रमाण होना चाहिए--थदि 
नागरिक कानून तोड़ता है तो वह दर्डित किया जाता है। इसंलिए वह 
कानून का पालन करने के लिए चाध्य किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के साथ ऐसी कोई काूूनी शक्ति नहीं है जो राज्यों को इन नियमों 
को मानने को वाध्य कर सके । राज्य चाहे तो उन्हें माने, चाहे न भी 
माने | अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने के लिए कोई न्यायालय नहीं 
हूँ। प्रत्येक राज्य उसकी अपनी इच्छानुसार व्याख्या करता हैं | यदि ऐसा 

२ न्यायालय हे भी तो राज्य उसका निर्णय मानने को बाध्य नहीं | 
) पक्तीय तक : 

अन्तराष्ट्रीय कानून के समथकों का कहना है कि निम्न आधारों पर उसे 

कानून कहा जा सकता है 


१० राज्य वास्तव में प्रभुत्व प्राप्त नहीं है--आजकल के दिनों 


श्ज्प 


उसे ल्लामू करने के लिए कोई उदन्बतम शक्ति नहीं हो सकती | यदि एक डचन्च- 
तम शक्ति स्थापित की जाती है तो राज्यों का प्रमुत्व नष्ट हो जायगा और 
अन्तर्राट्रीय कानून-विश्व राज्य के नागरिक-कानून के रूप में बदल जायगा। 
इसलिए बहुत से लेखकों के मतानुतार अन्तर्राट्रीय कानून के पीछे कोई 
प्रमाण नहीं है । यदि कोई प्रमाण रह्य होता तो जापान, चीन पर हमला 
करने तथा मंचूरिया पर अधिकार जमाने का साहस नहीं कर सकता था । 
इन आधारों पर यह कहा जाता है कि अन्तर्राष्रीय कानून को नेतिकता के 
अ्न्तराष्ट्रीय नियमों के रूप में समझा जाना चाहिए न कि एक अन्‍्तरांड्रीय 
कानून । जैसे ही वास्तविक अन्तर्सट्रीय कानून की उत्पत्ति होगी वह अन्तर्रा- 
प्रीय काबून के नाम से नहीं पुकारा जायगा । वह केबल्मात्र एक विश्व 
राज्य का नागरिक कानून ( ]/प४ांटाएशं ।9७ ) दी होगा। 

अन्य कुछु लेखक ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं क्रि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
पीछे भी कुछ प्रमाण है । यदि अन्तर्राष्रीय कानून का भंग उसके पालन 
से अधिक होता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके कोई प्रमाण नहीं 
हैं । कभी-कभी नागरिक कानून का भंग भी बहुत उदण्डता से कियाजाता हैं 
यद्मपि उसके पीछे अनेक प्रमाण हैं | नागरिक कानून के पीछे क्‍या प्रमाण है ! 
वह शारीरिक शक्ति नहीं वस्न्‌ लोकमत की शक्ति हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
सम्बन्ध में मी लोकमत की वृद्धि होती जा रही है जो कि राज्यों द्वारा शक्ति 
के स्वेच्छाचारी प्रयोग के विरुद्ध वन्‍्चन का कार्य कर रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के पीछे विस्तृत लोकमत का प्रमाण है । जब कभी एक राष्ट्र को 
अन्तरोष्ट्रीय कानून के भंग के लिए. दोपी ठहराया जाता है तो व 
अभियुक्त व्यक्ति की तरह अपनी सफाई देने का प्रयत्न करता हैं। यह सिद्ध 
करता है कि प्रत्येक राज्य अपने विरुद्ध लोकमत का भय करता हैं और यह 
कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून सभी राज्यों द्वारा सम्मानित होता है । 

अन्तर्राद्रीय कानून के पीछे दूसरा प्रमाण उद्दण्ड राष्ट्रों से युद्ध की 
आशंका और राजनेतिक सम्वन्ध-विच्छेद होने का डर है । यह बहुत शक्ति- 
शाली प्रमाण है । आजकल के दिनों में कोई भी अकेला राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से 
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उददण॒डता करने का साहस नहीं कर सकता क्योंकि उनकी सामूहिक शक्ति 
किसी भी एक राष्ट्र की शक्ति से कहीं अ्रधिक होती है| प्रत्येक शान्तिप्रिय 
राष्ट्र आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध लड़ने को तेयार रहता है क्योंकि उसकी 
भी सुरक्षा उसमें निहित रहती हैं। सारे कमज़ोर राष्ट्र भी उसी राष्ट्र के पक्ष 
में एकत्रित हो जाते हैं जिस पर आक्रमण किया जाता है | पिछुले दिलों में 
शत्रुराष्टी ( 05%8 7209275 ) को मिन्रराष्ट्रों ( 3]९0 90ए ९75 ) 
के विरुद्ध गैरकानूनी युद्ध करने के लिए बहुत दण्डित किया गया | इसके 
अतिरिक्त एक विश्व युद्ध में बहुत धन नष्ट होता है | वह विजित एवं विजेता 
दोनों को ही समान रूप से. नष्ट कर देता हैं। आजकल के दिनों में युद्ध को 
एक ही स्थान तक सीमित रखना बहुत कठिन है | प्रत्येक युद्ध, शीक्र अथवा 
देर में, विश्व युद्ध वन जाता है। कोई भी विचारी राष्ट्र ऐसा जोखिम नहीं 
उठाता जब तक कि वह ऐसा करने की विवश न हो गया हो । 
तीसरे हम कुछ आशिक प्रमाण भी रख सबते हैं जो कि राजनैतिक 
प्रमाणों से कम प्रमावशील नहीं हैं । आजकल कोई भी राष्ट्र अपने में पूर्ण 
नहीं है। प्रत्येक देश को दूसरे देशों पर विभिन्न वस्तुओं के लिए. निर्भर 
रहना पड़ता है। यदि सभी अन्य-अन्य आक्रमणकारी राज्य से व्यापार 
सम्बन्धों की समाप्त कर दे तो उसे वहुत-सी वस्तुओं के विना काम चलाना 
पड़ेगा | जीवन का साधारण स्तर गिर जायगा । सैनिक शक्ति पर भी इसका 
हानिकर प्रभाव होगा ओर उसे विवश होकर स्वयं प्रारम्म किए युद्ध को 
रोक देना होगा । 
इस प्रकार हम देखते है कि अन्तरा्रीय काबून के पीछे अनेक प्रमाण 
हैं ओर वे बहुत प्रभावशाली दो सकते हैं यदि उन्हें प्रयोग में लाने की 
इच्छा हो ओर उसके लिए एक संगठन हो | इन्हें प्रयोग में लाने के लिए 
प्रसंघ ( (5. ०. (2. ) उचित संस्था हैं | यद्रि वह सभी उद्दर्ड राष्ट्रों 
के प्रति समान व्यवहार करे और निष्पक्ष बनी रहे तो वह अन्‍्तर्राट्रीय कानून 
की रचना करने में सफल हो सकती है | उसे विजित और विजेता का अन्तर 
समाप्त कर देना चाहिए । चिरकालीन शान्ति का आधार समानता, न्याव 


श्प० 


ओर ईमानदारी हो सकती है। लीग ऑफ नेशन्स इसीलिए, असफल रही 
कि वह इठली और जापान के विरुद्ध प्रमाणों का प्रयोग नहों कर सकी | 
बतमान राष्ट्रसंध ने उत्तरी कोरिया के विजेताओं को ललकार कर तथा उन्हें 
दक्षिण कोरिया से बाहर' निकाल कर और उनसे हथियार डाल देने की मांग 
करके इस समस्या का सामना किया हैं। अभी तक तो वह एक प्रभावशाली 
संस्था सिद्ध हुईं है | अब हमें देखना है कि भविष्य में क्या होता है] 
(0. 40... दाए९ ध९ एव्कांएए5 इ0प्राट९३ ठा मिध्था- 
708.079] ०. 

अन्तराष्ट्रीय कानून के विभिन्न खोतों का बणुन करो । 
8808- 

जिस प्रकार साधारण कानून के विभिन्न खोत हैं उसी प्रकार अस्तर्राष्रीय » 
कानून के भी निम्नलिखित विभिन्न सोत हैं। इन सभी खोतों ने मिलकर 
उसे यथासम्भव पूर्ण बना दिया है | ये लोत हैं--- 

(१) रोमन कानून ( २०7790 [9 ); ; 

(२) प्रसिद्ध लेखकों की रचनायें; 

” (३) सन्धियाँ एवं समायें; 

(४) नागरिक कानून ( |शपांलंएगें (9 ); 

(५) अन्तरराष्ट्रीय मामलों में निर्णय; 

(६) सुद्ध एवं राजनीति का इतिहास; तथा 

(७) राजनीतिज्ञों ओर नीतिज्ञों के मत | 

रोसन कानून--रोमन कानून वह आधार प्रस्तुत करता था जिस पर 
कि राष्ट्रों के बीचच खड़े होने वाले प्रश्नों का निर्णय होता था। वह न्याय, 
न्वायभावना ( सिपृण:ए ) तथा सामान्य ज्ञान पर आधारित था | वर्तमान 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने रोमन काबून के स्थूल सिद्धान्तों का अनुसरण किया 
है | इसने भी नैतिक कतेंव्यों के सभी राज्यों पर लागू होने के विचार पर 
जोर दिया है| कानून के समक्ष नागरिकों की समानता के रोमन विचार को 
अच्तर्राट्रीय काचूत में प्रभुस्वस्स्पन्न राज्यों की समानता तक बढ़ा दिया 


है 
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गया है |. 

प्रसिद्ध लेखकों की रचनायें--ग्रोशस ( प8० (370०४४७5 ), 
चुल्फ़ ( ७०० ) और बेटिल ( प८८ं) ) आदि की रचनाओं ने 
अन्तराष्ट्रीय कानून के विकास पर बहुत प्रभाव डाला है । इन सब लेखकों ने 
प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों द्वारा वाह्म व्यवहारों में धारण किये गए. नियमों को 
उनके तार्किक निष्कर्षों के रूप में लिपिबद्ध कर दिया है । इन लेखकों ने यह 
टिखा कर कि राष्ट्र वास्तव में कौनसे नियमों को मानते हैं, दिये हुए. प्रश्नों पर 
सामान्यतम की व्याख्या करके ओर सामान्य स्वीकृति पर आधारित पहले के 
नियमों की परिभाषा तथा संपरिवर्तित स्परूप देकर अन्तर्राट्रीय कानून का 
एक खोत प्रस्तुत किया है | 

सन्धियां तथा सभायें--दो राज्यों के त्रीच राजनैतिक अथवा आर्थिक 
उद्दे श्यों के लिए. की गई सन्धियां अथवा समायें ( (१00ए०ए६०॥६ ) 
भी अन्तरांट्रीय कानून के अंगभूत खोत का निर्माण करती हैं। शान्ति तथा 
व्यापार की सन्धियां, समझोते ( 3]]887८25 ) और-समायें पहले से 
चलेते आते हुए नियमों की व्याख्या करते हैं और उन्हें इतना संपरिबर्तित 
कर देते हैं कि पारस्परिक एकता और सद्भावता का वास्तविक खोत सिद्ध 
हो जाते हैं। सन्धियां और सभाये निकटवर्ती राज्यों के प्रदेशों और सीमान्तों 
पर भी असर डाल सकती हैं | वे युद्ध काल में लड़नेवाले राष्ट्रों तथा तटस्थ 
राष्ट्रो--दोनों के व्यापारिक सम्बन्धों अथवा व्यवहार पर भी असर डाल 
सकतीं हैं जैसे कि १८६४ का ग्रसिद्ध जिनेवा सम्मेलन । 

नागरिक कानून-प्रत्येक राज्य के नागरिक कानून में अन्तराष्रीय 
कानून के बीज देखे जा सकते हैं । यह देश का नागरिक काजून ही है जो 
नागरिकता प्राप्त करने की विधि तथा कानून का विनियमन करता है । यह 
दूसरे देशों अथवा राज्यों में नियुक्त राजदूतों के कायों और कर्तव्यों की व्याख्या 
भी करता हें झौर इन सब का अनन्‍्तराष्ट्रीय कानून पर प्रमाव पड़ता है | 
.  अन्तराष्ट्रीय सासलों से निणुय : राज्यों में अपने- भाख़ों का 
निर्णय कराने के लिए उन्हें अन्तर्रारीय न्यायालयों अथवा पंचायत न्याया- 


श्य्रे 


लगीं के सामने रखने का रिवाज-सा वन गया है। ये निर्णय अन्य भंगड़ों 
के निर्णय के लिए पूर्व दृशन्त बन जाते हैं और उन्हें अन्तरांट्रीय कानून में 
सम्मिलित कर लिया जाता है | आधुनिक समय में हेंग कान्फेंस तथा वाशिं- 
गठन ओर लॉसेन कान्फ सों ने अन्तर्राप्रीय कानून में महत्वपूर्ण सिद्धान्तों 
का योग दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ ((. ४. $८८ए०४८ए 
(0प्राण॑]), जिसकी बैठके आजकल हो रहीं हैं, भी अपने गर्भ में बहुत 
अच्छे परिणाम छिपाए हुए है | 

युद्ध और राजनीति का इतिहास ; विभिन्‍न युद्धों का तथा उनके 
बाद होने वाली सम्धिवात्ताओं तथा उनके परिणामों का इतिहास अन्त- 
राष्रीय कानून के लिए अच्छी सामग्री प्रदान करता है | समय-समय पर जारी 
किए गए, अध्यादेश, घोषणायें एवं धोषणा-पत्र अन्तराष्ट्रीय कानून के इस . 
खोत की संपूर्ति करते 

नीतिज्ञों एवं राजनीति विशारदों के सत : प्रसिद्ध कानून-वेत्ताओं 
के लेख तथा राज्य के कागज़ातों पर उनके मत और राज्यों के वैंदेशिक कार्यो 
लगीं के पत्र-व्यवहार अन्तर्राट्रीय कानून के वृद्धिशील सिद्धान्तों में योग देते 
हैं| प्रायः ये मत गुप्त होते हैं लेकिन प्रजातान्त्रिक सरकारों वाले देश, जैसे 
इंग्लेंड और संयुक्त राज्य अमेरिका इन कागज्ञों को प्रकाशित करते हैं । 
(2, 4],.  ४५४४०८ 5 वऑष्टाध्एरंठ्मवॉडशा 2? 068- 
टाए०९ छ76क्‍ए +76 78९८0078 €१८०प्राबक्षा8 20वे ती8- 
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अन्तर्राष्रीयता क्या है ? उन तस्वों का संक्षिप्त वणुन कीजिए जो अन्त- 


राष्ट्रीयता तथा एक विश्व-ध्यवस्था को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित 
करते हैं | 


दिगरइ- 
तराष्ट्रीया] उसका विकास : अन्तरांषट्रीयीा एक नई वस्तु है । 
वह बीसवीं शताब्दि का एक आदश पुरस्कार हैं। यह सभी जानते है कि 


हे े श्द्३्‌ 
मनुष्य का मस्तिष्क जिज्ञास, अधीरं और गतिशील है । वह नई वस्तुओं, 
नए. विचारों, जीवन के नए मार्गों को ह्ॉँढ़ता रहता है । मनुष्य का स्वभाव 
उसके मस्तिष्क के ग्रधीनस्थ होने के कारण सदा नए-नए. लोगों से सम्पक 
की फिराक में रहता है और उनसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक हितों 
की अनुरूपता स्थापित करना चाहता है। अस्त मनुष्य जाति का इतिहास 
प्रसार, व्यवस्था और विकास का इतिद्दास है । हमारा राजनीति-शास्त्र का 
शान हमें केवल प्राचीन ग्रीक काल तक ही ले जाता है जहां हम देखते हैं 
कि मनुष्य का अपने निकट पड़ोस के बाहर किसी प्रकार का राजनेतिक अथवा 
सामाजिक सम्पर्क नहों था । प्राचीन ग्रीस का एक नागरिक अपने नगर से 
परे कुछ नहीं जानता था | यह माना जाता था कि उसके नगर के वाहर 
न तो कोई सम्यता है ओर न राजनैतिक विचारशीलता, कि अन्य सब कुछ 
वर्बरता और ड्रपद्रव है । आवागमन के साधनों के क्रमिक विकास और 
मनुष्य की आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ ग्रोक नगर-राज्यों के स्थान पर 
जागीरदारी राज्य (7८८००) $६8/25) स्थापित हुए, यद्यपि जागीरदारी 
राज्यों के पहले हम मध्ययुग में दांते (08702) का “विश्व-राज्य?? 
( 0००76 छऊ्ए० ) तथा सार्वलोकिकता ([्राएटएइबॉडग) 
की ओर अन्य ऐसे ही प्रयत्नों के बारे में पढ़तें हैं | लेकिन ये विचार कभी 
जमने अथवा कार रूप में बदलने नहीं पाए। जागीरदारी युग में, यद्यपि 
अपेक्षाकृत मनुष्य के सम्पक का क्षेत्र विस्तृत हो गया था, लेकिन वह प्रदें- 
शा सामाओरों में बंधा हुआ था ओर व्यक्ति के हित उसके जागीरदारी राज्य 
तक ही सीमित थे | बाद से १६ वी शताब्दि में राष्ट्रीय राज्यों का उदय 
हुआ | ये राष्ट्रीय राज्य जागीरदारी राज्यो की अपेक्षा में उन्नत, कहे जा 
सकते है क्योंकि उनमें मनुष्य अपने को एक विशाल राजनैतिक सत्ता अर्थात्‌ 
अपने देश की इकाइयां समभने लगे थे | राष्ट्रीय राज्यों के साथ शासन की 
कला का उद्य हुआ और मनुष्य यह अनुभव करने लगे कि वह एक बड़े संभार 
के भाग है। संसार के विभिन्‍न लोगों में अधिकाधिक सहयोग और पारस 


रिक जानकारों का आवश्यकता हुई | समाज अत्यन्त जटिल ब्न गया | व्याक्त 


श्प्छ 


झोर राज्य दोनों ही अधिकाधिक अन्योन्याश्रित बन गए | आवागमन के 
साधनों ने, जिन्हें वेशानिक अनुसन्धान कहना टीक होगा, संसार के राष््रं 
को निकट लाने में अन्य किसी भी वस्तु से अधिक योग दिया । | 
इस प्रकार सावलोकिकता अथवा अन्तराष्ट्रीया की भावना का उदय 
हुआ । प्रेत्येक राष्ट्रीय राज्य को यह ग्ामास हुआ कि वर्तमान विश्व-सहयोग 
की स्थिति में अकेले बने रहने की नीति ठीक नहीं बैठती हैं । अब कोई भी 
राष्ट्र संसार की घटनाओं की काहिली से नहीं देखता रह सकता था क्योंकि 
वे कम-से-कम अप्रत्यक्ष रूप में उस पर भी असर डालती थीं। उदाहर्णार्थ 
हम आज के कोरिया-युद्ध को ले सकते हैं जिसने अ्रप्रत्यक्ष रूप से मारत तथा 
अन्य देशों पर प्रभाव डाला है। इस प्रकार आज की राष्ट्रीयता बहुत अंशों 
में अ्रन्तराट्रीयता के आवरण में ढकी हुई है| सामान्य अर्थ में एक व्यक्ति 
अब केबल अपने राष्ट्रीय राज्य का ही सदस्य नहीं रह गया है; वरन्‌ वह 
समस्त संसार का नागरिक बनने की शिक्षा ले रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय ने 
लोगों मे एक सामान्य हितों और सहानुभूति की भावना उत्पन्न कर दी हैं। 
इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय भाई-चारे और सहयोग का राजनैतिक पर्यायवाची 
है | उसका उद्दे श्य एक शान्तिप्रिय विश्व-संघ्र का निर्माण करना है। लेकिन , 
जैसे भी हो 'एक विश्वः का विचार अमी विकास के क्रम में ही है और 
अमी तक एक चिरपोषित आदर्श अथवा एक स्वप्न ही रहा है | 
तराष्ट्रीयता के विकास के लिए उत्तरदायी तत्त्व :--- 

(आ) विज्ञान की प्रगति :--अन्तरोष्ट्रीयीव का विकास बिना उसके 
उत्तरदायी कारणों के ही नहीं हो गया हे | प्रत्येक राजनेतिक वस्तु अथवा 
सिद्धान्त का मूल उसके पूर्व की परिस्थितियों में होता है । अनन्‍्तरोंष्ट्रीयता _ 
के उदय के लिए, सबसे प्रधान उत्तरदायी तत्व विज्ञान की प्रगति है| विश्ञन 
ने आवागमन के साथनों में अनेकों सुविधायें ला दी हैं जिनके कारण फासले 
की समस्या आश्वयंजनक रूप से हल हो गई हे। प्राचीन दिनों में ऐसी 
सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं ओर यदि थीं भी तो वे ऐसे अपक्य रूप में 
थीं कि लम्बी दूरियां साधारण जन-समूह द्वारा प्रायः कभी भी ते नहीं की 


श्प्श्‌ 


जाती थीं । यह एक सर्वथा भिन्न वस्दु हैं कि कुछ थोढ़ें से उद्योगी व्यक्तियों 
ने अनेकों खतरों का सामना करके प्राचीन समय में विभिन्न देशों की सीमाय 
लाब ली हों। विभिन्न देशों को मिलाती हुई शड़के नहीं बनीं थी; रेलों 
का अनुसन्धान नहीं हुआ था; समुद्रों को विना जीवन खतरे में डाले पार 
नहीं किया जा सकता था; और हवा में उड़ने की तो कल्पना भी नहीं की 
जा सकती थी । इस ग्रकार यह स्वाभाविक ही था कि विभिन्न देश एक- 
दूसरें से सवंथा अलग ही बने रहे ओर इस कारण पारस्परिक श्ञान की 
भावना नहीं पनप सकी | थ्राज हमारे पास आश्चयंजनक रूप से तेज 
घलने वाले आवागमन के साधन हैं। रेलें, सड़के, समुद्र ओर वायु सभी 
हमारे भ्रमण करने के.लिए खुले हुए हैं। एक हवाई जहाज्ञ देहली से 
रवाना होकर संसार के किसी भी कोने में बहुत ही थोड़े समय में पहुँच जाता 
है । एक पानी का जहाज वम्बई से छूटकर इंग्लैंड के किनारे पर बहुते शीघ्र 
ओर सुरक्षित पहैंच जाता है। इस प्रकार अब संसार के विभिन्न लोगों से 
सम्पक स्थाप्रित करना अ्पेक्षाकत सहज और भयरहित हो गया है| प्रत्येक 

राष्ट्र दूसरे को अधिक अच्छी तरह सममझक सकता हैं। युद्ध ओर शान्ति के 
समय में एक-दूसरे की सहायता तुरन्त ओर सुचाद रूप से की जा सकती 
है। प्थक अ्रथवा श्रकेले रहने की भावनालगमग विलीन हो चुकी है । 
प्रत्येक राज्य की समृद्धि ओर सुख संसार के अन्य राज्यों की सम्रद्धि ओर 
सुख से निकटतया मिला हुआ है। फिर विज्ञान के अन्य अनुसन्धानों जैसे 
रेडिश्रो, बेतार का तार, वेलीफ़ोन, वेलीविज्ञन आदि ने भी श्रन्तर्राष्ट्रीयता 
की प्रगति में पर्याप्त योग दिया है । 

(ब) आर्थिक तत्व--विज्ञान की उन्नति के साथ ही उसके फलस्वरूप 
आशिक अस्योन्याश्रय का विकास हुआ | अब प्रत्येक राज्य अपनी राजनैतिक 
समस्यात्रों के सुलकाने के अतिरिक्त अपनी आधिक समृद्धि के प्रति भी 
चेतन है। आर्थिक समृद्धि को इच्छा को पूर्ण करने के लिए. एक राज्य को 
पड़ोसी देशां ओर अन्य ऐसे देशों की ओर सहायता के लिए देखना पड़ता 


बिच 
बज 


हैँ जो अन्य देशों की आवश्यकता की वस्तुएं जुटा सकें। आवश्यकता 


श्पद्‌ 


(१९ए०7र्त) और रसद (5प7979) का यह प्रश्न वर्तेमान आवागमन 
के साधनों और अन्य वेज्ञानिक अनुसन्धानों द्वारा अन्तिम रूप से हल किया 
जा चुका है | इस प्रकार मारत से जूट विदेशों को भेजा जाता है और बदलें 
में भारत अपनी इच्छित वस्तुएं उनसे मँगाता है । इसका अर यह हे कि 
अन्त में भारत का ज्रूट का व्यापार अन्य देशों में अन्य व्यापारों पर असर 

नहीं डालता । अ्रथवा, दूसरा उदाहरण लें | मान्वेस्टर की कपड़ा-मिलों में 
हड़ताल या उनका बन्द हो जाना भारत के रुई के निर्यात पर असर 
डालेगा । जब निर्यात कम हो जायेगा तो भारत में, मान्वेस्टर की हड़ताल 
के परिणामस्वरूप, रुई का दाम गिर जायगा | फिर इंग्लेंड द्वारा सिक्कों के 
मूल्य में कमी कर देने से संसार के अनेकों देशों के व्यापार और मुद्रा पर 
असर पड़ा और इसी प्रश्न पर मारत और पाकिस्तान के वीच लम्बा 
भागड़ा चलता रहा | इस प्रकार हमने देखा कि वैज्ञानिक अनुसस्धानों ने 
देशों को आर्थिक दृष्टि से अन्योन्याश्रित बना दिया है जिसका श्रर्थ यह है 
कि पारस्परिक सहयोग ओर मैन्नी सम्वस्धों के लिए क्षेत्र स्ववमेव बढ़ गया * 
है । कोई भी देश सम्मवतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में 
समर्थ नहीं हो सकता । इसलिए समस्त संसार सामान्यतः एक आर्थिक 
इकाई बनता जा रहा है । 

(स) राजनैतिक घटनायें---उपयु क्त दो तत्वों के अतिरिक्त ' अम्तर्रा- 
ष्ट्रीयता की भावना संसार में चारों ओर घटने वाली घटनाओं से और भी 
हृढ़ हो गई है । आज का मनुष्य युद्धों से थकित है। वह शान्ति और 
समृद्धि चाहता है । वह स्थानीय अथवा सार्वलोकिक झंगड़ों के खतरनाक 
नतीजे देख चुका है और देख रहा है। सभ्यता को मारी आघात पहुँचता 
है| घृणा, हिंसा और युद्धों से थकित होने के कारण संसार के लोग अपने 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को बदलने को प्रयत्न कर रहे हैं । वे अपने दरवाजे 
से युद्ध रूपी भेड़िये को दूर रखने के लिए सावधान हैं। वे जहां तक 
सम्भव हो युद्ध के छिड़ने को रोकना चादतें हैं। वे अपने प्रधान मतमेदों 
को एक गोल मेज पर, अथवा पंच-फैसले अथवा किसी अन्य शान्तिपूर्ण 


कस 
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उपाय द्वारा दूर करना चाहते हैं। राष्ट्र-संघ (7. 7२. 0.) एक़ ऐसा 
ही संगठन है जिसकी स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय कैंगड़ों का निशय करने और 
संसार में शान्ति स्थापित करने के लिए हुई है | 

, कुछ प्रसिद्ध राजनैतिक व्यक्तियों की धारणाओं और सिद्धान्तों का भी 
संसार के मनोविज्ञान पर श्रसर पड़ता है । महात्मागांधी, लास्की, टॉल्सटाय 
इनमें से श्रग्रगस्य हैं । फिर राजनैतिक और साहित्यिक लेखकों के साहित्व॑ 
का भी एक क्रियात्मक विश्च-व्यवस्था पर बहुत असर पड़ता है। इस 
सेम्बन्ध में रवीद्धनाथ ठाकुर और वर्ना शॉ के उदगहरण प्रमुख हैं । 
.  अस्तु हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ओर 
शान्ति का उदय तीन तत्वों से होता ऐ--वैज्ञानिक, आर्थिक एवं राजनैतिक 
तीनों एक-दूसरे से सम्बद्ध है । 

अन्तराष्ट्रीयता के साग में बाधक तत्त्व-- 

श्रेन्तर्रष्ट्रीय सहयोग अथवा अन्‍्तर्राष्ट्रीयवीव अमी तक एक पवित्र 

आदर्श ही है--केवलमात्र एक कल्पना, विवेचन और वाद-विवाद 
की वस्तु .। यह देखकर दुख होता हे कि सार्वलौकिक वस्घुत्व के' 
विचारों को अमी तक कोई व्यवहारिक रूप सफलतापूर्वक नहीं ठिया जा 
सका हैं| विचारों के दिए. जाने पर अपने उन विचारों को कार्य रूप में 
परिणत करने की इच्छा की आवश्यकता पड़ती है--ऐसी इच्छा जो अपमे 
स्वयं के हितों का ऐक भाग “विश्व-इच्छां” (/(7०४४०7०ॉई६ब्चा 
शा) को पनपने देने के लिए. बलिदान कर सके । राष्ट्रों के परिवार में 
शान्ति और सेंहयोग के कारण को बढ़ावा देने के लिए. पर्याप्त ध्यान रखा 
जोना चाहिए | पर इसके साथ ही अपने राष्ट्र का भी ध्यान वनाए रखना 
: चाहिए सबके सांथ व्यवहार करने का आधार समानता होना चाहिए 

और बलवान को कमज्ञोर पर अधिकार जमाने का प्रयत्न नहीं करना 
चाहिए । बा 

लेकिन संसार की गति की वर्तमांव स्थिति में वास्तविकता कुछे और. 

ही दिखाई पड़ती है । लोग शिक्षा कुछ देंतें हैं तथा करते कुछ और ही 


वर कक, हक 
जन 


हैं | विश्व एकता अभी तक एक मृग तृष्णा बनी हुईं है | कारणों का वर्गी- 
करण भिन्‍न प्रकार किया जा सकेता है;--- 

१--कहने ओर करने सें सेद : आज संसार के सभी बढ़े राष्ट्रों के 
शिक्षा देने और वास्तविक व्यवहार में तीत्र अन्तर है । हम अन्‍्तर्राष्ट्रीयता 
के सम्बन्ध मे, उसके सिद्धान्तों, युक्तियों ओर कल्पनाओं के बारे में, बहुत . 
कुछ सुनते ह। लेकिन जब उन आदर्शों की काय रूप में परिणत करने का 
प्रश्न आता हे तो लोग सामान्य हित के विचार को भूल जाते हैं और 

तुरन्त अपनी स्वर्य की स्थिति दृढ़ करने को तत्पर हो जाते हैं । शक्तिशाली 

गष्ट अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के नाम पर बहुत 'उच्च स्वर से शिक्षा देते हैं लेकिन 
उनमें से बहुत थोड़ों के पास बह सहयोग प्राप्त करने की वास्तविक इच्छा 
है इसलिए, किसी यथार्थ प्रयल के अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अवरुद्ध 
आर अप्रगतिशील बनी हुईं है | 

२--9्रभुत्व के सिद्धान्त का अनुचित मोह : स्वभावतः सिद्धान्तों 
ओर व्यवहार के बीच उपयु क्त मतभेद के साथ ही हमें यह जानने की इच्छा 
होती है कि वास्तव में मनुष्य उसी प्दीज़ को व्यवहार में क्यों नहीं लाते जिनकी 
वे शिक्षा देते हैं | हम इसका कुछ उत्तर तव पाते हैं जब हम यह देखते हैं कि 
प्रत्येक राष्टू-राज्य परभुल सम्पन्न है अपने कार्यों के क्षेत्र में सवंथा स्वतन्त्र है । 
कोई भी राष्ट्र यह नहीं चाहता कि वह किसी भी अन्य यन्त्र अथवा संगठन 
पर आश्रित बना दिया जाये चाहे बह कैसा ही सार्वलोकिक ओर न्यायाचुकूल 
क्यों न हो | न ही राष्ट्र अपने प्रभु के एक अंश को छोड़ देने को तैयार 
हैं। ऐसा ग्रतीत होता है कि वे अन्य राष्ट्रों से भय करते हैं और इसलिए 
पूर्ण रूप से सुरक्षित होने के लिए वे अपने प्रभुव्व और राज्यशक्ति को बनाए, 
रखने के पक्ष में है| प्रमुत्व के सम्बन्ध में इस प्रकार का राजनैतिक 
दुशग्रह् अन्तराष्ट्रीय आदशों की प्राप्त करने के प्रयत्नों को नप्॒ट-भश्रष्ट कर 
देता है। 

३--अन्तराष्ट्रीय संघर्ष और युद्ध-प्रभुव्व का सिद्धान्त “एक 

विश्व” के विचार के बड़े प्रश्न के विरुद्ध घात करता प्रत्येक राष्ट्र 
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शान्तिग्रिय होने का ढावा करता है ओर दूसरों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के मंग करने का दोंपी बताता है | साथ ही कोई भी राष्ट्र अपनी शक्तियों 
आऔर प्रभुत्य का त्याग करने को तेयार नहीं होता। इस प्रकार एक 
मनोवैज्ञानिक संघ प्रारम्भ होजाता है | एक राष्ट्र के हित दूसरे के लिए 
- अहितकर हो सकते हैं। समझोते के असफल होने से शत्रुता की भावना 
बढ़ती हैं श्रौर अन्त में युद्ध छिड़ जाता हैं। आज के युद्ध स्थानीय 
नहीं रह गए हैं| प्रत्येक युद्ध सार्वलोकिक स्वरूप धारण, करने की चेश 
दिखाता है। संसार का कोई भी भाग बचा नहीं रह पाता | वर्तमान 
प्रत्येक युद्ध प्रायः संहारकारी होता हे--वह विजित एवं विजेता दोनों के 
लिए समान रूप से घ्रातक होता हैं। एक विश्व-युद्ध के बाद के प्रमाव 
मनुष्य के दिमाग को ज़हरीला करके छोड़ते हैं ओर ““विश्व-संघ?” के सभी 
आधार तहम-नहस हो जाते हैं--कम-से-कम एक काफी लम्बे समय के 
लिए | - ४८ 
५४--साम्रास्यवाद ओर उपनिवेशवाद ((:0079[[8॥7)-- 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद भी सार्वलोकिकता की उन्नति में रोड़ा अट- 
काने वाले प्रमुख तत्व हैं | शक्तिशाली राष्ट्र संसार के अन्य भागों में अपने 
साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। ये साम्राज्य उन्हें राजनैतिक ओर 
ग्रार्थिक सभी सम्भव फायदे पहुँचाते हैं । राम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद 
के विरुद्ध बहुत प्रतिक्रिया हुई है लेकिन फिर भी बहुत से राष्ट्र श्रमी भी 
उपनिवेश बनाए हुए हैं ओर अपने हितों को अन्य स्थानों पर सुरक्षित बनाए 
हुए हैं | स्पष्ट है कि यह स्वस्थ चिहद्द नहीं है। इसके विपरीत इससे पायः- 
युद्ध होते रहते हैं ओर इसलिए वह विश्व सहवोग ओर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
के लिए बहुत वड़ा खतरा हैं । 
निष्कप 
उपयु क्त से, जैसे भी हो, यह श्र्थ नहीं निकालना चाहिए कि अन्तर्रा- 
प्रीयता एक स्वथा काल्यनिक आदश है। हमें वह मानना पड़ता है कि 
संसार प्रतिव्नि अधिकाधिक विचारदान होता जा रहा है। युद्ध और अकेले 


है रू 
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रहने का खतरा बहुत से राष्ट्रों के दिलों में इृढ़ता से जड़ें जमा रद्द है | 
लोगों ने कठोर राष्ट्रीयीग के खतरों को अनुभव करना प्रारम्म कर दिया 
हैं। सब राष्ट्रों में जनेतिक समानता प्राप्त करने का प्रयत्न चल रहा 

हमारा यह ध्येय है कि “जिसका सबसे सम्बन्ध हैं, उसका निरय 
के द्वारा मिलकर होना चाहिए )” यह तथा अन्य अनेकों स्वस्थ- 
वह हैं और यह आशा की जा सकती है कि अन्त में राष्ट्रीयता अन्तरांध्ट्री- 
यता के लिए स्थान रिक्त कर देगी और राज्य की नागरिकता विश्व की 
नागरिकता के लिए। राष्ट्रगसंध विश्व-अन्धुत्व और सा्वलोकिकता के 
मत की फेलाने ओर उसे काये रूप भें परिणत करने का एक ऐसा ही 
साधन है । 

५). 42 [7३८९ ६7४ 5घ87 ० ६76 ऐ.४.(0. क्‍05- 
८9९ 97७09 ६६8 ए४70प8 0088705. 800 ४९ 
ईप7८८075. 

राग्र-संत्र की उ्त्ति का वर्णन करों तथा संक्षेप में उसके विभिन्‍न अंगों 
आर उनके कर्तव्यों का हल लिखो | 
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खि5. 
प्रत्येक विश्व-युद्ध के वाद मानवता एक खोखलापन ओर युद्ध से थकाबट 
अनुभव करती है। वह एक शान्तिपूर्ण समाज की ओर देखती हैं | अस्त . 


प्रत्येक अन्तराष्ट्रीय संत्रप के उपरान्त संसार की प्रधान शक्तियों ने युद्धों के 
रोकने तथा स्थायी शान्ति स्थापित करने का एछक्क बड़ा प्रयत्व किया ह | 
प्रथम विश्व-युद्र के बाद लीग ऑफ नेशन्स (] ,९४४प० ० ४०४०५) 
का निर्माण हुआ था तथा अब दितीय युद्ध के बाद राष्ट्रगसंव ((7.,]५.(0.) 
का जन्म हुआ है। 

रा््र-संच का जन्म-- 

राष्ट-पंत्र का आधार नवीन सिद्धान्तों पर है। वास्तव में वह लीग ऑँफ 
नेशन्स की भस्म पर निर्मित है, ओर उसी के पद-चिह्ों पर चल रहा है । 
राष्ट्रतसंध की उद्यत्ति के प्रथम घिद्य हमें उन दिनों दिखाई देते है जबकि 


क 
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संसार युद्ध की लप्टों से घिरा हुआ था | वह सन्‌ १६४१ था जब अमेरिका 
के राष्ट्रपति रूजबेल्ट ( 2/2&0270 रि०05८ए९८६ ) ने एक ऐसे 
ग्न्तर्राष्ट्रीय यंत्र की आवश्यकता एवं उसके महत्त्व की घोषणा की थी जो मलुष्य- 
मात्र को चार स्वतन्त्रताओं की सुरक्षा का आश्वासन दे सके--भाषण ओऔर 
विचारों की स्वतन्त्रता, धार्मिक स्व॒तन्त्रता, आवश्यकताओं से स्वतन्त्रता और 
भय से स्वतन्त्रता | उसी वर्ष ब्रिटेन के प्रधान मनन्‍्त्री श्री च्चिल तथा रूज़वेल्ट 
ने मिलकर “अटलान्टिक पत्र? (8 (४7४८० (20०7:27) तैयार किया 
था जिसमें शान्ति ओर स्वतन्त्रता के सिद्धान्त निहित थे | दूसरा कदम इस 
ओर १६४३ की मास्की घोपणा (]/05८०७ 262८]&72०07) थी। 
अक्टूबर १६४३ में मास्क्रो में ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत रूस ओर चीन के 
विदेशी मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने यह स्वीकृत किया कि 
जल्दी-से-जल्दी मौका मिलने पर सब शात्तिप्रिय राष्ट्रों की प्रभुत्वसम्पन्न 
समानता के आधार पर एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया जाय । 
उन्होंने यह भी घोषित किया कि इस प्रकार का संगठन छोटे अथवा बड़े सभी 
देशों के लिए खुला रहेगा | इस प्रकार के संगठन का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति और सुरक्षा कायम रखना घोषित किया गया । तदनन्तर १६४४ में 
डम्बारंन ओक्स सम्मेलन ([0प77/997607 (02६8 (207/७7९7८८) 
में विचार-विभशे हुआ । इसमें एक अन्‍्तराप्ट्रीय बन्त्र के निर्माण का एक्र 
निश्चित नक्शा तैयार किया गया जो संसार में शान्ति और सुरक्षा बनाए 
रखने में समथ हो । इस प्रकार तैयार किये गए संगठन का लाभ, जिसका 
कि भविष्य में निर्माण होगा, “संयुक्त राष्ट्र संगढच? € धा९ एकांत 
व05 (00897788(707) अथवा “राष्ट्र संघ० रखा गया | इसके 
निमाण का अन्तिम कदम सैन-फ्रान्सिस्कों में अग्रेल १६४५ से जून १६४५ 
तक हान बाला सयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (777६20 )ए४६४०७०४ (!०७76- 
7९१८९) था। इस सम्मेलन में डम्बाटन ओक्स की वार्ता के फलस्वरूप 
तैयार किए गए राष्ट्र-संघ्र के पत्र (४7४८7) को अधिकांश में स्वीकृत 
कर [लथा गया और लगनग ५७० राप्ट्रों ने मै , १६४५ की उस पर 


श्ध्र्‌ 


हस्ताक्षर कर दिए। सितम्बर १६४५ तक राष्ट्र-संघ एक पूर्ण रूप से 
विकसित संस्था बन चुकी थी जिसने तेज्ञी ते अपना काम शुरू कर दिया । 
संत्र को साधारण समा ( एफ एलश्ालार्ओं 358९0777 एम ६४९ 
एछ.9.0. 3). लगभग इसी समय प्रथम वार एकत्रित हुई | और तब से वह . 
कार्य कर रही है । 

राष्ट्र-संघ के अंगू-- 

राष्ट्रसंव के ६ अंग हैं :-. 

(१) साधारण सभा ((५८प८४४४स /0७5९८77०[9) 

(२) सुरक्षा परिषद (5८८७३ ४ए (:०चाटा) 

(३) सचिवासय (5९८ए८४४7३०४) 

(४) अन्तराष्ट्रीय न्यायालय ( [760९770487707098] (0प7४ रण 

उए$:0९) 

(४) आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ ( 5ठा॑ंवा बगते #.८070- 

फ्रांट (०णार्ठ)) 

(६) निद्चेपवारी परिषद ([:ए5:४९४०४७ (००णा्ला]) 
उनके कार्य-- 

(१) साधारण सभा--सब सदस्य राज्यों से निर्मित साधारण सभा 
राष्ट्रसेघ का प्रधान विचार विमश करने वाला, नीति-निर्माण करने वाला 
ओर नियन्त्रण रखने वाला अंग है | इसकी बैठक साधारणुतः प्रतिषष होती 

लेकिन सुरक्षा परिपद की सिफारिश अथवा समा के वहुमत सदस्यों की 
मांग पर उसे असाधारण अधिवेशनों के लिए. मी निमन्त्रित किया जा सकता 
है। सभी बड़े-बड़े निर्शय सुरक्षा परिषद स्वयं करती है जो कि वास्तव में 
साधारण सभा से अधिक शक्तिशाली है | साधारण सभा पूलतः बाद-विवाद 
करने वाला एवं विचार करने वाला अंग है जिसका कार्य दूसरे अंगों के 
अधिकारियों को चुनना तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करना है | वह 
शान्त, मुरक्षा, कल्याण एवं मानव अधिकारों आदि से सम्बन्धित सत्र 
अशना पर विचार कर सकती है। लेकिन वे प्रश्न जिन पर सुरक्षा परिपर 
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अथवा राष्ट्रसंघ का कोई दूसरा अंग विचार कर रहा हा साधारण सभा के 
अधिव्गूर के परे हैं। निर्वाचक सभा के रूप में वह सुरक्षा पारेपद के 
अस्थायी सदस्यों, आर्थिक और सामाजिक परिपद के सदस्यों और निल्षेप- 
धारी परिपद के सदस्यों का निर्वाचन करती है। सुरक्षा परिषद तथा साधा- 
रण सभा एक साथ मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनती 
हैं ।- नियुक्त करने वाली शक्ति के रूप में वह राष्ट्रसघ के 5८८ टावाए 
(०7९7४) की नियुक्ति ( सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ) करती है । 
साधारण सभा सरक्षा परिष्रद से किसी भी प्रश्न पर सिफारिश कर सकती 
है लेकिन स्वयं निर्णय नहीं दे सकती । वह संसार की शान्ति और सुरक्षा 
बनाए रखने के सम्बन्ध में सुरक्षा परिप्रद से सिफारिश कर सकती हैं। वह 
अपनी पूर्वगामी लीग-सभा ( ],९४४०९ .55९770]9 ) की तरह बाध्य 
निणुय नहीं कर सकी । 
२--सुरक्षा परिपद : यह राष्ट्र संत्र का कायवाहक (७८८८ए०८५९) 
और सचमुच सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग हैं| वह एक स्थाई अंग है ओर 
उसका श्रघिवेशन प्रायः साल पर चलता रहता हैं | उसमें ११ सदस्य देशों 
के प्रतिनिधि हैं जिनमें से ५ स्थाई हैं ओर शेष ६ अस्थायी जिनको साधारण 
सभा दो वष के लिए चुनती है| संयुक्त राज्य अमेरिका, इंगलैंड, सोवियत 
झुस, फ्रान्स और चीन (पांच बड़े राष्ट्र) सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं । | 
सुरक्षा परिषद राप्ट्र संघ की मशीन का मुख्य पुरज्ञा है | वह संसार में 
शान्ति ओर सुरक्षा बनाए; रखने के लिए, ज़िम्मेदार है | अन्तर्राष्ट्रीय महत्व , 
की समस्याओं पर उसके लिए साधारण सभा अथवा प्रत्येक सदस्य-राज्य से 
सलाद लेना आवश्यक नहीं है । वह विभिन्‍न देशों के कगड़ों की जांच करता 
है और विवाद तथा आवश्यक कार्यवाही के द्वारा ऐसी स्थिति को बचाना 
चाहता है जिससे संतार की शान्ति को खतरा हो। शान्ति स्थापित करने 
शरीर उसे बनाए रखने के लिए. वह निम्न तरीके प्रयुक्त कर सकती है ; (अ) 
भंगड़ें में शामिल दलों से आपस में गुप्त वार्ता करके समझौता कर लेने 
के कह सझतो है (च) मच्यस्थता फेरना, चिर्शुय करना, न्यायिक् वन्दोवस्त 
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करना आदि; (स) आर्थिक ग्रतिबन्ध ( 530८(४078 ) लगाना; और (द) 
अन्य तरीकीं के असफल रहने पर आक्रमणकारी देंशों के बिरुद्ध सैनिक 
कार्यवाही करना | 

सुरक्षा परिषद के निर्णय की मान्यता के लिए. ११ में से ७ बोटों का 
बहुमत आवश्यक है | यह आवश्यक है कि किसी विषेश निणेय में सभी पांच 
बड़ी शक्तियां राज्णी हों चाहे उनसें से एक स्वयं झगड़े में शामिल ही क्‍यों 
न हो । लेकिन, जैसे भी हो, यदि “बड़े पांच”? (88 77००) में से कोई 
सदस्य देश किसी सुझाव का ग्रतिनिषेध (५७९६०) करता है तो इसका अर्थ, 
यह है कि अन्य सदस्यों के पक्ष में होने पर भी वह सुझाव अपनी स्वामा- 
विक मौत से समाप्त हों गया है। यह बहुत मयानक बात है और राष्ट्रसंघ 
की मन्द उन्नति के लिए प्रधानतः उत्तरदायी है| 

(३) सचिवालय-- सचिवालय राष्ट्रसंघ का कार्यालय है जहां उसके 
विभिन्‍न अंगों की कार्यवाहियों के अभिलेख रक्षित रहते हैं; उनके लिए 
आवश्यक यूचना शोर सामग्री एकत्रित की जाती है ओर राष्ट्रसंघ्र की ओर 
से सस्य देशों से पत्र-ब्यवहार किया जाता है । उसका कर्मचारी-वर्ग बहुत 
बड़ा हैं जिसमें सारे संसार से लोग चुनकर रखे गए हैँ। सचिवालय का 
जिम्मा जिम अधिकारी के हाथ में रहता हैं वह 8८८7९४८४४ए (उ९॥- 
८८४ कहलाता है और जिसका कार्यकाल ५ वर्ष है। इस समय हैम- 
शील्ड ([0+%, नि छथा४ई[7]0०८०) इस पद पर है। 

(४) अन्तराष्ट्रीय न्यायालय यह राष्ट्रसंत्र का न्‍्यूय-विभाग है । 
इसके पास कोई कार्यकारिणी शक्ति नहीं है। उसका कार्य उन मामलों का 
न्यायिक रीति से निएंय करना है जो सुरक्षा परिपद द्वारा उसके सामने रखे 
जाये | अथवा वह सदस्य-राज्यों द्वारा लाए गए भझंगड़ों का फैसला भी कर 
सबता है । असदस्य राज्य भी अपने मांगड़े सुरक्षा परिषद दारा निर्धारित 


कुल विशेष स्थितियों में इसके पास निर्युब के लिए. ला सकते हैं | अन्त- 
राष्ट्रीय होने के कारणु इस न्यायालय के समक्ष वे ही झगड़े लाए जा 


हि ८४ 2 


सकते ६ जिनका सम्बन्ध राज्यों से हो, निजी व्यक्तियों से नहीं । इसमें १५४ 
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न्यायाधीश हैं जिनकी साधारण समा और सुरक्षा परिपद एक साथ मिलकर 
६ वध के लिए चुनती है । 

(४) आर्थिक और सामाजिक परिषद-इस परिषद का उच्द श्य 
समस्त विश्व में सामाजिक और आर्थिक उन्नति प्राप्त करना है । अध्ययन 
खोज, प्रयोगों एवं सम्मेलनों द्वारा यह परिषद अन्तर्राष्ट्रीय समाज की सामा- 
जिक, आ्थिक,' सांस्कृतिक ओर अन्य ऐसी समस्याओं पर विचार करती हूँ । 
स्थितियों के कुछु आंकड़े जमा करके वह आवश्यक कायवाही के लिए साधा- 
रण सभा से सिफारिश करती है। इस परिपद के अन्तगत विभिन्‍न है आयोग 
(ए०ण्रा्रां5आ०79) कार्य कर रहे हैं | इसमें कुल १८ सदस्य है जो ६ 
वर्ष के लिए. चुने जाते हैं और जिनमें से तिहाई सदस्य प्रति तीन वर्षों मैं 
अवकाश प्राप्त कर लेते हैं । 

(६) निक्षेपधारी प्रिपदः--निद्चेपधारी परिषद कुछ विशेष प्रकार के 
प्रदेशों के शासन के लिए, उत्तरदायी है । लीग आफ नेशन्स_के अन्तर्गत ऐसे 
उत्तरदायित्व का भार ](४॥028६९ (20रगरांडशं०ए5 पर था। निक्षे- 
पधारी परिषद द्वारा शासित प्रदेशों मैं ये सम्मिलित हैँ : (१) वे जो पहले 
लीग आफ नेशन्स के शासन में थे; (२) वे जो शब्रु-राष्ट्रों (0७78 ?0चछ- 
९78) से लिए, गए ओर (३) वे जो उन देशों द्वारा, जो उनका शासन अभी 
तक कर रहे थे, स्वयं अपनी इच्छा से सुरक्षा परिषद को सोंप दिए गए: हैं । 

जिस विधि से इन प्रदेशों का शासन होता है वह यह है कि परिषद 
प्रदेश का शासन एक या एक से अधिक राज्यों के दवाथ में सौंप देतो है | ये 
राज्य केवल मात्र “निक्तेपधारी” (६775६८८७) होते हैं, “थास्तविक 
शासक” नहा । परिषद शासन की सुचारुता को निकट से देखती रहती है 
ओर इस वात का. ध्यान रखती है कि नित्षेपधारी राज्य इन प्रदेशों की 
आधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनेतिक प्रगति के लिए प्रयनशील - 
हैं या नहीं 0५ वे छालान्तर में स्वशासित स्वृतन्त्र राज्यों की स्थिति को 
प्रास कर सकें | 


(2. ३39, 788 ०7१ 5६३६९ फठ5ञ्०९ ? (र० 
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एपाारला६8 ई07 गाते ३४050 ६6 9709057 
क्या एक विश्वराज्य सम्भव है १ इस सुझाव के पक्ष ओर विपक्ष में तक 

दीजिए । हे 

595. 

पक्षीय तके:-- 

(१) संसार के लिए राष्ट्रीय राज्यों का सिद्धान्त घातक सिद्ध हुआ हैं । 
राष्ट्रीय राज्यों की आपस की स्पर्धा के कारण घृणा, कड़॒ता ओर संहारकारी 
युद्ध हुए हैं । केवल एक विश्व-राज्य ही विश्व को इस संहार और दयनीय 
अवस्था से बचा सकता है | ह 

(२) राष्ट्रीय राज्यों का परिणाम उपनिवेशिक राज्य का उदय हुआ है 
जिसके द्वारा कमजोर राष्ट्रों का शक्तिशाली राज्यों द्वारा शोपण किया जाता 
है| संसार के समस्त मौतिक साधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं होता | 
कुछ देश धन से भरे रहते हैं और अपने अनावश्यक अनाज को जला देतें है 
जबकि अन्य देश भूखों मर रहे होते हैं । राष्ट्रीय राज्यों ने चु गी (८७४६०775 
00४९४) की दीवालें खड़ी कर रखी हैं जो वस्तु के स्वतन्त्र आवागमन में 
बाधा पहुँचाती हें । केवल एक विश्व राज्य ही जीवन के सामान्य स्तर को 
ऊंचा उठा सकता हैं | 

(३) कोई भी राष्ट्रीय राज्य स्वर्थ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं 
कर सकता | संवाहन के साधनों ओर व्यापारिक तथा, आशिक हितों ने 
विभिन्‍न राज्यों को एक-दूसरे पर आश्रित बना दिया है । एकान्त जीवन, जत्र 
तक कि जीवन का स्तर नीचा न कर दिया जाय, असम्भव हैं। 

(४) राष्ट्रीयत अब एक खतरनाक सिद्धान्त समभा -जाने लगा हैं | 
समस्त विश्व की एकता की भावना बढ़ रही है । एक विश्व राज्य के लिए 
आनोलन ग्रावः प्रत्येक देश में पारम्म हो गया है। उनका नावकत्व साहि 
ल्थिक व्यक्ति, दाशनिक, वैज्ञानिक ओर कलाकर कर रहे हैं | 

(५) विश्व संगठन, अर्थात्‌ राष्ट्रसंघ की स्थापना हो चुकी है जो ऐसे 


हब 


राज्य का पू्वगामी स्वरूप दे | 
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विपक्षी तके:-- । 

(१) अभी भी सब जगह मनुष्यों के मस्तिष्क पर राष्ट्रीय विचारधारा 
छाई हुई है। अन्य राष्ट्रों के हितों की प्रायः सव जगह उपेक्षा की जाती हैं । 
प्रत्येक देश अपने में पूर्ण बचना चा है। शक्तिशाली राज्य अमी भी 
कमजोर राज्यों पर दांत गढ़ाए हुए हैं | राजनेतिक साम्राज्यवाद ने केवलमात्र 
स्वरूप परिवर्तन कर लिया है । उसके स्थान पर आर्थिक साम्राज्यवाद आ 
गया है। -: 

(२) विश्व राज्य का संगठन करना अत्यन्त कठिन है । उसको एकात्मक 
आधार पर संगठित नहीं किया जा सकता | एक संघ राज्य में सभी देशों को 
समानता मिलेगी किन्तु उसमें घनी आबादी वाले देशों, जैसे भारत और चीन 
का संसार के मामलों में प्रभुत्व रहेगा जो कि इंग्लेंड ओर अमेरिका सहन 
नहीं करेंगे | ः 

(३) लोग आफ़ नेशन्स असफल रही है। राष्ट्रसंघ किसी भी समस्या 
को हल करने में समर्थ नहीं हुआ है । उसमें शक्तिशाली साम्राज्यवादी राष्ट्रीय 
राज्यों का प्रभुल हैं जो शोषण को समाप्त नहीं करना चाहते | राष्ट्र-संघ 
की अंसफलता से विश्व राज्य की मावना को ठेस लगेगी | 

(४) विश्व राज्य विभिन्‍न राज्यों की प्रतियोगिता को समाप्त कर देगा । 
इससे संग्राम, स्पर्धा और आकांक्षाओं का नाश हो जायगा और इस प्रकार 
समस्त प्रगति अवरुद्ध हों जायगी । 

(५) विश्व राज्य वैयक्तिक और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को कुचल देगा | वह 
मानव-जीवन में पूण एकता का संचार करेगा । 

(६) शक्तिशाली राष्ट्र विश्वराज्य के विचार को पसन्द नहीं करते क्योंकि 
ड्ससे उनकी आशिक हानि होंगी। वे कमी भी अपनी वत्तमान स्थिति 
को इच्छा से छोड़ता नहीं चाहेंगे | उन्हें इस काम के लिए विवश करना 


होगा । 
निष्केपे:-- न्‍ 


श 3 बढ $ 
यह डेरा आदश नहीं हैं | संसार इस लक्ष्य की ओर वढ़ रहा है लेकिन 


हलक कक 
*शध्छ 


(९) कानून स्थतन्त्रता का विरोधी - । 

कानून शरीर स्वगस्तता छा सही सम्सन्ध कया हे इस ग्रपस घर सदगीति- 
बिलास्कों में बहुत सधीद £/ । इस सम्बन्ध में दो वियारवागायं #ै। पहली 
विलारभाग था है कि कानूस सोनस्नतों झा निगेधी है । इसरी पटल ऋ। 
श्र-प्राव है । सख्य पूर्णन्य से प्रदाननाम्पन्षनर आर कानून ऐसे प्रभुच- 


सम्पन्न राज्य का झाशेश ४। आलोसर्दी का घना हें कि राज्य हे छाट्ेश 


सतख्ता को सीमित हस्‍्से हैं क्योकि थे प्रतियन्ध लगाते है] सददमार इन 
गालोसदा के सिचार भे रतस्त आगस्या प्रतिसस्यों का हनाव 7 | सितनसा 
ही आअधिक राज्य का स्स्नदेय होगा उानी भी स्लतस्त्रता बे होगी। 


५ ल्‍्॒ के रत * प्रा सटे 
साज्य के कालून-निर्माण के बहने पर कम ही जाती हैं परजस्तावादा, 


जो इस मत के प्रधान समथक हैँ, स्पत्तसाता हो मुस्क्षा के लिए फावून 


शोर ससकार की समाप्ति लाहते £ | दससे संस यह है झि कानून स्वतन्तता 
का निर्माण दरता शै। राज्य का प्रतेक कानून व्यक्तियों को स्वनन्मता 


को कदाता है | 

लेकिन जँसे भी हो सही मत इन दोनों के बीच का हे । कानून झीर 
स्वतन्त्रता एक-दूसरे के शन्न नहीं हे । कानून स्वतन्त्रता दी रह 
यह स्पष्ट हैं कि पूर्वोक्त दोनों दृष्टिकोण गलत £॥। निम्न निरलेषणु से यह 
प्रक+ हो जायगा | 
(२) अनियन्त्रित स्वतन्त्रता असम्भव हूँ --- 

यह कल्पना करना कि अनियन्त्रित स्वतन्त्रता नाम दी कोई वस्तु है 
गलत है | ब्रिना प्रतिबन्धों के स्वतन्त्रता की धारणा जंगल की हो सकती है, 
समाज की नहीं। राज्य को शक्ति के बिना स्वतन्त्रता का अस्तित्व सम्भव नहीं 
क्योंकि केवल राज्य ही नागरिकी की अपने अधिकारों आर स्वतन्त्रता के भोग 
में रक्षा कर सकता है | यह राज्य ही है जो अधिकारों को कमजोरों को दवाने 
: के लिये बलवानों की सहायता नहीं बनने देता। राज्य सामान्यद्वित की दृष्टि से 
सब व्यक्तियों पर प्रतिवन्‍ध लगाता है । इस प्रकार वद्द यद् देखता है कि एक की 


: स्वतन्त्रता दूसरे पर दासता तो नहीं जमाती | वह इस बात का प्रयल करता 
है कि स्वतन्त्रता का उपभोग बिना भेद-माव के सबके द्वारा किया जाता है। 
इस प्रकार राज्य के कानून स्वतन्त्रता के विरोधी नहीं वरन्‌ उसके बहुत बड़े 
मित्र हैं। 

३--सब कानूत स्वतन्त्रता नहीं प्रदान करते +-- - 

लेकिन यह मान लेना भी गलत है कि राज्य के समी कानून्त स्वतन्त्रता 
प्रदान करते हैं| राज्य ऐसे कानून पास कर सकता है जो वास्तव में मनुष्य 
की स्वतन्त्रता को बुरी तरह घटा ठै । हमारे देश में आंग्लशासन काल के 
सुरक्षा कानून ने (0. 7. 7२. ) जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय लागू 
किय्रा गया था, भारत के शान्तिपूर्ण नागरिकों की स्वतन्त्रता पर कुल्हाड़ी 
चलाई थी।. 

४-कानूनत और र्वतन्त्रता का सम्बन्ध : 

लेकिन जैसे भी हो कानून स्वतन्त्रता से बहुत निकटतया सम्बन्धित है । 
प्रथम, राज्य के कानून व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करते है। वे 
नागरिकी की एक-दसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करने से मना करते तथा 
रोकते है । राज्य अ्रधिकारों की व्याख्या करता है ताकि उनको भंग न किया 
जा सके | इसी अ्थ में कानून को स्वतन्त्रता की प्रथम दशा माना 
जाता है । दूसरे, राज्य के कानून जीवन की कुछ आधारभृत दशायों 
प्रदान करते हैं. जिनके व्रिना सच्चे अर्थ से स्व॒तन्वत्ता प्राप्त नहीं की जा 
सकती | ये आधारभूत दशायें ही नागरिकों के «लिए स्वतन्त्रता के फलों का 
डपभोग संगव करती हैं । उदाहरणतः जत्र राज्य कारखानों में काम करने 
की इशाओं का विनियमन करता है तो वह मज़दरों के लिए मनुष्य के समान 

हू सकना सम्मव करता है। इस प्रकार राज्य के कानून व्यक्तियों की स्वतन्त्रता 

का विस्तार करते हूँ और उन्हें अपने स्वात्तम -स्वदूप को प्राप्त करने में 
समथ बनाते ६। वहीं नहीं, एक देश के वैधानिक कानून ((20त5सं६प- 


पाणावं 8 5) व्यक्तियों की अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए. उपचारों 
पते व्यवस्था करते हू । इंग्लेंड का 


इग्लेंड का “अधिकार पत्र? (8त] 06 २8॥६8) 


. 
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टूस सम्बन्ध में एक जीता-जागता उदाहरण हैँ । भारत का बधानिक कानून 
यह व्यवस्था करता दे कि यदि एक मनुष्य की उसके मल आभिवारों से 
वंचित किया जाता हे तो वाह सर्वोच्च स्थायालय (57८१० (7०पछा४८) 
से प्राथंना कर सकता हूं । इस प्रकार कावून स्वतन्त्रता की रक्षा कस्से के 
लिए, एक ग्रत्नक्ष माघन बन जाता है | 
इस प्रकार यह कल्पना करना कि कानून स्वतस्त्रता का विशेधी हे गलत 
हैं। दोनों एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं| राज्य के कानून एक व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता की सर्वोत्तम जमानत ६ । ॥). (5. रिध्टां८ ने शस्युक्ित नहीं 
की दे जब उसने लिखा टपै कि अपने “प्यक्तित्य के विकास के बधार्थ अवसर 
रुप में स्वतन्तता कानून का निर्माण हैं और बह कोट ऐसी वस्तु नहीं 
जिसका राज्य के काय-करण के परे अस्तित्व हो ।7 ([.[0टप७ ॥॥7 ए८ 
5९05९ 0 छ0ज्ंधंएट 079णप्रा0४ ई0 पा इटा तैएए९- 
[0एआआणशथा: 45 धीए टारहएं0ता रण 90 चाते ॥00 इणाहए- 
पगंगा8 (70 <0पाँवे टडांइ६ 7970 07 घाट कल्ांणा 
६० 9559९.” ) इसी प्रकार वे कानून जो एक स्वतन्त्र जनता द्वारा 
बनाए जाते है सामान्य द्वित्त की सर्वोत्तम रक्षा कर सकते हैँ । लेकिन यह 
स्वीकार करना होगा कि कानून आवश्यक रूप से स्वतन्त्रता के प्रवाहक नहीँ 
हैं। अनेकों कानून बुरे भी हो सकते एँ. जो जनता की स्वतन्त्रता को घटा 
भी दें। यह इसी श्रर्थ में है कि स्वतन्त्र देश के नागरिकों को श्रपनी 
स्वतन्त्रता का रक्षक ( सैनिक ) होना अपना कतेब्य समझना चाहिए । 
“स्वतन्त्रता का मूल्य अनन्त जागरण अथवा चेतनता हैं |? 
५2, 48, ए9]50055 (0 976फ09ं00णा "8६ 50एट- 
९8707 35 70% 8090880775072८ ६० [9€7६ए- 
(एप्म॒ुंधं) 95], 48, 43) 
इस ग्रस्तावना की विषेचना कीजिए कि प्रभुता स्वतन्त्रता की विरोधी 
नहीं हे 


८) 
ना 
ब्च्च्छ 


दप5: 

राजनीति-शास्र मानव स्वमाव के दो रूपों पर आधारित है| प्रथम, 
मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहता है। दूसरे, इसके साथ ही 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए, उसके लिए समाज में रहना 
आवश्यक है । लेकिन समाज में रहते हुए. उसे अपना जीवन इस प्रकार 
दालना होगा कि उसके काय करने की स्वतन्त्रता दूसरों की स्वतन्त्रता से न 
टकराए। उसकी स्वतन्त्रता ऐसी हो कि वह कीई भी काम कर सके 
लेकिन यह शर्ते है कि वह दूसरों को शुकसान न पहुँचाए। इसलिए, 
स्वतन्त्रता की धारणा में ये बातें उपलक्षित हैं : 

(१) मनुष्य को अपने विचारों और कार्य में अपने व्यक्तित्व की अभि- 
व्यक्ति करने के लिए या तो प्रतिबन्ध का अभाव होना या कम-से-कम प्रति- 
बन्ध होना--सरकार और समाज के अन्य सदस्यों दोनों की ओर से--एक 
श्रवश्यक तथ्य है । 

(२) स्वतन्त्रता में कुछ अचेत सीमायें अपने आप उपलक्षित हैँ जो 
पराध कानून ओर अपमान लेख कानून ( [,8ए ०07 [/5८! ) में 
शक 


९ 


वि 


द्व 


पा अं 


(अ) सबकी समान स्वतन्त्रता का भरोसा दिया जाय ओर 
(व) प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए एक सा अवसर 
पा सके | 
इसलिए स्वतन्त्रता की आधुनिक धारणा में यथार्थ ओर निषेघात्मक 
| ही रूप सम्मिलित हैं | तब्नुटार स्वतन्त्रता की परिमाप्रा इस प्रकार 
गे गई है “उन सामाजिक दशाओं के अस्तित्व पर, लो आधुनिक सम्बता 
व्यक्ति के सुख की शआ्रावश्यक ज़मानतें हें, प्रतिबन्‍्ध का अमाव [? लेकिन 
क्ति की स्वतन्त्रता राज्य की प्रभुता की विरोधी नहीं है । व्यक्तिवादी और 
अराजकतावादी इसके विपरीत सोचते हैं । वे यह तक करते हैं कि जितने 
हो अधिक कानून होंगे उतनी ही स्वतन्त्रता कम होगी। यह भी कहा 
जाता हैं कि राज्य की शक्ति नागरिक की स्वतन्त्रता का उल्लंघन करती है। 
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यह कहां गया है कि प्रभुता और स्वतन्त्रता हर तरह से बेमेल हैँ । 
लेकिन वास्तविकता यद्व है क्रि प्रमुता और स्वतन्त्रता एक-दूसरे से 
मिले हुए विचार हूं । राज्य की प्रभुच-शक्ति के प्रभाव में व्यक्ति की सची 
स्वतन्त्रता नहीं दो सकती । यद्द राज्य की शक्ति ही हूं जिसके द्वारा 
व्यक्ति को सटा स्वतन्तता का वातावरण य्राप्त होता हे जिसमें वह अपने 
अस्तित्व का अन्तिम उद्देश्य प्राप्त कर सके । यदि एक व्यक्ति की अपनी 
इच्छानुमार कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाब तो बह अपनी 
स्वतन्त्रता के प्रयोग करने में अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का श्रतिकमग 
करेगा । वह चुराचार (,८०75०) होगा स्वतन्त्रता नहीं । 
दुराचार प्राय: अराजकता और उपद्रव का ही अपरुप हे श्रार उसकी 
इशायें हॉन्स की लिखों हुई प्राकृतिक अवस्था के समान दोती हैं। अपने 
निषेधात्मक बर्थ में स्वतन्नता का आर प्रतिबन्ध का अभाव हे । लेकिन हम देख 
चुके है कि विनियमन मनुष्य की यूथचारी प्रकृति का स्वामातिक परिणाम है । 
हम सामान्य नियमों के बिना साथ नहीं रह सकते। यहीं नहीं हमारी 
' स्वतन्त्रता की थारणा में बथाथ स्वतन्त्रता आर -निपेधात्मक स्वतन्त्रता दोनों 
शामिल हे । वे साथ मिलकर इन विचारों पर ज़ोर देती हूं कि स्वतन्त्रता 
का अस्तित्व केबल प्रतिबन्ध के अभाव में ही नहीं हे वरत अबसरों की 
उपस्थिति में भी है | 
यह राज्य हैं जो इन अवसरों की प्रदान करता हैं, जब बह यह करता 
है तो उसमें यह डउपलक्षित है कि स्वतन्त्रता का आधारमृत सन्नवाक्‍व 
( (४५)०७ ) यह है कि कानून स्वतन्त्रता की आवश्यक दशा है | इस 
प्रकार राज्य केवल व्यक्तियों की स्वतन्त्रता ही निश्चित नहीं करता वरन्‌ वह 
उनकी दुराचारी प्रवृत्ति पर भी प्रतियनन्‍्ध रखता है। लॉक के इस निश्चय 
को कोई मानने से इन्कार नहीं कर सकता कि जहां कोई कानून नहीं है वह 
स्वतन्त्रता नहीं हो सकती | लेकिन यह बात ध्यान में रखने के लिए महत्व- 
पूर्ु हैं कि राज्य के कानून ग्रों० लास्की के शब्दों में ये होने चाहिये “जिनमें 
एक ऐसा अनुभव का समावेश हो जिसका में अनुसरण करू और 


२१३ 


जिसकों सामान्यतः स्वीकार कर सकू' |?” यदि कानून सबके लिए यह निर्धो- 
रित करता है कि वायें हाथ पर चलो और शाम को एक निश्चित समय 
के बाद बिना प्रकाश के सवारी मत चलाओ तो वह एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
पर प्रतिबन्ध होगा लेकिन वह सबके लिए हितकारी है जिसके प्रति किसी 
को आपत्ति नहीं करनी खाहिए | फिर, यदि कानून एक हत्यारे को अपने 
अपराध के लिए उचित रूप से दरिडित करता है तो वह समस्त समाज के 
हित के लिए हैं। * 

“गोतिहासिक अनुभव ने हमारे लिए सुविधाओं के नियम बना दिए हैं 
जो ठीक तरह रहने में सहायक हैं और उनकी आजा पालन करने के लिए, 
विवश करना स्व॒ृतन्त्रेता पर एक उचित सीमा है |” लेकिन यह नहीं सम- 
भना चाहिए कि प्रभुत्वशक्ति द्वारा जारी किया गया प्रत्येक प्रतिबंध न्याय- 
संगत है| यदि वह आवश्यकता के क्षेत्र से बाहर जाता है और प्रत्येक 
छोटी-छोटी बात में हस्तक्षेप करता है तो यह सर्वथा सम्भव हैं कि व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता अवरुद्ध हों जाय | यदि राज्य के कानून मनुष्य के अनुभव के 
परिणाम नहीं हैं और उसके व्यक्तित्व के विकास पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो 
वह स्वतन्त्रता का शुद्ध और सादा उल्लंघन है ।- दूसरे शब्दों में यह स्वत- 
न्वता की एक ओवश्यक दशा हैं कि जो प्रतिषेध जारी किए गए. हों वे उन 
लोगों की इच्छा पर निर्मित होने ववाहियें जिन पर उनका असर होता है । 
यदि एक व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके पास अपना मत प्रकट करने 
के लिए. कोई साधन.नहीं है जिससे वह शक्ति-प्राप्त मनुष्यों पर अपना 
विचार अंकित कर सके तो वह सचमुच ही' परतन्त्र होगा। यह आलो- 
चना द्वारा सरकार ही है जो स्वतन्त्रता निश्चित कर-सकती है। 

स्वतन्त्रता का निवास एंक स्वयं लगाए गए कानून में है, ऐसा कानून 
जो हमारी उच्चतम तेक॑-युक्त आत्मा से निकलता है, न कि एक ऐसे कानून , 
के प्रति आज्ञा पालन में जो हमारी प्रवृत्तियोँ को विकसित होने से रोकतां 
है । मनुष्य उस समय स्वतन्त्र नहीं होते जब. उन्हें ऐसे कानूनों को, 
पड़ता है बिन्हें उनकी “आत्मा! ( रिब्यंणार्थे 8९४६ ) 
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बताकर अस्वीक्षत कर देती हैं। तव अ्तिवन्ध एक दोष है जब बह आध्या- 
त्मिक घनीकरण के जीवन को नष्ट करता है। ऐसी वस्तुओं में वेयक्तिक 
आरम्मिक कार्य-शंक्ति ( 77708 ४ए९ ) के लिए. पर्यात क्षेत्र प्रात्त करना, 
जो हमारी नैतिक आकृति में योग देती हैं, प्रत्येक मनुष्य की दृढ़ इच्छा होतीं 
हैं। हमारी स्वतन्त्रता का नाशक वह है जो हमारी आरम्भिकं कार्य-शक्ति 
पर प्रतिबन्ध लगाता है। इसलिए स्वतन्त्रता एक कानून के प्रति आज्ञा- 
कारिता में नहीं हे | व्यक्ति को एक निर्जीय आदेश पाने वाले से कुछ अधिक 
होना चाहिए. । इस प्रकार स्वतन्त्रता में कुछ प्रतिबन्ध अवश्य रहते हैं ओर 
वह उन अबसरों को मी प्रदान करती है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए 
आवश्यक हैं | यही नहीं स्वतन्त्रता निर्थंक होगी “यदि वह अन्त में प्रति- 
कार करने की संगठित और चेतन शक्ति नहीं है |” 
(2. 49, [048टप55 €दृप०।६ए 385 9 906८6] ८075९9(६ 
गाते 9ंए४ ठ50 7६8 प्रण'्तांट०धा0ए58 80व दएत॑5, 

एक राजनैतिक धारणा के रूप में समानता की विवेचना कीजिए. और 
उसके उपलक्षित श्रथों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए | 
855. 

(अ) समानता का अथे-- 

प्रत्येक व्यक्ति समानता के लिए. चिल्लाता है, लेकिन उसके श्र॒र्थ एवं 
उपलक्षित भाव को बहुत कम व्यक्ति सममते हैं। समानता की कोई निश्चित 
परिमापा देना काफ़ी कठिन है । कुछ लोग यह सोचते हैं कि समानता का 
अर्थ व्यवहार की समानता हैं जबकि दूसरे लोग कह्दते हैं. कि समानता से 
ताथये है फल की समानता । ये दोनों ही मत गलत हैं। सभी मनुष्यों 
के साथ एक प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि मनुष्य नदियों 
के समान अपनी शक्ति ओर आवश्यकताओं में एक-दसरे से भिन्न होते हैं 
इसी प्रकार वेतन अथवा पारितोपक भी कार्य के गुण पर निर्भर रहता है 
जो फिर मनुष्यों में मित्र होता है। एक वैज्ञानिक और एक कुली को एक 
वरावरी पर कैसे रखा जा सकता है! 
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वास्तव में समानता एक अदृश्य निश्चित भाव नहीं है। वह एक 
समाज की दशा है जिसमें निम्न भाव उपलक्षित हैं-- 

१--विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति-सर्वप्रथम, समानता का 
अथ है असाधारण विशेपाधिकारों का न होना | इसका अथ हे कि किसी 
को भी समाज में ऐसा स्थान नहीं मिलना चाहिए कि वह अपने पड़ोसी 
के अधिकारों पर अतिक्रमण कर सके | कानून के समक्ष सत्र को वरावर 
समभा -जाना चाहिए। राज्य की दृष्टि में सव नागरिक समान होने 
घचाहियें। एक मनुष्य को किसी भी अ्रन्य मनुष्य के समान ही किसी भी पद 
के योग्य समझा जाना चाहिए] सब नागरिकों की समान अधिकार प्राप्त 
होने चाहिये । 

२--सबको समान अवसर--दसरे, समानता में यह भाव उप- 
लक्षित है कि बिना भेदभाव के सबके लिए पर्याप्त अवसर खुले रहने चाहिये | 
इसका अर है कि मनुष्यों को अपनी उन्नति करने के पू्णुं एवं समान 
अवसर मिलने चाहियें। केवल योग्यता ही एक विशेषाधिकार द्वोना 
चाहिये। वास्तव में पर्यात अवसरों से उपलक्षित है प्रत्येक मनुष्य के लिए, 
अपनी योग्वतानुसार उठने के मौलिक अवसर की समानता। भाव यद्द 
हैं कि एक योग्य मनुष्य को केवल इसी कारण उपेक्षित नहीं कर देना चाडिए 
कि गरीज है अ्रथवा भाश्ववश किसी विशेष जाति से सम्बन्धित है | स्मरः् 
को जाति, धम, रंग ओर घन के आधार पर कोई रुकावट प्रस्द्रीक्षन नहीं 
दि की 


इ--सबकी आवश्यकताओं की पूति-+तीसरे, समानता मे उठ 
लाक्षत €्‌ सामाजिक स्थिति भें फम-से-कम उतनी समादता हे अद्धिकू-ले 
आधिक संख्या को सेटी, कपड़ा प्रदान कर सके | 


गादि दंगों था अत 
-् थ 

फेज सो ४ रद 

दा कुछ का बाला नहा मच्ना जाहुए | 


(य) समानता के प्रकार-- 
_नतः समानता छे तीन झदार ह-- 


(६) राशन तिक समानता; 
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(२) आर्थिक समानता; ओर 

(२) सामाजिक समानता । 

(?) राजनैतिक समानता--राजनैतिक समानंता का अर्थ है राज- 
नेतिक अधिकारों की समानता । उसमें एक मनुष्य को एक बोट का भाव उप- 
लक्षित है । प्रत्येक मनुष्य को चुने जाने तथा किसी भी पद को प्राप्त कर 
सकने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए. यदि वह उसके योग्य ही। इस 
प्रकार अन्तिम विश्लेषण में राजनैतिक समानता का श्र्थ है कि प्रत्येक मनुष्य 
को राज्य के मामलों के संचालन में अपने शिक्षित निर्णय ओर असुभवों का 
योग देने के अवसर | 

(२) आर्थिक समानता--आ्रार्थिक समानता में दो अर्थ उपलक्षित 
हैं। प्रथम, इसका अर्थ है कि समाज में समान-विभाजन द्वारा प्राप्त घन 
की निकट समानता होनी चाहिए. | इसके पूर्व कि धन के अन्तरों को बढ़ने 
दिया जाय सबकी पूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जानी चाहिए। आव- 
श्यकताश्रों को ऐड्बर्य की वस्तुओं से अधिक महत्त्यपूर्ण समझा जाना 
चाहिए. | दूसरे, उसका अर्थ है उद्योग में प्रजातन्त्र । जो व्यक्ति उद्योग 
के चेन्न में बड़े-बड़े पढों पर हैं उन्हें अपने जारी किये गए आदेशों के प्रति 
उत्तरटायी ठहराया जाना चाहिए | 

(३) सामाजिक ससानता--सामाजिक समानता - का अर्थ है कि 
प्रत्येक व्यक्ति की समाज का सदस्य होने के नाते समान सामाजिक स्थिति 
प्रात्त हो। समाज में किसी भी व्यक्ति को ऊंचा अथवा नीचा केवल इसीलिए 

हीं समझा जाना चाहिए. कि वह निर्धन है अ्रथवा निम्न कुल में उत्पन्त , 
हुआ है | किसी को भी अपने व्यक्तित्व के विकास करने के अवसरों से केवल 
इसीलिए वंचित नहीं रखना चाहिए कि प्रकृति ने उसे नीच जाति देकर 
उसके साथ उपहास किया है । | 
(2. 50, वग्न्‍ढ6 वेठलामुंएर रु व्वपरीपएए व88 फशशा 
टीवा०2एटएटते 35 ॥)005६7086ए . 
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समानता के सिद्धान्त की प्रमुख विशेषता भयंकरता बताई 
कथन की विवेचना कीजिए | 
575. रा 

समानता का विचार जिसने कमी फ्रान्स की क्रान्ति को जन्म दिया था 
ओर जो अब भारतीय गणतन्त्र के संविधान का अ्रमिन्‍न अंग--एक बहु. 
मूल्य मानव-अधिकार के रूप में--बन गया है बहुत-से लोगों द्वारा भयंकर, 
काल्पनिक, एवं असम्मव बताया गया हैं | लेकिन जैसे भी हो समानता के 
सम्बन्ध में यह विचार सवंथा गलत हैं । 

वे आलोचक जो ऐसा कहते हैं सम्भवतः समानता का गलत अर्थ 
लगाते हैं | वे उसे मनुष्यों में हर प्रकार के अ्रन्तरों--मानसिक, शारीरिक 
और घरित्र-सम्बन्धी--का निषेध समभते हैं | उनका विचार है कि प्रकृति 
ने मनुष्यों को योग्यता में एक-दूसरे से भिन्‍न बनाया हैं। लेकिन समानता 
का अरथ हैं इन प्राकृतिक मिनताओं को समाप्त करना अस्त, समानता 
स्वयं एक असम्भवता है | ऐसे आलोचकों का यह भी विचार हैं कि समा- 
नता में व्यवहार की एकरूपता एवं फलों की एकरूपता का अर्थ भी उप- 
लक्षित है। तत्र वे कहते हैँ कि समी मनुध्यों के साथ एक-सा व्यवद्र नहीं 
, किया जा सकता क्योंकि मनुष्य स्वृभावतः योग्यता, जरूरतों ओर आवश्यक- 
ताझ्रों में एक-दूसरे से मिन्न हैं। उनकी यह भी राय है कि फल अथवा 
पारितोपिक भी काम की प्रकृति पर निर्भर रहता हैँ जो फिर मनुप्य-मनुष्य 
में भिन्‍व होती है | इससे आलोचक यह निष्कर्ष निकालते हैँ कि चू कि इन 
दोनों अर्थों में समानता प्राप्त नहीं की जा सकती इसलिए समानता स्वयं 
एक भयंकर धारणा है, एक जीती जागती अ्रसम्मवता है । 

लेकिन तथ्य यह हे कि समानता का अर्थ वह नहीं दें 
आलोचक लगाते हैं। इसलिए उनकी आलोचना छा कोई महत्व नहीं 
रह जाता | वास्तव में समानता के अर्थ में निम्न तीन बातें आती हँ--- 

१--विशेषाधिकार का अभाव-- 

त्बप्रथम समानता का अर्थ हैं असाधारण विशेषापिकारों का न होना | 
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इसका अर्थ है कि समाज में किसी को भी ऐसा स्थान नहीं दिया जाना 
चआाहिए कि वह अपने पड़ोंसी के अधिकारों का अतिक्रमण कर सके । कानून 
के समक्ष सबको वरात्र समझा जाना चाहिए | राज्य को दृष्टि में सत्र नाग- 
रिक बराबर होने चाहियें। एक मनुष्य को अ्रन्य किसी भी मनुष्य के समान 
ही राज्य में किसी भी पद पर नियुक्ति किये जाने योग्य समझा जाना 
चाहिए । सब नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिये । 

२--सब के लिए समान अवसर 

दूसरे, समानता के अर्थ में यह उपलक्षित हैं कि बिना भेद-माव के सब 
मनुष्यों के लिए समान अवसर होने चाहिये | इसका अर्थ है कि लोगों 
को अपनी उन्नति करने के लिए पूर्ण और समान अवसर मिलने चाहियें। 
वास्तव में पर्याप्त अवसरों से उपलक्षित है प्रत्येक मनुष्य के लिए 
अपनी योग्यता के अनुसार उठ सकने के मौलिक अवसर की एकरूपता। 
भाव यह है कि एक योग्य व्यक्ति को केवल इसलिए बेकार नहीं रखना चाहिए, 
कि वह निर्धन है अथवा भाग्यवश किसी विशेष जाति में उत्पन्त हुआ है । 
समाज को जाति, धर्म, रंग, लिंग ओर धन के आधार पर कोई रुकावट 
प्रस्यीकृत नदी करनी चाहिए । 

३--सबकी अल्पतम आवश्यक्रताओं की पूर्ति-- 

तीसरे, समानता के श्र्थ में यह भी उपलक्षित है कि मन्ष्यों में सामा- 
जिक स्थिति की इृष्टि से इतनी समानता होनी चाहिए कि अधिक-से-अधिक 
मनुष्यों को कपड़े-खाने की सुरक्षा मिल सके। दूसरों को आवश्यकता से 
अधिक देने के कारण कुछ लोगों को भूखों नहीं मरना चाहिए | 
उपयु क्त समानता के सभी डपलक्षित अर्थ तक-संगत, उचित और संभव 
उनके संत्रंध में कोई भयंकरता नहीं । 
यही नहीं, समानता अपने प्रावः सभी प्रकारों में ग्रधुनिक सम्व राज्यों 
में सम्भव बनाई जा रही हे | समानता के तीन मुख्य प्रकार ये हैं : 

(१) राजन तिक समानता; 

(२) आधिक समानता; और 


हु 
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(३) सामाजिक समानता | 

(१) राजनैतिक समानता--राजनैतिक समानता का अ्रथ हैं राज- 
नेतिक अधिकारों की समानता | उसके अन्दर एक मनष्य एक वोट का अर्थ 
उपलक्षित है | प्रत्येक मनुष्य को चुने जाने और किसी भी पद पर काम करने 
का अधिकार होना चाहिए यदि वह उसके योग्य है 

(२) आशिक समानता--श्रार्थिक समानता में दो अर्थ उंपलक्षित 
हैं|. प्रथम, इसका अर्थ है कि समान-विमाजन द्वारा प्राप्त घन की लगभग 
समानता होनी चाहिए । दूसरे, उसका श्रथ हे उद्योग में प्रजातन्त्र | वे लोग 
जो उद्योग के क्षेत्र में ऊंचे पदों पर है उन्हें अपने जारी किए आदेशों के 
लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। 

(३) सामाजिक समानता--सामाजिक समानता का अर्थ है कि 
प्रत्येक मनुष्य समाज की सदस्य होने के नाते उसमें समान दर्ज का भोग करता 
हैं। समाज में किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए ऊंचा अथवा नीचा न 
ठहराया जाना, चाहिए कि वह निधन हैं अथवा भिन्‍न कुल में उत्पन्त 
हुआ है । * 

आज संसार के सभी सम्य राज्यों में सावल्लोकिक वयस्क मताधिकार 
प्रचलित है । प्रत्येक मनुष्य को शक्ति के बड़े-बड़े पदों पर पहुँचने की आजादी 
हैं। यही नहीं, जाति, धम और रंग की बाधाओं को भी ब्रणित समझा 
जाने लगा है ओर वे हटाई जा रही है। आर्थिकक्षेत्र में भी साम्यवाद 
को उत्तरोत्तर प्रगति के साथ धनी ओर निधन का भेद भी छूटता जा 
रहा हैं । 

अब राज्य को एक लोक-मंगलकारी संगठन समझा जाने लगा है। 


अमीरों द्वारा गरीबों का शोपण करने वाली संस्था अ्रच नहीं रहीं | अब 


थोट़ों के घन की अपेक्षा वहतों का जीवन अधिक म स्वपूर्ण समझा जाने लगा 
है| यह स्पष्ट हो जायगा कि आज स्वतन्त्रता को उसके सभी रूपों में व्याय- 
ह्वारि अथदा प्रयागात्मक आदश बनाया जा रहा हैं| इस प्रकार किसी भी 
झ्ध मे रू 


ः 
१०--अधिकार ओर कर्तव्य 

(2), 5., ए००४६ 8९ रि8४६8 ? [05टप55 ते[[(९४८॥६ 
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अधिकार क्या होते हैं ! विभिन्‍न प्रकार के अधिकारों की व्याख्या 
कीजिए | 
7०३५ 
(अ) अधिकार क्या हैं ? 

(१) सामाजिक जीवन की दशायें--प्रत्येक राज्य उन अधिकारों 
से जाना जाता है डिन्हें वह बनाए रखता है। वास्तव में अधिकार सामाजिक 
जीवन की वे दशायें हैं जिनके ब्रिना कोई मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं 
कर पाता । प्रत्येक राज्य का यही लक्ष्य है ओर इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल 
अधिकारों के बनाए रखने से दी होती है । 

. अधिकारों का उदय मनुष्य की सामाजिक ग्रकृति से होता है। जीवन 
की कुछ ऐसी परम आवश्यकतायें हें जिनके विना मनुष्य समाज में नहीं रह 
सकता । जीवन की आ्राधारमृत आवश्यकताओं की यह मांग है कि प्रत्येक 
मनुप्य का अपना कुठुम्त हो, वह अपनी जीविका कप्ताने के लिए काम करें, 
बह दूसरों से मिले-जुले, अपने विचार प्रकट करे और बहुत से अन्य कार्य 
करे | इससे यह ज्ञात होता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के 
लिए. मनुष्य को स्वतन्त्र होकर कार्य करने की कुछ शक्ति प्राप्त होंनी 
चाहिए | ये सब्र स्वतन्त्र काब, जो कि मनुष्य की प्रकृति की मांगों की पूर्ति 
के लिए आवश्यक हूँ, जब समाज द्वारा प्रस्यीकृत एवं प्रदान कर दिए, जातें 
हैं तो अधिकार कहलाते हैँ । 

(०) शक्तियां से सिन्न--यद्ां हमने “कार्य करने की शक्तियों? की 
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बात कही हैं लेकिन अधिकारों को इन शक्तियों से मिन्‍्न समझना होगा | 
प्रकृति प्रत्येक साधारण मनुष्य को कुछ शक्तियां प्रदान करती है | शक्ति, 
जैसा कि शब्द से उपलक्षित हैं, का श्र्थ है बल | वल उचित हो सकता हैं 
ओर अनुचित भी । यदि वह शक्ति का अचुजित प्रयोग हो तो वह पाशबिक 
चल बन जाता हैं । लेकिन मनुष्य एक विवेकशील ग्राणी हैं और वह जानता 
हैं कि वह समाज में केवल उसकी एक विवेकशील इकाई की तरह ही रह 
सकता है। इसलिए बे शक्तियां, जिन्हें समाज स्वीकृत करता हैं. और जो 

ह मानती हैं कि प्रत्येक अन्य व्यक्ति के पास भी ऐसी शक्तियाँ हे तथा 
उनका प्रयोग सामाजिक हित के लिए किया जाना चाहिए, श्रधिकार 
कहलाती हैं । 

(३) अधिकार केवल समाज सें ही सम्भव--तदलुसार यह स्पष्ट 
हो जायगा कि अधिकारों का उदय केवल समाज में ही होता है ओर उनकी 
प्रकृति सामानिक द्ोती हैं| यदि समाज न हो तो बोई अधिकार भी नहीं 
हो सकते । रोबिन्सन ऋ्सों (रि0ंग्राइणा (>7प्र50७) के उस नि्जन 
द्वीप पर कोई अधिकार नहीं थे। वह जो कुछ देख सकता था उसी का स्वामी 
था । उसके कार्य करने की स्वतन्त्रता पर कोई सीमा नहीं हो सकती थी | 
स्वतन्त्रता की सीमा का उठय तब होता हूँ जब उस स्वतन्त्रता के प्रयोग 
करने वाले अन्य व्यक्ति भी हों। अधिकारों का अस्तित्व समान में दे और 
एक व्यक्ति उनका डपभोग दूसरों के सम्बन्ध में करता हैं । दूसरी तरद्द से 
हैं। यदि मुझे जीवन के लिए कार्य करने का अधिकार दे ते 
को भी ऐसा ही अधिकार देना चादिए | में अपने अधिकारों का उपनोग 

(9) अधिकार राज्य से सम्भव--राज्य का अत्तित्र ध्वक्यों के 


है कवि प्रत्येक अधिकार के सा एस दतव्य जहा रहना 
यह कहा जा सकता हैं कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक कतव्य जुड़ा रहत 
कु ५ 
है तो मुझे दूसरों 
से के अधिकारों द 2 न यह पक 

दूसरों के श्रधिकारों का सम्मान करके ही कर सइता हूँ । 
विभिन्‍न दादों का समय ऋरने दे लिए होत जे स्सिसे छि प्रग्येश व्यक्ति 
वासन्न दावा का समय ऋरन के लिए दाता ह हिस्से के अनया।, अ्थाक्त 


ः >> रे बन 
दा आपधारयूत कतव्य राज्य का एक संवाटत सरकार कू भाप ने आाजादालन 
के 


करना हैं | 


न्र्ड 


लेकिन दूसरी ओर यदि प्राकृतिक अधिकारों से हम यह अर्थ लगायें कि उन 
अधिकारों का उपयोग जो मनुष्य के हिंत के लिए, परम आवश्यक है तथा 
जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी हैं तो हम प्राकृतिक अधिकार 
शब्द के इस प्रयोग से सहमत हैं | लेकिन राजनीति-शाल्ल के विद्यार्थी होने 
के नाते हम उनको ओर किसी अर्थ में नहीं स्वीकृत कर सकते | प्राकृतिक 
अधिकारों से हमारा अर्थ उन आधारभूत-अधिकारों से हैं जो प्रत्येक राज्य 
की अपने नागरिकों को देने चाहिये क्योंकि वे मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास 
के लिए आवश्यक हैं । जो राज्य इन आधारभूत अधिकारों की उपेक्षा करता 
है वह अपने लक्ष्य का पालन नहीं करता | क्या हमने इस प्रश्न के प्रारम्भ 
में ही यह नहीं कहा था कि “प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है 
जिन्हें बह बनाए, रखता है ??? 
छः 52... फैडबामा]९ ८0८०ॉ)ए ४0९७ ८0०0०९७४ ०0 
“पप्ापाव रि80087, 78 +९7६ 30ए ९।६४0९४४ ०0 ६ए 
70 70 ? 
(20873 950, 53) 
“प्राकृतिक अधिकारों क्री धारणा की परीक्षा कीजिए | क्या उसमें कुछ 
सत्यांश भी है ! 
स्‍8- 
“ग्रकृतिक अधिकारों का अर्थ : 
प्राकृतिक अधिकारों की धारणा राजनीति-शासत्र की एक अत्यन्त कठिन 
समस्या है । राजनीति-शाज््र के साहित्य में अनेक विवादग्स्त प्रश्न हैं. पर 
प्राकृतिक अधिकारों से अविक आवश्यक कोई नहीं । इसका कारण यह है 
कि प्राकृतिक अधिकारों के समथ्थकों में उसके अथे के सम्बन्ध में बहुत मतभेद 
हैं| विभिन्‍न लेखकों ने उनकी विभिन्‍न प्रकार से व्याख्या की है | 
शस्तु, प्राकृतिक अधिकारों की एक व्याख्या, जोकि १७वीं तथा श्च्य्वीं 
मंदी के सामाजिक समभोते के लेखकों ने की है, यह है कि प्राकृतिक 
अधिकार थे अधिकार हें जो मनुप्य को प्राकृतिक अश्या अराननैतिक अवस्था 


न्ब्ध 


में ग्राप्त थे | इन लेखकों का विश्वास है कि एक समय ऐसा था जब राज्य- 
सत्ता नाम की कोई चीज नहीं थी। मनुष्य का शासन प्रकृति के नियमों 
([,0ए9 0 '०४६पा९ ) हारा होता था ओर उन्हें कुछ आंधिकार ग्राप्त 
थे जिन्हें “प्राकृतिक अधिकार? (००८पाण ि78005) कहा जाता हैं | 
इस प्रकार इस मत के अनुसार एक व्यक्ति के ग्राकृतिक श्रधिकार उसकी 
प्राकृतिक “शक्तियां? थीं | हाव्स मे कहा था, “अ्राजनेतिक अवस्था में 
प्रत्येक मनुष्य को पत्येक वस्तु का अधिकार था, एक-दूसरे के शरीर का भी |! 
.. प्राकृतिक अधिकारों की धारणा की एक अन्य व्याख्या यह है कि अधिकार 
मनुष्य को स्वमावतया प्राप्त हैं। वे उसके जन्मसिद्ध दें आ्लोर उसकी प्रकृति 
श्रथवा स्वभाव के उसी तरह अंग है जैसे उसकी खाल का रंग । प्रकृति 
थवा स्वभाव के अंग होने के कारण उन्हें किसी प्रकार की स्वीकृति की 
आवश्यकता नहीं | जीवन-सम्पत्ति-सुक्षा के अधिकार इसी प्रकार | 
प्राकृतिक अ्रधिकारों का प्रयोग एक तीसरे अर्थ में भी किया जाता है । 
इसके अनुसार वे अधिकार प्रकृति के नियम ( [8७ ० '४पा० ) 
पर आधारित हैँ जो कि सभी प्राकृतिक पदार्थों के मूल में रहता उन्हें 
अपनी मान्यता स्वयं सावलॉकिक प्रकृति ( पधंए्टाउथ रैं४८पा८ ) 
से मिलती है, जो कि किसी भी मानव-कानून से स्वथा स्वतन्त्र हैं । 
इस प्रकार हमने “प्राकृतिक अधिकारों? के तीन विभिन्न अथ देखे 
जिनमें उनका प्रयोग किया जाता हैं। लेकिन उनके वास्तविक सार के सम्बन्ध 
में प्रायः एक दी मत है | कहने का तात्यर्य यह कि उनका प्रयोग छिसी नी 
अर्थ में किया जाय यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक अधिकार समाज अथवा राज्य 
हारा ननामत नहीं हँ। वे स्वभाव से ही मनुष्य को प्राप्त हैं। समाऊ मनुष्य को 
उन खधिकारों से वंचित नहीं कर सकता क्योंकि वे प्रकृति ने उस पर निछा- 
हूं। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक अधिकार मनुष्य के जन्मसिद्ध श्रधि- 
प्राकृतिक अधिकारों के सभी समर्थकों का वह कहना हैं कि 
था सामाद्िक संच्याओं ने प्राइतिक अधिकारों को दम झर 


दि । 
रध्स 
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भ््स 
डक 
रथ 


हु 
्म्ण्न्ड 
हि । 
2:47 
/7] "४ द्रा /2३९४ 
बस .... 


>> 


२२६ 


आलोचना के दो शब्द-- « 
पाकृतिक अधिकारों की धारणा के विरुद्ध प्रथम तक यह हैं कि वह 
समाज से प्रथक अधिकारों के अस्तित्व की कल्पना कर लेता है जो कि 
निरयक हैं | अधिकारों का उदय इस तथ्य से होता हैं कि मनुष्य एक सामा- 
जिक थाणी है । इसलिए उनका समाज में ही कुछ अर्थ हो सकता है। 
' यही नहीं, अधिकारों का अस्तित्व मी समाज में -ही सम्मव है क्योंकि उनको 
लागू करने तथा मनवाने के लिए एक बाधक शक्ति की आवश्यकता होती 
हैं| अराजनेंतिक अवस्था में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, अस्तु, अधिकारों की 
वात सोचना असम्भव कल्पना करना है। अधिकारों का अस्तित्व एक 
संगठित समाज में ही सम्मव है | बोसान्कवे ( 80570 प८८ ) के शब्दों 
में “अधिकार वह दावा है जिसे समाज प्रस्वीकृत कर लेता है और राज्य 
लागू करता है |? 
प्राकृतिक अधिकारों की धारणा के विरुद्ध दूसरा तक यह हैं कि वह कुछ 
स्वयंसिद्ध “पूर्ण? (४७5०]ए८०) अ्रधिकारों की पू्वकल्पना कर लेती है 
जो कि सवेथा गलत है | “पूर्ण”? अधिकार कागज़ पर मले ही उपयोगी.लर्गें 
पर वास्तविक जीवन में वे अवश्य असंविधायें एवं कठिनाइयां खड़ी कर 
देंगे। उदाहरणाथ हम फ्रान्स की अधिकार-घोपणा को ले सकते हैं जिसमें 
स्वतन्त्रता, समानता एवं अन्धुत्त को पूणु? घाषित किया गया हूँ। 
लेकिन “पूण”? समानता एवं “पूर्ण”? स्वतन्त्रता कमी एक साथ सम्भव नहीं; 
यदि स्वतन्त्रता पूर्ण होगी तो समानता सर्वथा लोप हो जायगी और यदि 
पूर्ण समानता द्वोगी तो स्व॒तस्त्रता नष्ट हो जायगी । 
इसके अतिरिक्त प्राकृतिक अधिकारों के समर्थकों का कहना हैं कि राज- 
नेनिक ओर सामाजिक संस्थाश्रों में प्रकतिक अधिकारों को कम कर दिया 
जिसका यह अर्थ है कि राज्य तथा अन्य सामाजिक संस्थायें कृत्रिम हैं, मनुप्य 
के लिए प्राकृतिक नहीं। यह सबंधा गलत हैं। राज्य मनुप्य के लिए 
प्राकृतिक है बह ऐसा तथ्य हैं जो सर्वमान्य है ओर उस पर शंका नहीं की 
जा नक्ती | 


र्र७ 


अन्त में प्राकृतिक अधिकारों की धारणा की आलोचना के रूप में हमें 
यह कहना है कि उनके अर्थ के सम्बन्ध में बहुत अनिश्चितता है। “प्राकृ- 
तिक? ( ९४६एार्शो ) शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती 
है श्रीर यही इन अधिकारों के समथकों ने वास्तव में किया भी हैं। इस 
प्रकार “प्राकृतिक” शब्द के किसी एक निश्चित अर्थ के श्रमाव में प्राकृतिक 
अधिकारों का व्यवद्दारिक क्षेत्र में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता | 

लेकिन इस सब आलोचना से यह श्रर्थ नहीं लगाया जा सकता कि 
प्राकृतिक अधिकारों की धारणा सर्वथा अनुपयोगी है । भूतकाल में उसने 
बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है । यह प्राकृतिक अधिकारों की ही धारणा हैँ 
जो कि फ्रान्स और अमेरिका की अधिकार-घोपणाओं के आधार में निहित 
है। और यह भी प्राकृतिक अधिकारों की धारणा ही है जिसने उन्नीसवीं 
सदी में मनुष्य को व्यक्तिवाद की ओर चढ़ाया ओर जिसके फलस्वरूप वह 
राज्य के निरन्तर बढ़ते जाने वाले नियन्त्रण से मुक्ति प्‌ सका | 
प्राकृतिक अधिकार आदश अधिकारों के रूप सें:-- 

लेकिन प्रांकंतिक अधिकारों की सबसे अधिक उपयोगिता उनके उस अर्थ 
में है जो अत्र किया जाने लगा है| अब प्रायः प्राकृतिक अधिकारों की * 
“आदर्श अधिकारों”? के रूप में व्याख्या करने का नियम-सा बन गया हैं--- 
ऐसे अधिकार जो मनुप्य को उसके व्यक्तित्व के विक्रास में सद्दायता देते हूं | 
उन्‍हें प्राकृतिक इसलिए कहा जाता है कि वे मनुष्य की नेतिऋ प्रकृनति की 
प्रगति में सहायता करते हूँ । लेकिन मनुष्य अपने व्यक्तित्व के विकान के 
गी की अधिकार नहीं कहा जा सकता | बे दही 


लिए जो भी दावे करे उन से 

नए जो भी दावे करे उन सर्भ 
नें समात् मं के व्यक्तित्व के विकास >> 
न समान्न मनुष्य के व्यक्तित्व के वकान छे 


वे अधिकार बन सकते दि 
दीच आपकार बने सकते ह्‌ 
लए वश्यक रे जअ०क ट्स प्रकार पर पाकतिक धिकार न अजतनी> 
लए छायशपक स्वीकृत कूर ॥ इस प्रकार ये साक्तातक आधिकार तना 


अधिकार कटलाए छझाने योग्य हो समझते हैं जब उन्हें समाज वी स्वीकृति प्राप्त 
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३ जाय घर दाये अथदया जज ग्गे लिस्हें न्यता नहीं “न 
जाय अन्यपा व॑ दाद झथदा स्वचच-माद्र र है शायंग पन्‍्ट्‌ मान्यता नह 
प्रा ष्टो गे पे 
प्राम्त होगो | 
की श |. बह ०० 
अत्तु इस यह निफक्पष निदाल सकते है कि प्रानइनिछ अधिकारों की 


श्ब्८ 


भारणा की उपयोगिता अथवा अलुपयोगिता उसके अर्थ किए जाने पर निर्भर 
है। यदि उनसे हम उन अधिकारों का अर्थ लगायें जो मनुष्य को अराज- . 
नैतिक अवस्था में प्रात्त थे, जैसा कि सामाजिक समभोते के लेखकों ने बताया 
है, तो वह सर्वथा निरथंक धारणा हैं। लेकिन यदि उन्हें हम “आदश? 
अधिकारों के रूप में मानें--ऐसे अधिकार जो मानव-व्यक्तित्व के विकास के 
लिए झ्रावश्यक हँ--तो वह एक बहुमूल्य घारणा है।._ 
(2. 53, (७४7 पएंश72८ 92 &70ए 78705 2882४78४ £)2९ 
5640९ ? 

क्या राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई अधिकार हो सकते हैं ! 
8735. 
(अआ) व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं--- 

मनुष्य को अधिकार समाज द्वारा प्रदान किये जाते हैं और राज्य उन्हें 
लागू करता है ) राज्य मनुष्य के अधिकारों को बनाए रखता है और उनका 
समखय करता है। राज्य अपने कमजोर-से-कमजोर तथा गरीब-से-गरीब 
नागरिक के लिये भी वलवान और धनिकों के समान ही अधिकारों का उप- 
भोग-करना सम्भव कर देता है | इस प्रकार राज्य अधिकारों को शक्तियां बनने 
की गिरावट से रोकता है। जब कोई व्यक्ति अन्य नागरिकों के अधिकारों पर 
आपात करता है तो राज्य उसे दण्ड देता हैे। इस सम्बन्ध में राज्य के 
तीन कार्य है| प्रथम, वह व्यक्तियों के अधिकारों का निर्माणु एवं डनकी 
व्याख्या करता हैं । दसरे, वह उनके प्रयोग-चल्ेत्र की भी सीमित करता है | 
आर तीसरे राज्य वह साथन प्रदन करता हे जिसके द्वारा अधिकारों का 
उपभोग निश्चित हो जाता है ! 

इसलिए बिचारकों का कहना है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई 
अधिकार नहीं हेँ | उनका तक हैं कि राज्य का अस्तित्व अधिकारों की 
सग्कषा के लिए है । राज्य के बिना फोई अधिकार नहीं हो सकते | राज्य 
के विदद्ध अधिकार होने का अर्थ है बह कहना कि व्यक्ति के कोई अधिकार 
थी नहीं हैं। यदि राज्य नहों हे तो अधिकार शक्तियां बन छाते में । 


ग्र६ 
शक्तियों से वल का भाव उपलक्षित हैं अधिकार का नहीं । शक्ति की कठो- 
रता से बचने तथा अधिकारों को प्रस्वीकृत करने के लिए हमें राज्य की 
आवश्यकता होती है । इसलिए राज्य ही अधिकारों का एक-मात्र लोत है 
ओर व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध कोई भी अ्रधिकार प्राप्त नहीं हैं । 
(व) व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हैं-- 
दूसरी ओर गो० लास्की ( ले. ॥. 7.88ंद, ) तथा अन्य बहुवादियोीं 
का विश्वास है कि व्यक्तियों की राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है| प्रो० 
लास्की के मतानुसार यह कहना कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार 
हीं है अधिकारों की समस्या को इस ढंग से कहना है जो अत्यन्त संकी् 
हैं; क्योंकि ऐसा नहीं दें कि एक व्यक्ति को केवल राज्य का सदस्य होने के 
नाते ही अधिकार प्राप्त हों । उसका व्यक्तित्व सैकड़ों अन्य प्रकार के समु- 
दायों में अपनी अभिव्यक्ति करता हैं। जब कमी भी मनुष्य किसी सामान्य 
कल्याण के कार्य को करने के लिए एक समूह वना लेने ६ तो इस प्रकार 
बनाए गए समुदाय के अधिकार उतने ही यथाथ ओर मान्य होते दें जितने 
राज्य के अधिकार | मनुष्य के अधिकारों को राज्य की सदस्यता तक सीमित 
कर देने का अर्थ उसके व्यक्तित्व को नष्ट करना है, सुरक्षित करना नहीं | 
इसलिए, राज्य के नुस्खे कभी भी अन्तिम नहीं होते हैं । हमारे आचार 
की पथ-प्रदशक आवाज सत्ता की नहीं है एक अपवाद छोड़कर जहां कि 
सत्ता के परिणाम आदश अधिकारों की अ्रमिग्रात्ति में निकलते हे । 
जो यद्द नहीं मानते कि व्यक्ति को राज्य के विदद अधिकार प्रास दें 
भी यह मानते हँ कि उसको सरकार के किसी स्वरूप-विशेष के विदद्ध 
घिकार यातत हैँं। सरकार एक साधन हे जिसके द्वारा मनुष्य का कल्याण 
सम्मत्र दोता है। इसो साधन के द्वारा राज्य छा नेतिक उद्देश्य य्रात किया 
जाता हूँ। यदि वह अपने उद्देश्य में असफल रहती है तो उसे काबम 
रहने का कोई अधिकार नहीं | उसे किसी दसरी सरकार के दारा दृथ देना 
चाहिए जो शझपिर अच्छी हो तथा मनुष्य दी दितवद्ध क हों। इस प्रकार 
जहां सरकार का 


दर 
ध्क 


हे 5 


का स्वच्य निरंकुश राजतन्त्र ( 6०590४८ 57 ) हे शिसिमे 


२३० 
शरीर अथया सम्पत्ति की कोई सुरक्षा नहीं होती, स्पष्ट है कि वहां व्यक्ति 
यथोचित नैतिक जीवन नहीं व्यतीत कर सकते | ऐसी परिस्थितियों में 
व्यक्तियों को सरकार के स्वरूप को बदल देने का अधिकार प्रास होता है । 
प्रजातन्त्र में जनता के लिए. इस अधिकार का प्रयोग करना वहुत कठिन 
हीं होता | आज हम जनता के प्रभुत्व में विश्वास करते हैं ओर हम यह 
भी जानते हैं कि जनता का प्रमुत्व काबूनी ग्रमुल् की एक दशा है। तदलुसार 
सरकार के स्वरूप को बदलने का अधिकार जनता को प्राप्त रहता है | लेकिन 
फिर भी ये विचारक सरकार को बदलने के साधन के रूप में “कऋन्ति? 
(7९८९० [प४ ०7) में विश्वास नहीं करते | यह कहा जाता है कि क्रान्ति 
अराजकता लाती है और समाज को द्वित की अपेक्षा अद्वित अधिक करती है। * 
जैसा कि एक लेखक ने कहा है, 'साधारणतः क्रान्ति का अर्थ सामान्य अरा- 
जकता और कुल काल के लिए प्राकृतिक नैतिक जीवन का लोप होना है ।” 
यहाँ पर यह स्मरण कराना उचित हे कि आदर्शात्मक दल के प्रसिद्ध 
अंग्रेज़ी दाशनिक ग्रीन (न, (372९१) ने तो व्यम्ति को राज्य के विरुद्ध 
एक सीमा के अन्तर्गत विद्रोह करने का भी अधिकार दिया है| यह उसने 
कुछ दशाओं में किया हैं। व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के पूर्व 
अपने दिमाग में यह सोच लेना छाहिए कि वह्द विद्रोह सबसाधारण की 
चेनना की यूज होनी चाहिए | उसे लोकमत का संगठन करना चाहिए. और 
उसे विद्रोह के ओचित्य का निर्णायक बनाना चाहिए । यही नहीं, उसे 
विद्रोह के परिणामों को भी ध्यान में रखना घराहिए ओर उसके लाभों का 
मृल्यांकन करना चाहिए। यदि बह देखे कि विद्रोह के लाभ समाज की 
हानियों से कम होंगे तो उसे यह विचार त्याग देना चाहिए | इस प्रकार यदि 
, व्यक्तियों को राज्य के विदद्धा अधिकार दिया ही जा सकता हैं तो उस अधि- 
झार का प्रयोग समाज के बढ़े हित के लिए ही किया जाना चाहिए । समाज 
का हिल लद्न्‍धय हैं। राज्य तथा नागरिक दोनों दी इस लक्च्य के साथन हूँ । 
व्यक्ति राज्य के विदद्ध तमी विद्रोह कर सकते हैं जत्र बैसा करने से वे समाज 


थी सामाच् इत- लाभ छूर सके | 


२३१ 


(6) 54, एाफएवा 370९० धाढ णाबाए (शा शिहा75 
हाधापरएतें 002 टॉपंडशा गा पी९ प्रापवेदाा टाएाडटव 
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(?णा०० 944, 936) 
श्राधुनिक सथ्य-राज्य में नागरिक को कॉन-कोन से मुख्य नागरिक अधि- 
कार दिए जाते हैं ? उनका मूल्यांकन कीजिए | 
05. 

आधुनिक सम्य राज्यों ने अपने नागरिकों को निम्नलिखित नागरिक 
अधिकार प्रदान किए हैं;--- 

१--जआीवन का अधिकार 

२--सम्पत्ति का अधिकार 

३--कुझ्म्ब का अधिकार 

४--स्वृतन्त्र-भाषण का अ्रधिकार 

५-- धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार 
१-जीवन का अधिकार:--- 

जीवन का अधिकार सत्य दी बहुत कीमती अधिकार है क्योंकि यदि 
जीवन की कोई सुरक्षा नहीं तो वद कठिन, निरथक एवं उद्देश्यहीन दें | 
स्वयं हॉब्स ने भी अराजनेतिक अवस्था का ल्वाग करना इसीलिए डसलित 


समझा कि उसमें जीवन की सरक्षा नहीं थी। नायगस्कीं के जीवित रहने के 
अधिकार के अ्रस्तित्व के अ्माद में राज्य निरथक है। यहीं नहीं, समी अधि- 


फार जादन पर निमर हैं क्योंकि हावन के दिना मनुष्य किन्‍्हीं भी आधिदारों 
दा संयोग नहा कर सकता । 


श्सु र च्द्या ० के. +क' ४> हे 
इस अधिकार का अ केरल जोदित रहने से ही नहीं हैं, इसका अर्थ 
अपने को हमले से बचाने का भी हैं। यदि छो्ट मेरे फीवन पर हमला 
करता है हो मुझे अपने को बचाने का अधिकार है और बढि मेरे रक्षा करने 
का झषिझार असफल रहता हैं तो उस व्यक्ति को, झिसने मेरे इस ऋषिकार 
का नंग किया हूँ, राज्य के कानूनों द्वारा दश्टित क्या झादगा। अन्देक 


०४ 


ग्३्२ 


ज्य हत्यारों को मृत्युदरड देकर इस अधिकार की गारंटी देता है। हां, यह 
ठीक है कि पिछले कुछ समय से अनेक राज्यों में टए्ड देने का उद्देश्य मिन्न 
हो गया है| हत्यारे को फांसी पर लटकाने के स्थान पर आधुनिक दण्ड- . 
कानून उसे विक्वत मस्तिप्क वाला समझता है ओर वह अपना सुधार कर सके 
तथा फिर से ठोक बनकर समाज के ह्वित में योग कर सके इस उद्देश्य से उसे 
कुछ समय के लिए समाज से अलग कर देना चाहता है। न केवल हत्यारों 
को ठशड नहीं दिया जाता वरन्‌ प्रत्येक देश के दस्ड-कानून में उन व्यक्तियों 
को दश्डित करने की भी पर्याप्त व्यवस्था रहती है जो आत्म-हत्या करते हैं । 
हममें से प्रत्येक समाज का एक अभिन्‍न अंग है । हम अपने को नष्ट करके 
समाज्ञ के संगठन तथा मनुष्य के व्यक्तित्व को प्राप्त करने के साधन की नष्ट 
करते हैं | यदि आत्म-हत्या पर कोई प्रतित्रन्ध न हो तो हम ऐसी अराजकता 
उत्पन्न कर ढंगे दो अधिकारों के उपभोग के लिए सवंथा अयोग्य 

लेकिन प्रत्येक अधिकार के साथ एक कतंब्य जुड़ा रहता है | यदि राज्य 
हमें इस अधिकार की गांस्टी देता हे, तो हमारा भी यह कतंव्य हे कि जब 
राज्य किसी के विशद्ध सुद्ध कर रहा हो तो हम अपने इस अधिकार के उपभोग 
का त्थाग कर हे। फिर जहां कानून तोड़े जाते है वहां जीवन का अधिकार 
झड़ काल के लिए स्थगित किया जा सकता हैं। जीवन का अधिकार कानून 
) प्रति आज्ञापालन पर निमेर है। इंग्लंड तथा भारत में सरकार के विरुद्ध 
वह जीवन का अधिकार (80९४5 (०079प्5 0८४) द्वारा प्रदान किया 
गया हद | 

२--सम्पत्ति का अधिकार : 

सोवियत रूस को छोड़ कर ग्रायः: पत्येक्त राज्य सम्पत्ति के अधिकार को 

कित ऋरता दें । सम्पत्ति के अधिकार का अरस्तिव एक नेतिक श्याधार पर 

बनाया जाता हे ओर “सम्पत्ति की राजनेतिक मुरक्षा वास्तव में इस न॑ंतिक लद्धय 
ही अभिव्यक्ति टे [! सम्पत्ति का सेतिक मुल्य यह है कि वह किसी रूप में 
मनुष्य हक अस्तित्य के लिए आवश्यक हे। प्रो, लास्की द्वारा क्ताया गया 
इस श्धिझार छा माउदगट यह हैं : "७ जत 4६ एा0एट7६५४ गाप5ड: 


श्श्रे 
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यद्यपि निजी सम्पत्ति (97708: 77007027/9) के सम्बन्ध में राज्यों 
में मतभेद है कि उसमे क्या-क्या सम्मिलित होना चाहिए, किन्तु फिर भी उनमें 
एक सामान्य है कि वे सभी थोड़ी-बहुत सम्पत्ति का रखना स्वीकृति करते हैं। 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में विचार समयानुसार बदलते रहें हैं और विचारों के 
चदलंने के साथ कानूनों में भी परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अन्य वहुत 
से अधिकारों की तरह सम्पत्ति का अधिकार “पूर्ण” नहीं है। किसी भी 
समय राज्य का स्वत्व उस व्यक्ति के स्वत्वों का उल्लंघन कर सकता है जो 
उस सम्पत्ति का मालिक है । गत महायुद्ध में हम ऐसा बहुत देख चुके हैं । 
मकानों, इमारतों, कारखानों आदि का लोक-कार्यों के लिए. क्रय नियत 
केरना ऐसी बातें हैं जिनसे हम परिचित हैं | सम्पत्ति को कानून अथवा राज्य 
द्वारा निर्धारित किसी कारण के रूप में जब्त भी किया जा सकता है। श्रन्त 
में, राज्य-करों के शुगतान के रूप में सी किसी व्यक्ति की सम्पत्ति के कुछ माग 
को मांग सकता है। और भी अनेक तरीके हें. जिनसे राज्य सम्पत्ति पर या 
तो पूर्णतया अधिकार कर सकता है या आंशिक रूप में | 

३--कछुद्ुम्ब का अधिकार : 

राज्य कुदम्य का विस्तृत रूप हैं ओर इसलिए कुदुम्ध का अधिकार 
प्रत्येक व्यक्ति का अमिन्‍न अधिकार हैं । इसके अतिरिक्त कुद्म्ब सम्यता का 
पालन और राज्य की आशा हैं | इसलिए यह आवश्यक है कि कुडम्ब्र का 
अधिकार स्वतन्ध एवं बन्धनरदित हो | कुट्िम्व की पवित्रता को भी रक्षित 
करना चाहिये | कुदम्ब के अधिकार में विवाह का अधिकार, पति और पत्नी 
के झ्धिकार तथा विवाह-सम्बन्धों की पवित्रता, वच्चों पर अधिकार, बच्चों 
के अधिकार तथा विरासत के अधिकार सम्मिलित हैं | 

लेकिन राज्य पति तथा पत्नी पर कुछ वन्धन मी “स्वीकृत करता है | 
पति कुम््र छा प्रधान होता है और कानून उसे कुद्म्व का पालन करने को 


घाध्य कग्ता है| राज्य माता-पिताओं के अपने बच्चों के पालन करने के 


ग्श्ष 


कत्त व्य को भी स्वीकृत करता है यद्यपि बच्चों का अपने मां बाप की सहा 
यता करने का कत्त व्य केवल चेतिक ही हैं कानूनी नहीं | 
४--भाषण की स्वतन्त्रता का अधिकार:-- 
प्रत्येक समय राज्य पत्येक व्यक्ति के इस अधिकार को स्वीकृत करता है 
कि वह जे घाहे कह सके और लिख सके--सामाजिक, राजनैतिक एवं 
भार्मिक सभी विपयों पर । वास्तव में विचारों की अभिव्यक्रित के बिना किसी 
मी दिशा में कोई उन्नति नहीं हो सकती। भाषण की स्वतन्त्रता के मुख्य 
कारण पर्याप्त रूप से स्पष्ट हैं । वह अपनी रक्षा का एक साधंन है । दूसरे 
भाषण के माध्यम द्वारा ही मनुष्य दसरों के विचारों और अनुभवों से,परि- . 
नते होता है। यह सचमुच ही बहुत अनुलित है कि एक मनुष्य को अपने 
विचार दूससें तक पहुँचाने तथा उन्हें जनता की आलोचना के लिए रखने 
की आजा ने ठी जाये। भाषण की स्वतन्त्रता को छीन कर हम समाज की उन्नति 
अवरुद्ध कर देते हूँ | " 
इसके अतिरिक्त विचारों का आदान-प्रदन मस्तिप्क के विकास और 
सामाहिकि उन्नति में थोग देता है । फिर यह कहा जाता है कि प्रजातन्त्र 
ग्रालोचना पर ही जीवित रहता है। यदि भाषण की स्वतन्त्रता होगी तो 
सरकार को यह फायदा द्वोगा कि वह अपने विचारों तथा नीति को जनता 
के समन्न आलोचना के लिए, रख सकेगी और उसके मत की अ्रमिव्यक्ति 
से लाने उठा सकेगी । इसका यह अर्थ है कि सरकार अपने कामून जनता 
हो इच्छानुमार व्यवस्थित करती रहती हैं। ग्रो० लास्की कद्दते £ “किसी 
सुप्य को हो बह सोचता हैं उसके कहने की आजा देने का श्रर्थ उसके 
पूण अभिव्यक्ति का अभ्तिम मार्ग घदान करना तथा डफ्को नाग 
न॑निक पयाध्तता का एकमात्र साथन प्रदान करना हैं| इसके विप- 
छाय करना उन लोगों का पक्ष लेना दे जो “यबापूव! (5६8६5 
]00) ऋ समसन करते हू आर टस नरह या तो मनुप्य के कार्यों की सन्त, 
रस नरह खन्‍रनाक मार्गों पर मोड़ देना है, अथवा ऐसे अनुभव को 
टसले देना ८ हो खन्य कसी से भी अपना मत सावजनिक रथ से ध्यक्ति 
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लेकिन भाप की स्वतन्त्रता से हमारा ञ्र्थ अप्रतिबन्ध दुराचार नहीं 
है कि कोई व्यक्ति दूसरों के हित की स्वथा उपेक्षा करके चाहे जो कह सके । 
तदनुसार भाषणु की स्वतन्त्रता स॑ हमारा श्रथ उस आंधकार से ह जिसके 
द्वारा कोई भी व्यक्ति जो चाहे कह सके यदि वह दूसरों के लिए घातक, 
अपमानजनक अथवा गन्दा नहीं हे और किसी भी कानूनी सभा में उपस्थित 
हो सके | इसलिए यह आवश्यक हैं कि इस अधिकार॑ का प्रयोग सावधानी 
से किया जाना चाहिए क्योंकि प्रायः सभी सम्य सरकारें ऐसे भाषणों और 
लेखों पर, जो दूसरे व्यक्ति का अपमान करते प्रतीत होते हैं, अथवा बिना 
पयाप्त कारण के किसी के सम्मान को क्षति पहुँचाते हैं अथवा उस ध्यक्ति को 
उसके साथी नागरिकों की' आंखों में नेतिक दृष्टि से नीचा गिरा 
कानूनों प्रतिबरन्ध लगाती इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति का भाषण 
विद्रोह की भाववगा फेलाता हुआ या देश की सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के 

हट तिबन्ध व्यक्ति 
लगाए गए हैं अपितु कप अर रा रे हरी 8 लटक 
भए ह। इसालए राज्य के कानूनों के अधीन भाषण ली 
णु की स्वतन्त्रता संसार के 
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प्रायः समी आधुनिक संविधानों में सुरक्षित है । 
#अ--धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार-- 

बहुत से आधुनिक राज्यों में नागरिकों को धर्म एवं आराधना की स्वत- 
न्त्रता मिली हुई हैं। धार्मिक विश्वास का अधिकार प्रायः समस्त संसार द्वारा 
स्वीकृत किया गया हैं | उन राज्यों में भी जहां राज्य-धर्म निर्धारित हैं धार्मिक 
विश्वास के मामलों में पूर्ण सहनशीलता की आज्ञा है। वास्तव में कोई भी 
गझ्य वार्मिक श्रद्धा को कुचल नहीं सकता | यदि वह ऐसा करता है तो 
नागरिक उसकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोद्द कर देंगे । न कोई राज्य अपने नाग- 
रिक्कों को धामिक वना सकता है। धर्म मनुष्य की अन्तरात्मा का विपय है 
जिसकी आदेश की आवश्यकता नहीं है । इसलिए धर्म एवं धार्मिक विश्वास 
अधिकार अनिवार्य है। 

लेकिन धर्म का अधिकार भी “पूर्णए ( ४७४०।०६७ ) नहीं है। 


आधुनिक राज्य घार्मिक स्वतन्त्रता देते समय यह देख लेते हैं. कि वह अने 
सिकला को प्रोस्माहन तो नहीं देती अथवा राज्य के स्थायिल्र को खतरे में 


डालने की भावना से प्रेरित तो नहीं है । 
की 55. (एथचार्टापाए ९छएफ़ाछं0 ६8९ छए९एठ9 007 
घातध एंहु(5 0९० एं]2 ८0000९ए०४:५५ 0 तंपच्च॑९5. 
(४५87० 945; ?०7]०४० 938.) 
टूल कथन की विधिपृवरक व्याख्या कीजिए कि “अधिकार कर्तव्यों के 
प्रतेरूप हैं 
85. 
(ञ्र) अधिकार क्या है ? 
नागरिकता अधिकारों के प्रयोग एवं कतंव्यों के पालन कर्नेंसे ही 
पासाविक बनती £। सामराहिक सम्बन्धों में अधिकार और कतंव्य डप्लक्षित 
इसे #। उनके बिना समाद झुछु मनुष्यों का समूह मात्र हे जिसका कोर्े 


5 
ढः आ हि 
। 


के पथ क्षमता सानाहक झऋुश्य नदी € | 


ख्प 


म का ढ़ ् शक्तिय बढ 
ः्् पथि हार्रो हो ब्यास्या के रूप में हम कह सकते है कि झभिकार थे शक्तियां 
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हैं जितका नागरिक द्वारा स्वतन्त्र प्रयोग समाज हारा स्वीकृत कर लिया गया 
हो। प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को कुछ सोचने और काय करने की शक्तियों 
से युक्त बनाया है, लेकिन ये शक्तियां अधिकार तभी बनती है जब उनका 
प्रयोग समाज द्वारा स्वीकृत कर लिया जाय। यदि एक राज्य चाह तो वह 
ऐसे अधिकार भी प्रदान कर सकता है जो न किए जाने चाहिये और 
यदि वह चाहे तो ऐसे अधिकारों को भी मान्यता न दे जो आवश्यक एवं 
बाछुनीय हैं । े जा 

अधिकार व्यक्तियों के वे स्वत्व हैं जो-समाज द्वारा स्वीकृत एवं रक्षित 
हैं तथा जो हमारे व्यक्तित्व के विकास अथवा उत्तम जीवन के लिए आव- 
श्यक हैं । 

प्रो० लास्की ने अधिकारों की व्याख्या में लिखा है कि अधिकार वे 
सामाजिक दशायें हैं जिनके विना कोई भी व्यक्ति अ्रपता सर्वोत्तम स्वरूप प्रात 
नहीं कर सकता । (]२780908 27९ ६05९ इ50ट८ॉंथ) ८णाप०5 
एा(0फ: जरगांटी 70 0९ ८60 5९८८ ॥ 8४९८४८:४ ६0 
96 फ्रा्रा8९ई 8४ थ5 0९४६. रे, ॥. !.5 ४ ) 

अधिकारों का निर्माण नहीं किया जाता, उन्हें स्वीकृत किया जाता है। _ 
वे प्रकृति में आधारभूत हैँ | राज्य-सत्य ही राज्य की इच्छायें हैं। बिना 
प्रस्यीकृति के अधिकारों का अस्तित्व सम्भव नहीं है | 

डा० बेनी प्रसाद ने लिखा है, “अधिकार उन सामाजिक दशाओं से 
कुछ भी ज्यादा अथवा कम नहीं हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक 
एवं अनुकूल हैं। अपने मूल रूप में अधिकार सामाजिक जीवन के पहलू हैं |” 
( रह08 ४ए९० १0४778 7707९, छ00गांत8 [655 णंिव7 
' (058 इउ0टठांगें <0परतींचणा$ ज्ट) 8:2८ 7722८९558779 

80वें ई8ए०प्रा४०९ ६07 ६५९ पे€एछ079ए९7४ 0० 9९१६०- 

प्रधा9.. रिहव६६ बाए९, था ीशंए ९5४०७८९, 89०2८६६ 
0६ $०८ांठों (६९,"-..0+, 8८०+ ए-उड्ब्ते ) 


कुछ अधिकार ऐसे भी है जिन्हें केबल समाज ही स्वीकृत नहीं करता 
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0] 


बरन राज्य भी स्त्रीकृत करता है ओर उन अधिकारों के उल्लंत्रन करने वाले 
गज्य द्वास दण्टित किए जाते हैं | ऐसे अधिकार कानूनी अधिकार कहे जाते 
| डा० लीकोंक एक कानूनी अधिकार की परिभाषा इस प्रकार करते हैं : 
मुक्ति का चंद विशेषाधिकार जो एक नागरिक अपने साथी नागरिकों के 
विरुद्ध भोग करता है तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किया गया 

ग्रोर वही उसकी रक्षा करता है ।? (“८-७ क्रशा€हु८ 0 
, वशधधपाए शा]०एएरत 9ए 8 टॉएयटा) 85 8887750 309 
ता 95 टी6ए टांपड2795, 87977९त 57 ध९ 50फ्टाएंहा 
छ0ए८7 6 5६80९ 27 परा९व 97 ९ एएशशा०' 
--97. 7,८४८०८६ ) कानूनी अधिकार की जांच यह हैं कि वह न्याया- 
लग में लागू कित्रा जा सकता है| लेकिन कुछ अन्य अधिकार ऐसे भी हैं जो 

राज्य द्वारा स्वीकृत नहीं हू किन्तु जिन्हें होना चाहिए। ये प्राकृतिक अधिकार 
कहलाते * । नागरिक शास्त्र में भी अधिकारों को दो समूहों में विभाजित 
किया ज्ञाना ह-नागरिक अधिकार, जो राज्य में सभी व्यक्तियों को प्राप्त 
शोते £ शरीर राजनेतिक अधिकार, जो केवल उस राज्य के नागरिकों को ही 
प्राप्त होते &। नागस्कि की अधिकार इसलिए मिलते हेँ कि वह अपने 


5५8 
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व्यक्तिय् आर चच्त्रि का विकास कर सके ओर अपनी सर्वोत्तम स्थिति को, 
£.0...25. ८: . हक नस, जे ड 
जिसके कि बह साग्य दे, प्राप्त कर सके । डुलछ् श्रग्य श्रावकार भी हूं जो सवथा 
हिन्‍न प्रकार के | । 


थे कानूनों और यथाओं में बद्ध नहीं होते, लेकित फिर 
ही हो छाते क्योंकि वे न्यायालयों द्वारा अथवा समय के 
शम्शिलनी लोक्मन द्वारा लागू किए जाते ६। अधिकार! शब्द उन सत्र 


दशाकों के लिए प्रयोग में लाए जाने योग्य है जो सबके व्यक्तित्य की उन्‍्तति 


ईग संतयर 


थि। अधिकारों के सम्बन्ध में सिद्धान्त-- 


आअधिसलतसे की उपनि हे सम्बन्ध में गनेों सिद्धान्त है, उसे, प्राकृतिक 


ड़ 


पाइसस हा ियग, सामाद्रह कत्याण का सिदासा, गनतशासक 
/ 240 7 हिप न पे । फ्ृ 2: :८४४-5 ६: नल अ््द्री 2 
डिदान, सती सिदालस हमोर आधितार्से का व्यक्तिस्थ स्थछिनि | इसमें सं 


४ 
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श्रन्तिम सिद्धान्त को छोड़कर शेष सभी सिद्धान्त कुछ खराबियों के कारण 
स्वीकृत नहीं किए. जा सकते | अधिकारों की उत्पत्ति मनुष्य की नेतिक प्रकृति 
से ही होती है । इस प्रकार यदि एक व्यक्ति जीवन के अधिकार का दावा 
करता है तो उसे निम्न बातों पर समाज को सहमत कराना होगा 

(१) उसके व्यक्तित्व के,विकास के लिए, जीवन परमावश्यक है | 

(२) इस स्वत्व को रखने में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की समान भावना 
तो हस्तज्नूप नहीं कर रहा है। 

(३) उसके स्वल का एक नेतिक लक्ष्य है । 

इस सम्बन्ध में डा० चेनी प्रसाद ने लिखा हैं कि “अधिकार विशुद्ध 
वैयक्तिक मामला नहीं हो सकते, वे मूलतः सहकारी हैँ । सहयोग के कारण 
ही उनकी उत्पत्ति होती है श्रोर सहयोग से ही वे कायम भी रहते ह |! 
("२४॥६४६ (०7700 56 8 एपालेीए क्‍शतीएंतिपर्वा रवि, 
(0ए 87९ ९5घश९ार्ंव[[ए ८00एटाहएरए९, डिए वा7:४ रण 
८00फुशणबाएंणा पीएए 7० 9270६ 4700 फऐशातई शा 
एज वां: ० ८0079ढावटांणा पी९ए धा० 5प्रट॑शांगरर्त, ) 
(स) कतेव्य क्या है? 

कर्तव्य का अर्थ कुछ कार्यों को करने अथवा न करने का वन्‍्धन दे । 
यहि एम यह चाहते हूँ कि हम शान्ति ऑर सहयोग से रहें तो हमें दस 

प्ड। 


साद न्वा थ्र कि “वे एक सिर 
; ने ,लिखा दे कि “वें एक सिकटे 
ही मो कशलीे छि ॥ >> 3८ >> ५ 50 72 कप 
का दा बगल हू। यादि काश उन्हें अपने दाटकोंणू से इन ता 4 आपददार 
प से अप पक 2 कप 20 कक 332, 2 ड रे 
है। आर यदि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से देखा डाय तो वे कमब्य हैं | 
है 


“वुफरए थार (ए0 डांतेर३ 6 
पीला गा तारा 0प्पा इप्थातेएणापद, पी९ए 27० 


गंशी 78, वई 07९ 0058 3९ पीट 09 एीए इध्यातें- 


रह० 


छ9076 05 ०0धाढा8 पालए धार वैघा4९४. -+>7.- 867 
778590 ) यह विचार करना निरर्थक हैं कि अधिकार कतंव्यों के पहले 
हैं या कर्तव्य अधिकारों के पहले हैं । दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। वे 
एक-दूसरे के प्रतिरूप हैं । यदि कोई व्यक्ति अपने कतंव्यों की उपेक्षा करके 
केवल अधिकारों की ही परवाह करता है तो शीघ्र ही किसी के लिए कोई 
अधिकार शेष न रह जायेंगे । 
(द) अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं: 

अधिकार कतंव्यों के साथ जुड़े हुए हैं | यदि अधिकार वे स्वत हैं जो 
व्यक्ति समाज से मांगता है तो कतेव्य वे स्वत्व हैं जो समाज व्यक्ति से पूर्ण 
करवाना चाहता है| मनुष्य को असामाजिक रीति से कार्य करने का कोई 
अधिकार नहीं है | 

एक उचित अथवा न्याय्य स्वत्व अधिकार और कतंव्य दोनों ही होता 
है। यदि समाज अधिकारों के रूप में एक व्यक्ति को अपनी उन्नति का 
अवसर प्रदान करता है तो वह उस पर यह बन्धन भी लगा देता हे कि वह 
उन अवसरों का प्रयोग उच्चित ढंग से करे। यदि किसी व्यक्ति को समाज 
आक्रमण के विरुद्ध बचाता हैं तो उसका यह कर्तव्य- है कि वह भी दूसरों 
पर आक्रमण करने से अपने को रोके रखे । यदि एक नागरिक को वोट 
देना है तो उसका यह कतंब्य भी हे कि वह उसका प्रयोग ऐसे करे कि 
सामान्य कल्याश में वृद्धि हो | यदि एक मलुध्य को शिक्षा पाने का अधिकार 
है तो उसका यह कर्तव्य भी है कि वह उससे अपने को समाज का उपयोगी 
सदस्य बनावे । श्री श्रीनिवास शास्त्री के शब्दों में अधिकारों का अन्त कतेव्यों 

में होता है । अनुरूप कर्तव्य के विना कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य 
समाज के सदस्य होने के नाते ही अधिकार पाते हैं जिसमें कि पारस्परिक 
न्धनों की चेतना है। 

अधिकार व्यक्तियों तथा समाज की उन्नति की आवश्यक दशायें हैं । वे 
लोकनीति ओर नागरिक चेतना के साथ विकसित होते हैं । वे समाज की 
जरूरतों से सम्बन्धित होने के नाते वे कर्तव्यों से सम्बन्धित हैं । 


र्४१ 


अधिकारों को कर्तव्यों से प्रथक नहीं किया जा सकता । अपने कत्व्यों 
पर जोर देने का श्रर्थ बदले में विना कुछ दिए. कुछ प्राप्त करना है । कतेव्य 
वह मृल्य हे जो हम अधिकारों का चुकाते दहं जिनका कि हम भोग करते 
है | वास्तव में हमें अधिकार इसलिए. मिले होते है कि हम नागरिकता के 
कतंव्यो का समुनच्नत पालन कर सके | 
अधिकार ओर कर्तव्यों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध सड़क के नियम से 
भलीमांति स्पष्ट हो जाता हैं| जन-मा्ग का प्रयोग करना मेरा अधिकार 
है लेकिन मेरा यह कतंव्य भी है कि में उसी आसानी ओर स्वतन्त्रता से 
दूसरों को भी वैसा करने दू” | मुझे वाई तरफ चलना चाहिए ताकि सबको 
सरक्षा से. चलने ओर सवारी घलाने का अवसर मिल सके | 
प्रत्येक नागरिक को अपने कतंव्यों का महत्व समकना चाहिए कि 
वें सामाजिक एवं राजनेतिक संगठन के लिए कितने ग्रावश्यक हद जिनका कि 
वह एक अंग हं। इस लक्ष्य का प्राप्ति के लिए कि वह उस *गठन में 
अपना उच्चित स्थान ग्रहण कर सके उसे अधिकार प्रदान किए. जाते हैं | 
लेकिन इन अधिकारों में कर्तव्य भी मिले रहते € जिनके उचित पालन पर 


0 ० 
ही समाज --कल्याणु एवं उन्नति निमर हैं । 


११---नागरिकता . 

(3). 56. ए7४४६ 80 एएप एगवेटक 5६क7प 09 ६6 
$छ77 टांप्रटट) ? हा फ्ाव9६४ छझ०ए5 78 ४96 ए0०आंए्ट00 
जा 8 टलांघ्रंदशा इप9९ांं०र ४0 पा&: ्ा था कशा ? 

( 0४८०८८० 943, 42, 30 ) 
नागरिक शब्द से तुम क्या समभते हो ? एक नागरिक की स्थिति 
विदेशी की स्थिति से किन वातों में श्रेष्ठ होती है ! 
पा8- 
(अर) नागरिक कोन होता है ! 

जनता राज्य का निर्माण करती है और इस जनता को दो भागों में 
विभक्त किया जा सकता है ; नागरिक तथा विदेशी । 

वैटल ( ७४८६८! ) के मतानुसार “नागरिक राजनैतिक समाज के: 
सदस्य होते हैं जो इस समाज से उसको अधीनता में कुछ कर्तव्यों के कास्ण 
बंधे रहते हैं और उसके लाभों में समान उपभोक्ता हैं |? (75675 
87९ (9९ ग्राषाए०९7४ एाण ६76 लंश इ०ले९८०७, 70पगर्प ६0 
दंगांड 802टा2एए फैए टछावांएत वैंपधट5 उपं४2६ ६0 (8 
ग्प0079, 8०पे ०त॒पगे फऊठ्कांस980078 47 475 2(ए8४- 
759 8९5.) आधुनिक काल में नागरिक वे होते है जिन्हें पूर्ण नागरिक 
एवं राजनैतिक अधिकारों के उपभोग का अधिकार रहता है । राज्य के नाग- 

* रिक सभी मामलों में राज्य की प्रजा अथवा उसके प्रति अधीनस्थ होते हैं । 
वे केवल उसी राज्य के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं। तदचुसार नागरिकता 
मनुष्य और राजनेतिक रूप से संगठित समाज की, “जिसका कि वह सदस्य 

१ दोता है, कानूती सम्बन्ध होती है । 


घग्छ्३ 

दूसरी ओर विदेशी ( ४०75 ) वे होते हैं जो एक राज्य में रहते 
भले ही ही, स्थायी रूप से अ्रथवा अस्थायी रूप से, पर वे उस राज्य के प्रति 
भक्ति नहीं रखते जिसमें वे रह रहे हैं । झपने भारत देश में हम वहुत से 
अमेरिकन लोगों को देखते हैं, जिन्होंने मिशनरी डाक्टर, अध्यापक अथवा 
पादरियों की स्थिति में अपने जीवन का बड़ा भाग भारतीयों की सेवा करने 
व्यतीत किया है। लेकिन मारत में रहते हुए और भारतीयों दी उन्नति 
के लिए श्रपता जीवन लगाने पर भी वे भारतीय सरकार के प्रति भ्रद्धा 
अथवा भक्ति नहीं रखते । वे अभी भी संयुक्त राज्य अ्रमेरिका की ही प्रजा बने 
हुए हैं । दूसरे शब्दों में थे संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हें लेकिन भारत 

में विदेशी हैँ । 
विदेशी भी नागरिकों की तरह राज्य के एक ही कानून के अधीन होते 
हैं, उन्हीं की तरह कर चुकाते हैं ओर अन्य कर्तव्य पालन करते हैं ओर उच सब 
नागरिक अधिकारों के उपभोग के अ्रधिकारी होते हैं जिनके कि नागरिक अधि 
कारी होते ६ | लेकिन नागरिकी के समान वे राजनैतिक अधिकारों का उपभोग 
नहीं करते | उन्हें दसरों को निवालचित करने तथा स्वयं की निवाचन में खड़े 
बरने के विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होते। संयुक्त राज्य अमेनिदि[ के कुछ 
राज्यों में तथा दक्षिण अफ्रीका संघ में विदेशियों को जमीन का मालिक 


बनने का भी अधिकार ग्राप्त है । जबत्र कभी उचित समझा जाय एक विदेशी 


, ९ | 


को राज्य से इह्िप्कृत किया जा सकता हैं। इसलिए एक विदेशी का दर्लो 
नागरिक के बजे से नीचा होता है। एक नागरिक तथा विदेशी में जो 


आधारनूत अन्तर होते हैं वे निम्न प्रकार है -- 
(व) मुख्य अन्तर : 
बह ी कट 5 
२-रशाजनेतिक आविकारों का असाव : एक अन्य गज्य का नागरिक 


अफिलक दारण एक दो मी इकारों का 
हांने के कारण एद वददशा दा उस राज्य के रामनाीतद शपणाधकारा दे. 
उप भोग प्राप्त नहीं होता डिसमें बह उस समय रह रहा होते 
उप भांग यापष्त नहा दाता झिसम बह उस समय रह रहा होता £ ॥। 
७ 5 9. के. रक्षा >्न्स्टी एक दिये जे 5 5 

२--न बदनशा स सत्ता चहां 5 एक दिदशा एस आऋधशास के उए7- 
भोग झा दावा दर सकता न ने राज्य शा जप पहल 
नाग का दावा नहा कर सकता, हुसे अपने राज्य दा सुसका, जब कि वह 


२४४ 


दूसरे देश में रह रह्य हो । दूसरे शब्दों में वह उस राज्य के कानूनों के 
अधीन होता है जिसमें वह कुछु समय के लिए रहता हैं। यदि वह उस. 
राज्य के कानूनों के विरुद्ध अपराध करता है तो वह उस राज्य की सुरक्षा 
नहीं प्राप्त कर सकता जिसका कि वह नागरिक होता है | 
३--विदेशी को स्थायी निवास-स्थान का अधिकार नहीं होता 
यह राज्य की इच्छा पर है कि वह उसे अपना निवास काल बढ़ाने दे अथवा 
अपने देश लौट जाने का आदेश दे दे | | 
४--करों का भुगतान : लेकिन जब्र तक एक विदेशी दूसरे देशों में 
हता हे उस राज्य के करों का भुगतान करना होता है जिसके संरक्षण का 
वह उपमोग करता है | 
यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि राजनीति-शास्न में नागरिक और 
विदेशी का अन्तर चहुत पुराना है । एक तरह से राजनीतिशास्त्र का जन्म 
एशेन्स ( ७+॥७2785 ) नगर में हुआ था जिसमें हम इन दोनों शब्दों का 
प्रचार देखते हैं | एथेन्स में वे लोग ही नागरिक कहलाते थे जिन्हें चागरिक 
तथा राजनैतिक सब अधिकार प्राप्त होते थे । वे लोग, जो केवल नागरिक 
अधिकारों का ही उपभोग करते थे, विदेशी कहलाते थे। तथा वे लोंग 
जिन्हें इनमें से कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त थे दास कहलाते थे | इस प्रकार 
स्पष्ट हो जायगा कि इन दो शब्दों--नागरिक और विदेशी का अ्रन्तर 
इतना पुराना हैं जितना कि स्वयं राजनीति-शास्त्र है। 
(0. 57. ज्रतक्व: १४९ धा९ वाई९-९ा: प्रा2९00%5 
20चएांएए४ ८६४४2८75५7७० ? 
नागरिकता प्राप्त करने की विभिन्न रीतियां कौन-कौन सी हैं ? 
प्र5- 
नागरिकता प्राप्त करने की दो रीतियां हैं : ( ञत्र ) जन्म से, और (व) 
प्राकृतीकरण से | 
अधिकतर एक व्यक्ति किसी देश का जन्म से ही नागरिक होता है । यह 
जन्म की घटना है जो एक व्यक्ति को एक राज्य अथवा दूसरे राज्य का 


ग्ढ्र 


नागरिक बना देती है। जन्म से नागरिकता दों मिन्न सिद्धान्तों द्वारा निश्चित 
की जाती है : रक्त अथवा वंश का सिद्धान्त शरीर जन्मस्थान का सिद्धान्त | 
/-रक्त अथवा वंश का सिद्धान्त : इस सिद्धान्त के अचुतार एक 
बच्चे की राष्ट्रीय का निश्चय उसके मां-बाप की राष्ट्रीयता से होता हैं और 
वह उस राज्य का नागरिक बन जाता है जिसके नागरिक उसके मां-बाप होते 
हैं । यह रक्त-सम्बन्ध है जो राष्ट्रीयीग और इस प्रकार नागरिकता का निश्चय 
करता है। प्राचीन काल में प्रायः इसी के थ्राधार पर राष्ट्रीवग और राज्य- 
भक्ति का निश्चय किया जाता था | रोम के कानून ( रिक्ाावा [8 ए ) 
में इस का समावेश हैं| लेकित जागीरदारी ( ई०प०757 ) के उदय के 
साथ रक्त-सम्बन्ध के स्थान पर अन्मस्थान द्वारा राष्ट्रीयत का निश्चय होने 
लगा। इस प्रकार रक्तसम्बन्ध सिद्धान्त का स्थान जन्मस्थान के सिद्धान्त 
मे ले लिया | 
२--जन्मस्थान का सिद्धान्त ; इस सिद्धान्त के अनुसार मां-बाप से 
उत्पत्ति नहीं वरन्‌ जन्मस्थान राष्ट्रीयवा का निर्धारण करता है। वे देश जो 
ट्स सिद्धान्त का अनुसरण करते है अपनी सीमाओं में उत्नन्त बच्चे को 
अपना नागरिक समझते हूँ, चाहे वह विदेशी मां बाप से ही उत्पन्न क्यों ने 
हुआ हो । सीधे शब्दों में यह जन्मस्थान है न कि मां-चाप का सम्बन्ध जो 
नागरिकता के प्रश्न का निश्चय करता हे । 
जैसा कि पहले दी समझाया जा लुका है जन्मस्थान के सिद्धान्त 


न 


£24/] 


पुष्टि जागीरारी विचार--कि जन्म व्यक्ति ओर देश का जिसमें वह पैंदा 
हुआ एँ, सम्बन्ध स्थापित करता--हे द्वारा हुईं। कालान्तर में हन्‍्म- 
स्थान का सिद्धान्त बोरप के महाद्वीप का कानून बन गया | 

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सन्‍लड में इन दोनों सिद्धान्तों को माना 
जाता है। उन इच्चों के सम्बन्ध में जो ह्स्‍लेंड अथवा अमेरिशा को सृमि 


पर विदेशियों से उत्तन्न हुए हों जन्मस्थान के सिद्धान्त को माना जाता दे | 


झोर उन बच्चों के सम्बन्ध में जे अंग्रेज वा अमरी दापों से विदेश 
डतनन हा रक्त-सम्दन्ध का सद्धान्त दा लागू किया जाता हू । इस नामारदद 


गारद दा 


रध्६ 


का “मिश्र” सिद्धान्त कहते हैं | इस सिद्धान्त से कभी-कभी दोहरी राष्ट्रीयता 
और फलस्वरूप अधिकारक्षेत्र (077507८0०॥ ) का संघर्ष उत्पन्न होते 
हैं। इसका निर्णय बच्चे की इच्छा द्वारा होता है | उसे यह अधिकार दिया 
जाता है कि वयस्क होने पर अपनी राष्ट्रीयता चुन ले; चाहे तो अपने मां 
बाप की राष्ट्रीयता बनाए. रखे चाहे जिस भूमि पर उत्यन्न हुआ है. उसका 
नागरिक बन जाय | लेकिन संथुक्त राज्य अमेरिका में पीली जातियों से 
उत्पन्न बच्चे वहां की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते | यह एक जातीय 
प्रतिबन्ध है | इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून उनको नागरिकता 
नहीं प्रदान करते जिनके पिता कभी उस देश में न रहे हों | 

प्रांक्तीकरण : 

नागरिकता प्राकृतीकरण की विधि द्वारा मी प्राप्त की जा सकती है | 
डा० गारनर कहते हैं “विस्तृत श्र में प्राकृतीकरण के अन्तगत एक विदेशी 
को निम्न सभी विधियों द्वारा प्रदान की गईं नागरिकता आ जाती है-- 
सत्यत प्रमाण, गोद लेना, मां-बाप के प्राकृतीकरण द्वारा बच्चों का 
प्राकृतीकरण, एक नागरिक से विवाह होने के द्वाररा स्त्री का प्राकृतीकरण, 
यथार्थ जागीर खरीदने से प्राकृतीकरण, सेवा, जल सेना अथवा नागरिक 
सेवा में नौकरी करने से प्राकृतीकरण, निवास स्थान के काबून के प्रयोग द्वारा 
अथवा विदेशी भूमि पर अधिकार करने के द्वारा आदि” (/]रकपा७- 
(िडद्ाए0णा0 70 ६76 एछा0९+ 5९०5९ 77्पवं2०४ €९ 2९४:0- 
ए़8 छा लांंधंरशाओंंफए 0) 27 बांटा व) बाए गरशाएश' 
ऋत९८ए९०, एर९८१९ए ६ं70ए०8॥ ९४६४7०7१४०0, 37- 
०0007, 6९ 720पथद८07 04 ४॥6 दांशवशः 
६70प68 ६९ कद्॑पाग4598007 07 £४6 [08727ै, ४6 
गब्बापपाशटिव्वाध07 एए 8 एव एी70प6)३ गावाः।49886 ६0 
8 एंहंडट0, एक/पावडदकााणा ए:0पष्टी। ४९ एपाए882 
0 ९४३ ९४४६2, 77067 इधएफए८९ 7. (7९ 0४ 07 
. ग्रएष्र 0 ६76 टांएं। इछएएंट९, एाए0पही ६7९ 092:४४०7 
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0 ९ 9 0 तेंठफांलसी2, 07 ध0पह धार थयंणा 
रण ईकारलंहा ९0009, 2८.--97. एथा7००) लेकिन 
संकीर्ण अर्थ में इसका तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना किए जाने पर नागरिकता 
प्रदान किए. जाने से है। एक व्यक्ति जो एक राज्य का नागरिक दे दूमरे 
राज्य से नागरिकता प्रद्यान किए जाने के लिए प्राथना कर सकता है। ऐसी 
आ्राश देने के पहले सभी राज्य कुछ शर्त्त पूरी करवाते हैँ। ये शर्तें 
देश देश में भिन्न होती हँ पर उनमें कुछ मुख्य, जो सामान्य हँ, निम्न- 
लिखित हूँ ; 


(१) जिस राज्य की नागरिकता की प्राथना की गई है उसमें कुछ निश्चित 
काल का निवास | संयुक्त राज्य अमेरिका तथा श्ग्लेंड में यद समय ५. 


वर्ष है। आटिट्रिया तथा क्रान्स में यह समय १० वर्ष है । 

(२) नायरिक बनने के इरादे की घोपणा प्रायः सभी राज्यों में आवश्यक हें । 

(३) प्राकृतीकरण के पूर्व जिस राज्य की नागरिकता मांगी गई हे उसके प्रति 
भक्ति की शपथ श्रावश्यक रूप से लेनी पड़ती हे 

(४) पहले राज्य फी नागरिकता ओर इसलिए भक्ति के छोड़ देने की 
घोपणा | 

(५) जो ग्रार्थी नागरिकता की प्रार्थना करता हैँ उसने अपने उस राज्य के 
निवास में, जिसकी नागरिकता बह प्राप्त करना चाहता हे, एक श्रच्छे; 
आचार वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार किया हो । 

(६) बहुत से राज्य यह भी शर्त रखते हैं कि प्रार्थी के पास अपने ऋुद्धब छा 
पालन करने के लिए स्वतन्त्र साधन होने घादिये | 
लेकिन फिर भी प्राह्तीकरण हारा इसे नागरिकों को झुलु राइनेत 


रेका झा राजन 
विशेषाधकारी से अलग रखा जाता हैं। संयुक्त गज्य धअपमारंदा 
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सा नागरिक वहां का राष्ट्रपति अथदा उपरा्रपति नहीं दय सकता । इन पदों 
के भागी अमेरिका के जन्म से हो नायरिक होने चाहिये । 

(3. 58, #डएगिता ध्यार्थणो]ज७ पीर मंशा शत 
पेपर छा टंधेडशाई)व9- ([297]97 39-49) 
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नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए । 
खिएड, 
(अ) नायरिकता के अधिकार-- 

नागरिकता का अर्थ कुछु अधिकारों और कर्तव्यों का उपभोग है। ये 
अधिकार नागरिक तथा राजनैतिक दोनों प्रकार के होते हैं | इन अधिकारों 
का विस्तार प्रत्येक राज्य में मिन्‍न होता है। जिन देशों में प्रजातन्त्र सरकार 
होती है उनके नागरिकों के अधिकार उस देश के नागरिकों के अधिकारों से 
अधिक होते हैँ जो एक निरंकुश शासक के अधीन होता है। लेकिन यह 
अवश्य समम लेना प्वाहिए कि जिन अधिकारों का एक नागरिक उपमोग 
करता है उनको मान्यता राज्य से ही प्राप्त होती है | राज्य के बिया अधि- 
कारों का अस्तित्व सम्भव नहीं क्योंकि उनको लागू एवं उनकी सुरक्षा राज्य 
ही करता हैं | ु 

नागरिक अधिकार--नागरिक अधिकार वे होते हैं जिनका उपभोग 
राज्य के अन्दर प्रत्येक नागरिक करता है। इन अधिकारों का अस्तित्व सम्ब- 
जीवन के लिए अनिवार्य समझा जाता है। इन अधिकारों का उपभोग 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं | एक स्वतन्त्र देश के अधिक महत्वपूर्ण 
नागरिक अ्रधिकार निम्नलिखित हैं--- 

(१) जीवन की सुरक्षा का अधिकार | 

(२) जब विदेशी राज्य में रह रहा हो तब भी राज्य की सुरक्षा का 
अधिकार | 

(३) कुठ्म्व का अधिकार | 

(४) कानून के समक्ष समानता । 

(५) विना उचित कारण के गिरफ्तारी अथवा जेल जाने से स्वतन्त्रता । 

(६) सम्पत्ति की सुरक्षा | 

(७) धार्मिक विश्वास, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता | 

(८) चलने-फिरने, आने-जाने की स्वतन्त्रता | ४ 

(६) सामाजिक जीवन के सामान्य लामों का अधिकार | 
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यहां यह बात ध्यान देने की है कि प्रत्लेक अधिकार के साथ एक कतंव्य 
भी जुड़ा हुआ है । 

राजनैतिक अधिकार--राजमैतिक अधिकार नागरिक अधिकारों 
से प्रथक होते हैं। एक राज्य नागरिक अधिकार तो विदेशियों को भी प्रदान 
कर सकता है लेकिन राजनेतिक अधिकारों का उपभोग केवल नागरिक ही 
करते हैं। वे राजनैतिक अधिकार जो कि आधारभूत हैँ और प्रायः सभी 
संविधानों में पाये जाते हैं निम्नलिखित हैं :--- 

(१) लोक अथवा जनता के प्रश्नों पर विचार करने के लिए शान्ति- 
पूर्वक एकत्रित होने अथवा समा करने का अधिकार । 

(२) व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से सरकार से पिटीशन 
करने का अधिकार | 

(३) किसी भी लोक-पद पर निर्वाचित होने का अधिकार । 

(४) नियुक्ति वाले पदों के लिए प्रयत्न करने ओर उन्हें प्राप्त करने का 
अधिकार | " 

(५) बोट देने का अ्रधिकार । 

राजनैतिक अधिकार ग्रजातन्त्र के दान हैँ और एक ऐसे देश में जिस 
प्रजातन्त्र सरकार नहीं होती ये अधिकार नहीं प्राप्त होते आर अगर होते 
भी हैं तो आंशिक रुप में ही । 
(ब) नागरिकता के कतंव्य-- 

प्रत्येक राज्य की नागरिकता में अनेक कतेब्य उपलक्षित द्वोते हूँ । 
नागरिक केवल राज्य के प्रति दी कुछ दतव्य करने को घाष्य गही है दरन्‌ 
कुछ दर्तव्य ऐसे भी हे जो उसे साथी नागरिकों, अपने गांव, प्रान्त ओर 
दूसरे देशों के नागरिकों के प्रति भी करने पढ़ते हैं । 


सपने है अ्छ दा मभणीन ने प््य ० कम टट। हल ने रज्द् 
अपनी सरकार को मशान से युक्त राज्य का झत्तत्त समाल के एता 


धर वृद्धि लक प हो हें के समाड के 

की वृद्धि धरने के लिए होता हैं। लेकम्िन राज्य तथा रगकार समाह़ के 

र्मा में ताक्तग यो 550 25-०५ नहीं डे व्््ड किम 5०) नम समझाक ८ 

नामगारंका से शलंम दाद इस्तु नहा €ू। साजर दा उद्ध शव उस समाज के 
0 होता केश ओर अर अर ऋपना श्य एरा ऋरना 

संदस्या का उद् ये होता हू आर यांद राज्य को ऋपन इज पूरा फऋषन 
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है, जिसके लिए. उसका अ्रस्तित्व होता है, तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक . 

नागरिक अपना कर्तव्य भली प्रकार पालन करें। इन कतंव्यों के पालन में 

लापखाही करने का अर्थ है बुरा नागरिक होना और बुरे नागरिक का अर्थ 
है बुरा राज्य । 

नागरिकों के मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं।--- ़ 

(१) कानूनों को मानता--प्रत्येक नागरिक का प्रथम कतेव्य राज्य 
के काबूनों को मानना है। राज्य कानूनों को शान्ति ओर सुरक्षा के लिए 
बनाता हैं। इसलिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह उन कानूनों 
का सम्मान करे और उनको माने | उन कानूनों की अवज्ञा एवं उपेक्षा का 
परिणाम उस उह्ं श्य की श्रप्राप्ति होगी जिसके लिए, राज्य के कानूनों का 
अस्तित्व होता है । 

(२) राज्य के प्रति भक्ति--राज्य के प्रति भक्ति दूसरा कतंव्य है । 
इसके अन्दर युद्ध के समय राज्य की रक्षा करना उपलक्षित है | केवल राज्य 
के द्वारा ही मनुष्य अपना सर्वोत्तम जीवन व्यतीत कर सकता है | इसलिए 
यह आवश्यक है कि मनुष्य के कल्याण के साधन हर परिस्थिति में सुरक्षित 
रहें | इसलिए बहुत से राज्यों में सैनिक सेवा अनिवार्य है। राज्य के प्रति 
भक्ति का अर्थ यह भी है-- 

(क) जनता के अधिकारियों को उनके कतंव्य पालन में समर्थन देना। 
नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अधिकारियों को राज्य के अन्दर 
शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने सें मदद करे | 

(ख) प्रत्येक नागरिक का यह भी कतंव्य है कि जनता के पदों पर कार्य करे 
ओर अपना वोट दे। वोट देना अपने देश की सरकार के प्रति 
नागरिक के कृतव्य का आवश्यक अंग है । जिन देशों में वोट देना 
अनिवार्य है यह एक कानूनी कर्तव्य हो जाना है | 
(३) करों का भुगतान-राज्य जो कार्य मनुष्य के कल्याण के लिए 

करता है उसके लिए, उसे धन ख्चे करना पड़ता है। यदि राज्य के पास 

घन नहीं होगा तो वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए. खर्च नहीं कर 
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सकेगा । इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कतेव्य है कि वह राज्य को कर 
दे, स्थानीय एवं राष्ट्रीय दोनों प्रकार के | सभी देशों में कर देवा नागरिकों का 
आवश्यक सहयोग माना जाता है, इसलिए वह काबूनी कर्तव्य बन जाता है । 

(४) अपने व्यक्तित्व का विकास करता--वागरिक के अपने प्रति 
भी कतंच्य-होते हैं, अपने कुट्म्ब के प्रति भी तथा पड़ोसियों के प्रति भी । 
उसे अपनी आन्तरिक शक्तियों का विकास करना चाहिए ओर अपने बच्चों 
तथा पड़ोसियों की भी अवसर देने का प्रयत्न करना चाहिए । 

(3), 590, (एप॑रशाहंयए 95 त९इटाएएटत॑ 35 “7९ 
ए0प्रशाचांता छा 07९5 4757 फप्टॉ2वे [प्र48९८0श९7६ (0 
हा९ एप 8009." एगवेढए जी: ८07वांएंगाड दवा 
8 ए॑2९)0 92707 35 सपरा८एएणा5 एा0ठएुश'पए ? 

( 3६7० 942, 34 ) 
नागरिकता को “जनहित के लिए प्रयोग किये जाने वाले एक व्यक्ति 
का आदेशात्मक निर्णय” कहा गया हैं। नागरिक अपने कार्यो को किन 
दशाओं में उच्चित रूप से कर सकता है ! 
595. 

नागरिकता अधिकारों आर कतंव्यों की प्रणाली है | यलेक सम्य देश 
में मचुप्य कुछु अधिकारों का उपमोग करता हैँ जो उसके अपने विकास में 
सहायक होते हैं। इन अधिकारों के बिना मनुष्य जीवित भले ही रहे पर 
बंद जीवन दूसरों की दया पर निमर होगा । 

वे आपकार मनुष्य ने जन्म से नद्दा होते, नुप्य ध्पन आधकार 
निर्माता नहों हैं। यदि वह दोता तो उसने सब अधिझार स्वयं ही ले लिए 


होते शोर दसरा ल्लि छ्‌ स्य्टा पर! सराड्ता सर आर था उनसफझा प्रात क्राए् धलदडरा 
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ही करता । बास्तव में थे शक्तियां-मात्र होतीं; इलवारनों झा दमजोरों पर 
दनिदं का निधनों पर, अदाचित लाभ । अधिकार मनुष्य को समाज द्वारा 


$ 
म्स पकार सामा[। ने 45 सास 5५ 
प्रात होते है। इस प्रकार व सामाजिक होते हं। धधस्ल, झधिदकारों ढ्घा 
अ्‌ 


उपनोग उुजकपकाटण >> >ल्पाओ हेत दी द्माप्ट न क्रिया झ्ना 
उपनगि समाह के बड़े हुत को हॉंषप्ट से किया जाना चाहिए | मनध्य 


प््प 
भ्क 


श्श्र 


अपने कर्तव्यों का इस तरह प्रयोग करने के लिए, कतंव्य-बद्ध है. कि उसके 
साथी नागरिकों के समान अधिकारों की क्षति न पहुँचे । समाज मनुष्य को 
अधिकार देता है इस तथ्य में यह उपलक्षित है कि अधिकारों का प्रयोग 
समाज-विरुद्ध रीति से नहीं किया जा सकता। अधिकार वे स्वत्व हैं जो 
मनुष्य को समाज द्वारा इसलिए दिए जाते हैं जिनसे वह समस्त समाज की. 
प्रमति के हित के साथ अपनी भी दृद्धि कर सके । 

यदि अधिकारों की उत्पत्ति समाज में होती हे तो वे स्वीकृत एवं लागू 
राज्य द्वारा किए जाते हैं) सब नागरिक एक साथ मिलकर राज्य बनाते हैं । 
राज्य को बिना भेदभाव के सब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी होंती 
हैं। राज्य अपने नागरिकों को बाध्य कर सकता है कि वे अपने अधिकारों 
का प्रयोग इस तरह करें कि उसे दूसरे नागरिकों के समान अधिकारों के 
प्रयोग में वाधा न पड़े | इस प्रकार अधिकार सामाजिक कल्याण के साधन 
हैं और उनका प्रयोग इसी तरह किया जाना चाहिए, | 

अ्स्तु जब एक नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करता है! तो उसे 
अपने सामने यह विचार रखना पड़ता है कि “दूसरों के पति वैसा ही करो 
जैसा कि तुम अपने प्रति आशा करते हो |? उसे इस बात का ध्यान, रखना 
चाहिए कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक अनुरूप कतंव्य मी जुड़ा रहता 
है ओर वह कतंव्य यह है कि प्रत्येक:कर्तव्य का प्रयोग समस्त समाज के 
कल्याण की दृद्धि के लिए किया जाय | इस प्रकार अपने अन्तिम विश्लेषण 
में नागरिकता “नीतिशास्त्र की संहिता? ( ८06. छ ९४7८४ ) बेन 
जाती हैं जिसका प्रमुख आदर्श “समाज मुझसे पहले” है । 

उपयु क्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि नागरिकता के अधि- 
कारों और कर्तव्यों का प्रयोग मज्ञाक नहीं है। नागरिकता का श्रर्थ केवल 
अपने प्रति ही कर्तव्य नहीं है; उसका अर्थ समाज के जीवन में सक्रिय भाग 
लेना भी है जिसका कि वह सदस्य होता है। नागरिकता का अर्थ हैं कि' 
मनुष्य से जितना अधिक हो सके समाज की उन्नति---ठसके सास्कृतिक एवं 

नेतिक दोनों जीवनों के छेत्र में--सहयोग दे । वास्तव में केवल एक झञान- 


। म्र्३्‌ 


प्रात व्यक्ति ही, जो शिक्षा द्वारा यह जान गया हो कि मनुष्य समाज के बिना 
अकेला नहीं रह सकता, एक आदश नागरिक बन सकता हैं। यह इसी 
अर्थ में है कि नागरिकता की परिभाषा डचित ही यह वी गई हैं कि ““जन- 
हित के लिए प्रयोग किये जाने वाले एक व्यक्ति का झ्रादेशात्मक निर्णय ही 
नागरिकता है |” 

(ब) अच्छी नागरिकता के लिए आवश्यक दशाय : 

सावजनिक जीवन में वास्तविक भाग लेने के लिए कुछ पृव॑परिस्थितियां 
अथवा दशाये आवश्यक है जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हें: 

१--शिक्षा : शिक्षा, जिसे- महात्मा गांधी ने “आत्मा का भोजन? 
( 97280 6 ६१९ 50पां ) कहा हैं, स्वस्थ नागरिकता की प्रथम 
आवश्यकता हैं । शिक्षा मारे जीवन के दृष्टिकोण को विस्तृत कर देती हें । 
बह हमारे अन्दर स्वाथंहीनता उत्पन्न करती हैं। बह “परहित” को 
“सहित” से ऊपर स्थान देती है, समाज को व्यक्ति के ऊपर | इस तरह 
केवल शिक्षा ही नागरिकों का यह नेतिक कर्तेच्य बना सकती है कि वे उस 
समाज छी प्रगति से ग्पना सहयोग दे जिसके कि ये भाग ८ 

२--शिक्षित ज्ञोकृमत : सवोध लोकमत भी न्चनात्मक आलोचना 
के लिए आवश्यक हैं ओर केवल रचनात्मक आलोचना ही समाज का कल्याण 
कर सकती है ] नागरिकों के पास उन समस्याश्रों ओर. हलों को जानने के 
साथन होने चाहिये जो कि समाज, एक संगठित राजनेतिक संघ के रूप में 
उनके आगे रखता है । तमी वह उन पर अपने विचार प्रकूट करने में सम 
हो सकेगा और झपने सुझाव मस्ठुत कर सकेगा | इल प्रकार वह अपने 
शदेशए्मक निशुय सो लोकट्त में खगा सकेगा | 


2->-सेचा भाव : लेम्नि एद ऐसे मनष्य से, जोन तो अपने साथी 
मह्यीं वी सेदा झरना चाहता हो ओर ने समाज अपने स्वार्थी 


_अक० कस ४, ० + 
इच्रदोी का अलिदुन दर सकता हों, ऐसी आशा नहों ही जा सकती 
कक 
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१२--सरकारों का वगीकरणा 
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( ?एएए४०० 4945; 0879 942; 7४०४०पए7 ॥942; 

80989 935. ) | 

“मेँ नहीं समझता कि वह वर्गीकरण जो हमें अरस्तू से मिला है और 


है |” अरस्तू के सरकारों के वर्गीकरण का वर्णन एवं परीक्षा कीजिए | 
30995: 

(व्म) वर्गीकरण का वणुन : 

(९) उसके आधार : संख्या तथा लक्ष्य ; अरस्तू का राज्यों का 
वर्गीकरण दो सिद्धान्तों पर आधारित है। प्रथम, व्यक्तियों की संख्या के 
आधार पर जिनमें प्रभुव्व अथवा सर्वोच्च शक्ति केन्द्रित है। दूसरे, उसका 
वर्गीकरण सरकार के उद्देश्य, भावना एवं लक्ष्य पर आधारित है। तदलु- 
सार वह साधारण! (7077) ओर 'विक्ृत! ((027ए७7६८0) राज्यों 
में भेद करता है। साधारण राज्य वह हैं जत्रकि उसका उद्देश्य समस्त समाज 
का हित हैं और उस अवस्था में वह विक्ृत हो जाता है जब शासक समाज 
के द्वित में शासन न करके अपने ही द्वित में शासन करने लगते हैं । 

(२) सरकारों के विभिन्‍न स्वरूप : अरस्तू कहता है कि सर्वोच्च 


न्श््र्‌ 


शक्तिया तो एकव्यक्ति में, या कुछ में, था अनेकों में केन्द्रित दोनी 
चाहिए | यदि वह एक व्यक्ति में केन्द्रित है तो सरकार राजतन्त्र [ 90॥- 
शर्टा9 ) है। यदि वह कुछ व्यक्तियां के हाथ में केन्द्रित है तो वह 
कुलीनतन्त्र ( 675800८78८७४ ) हैं और यदि बहुत से नागरिक मिल 

उसका नियन्त्रण करते हैं. तो वह पॉलिटी ( 70॥६ए ) अथवा अच्छा 
प्रजातन्त्र है। इस संख्या के आधार पर किये गए. वर्गीकरण में वह नैतिक 


ज 


जांच जोड़ देता हद जो उसके दूसरे सिद्धान्त में दी हुं ह। यदि गजनन्त्र 
राजा के अपने हित की भावना के कारण विकृृत हो गया है तो वह निरंकुश 
राज्य ( [४7०779 ) वन जाता है। जब राज्य में सर्वोच्च शक्ति कुछ्ठ 


्र 
थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में होती हैं तो वह कुलीनतन्त्र होता हैं । ये 
थोड़े से व्यक्ति अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण शेप जनों से मिन्‍न होते हूँ 


श्रोर समाज के हित में शासन करते हैं । लेकिन जब वे अपनी शक्ति छा 
दुद्पयोग करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए शासन करने लगते है तो कुलीन- 
तन्त्र वर्गराज्य ( 00847८॥9 ) हो जाता है। जब सज्य में सबोच्च 
शक्ति अधिकांश जनता के हाथ में होती है ब्लॉर उसका प्रयोग सामान्य दित 
नकया जाता हैं तो वह अच्छा प्रजातन्त्र ( 2069 ) होता द। वह्द 
अजातन्त्र ( [2200 ८7४८ए ) तव बन जाता हैं जब वह विक्नत हो जाता 
। यहा वह बात ध्यान में रखने की है कि प्रजातन्त्र से अर्तू का तान्यय 
समृहुराज्य से है | 
अरत्तू के इस वर्गीकरण के सम्बन्ध में दो बातें 
स्वने को है। अरस्तू कुलीनतन्त्र और वर्गराज्य में स्पष्ट शेद करत 
लेकिन आधुनिक प्रयोग इन दोनों में भेद नहीं करता | हम प्रायः दोनों शः 
को पर्याशवात्री के रूप में प्रयोग करते है। आः प्रनिक लेखक ग्रमातन्त्र दो 
भी विद्र्ति परकार नहां मानते । इसके विपयोत प्रशातन्य को सदोनिस सरदार 


2,% उप अशसब्ग मी जाती ्ि घतमाद अदांव दर अहुसार पजञानन्ध्र दमा 
पक रूप समृह राज्य ( 3050ट8८ए एफ 0व८]0०८०८४ ) है । 


श्धू 


श्श्८ 


आधार पर वर्गीकृत करना ठीक उसी प्रकार हे जैसे सड़कों को उनके संचा- . 
लकों के बोड ( 80870 0६ [)[7९८६४०75 ) के संगठन के आधार पर 
वर्गीकृत करना | फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि 
अरस्तू का वर्गीकरण अभी तक सर्वोत्तम है यदि उसमें आधुनिक समय के नए 
राज्यों को जोड़ दिया जाय | 

(2, 6[.. (४ एात०७६४ एगरटाएर5 570प्रव इ:28 
9९ टाइट ? जिडटप्ड5 धागंड. वृष९्छऋांता जाधव 
#र्शाशार० ६0 ६6 टाबिडडं८०४४०४ एा इधक्वा25 हांए शा 
9ए पतला ज्रा।0९7४५ 

( ?प्रणु80 4938, 46; 0878 942 ) 

राज्यों का वर्गीकरण किन सिद्धान्तों पर किया जाना चाहिए ! इस 
प्रश्न की विवेचन आधुनिक लेखकों द्वारा किए गए, राज्यों के वर्गीकरण के , 
सम्बन्ध में कीजिए | - 
9895. 
(अत) अरस्तू का वर्गीकरण:--- 

बहुत समय से राजनीतिक विचारकों का ध्यान उन सिद्धान्तों के निश्चय 
करने पर लगा हुआ है जिन पर कि राज्यों का वर्गीकरण किया जाना 
चाहिए | राजनीति-शास््र के जन्मदाता अरस्तू (/37750082) ने सर्वप्रथम 
अपने समय के राज्यों का एक मौलिक वर्गोकरण प्रस्तुत किया था| उसने 
अपना बर्गीकरण दो सिद्धान्तों के आधार पर किया । प्रथम, राज्यों को दो 
शीपकों के अन्तर्गत विभाजित किया--साधारण (]०:एा०)) और विक्त 
( 79९४ए८॥४८० )। इसका आधार शासकों द्वारा शासन का लक्ष्य था। 
यदि शासक जनता के हित में शासन करता था जो राज्य की साधारण जाना 
जाता था | यदि शासक केवल अपने स्थार्थी उद्देश्यों की ही परवाह करते 
श्रे तो उनका राज्य विक्ृत कहा जाता था | इन दोनों प्रकार के राज्यों को 
फिर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया | इस विभाजन का आधार 
शासकों की--जो लोग राज्य की प्रम॒ुत्वशक्ति धारण किए होते थे--संख्या 
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थी। फलस्वरूप साधारणों को पुन तीन श्रेणियों में विभाजित किया गर्या।--- 
१--राजतन्त्र ( ((०7०7८7%४ )- एक व्यक्ति का शासन | 
२--कुलीनतन्त्र ( 3775६00798८४ )--कछ व्यक्तियों करा शासन | 
३--श्रच्छा पजातन्त्र ( 705ए )--श्रनेक व्यक्तियों का शासन । 
इनके विकृृत स्वरूपों को निम्न लिखित नाम दिए गए।-- 
१-+निरंकृश राज्य ( (४:०779 )--शक व्यक्ति का कुशासन | 
२--वग-राज्य ( (0॥४४7८)४७ )--इछ व्यक्तियों का कुशासन | 
३--समृह राज्य ([20770८78८ए)--शअनेक व्यक्तियों का कुशासन । 
यद्यपि अरस्तू का उपयु क्त वर्गीकरण बहुत महत्व रखता हे लेकिन 
आधुनिक समय में वह लागू नहों होता । आधुनिक प्रजातन्त्र,; सांसदीय, 
अध्यक्षात्मक एवं संधात्मक सरकारों में यह वर्गीकस्ण ठीक नहीं बैठता । 
इसलिए, स्वभावतः आधुनिक लेखकों की नए. वर्गाकरण का प्रयत्त करना 
पड़ता हे इस सम्बन्ध में मान्टेसक्यू ( १४07:८8१7८प ), मेरियट 
( परवाएय7 ) थोर लोकॉक ( ,28८०८८ ) के नाम उल्लेखनीय है । 
(व) सान्टेस्क्यू का वर्गीकरण -- 
प्रसिद्ध फ्रान्सीसी लेखक मान्देस्क्यू (१/०70९८5९९ए७), ने बह नुझाव 
रखा कि राज्यों को निम्न तीन श्रेणियों में विभाझित किया जाना चाहिए :-- 
१--गणतन्त्र ( (?०००७४७॥८६ ) इस सरकार में सारी जनता या 
उसका एक भाग प्रशुत्च शक्ति का उपनोग करती है | 
२--राजतन्त्र ( )४व07970८१४ ) ऐसी सरकार जिसमें एक व्यक्ति 
निश्चित कानों के अनुसार राज्य करता हैं । 
३--अनियन्त्रित राजतन्त्र (00590घं७॥9) : ऐसी सरकार छिस 


मं एक घ्वाक्त झपना इच्छा एवं दिघक से शासन ऋरता है | 
मारेस्द्य दे दर्गीडरण च्ड नसओेः अानलरों 
स्य्स्क्र्य दा यह द्ाझऋूरण अत्यन्त सामान हू | न्सक अन्त 
शाह सांस धध्यपास्मझ सरकारों थो रु क्या 
गट्ठानेक सांसदय आर अध्यक्षास्सक सरकारों को स्थान नहीं दिया वा सकता 
श्सि उन्हें हम हम्लेंड तथ अमेरिदा में देख रहे हैं 
। # झचए हुस इच्चट तथा धदारका मे बसा रह हू | 
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(स) मेरियट का वर्गीकरण : 

मेरियट ( /[97770£ ) ने भी राज्यों का वर्गीकरण तीन आधारों पर 
क्यि हे ४ 

१--एकास्मक और संघात्मक “ पहले उसने राज्यों का वर्गीकरण 
सरबगर की शक्ति के वितरण के आधार पर किया । इस आधार पर उसने 
राज्यों को दो ओ्रेणियों--एकात्मक ((777879) और संघात्मक (८०४- 
79)--में वाँट दिया | उसके अनुसार संघ सरकार में शक्ति संविधान द्वारा 
दो अंगों में वाँट दी जाती है, एक ओर सामान्य केन्द्रीय सरकार और दूसरी 
ओर अनेक स्थानीय सरकारें | ज़िन राज्यों में सब शक्तियां एक ही अंग में 
केन्द्रित रहती हैं वे एकात्मक कहलाते हैँ । 

२--अचल और लचीला : दूसरे, उसने राज्यों को स्वयं उनके 
संविधान के आधार पर वर्गीकृत किया । इस आधार पर उसने संविधानों 
को अचल (२१80) और लचीले (77९:70]2) में वर्गीकृत कर दिया। 
जो संविधान साधारण कानून बनाने की प्रणाली द्वारा परिवर्तित किया जा 
सकता है उसे लचीला नाम मिला । दूसरी ओर अचल संविधान वह है 
जो भिना संशोधन की एक विशेष प्रणाली के वदला नहीं जा सकता । 

३--अध्यक्षात्मक और सांसदीय : तीसरे, उसने राज्यों को कार्य- 
कारिणी (९:८८८प४४ए९) और व्यवस्थापिका ([288[9/07:७) के सम्बन्ध 
के आधार पर वर्गीकृत किया | तदनुसार जिस राज्य में कार्यकारिणी की 
शक्तियां व्यवस्थापिका के समान होती है वह अवध्यक्षात्मक (27९७ 08॥- 
८४) कहलाता हैं और जिस राज्य में कार्यकारिणी ब्यवस्थापिका की एस 
अधीनता में होती है बह सांसदीय (?४7977श॥7079) कहलाता है | 

डपयु कत वर्गीकरण यद्यपि मान्टेस्क्यू से अच्छा है फिर भी वह सदोप 
हूँ जहां तक मेरियट ने संविधानों के वर्गीकरण ओर राज्यों के वर्गकिरणु में 
गड़बड़ का हू । 

(द) लीकॉक का वर्गीकरण : 

लीकॉक ( ।,९७८०८६ ) ने सर्वोत्तम वर्गीकृस्ण दिया हैँ जो आधुनिक 
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राज्यों पर विल्कुल ठीक बैठता है | बढ निम्न प्रकार है :--- 

१--स्वेज्छाचारी एवं प्रजातान्त्रिक : सतसे पहले लीकॉक ने 
आ्राधुनिक राज्यों को स्वेच्छाचारी ((0257000८) ओर प्रजातान्निक ([0८- 
7र०्टा्धंटो में बाँय है। स्वेच्छाचारी सरकार में प्रभत्त-शक्ति एक ऐसे 
व्यक्ति के हाथ में रहती है जो अपनी दच्छानुसार शासन करने को स्वृतन्त्र 
है। इसके विपरीत एक प्रजातान्त्रिक सरकार में सर्वोच्च शक्ति जनता 
अथवा उसके बहुमत में केन्द्रित रहती है । 

२--बैधानिक राजतन्त्र ओर गणतन्त्र * फिर लीकॉफ इन प्रजा- 
तान्त्रिक राज्यों को वैधानिक राजतन्त्रों ( (१005६6पधंणावंं १(०१४- 
7८2०६ ) और गणतन्त्रों (२००७७)।८७) में वर्मोकृत करता है । एक 


लेकिन वह केबल नाम का शासक होता है। वास्तविक शक्ति लोकप्रिय 
मन्त्रियों के हाथ में होती हे जो व्यवस्थापिका में से चुने जाते ह और उसी के 
प्रति उत्तदायी होते टै। लेकिन एक गणतन्त्र में कार्यकारिणी का प्रधान 
जनता द्वाग निर्वाचित किया जाता है । 

४--एकात्मक ओर संघात्मक : इनमे से दोनों को लौकॉंझ फिर 
शक्तियों के वितरण के श्राधार पर एकात्मक ((पक्राधधाए) आर संघात्म 
(#०वंटा) में वर्गीकृत करता है । यद्ां लीझॉक और मेरियट में ऐक्य दे 
 “-अध्यक्षात्मक ओर सासदाय :; अन्त ने, वह दछाधपूनिर राज्यों 
वी कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका के सम्बन्ध के आधार पर दर्मक्षित 


>> 


>5॥ 
ध्प 
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करता हैं । जब एक सरकार में कायकारिणी व्ययस्थारिछा में से उनी ज्यनी 
पं शोर उसी के प्रति उनर्दादी होती है तो वह सांचदीय (780 67- 
८37७) महलातों ६ | लेक्नि जब कावदरिणोी ने दो व्यवस्थायिश दा एड्ड 
भाग होती है झोर न उसमें से बनाई जाती है तो बद सरदार धध्यक्षास्पद् 
(>ए5प०5घंठ) बहलाती है । 


छ 
(2. 62, 98८ए55 धर गरांहध5 छ70वें तंहटामटाए+5 
[0 वाठायरटँगंपवो ईठया छा (0प्टामाशएार, 5 
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६85 077 0० (70ए७८7777९060 छाए ४0 (52779 6०7 
88082: ९४7 ? (?77/2४०. 936) 

राजतन्त्रात्मक सरकार के गुण तथा दोषों का विवेचन कीजिए.। क्‍या 
इस प्रकार के सरकार के सर्वथा लुप्त हो जाने की सम्मावना है १ ' 
6 प्र5. 
(अ) राजतन्त्र क्या है! 

राजतन्त्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें सर्वोच्च और अश्रन्तिम सत्ता 
एक व्यक्ति के द्वाथों में केन्द्रित रहती है चाहे वह किसी भी तरह नियुक्त 
हुआ हो, कुछ भी उसका कार्यकाल दो और कुछ मी नाम हो । यह तथ्य 
कि सरकार के सब कामों में एक ही व्यक्ति की इच्छा चलती है उसे राजतन्त्र 
की प्रकृति प्रदान करता है । इसे ध्यान में रखकर लाई ब्राइस ( ॥.07व 
87४८९) ने कहा था कि “राजतन्त्र से में वस्तु समझता हूँ, नाम नहीं; 
अर्थात्‌ कोई ऐसा राज्य नहीं जिसका प्रधान राजा अथवा सम्राट कहलाता 
हो, वरन्‌ ऐसा राज्य जिसमें राजा की वैयक्तिक इच्छा ही निरन्तर प्रभावशाली 
हो और अन्त में सरकार में सबसे प्रधान तत्व हो ?? (39 प्राणाधाःएार 
हैं प्रातषाइबार्त ६9९ एं78, 000 ए९ एशा॥० 7. ९ 70: 
घाजए 5६8६९ (7० ॥९४० एम जर्तांदा 75 टर्नी[टव 678 07 
एजाएट:07, ठप 00९ 40 ऊर्तिएी पार फशाइ0पर्गा जा 
0 ९ पागाबाएँ। 48 9 ८005६20४५9 ९ई६८८४ए९ धाएं 
॥ (९ [880 25070 एाटवेंठामांगराएं ई8८०0%8 47 00ए४- 
८एणापर०ा८,०) जैलिंक (]९]॥एम८ा०) ने हमें इस शब्द का वास्तविक 
सार दिया हैं जब उसने इसका वर्णन इस प्रकार किया : “एक भौतिक इच्छा 
द्वारा शासन” झोर इस बात पर ज़ोर दिया कि उसकी विशेषता अथवा 
गुण “राजा की राज्य की सर्वोच्च्रशक्ति को व्यक्त करने की सामश्य दे |” 
(ये) राजतन्त्र के गुण + 

राजनीतिक विचारकी ने राजतन्त्रात्मक सरकार के निम्नलिखित गुण 
बताए हू 


रद्द 


ऊ 


१--एकता; शक्ति, शीघ्रता ओर स्थायित्व .- प्रथम, राजतस्त्रा- 
त्मक सरकार के अन्तगंत हमें ये गुण मिलते हैँ : हृढ़ता का तत्व, संगठन 
की सादगी, कार्य में शीघ्रता की क्षमता, विचार की एकता, नीति की दृढ़ता 
एवं स्थायित्व शोर परराष्र सम्बन्धों में कुछु सम्मान | थे सत्र गुण राजतन्त् 
में सिफे इसलिए मिलते हैँ कि सम्पूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति में केन्द्रित रद्दती 
हूं। चूकि मतों में कोई विरोध नहीं होता इसलिए अकमेण्यता, अनि 
श्वितता और देरी राजतन्त से अलग रहती हैं 

(२) सर्वोत्तम व्यक्तियों की संवायेः- दूसरे, राजतन्त्रात्मक प्रगाली 
में राजा इस स्थिति में होता हैं कि वह स्वतन्त्रतापृवक योग्य पुरुषों को राज्य 
की सेवा करने के लिए चुन सके । इस तरहद्द नियुक्त व्यक्ति अपनी सम्पृ 
योग्यता से शासन का संचालन करते हद आर वे तब तक पदों पर रह सकते 
जब तक थे ठीक तरह काम करे | इस आधार पर विचारकों का कथन है 
कि राजतन्त्र के श्रन्तगत शासन सना होता है। याजा के वेवक्ति क्षण 
के कारण पद्मधिकारियों में ग्रनुशासन ओर भक्ति उत्पन्न हो जाती है । 

३-- सामाजिक न्याय की प्राप्ति:--तीसरे, विचार यह भी संकेस 


है #0॥72 


दरते है कि राजतन्त्र सामाजिक दिव एवं न्याय के लिए अत्यन्त उपयुक्त दे । 
राजा राम्नेति के बलों से स्वतन्नत होता ष्ट । इस प्रकार सब दलों से ऊपर 3४ 


प्घ 
होने के कारण, ट्रोइल्के (॥7०5८॥:०) संकेत ऋस्ता है, गज स्वभावतः 


5 ज् 
४ किस पे नि के न ज्तती उक्नाज 
अपना यज्ञ क नवल एवं दान च्याक्ततां दा ध्यान रखता हद | श्या सावना 
2३ 5 मंनी 4 ० जि 
| जमनोी के क्र टारिण महान ( फकट्पेटापटरए पट (ता )नेक्दा 


«० 
था दि पफिदनों झा मित्र होना गत्तन्त्र का गारबास्पद दाय रहा ; |! 


कप इ 


४-अवबाचीन समयों के लिए उपय कत '--न्त में, विचारदों 
का रहना हे कि निरंकुश राब्तन्त्र उन लोगों शी आइश्डम्तायों के लिए. 
झत्यन्त उपयुक्त £ थे कऋवाचीन असन्‍्दता अथदा जंगलीएन से उठ रहे हो। 
केवल एक निरंकुरा राज ही श्रर्वाचीन महुण्णे मे गब्नेतविल चेसन्ग 
इतनन कर सब्ता है क्र उति तथा सन्यता छे शीदन के पथ पर का 


ग्ध्ड 


(स) राजतन्त्र के दोष:-- 

सिद्धान्ततः इसमें शक नहीं कि राजतन्त्र में उपयुक्त सभी गुण हें 
लेकिन ऐसे राजाओं की संख्या जिन्होंने व्यवहार में अपने राज्य के लिए इन 
गुणों को प्राप्त किया है बहुत कम रही हैं | ऐसे शासक इतिहास में अ्पवाद- 
स्वरूप हैँ। राजनीतिक विचारकों ने राजतन्त्र-में निम्नलिखित दोष 
बताये हैं।--- * 

१--अत्याचार का भय--सर्वप्रथम, राजतन्त्र में अत्याचार की. 
सम्भावना बनी रहती है। यह सम्मव रहता है कि राजा अपनी कानून 
बनाने की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग समस्त समाज के हित के लिए न करे | 

२--बुद्धिमान शासकों के उत्तराधिकार की गारन्टी नहीं:-- 
यह सरदैय सम्भव नहीं कि उत्तराधिकार नियम के आधार, जो सभी राजतन्त्रों 
की आवश्यक विशेषता हैँ, योग्य शासक ही गद्दी पर आबे। यह टीक ही 
कहा गया हैं कि “पुत्र केवलमात्र कल्पना होता है |? ( “0 507 [5 
77€7८]५ 8 ॥970:०&5.77) यह सम्भव है कि वह अपने पिता के 
समान योग्य न हो, ओर अधिकतर दशाश्रों में वह होता भी नहीं हैं। 

३-शासन का मसापदण्ड उत्तम नागरिकता है--तीसरे, यदि 
सदा एक योग्य राजा उपलब्ध भी हो जाय तो भी राजतन्त्र आदश सरकार 
नहीं हो सकता | उत्तम सरकार का मापदण्ड यह है कि बह अपनी जनता 
सें “सक्रिय, लुद्धिमान एवं सावधान? नागरिकता कहां तक उत्पन्न करता हैं। 
बुइरों विल्‍्सन (ए/००670७ ५४१[४०7) ने ठीक दी कहा हे कि सारी 
शासकीय प्रणालियों का मूल लक्ष्य जनता में राजनेतिक दृढ़ता, देश-मक्ति 
एड सामाजिक एकता की बृद्धि करना है । एक उत्तम सरकार के ये लक्ष्य 
तमी प्राप्त किए जा सकते हैं जब स्वयं जनता को ही देश फे वास्तविक 
शामन में कुछ भाग दिया जाय । ध 

उप्यु क्त में बह स्पष्ट हो जावगा कि आधुनिक प्रजातान्निक काल में, 
उबकि जनता को ही अपने द्वित में शासन करना है, राजतन्त अपने अन्तिम 

गौर 


दिनों का मास प्राप्त कर सकता दे । आधुनिक परिस्थितियों में बह बहुत 


ब्द्र्‌ 


समय तक कायम नहीं रह सकता। 

(3, 53, जाता 30 एठएप प्रात 09 27प75- 
0ट८738८ए ? ॥)50घ55 ३5 गराष्यां६8 बाप पैशा।रा(5, 

कुलीनतन्त्र से तुम क्या सममते हो! उसके गुण तथा दोषों का विवेखन 
करो | 
2.75, 
(अ) कुलीनतन्त्र क्या है ? 

एक सरकार के रूप में कुलीनतन्त्र ( 378:0८798८ए ) अरस्तृ 
(2775:002) के समव से चला आ रहा है। कुलीनतन्त्र (0 75- 
६0८78८9 ) शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एरिसटॉस? 
( 2 ४85005 ) से हुईं है जिसका अर्थ है सर्वोत्तम--अस्तु बहुत से ग्रीक 
विचारक कुलीनतन्त्र को सर्वोत्तम सरकार भानते के । कुलीनतन्त्र शब्द के 

थ के लिए हमें फ़िर अरस्तू की शरण लेनी होगी जिसने कहां था कि 

कुलीनतन्त सरकार का वह स्वरूप है जिसमें अन्तिम शक्ति आजादी के कुल 
थोड़े से भाग के हाथों में होती है| ये थोड़े से लोग अपने जन्म, कुटम्द, 
धन अथवा धार्मिक या सैनिक पवित्रता के कारण शासक हो जाते दे । 
(व) कुत्नीनतन्त्र के गुण : 

एक सरकार के रूप में कुलीनतन्त्र में अनेक गुण हें जो कि निम्न 
प्रकार दणित किये जा सकते 

(१) प्रकृति पर जोर--हुलीनतन्त्र प्रद्वति (वृपथ)॥:9) पर कोर 


पु 35% ंख्य # कं नी न्‍्ठः सदा -2>-५ ४: 2 ः से +4 म्ाभएा 
देता हे संख्या (घृुप्॒आ८६ए) पर नयी । उसका यह विश्दास ४ कि कुछ 
के अपेक्षा शासन >0०-4००- न पक अप 2 अ टक 
स्‍्यक्ति शब्य व्यक्तियों को अपेक्षा शासल करने के लिए अधिझ उपयुक्त हैँ । 
ज्सलिए स्व फ्े लिए त्नी धि्तिकर प्र लि :े ऐसे व्यक्तियों का 
श्सालए स्वव शारदा के लिए हे दितकर हू किय एस वस्यक्तदा द 
या क दर श 5 वन 
हा सरदार का शाक्त साप 5 | 
») छामदार--झली लामाव में है 
(+) झनुदार--इुलीन न्यक्तित (.377500८79 ६5) ल्ूमाव से ही 
झनुदार 3325 फुत्नतित छ्लीजताओ द्र््ल्ता नौऊ 
अनुदर हांते €, शइसालण छुलानतन्व स्वनावतंदा पर्मपरामत कादुचा झा 
कट प्ले च्स्ता जे घह सम दिदारएण ग म्धान ने च्वि नो मे लिदाए नली 
इसा| रखता हू | दह आदुदझारएशा[ र गन्तिडारी परिवतनों में दर बाग नहा 


5 


श्द््द 


करता । वह प्रजातन्त्र ओर राजतन्त्र के ब्रीच को व्यवस्था हैं। एक 
ओर तो वह अविचारपूर्ण निर्णयों एवं गर्म भावनाओं को रोकता है जो कि 
जातान्त्रिक सरकार की विशेषतायें होती हैँ ओर दूसरी ओर राजतन्त्र को 

निदय एवं निरंकुश प्रवृत्ति को रोकता है। लाड ब्रोषाम (,076 
छ8:0पट्ठ9०7) ने ठीक कद्दा था कि “'कुलीनतन्त्र की विशेपतायें उद्देश्य 
की हृढ़ता, हिंसक परिवतनों का प्रतिरोध, युद्ध के समान नीतियों का अविश- 
वात और योग्यता का प्रोत्साहन थीं |”? ( ५५60 77500८728८५४ एछ85 
008793९८६75860 59 447777९5$8 0 9पछा७908९, ए९5508700९ 
६0 एठा6फ्0 टब्ा8९5, तांइएएप5५ एछाि एव ००८25 
शाप 270८0 प7०४६९०४7९7५४ ०0 820क्‍05.7) 
(स) कुलीनतन्त्र के दोप-- 

एक सरकार के रुप में कुलीनतन्त्र की बहुत क॒ठु आलोचना की गईं है। 
निम्नलिखित कमजोरियां प्रधाव वताई गई है 

(१) सर्वोत्तम व्यक्तियां का चुनाव कठिन--कुलीनतन्त्र'में जितने 
भी गुण बताये गए हैं उनसे वास्तविक लाम तभी सम्मव है जब शासन 
करने के लिए स्वात्तम व्यक्ति चुने जा सके । यह सचमुच एक कटिन कार्य 
है। अच्छे वंश में उत्पन्त व्यक्ति आवश्यक रूप से अच्छे; मनुष्य अथवा 
योग्य शासक नहीं होते। इसी तरह धनिक पुरुषों पर भी निर्भर नहीं रहा 
जा सकता कि वे. योग्य शासक वन जायेंगे। इसी तरह उत्तम सैयरिक एवं 
पार्मिक योग्दतायें होना एक बात है और एक उत्तम शासक होना दूसरी । 
फलस्वरूप व्यवहार में कुलीन व्यक्तियों का शासन प्रायः अत्यन्त अग्रोग्य, 
बुद्धिहीन, असंदिग्ध व्यक्तियों का शासन रहा है जिन्होंने अपने स्था् के 
लिए प्रज्ञ का शोपण करना अपना धरम समझ लिया । 

(२) बर्ग राज्य--ब्यवद्वार में कुलीनतन्थ का अर्थ रहा है वर्ग 
रज्य---अपने स्वार्यी पदयन्त्रों एवं दलों से युक्त । एक राज्य की 
आर स्थायित्व के लिए यह बहुत द्वानिकर है। 

(३) राजनातक शक्ता का अभाव--श्रन्त मे कुलीनतन्त्र जनता 


स्द्क 


को अपने देश के शासन-से सर्वथा श्रलग कर देता है। वह जनता को 
राजनैतिक शिक्षा श्रथवा राजनैतिक चेतना नहीं प्रदान करता । यद्द सरकार 
उन व्यक्तियों के लिए है जो मृक पशुओं के समान है, जाणत एवं कर्मठ 
नागरिकों के लिए नहीं | 
(2.'64, 6€गार >€शाठ्टाइटए,. #िडधाए8 02. (5 
507९0807 8700 ए९क९)९5525. 
((शॉ०प्:८० 2943, 36, 33; ?प्र]30 937: 807099 
94; 8॥887 939; ४४०प7 947) 
-. प्रजातन्त्र किसे कहते हैं | उसके मुख्य गुणों श्रोर दोनों का मूल्यांकन 
कीजिए | 
ठदा5. 
(आर) प्रजातन्त्र का अथे -- 
प्रजातन्त्र शब्द का प्रयोग विभिन्न श्रथों में किवा जाता है, इसलिए 
उसमें विभिन्न विचार निहित हैं। कुछ लोग उसे एक राज्य का स्वरूप 
मानते हैं; कुछ उसे केवल सरकार का ही स्वरूप मानते हैं. और कुछ उसे 
एक समाज की स्थिति मानते हैं तथा कुछ ऐसे भी हैं जो एक नैतिक धारणा 
मानते हैं.। प्रजातन्त्र की एक सरकार के रूप में व्याख्या करने के पृर्ष यह 
आवश्यक है कि हम यह जान लें कि एक राज्य के स्वरूप, एक समाज की 
स्थिति तथा एक नेतिक धारणा के रूप में इसका क्या श्रर्थ है । 
: (0) प्रजातान्त्रिक समाज, राज्य एवं सरकाए--छोई समाज प्रचा- 
*तान्त्रिक तब कहलाता है जब उसके सटस्य विना किसी भेद्रभाव के समान 
अधिकारों का तथा जीवन में समान स्थिति का भोग करते हैँ। राज्य प्रश- 
तान्त्रिक तव होता है यदि प्रमुत्व-शक्ति जनता के द्वाथ में हो और उसे 
“सरकार को हटाने का अधिकार हो, चाहे उसका स्वरूप कुछ मी हो । एक 
" वास्तविक ग्रजावान्त्रिक राज्य में उसकी जनता की राडनेंतिक समानता दी 
“उसका संविधान होता है। एक नैतिक आदर्श के रूप में पदातन्त्र का श्रर्थ है 
: मनुष्य के रूप में उसके व्यक्तित्व में विश्वास । दान्द (१७7४) की यद्द 


र्द्ष्८ 


प्रसिद्ध उक्ति कि “इस तरह व्यवहार करो कि मानवता को, चाहे अपने 
चाहे दूसरे के व्यक्तित्व में, हर हालत में लक्ष्य समझो, ओर कमी मी 
उसे केवल मात्र साघन मत समको |” प्रजातान्त्रिक आठश की सार हैं| 
(“80 ३८६ 85 (0 धारा गपा87070ए "एटा वी एणाए 
०एए ए927507 07 770 (१०६ एा 2॥१०४07, | €ण्टपफ 
८85९ 85 वा) शाते, 800 7९ए४7 70729 35 8 7708708-? ) 
जन्म, सम्पत्ति ग्थवा सामाजिक स्थिति मनुष्य की निश्चयात्मक विशेषता 
नहीं हूँ | एक साधारण मनुष्य समाज की उतनी ही अ्रच्छी और उपयोगी 
इकाई है जितना कि कोई भी दूसरा । यह मानव व्यक्तित्व का मूल्य हे जिसे 
प्रजातन्त्र स्वीकृत करता है और जिसको बेन्थम ने इस सुन्दर नियम में बाँध 
दिया है कि “प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जायगा और कोई भी एक से अधिक 
नहीं गिना जायगा |” ("]ए९४ए०॥0९ ६0 ८0एछ7५ ई07 0706 बातें 
70 076 07 गर07९ (787 0772,?7---2272४77877) 

(२) विभिन्‍न परिभापायें--एक सरकार के रूप में प्रजातन्त्र की 
विभिन्न परिमापायें हैं | ग्रीक लोगों के लिए प्रजातन्त्र अनाड़ी लोगों का 
शासन था। वे उसका उन व्यक्तियों की संख्या के आधार पर जिनमें प्रभुत्व- 
शक्ति केन्द्रित रहती है, अन्य सरकारों से भेद स्पष्ट करते थे । लेकिन आाधघु- 
निक लेखक संख्यात्मक मापटएड नहीं काम में लाते । वे इस तथ्य पर जोर 
देते कि इसके अन्तगंत जनता अपना शासन स्वयं करती है ओर यह कि 
अन्त में सरकार जनता की अनुमति पर आधारित होती है। प्रेज़ीडेण्ट 
लिंकन ने इसकी परिंमाप्र “जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता 
के द्वार? (४6 हतएटाफशरा।: ए॒ ६४॥९ ७९०एॉ०, 07 ६४१९ 
एए०ए6 बण्ते छ7 ४९ छ००फाॉश?-..5 97987 70०7) 
 हैं। लाट ब्राइस दारा दी गई परिसापा मी अर्थपृर्ण हैं। वह कहते हैं 
कि प्रजातन्त्र बह संस्कार दे जिसमें रास्य की शासन करने की शक्ति समाज 
समस्त खदस्थों में केन्द्रित हो। चूंकि समात्र के सब्र सदस्व कभी भी 
ही गाजनीतिक प्रश्न पर एकमत नहीं हो सकते, इसलिए व्यवद्ार में पज्ञा- 


न 


ज़क 


टच 


६६ 


तन्‍्त्र वह सरकार हो जाती है जिसमें योग्यता-प्राप्त नागरिर्की के बहुमत की 
इच्छा से शासन होता है। यहां यह वात ध्यान देने की है कि प्रजातन्त्र के 
अंग्रेज़ी शब्द “[009१02797८9” की डत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों--- 
प्गू)ट्मठ5" और “(+्टांघ-के योग से हुई है । “0८705? 
शब्द का अर्थ जनता दे और “(ब्टांब! का अर्थ शक्ति है। इसलिए, 
प्रजातन्‍्त्र वह सरकार होती दे जिसमें शक्ति जनता के हाथों में रहती ह । वे 
शासन में या तो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है या अपने प्रतिनिधियों द्वारा | 
(३) प्रजातन्त्र के प्रकार--इस तरह प्रजातन्त्र श्रावः गे तरह का 
होता हैं ; प्रत्यक्ष श्रथवा शुद्ध पजातन््र ([0772९८४६ 07 ?िप्रा४ [2९070- 
८72८४) और अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि प्रजातन्त्र ([707९८६ 07 
7२८०7९४९०६४६ए०९ >८॥7स्‍0८78०५) प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र बह कहलाता 
हैं जब जनता शासन में सब नागरिकों की एक राजनीतिक समा के द्वारा 
भाग लेती है | इस प्रकार का ग्रजातन्त्र केवल छोटे राज्यों में ही सम्भव 
ओर ऐसी जनता में जिनकी राजनेतिक समस्‍यायें कम हों । लेकिन अपने 


फो सांप देती राज्य की इच्छा-निमाण एवं अभिव्यक्ति तथा नीति के 
प्रश्नों पर निणुय ये प्रतिनिधि ही हूं, जनता उसमे प्रत्यक्ष हृस्तर्रप 
नहीं रूरती । अपने वोट देने के अतिरिक्त जनता का शासन में छोई पन्यः 
भाग नहीं होता । 

अपने सर्वोत्तम रूप में अप्रत्यक्ष प्रजतन्त्र में बुलीनतन्त कोर प्रचातन्ध 


श्र 
>> सिद्ध यो कक 202०: | गत ६ >> का छझादिदार 5 
फे संद्धान्त का योग रहता है । बह ययाली। परदुत्य का छांदकार हुमत को 
£ट ला ह थ्‌ थदा अ ५ 5 2 5७ कट 3 हि २४ 
दते। है अथदा समस्त उनता का हा; लाइन उसका दंदांग उन थाड़ू से चुन 
हा मे 5 थे मा हल _ कक 

एप च्याक्ष्या क् हा दा हू झा शासन स्गन के अस्यन उपयुक्त होते ट्ट। 
न शास रे, रे ३ 20282 शासन हा हु दि 
दे सासचनदायदर ऋअलाद टू स््थ्र ज्न्दू शासन जी इलता |ने कुल्लीन कह हु 

ह््मा पर # व, 2 लत न्घ्ण्झाएर हे 5 हर 
सझता हू । लाड़िन सदाज् निमन्‍्यणुदारी सत्ता हान्त मे पहनना दे हल झाझों 
५ 222+-5 क ८०+>- ४ हक 
३ हुए आई । 


( वे ) प्रजातन्त्र के गुण : 

(१) सत्ता समाज में केन्द्रित होती है--यह आदश्शतः सर्वोत्तम 
सरकार है शरीर सर्वोच्च नियंन्रशकारी सत्ता समस्त समाज में केन्द्रित रहती 
| वह सर्वसाधारण मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार को स्वीकृत करता है 
और उसे राजनैतिक गौरव की ऊंचाई तक उठा देता है। प्रजातन्त्र राज- 
नैतिक अधिकारों की समानता की गारण्टी देता है । सब व्यक्तियों को सर- 
कार के कार्यों में भाग लेने के समान अवसर रहते हैं। वह कुलीनतन्त्र के 
इस मन्त्र को कि “कुछ शासन करने के लिए पैदा होते हैं ओर श्रन्य आज्ञा 
मानने के लिए??, अस्वीक्ृत कर देता है ।- 

(२) सामाजिक भावना बढ़ाती द्ै-उप्योगितावादी लेखकों ने अपने 
प्रजातन्त्र के समर्थन को जनता के शासन में भाग लेने के परिणामों के लाभ 
पर आधारित किया | उनका मत है कि प्रजातन्त्र राजतन्त्र तथा कुलीनतन्त्र 
दोनों से ही अधिक योग्य शासन है क्योंकि बद्दी एक ऐसी सरकार हे जिसमें 
शासितों के प्रति उत्तरगयित्व को वास्तव में लागू किया जा सकता है। यह 
कहा जाता हैं कि लोकप्रिय निर्वाचन, लोक-नियन्त्रण और लोक-उत्तरदायित्व 
थ्रादि मुचाद्ता के अन्य किसी भी शासन-प्रणाली से श्रेष्ठ साधन है । प्रजा- 
तन्‍्त्र सामाजिक भावना बढ़ाता है ओर सर्वोत्तम प्रकार के नागरिकों का 
निर्माण कग्ता है ऑर सर्वेत्तिम नागरिक आत्मरक्षक ओर आत्म-निर्भर 
होता हूं | 

(३) अच्छा शासन स्वशासन होता हूँ : लेकिन प्रजातन्त का सम- 
भन केबल उसकी बोखता अथवा सुचाझुता के कारण नहीं किया जाता। 


म्प 


१528 


अ्रस्छा शासन, स्वशासन अथवा रवावत्त शासन इसलिए बांछुनीय है कि वह 


व्यक्तियों की मानसिक एवं गाध्यात्मिक विशेपताओं को बढ़ाता हें। सर्वोत्तम 
शानन यही हे जो अन्त में ऐसे नागरिकों का निर्माण करता है जो दृढ़ चरित्र 
हों, पर्थ्रिमी हों, श्रान्मनिमर दो, श्रोर बहादुर हों । प्रमातन्त्र का सगे 
बड़ा गृग बी हे झि बह जनता के चरित्र को ऊंचा उठाता है, एक श्रेष्नम 


हक न्‍ न्‍ 


शसह़ीय लग्धि का विकास दरता है लैसा कि अन्य दिसी शासन में नहीं होता । 


| 
है 


बे 


२७५ 


(४) लोकप्रिय सरकार--बही एक मात्र सरकार हे जो अ्रलवन्त लोक- 
प्रिय होती है क्योंकि वह शासितों की अनुमति पर आधारित होती है । 
प्रजातान्त्रिक सरकार में कानून स्वयं निर्मित एवं स्वयं मानवता प्राप्त होते हैं 

(७) क्रान्ति की सम्भावना कम रहती है--प्रजातन्त्र देश-भक्ति 
उत्पन्न करता है और क्रान्तियों से सुरक्षित रहता हैं। चह्द नागरिकों में यह 
भावना उत्पन्न करके कि वे सरकार के श्रमिन्न अंग हैं शोर राज्य का कल्याण 
उनका कल्याण है, देशभक्ति की भावना विकसित करता है । बह क्रान्तियों 
को बचाता है क्योंकि जनता को स्वयं श्रपने भविष्य का निर्णय करना होता 
है और उसके पास तत्कालीन आवश्यकताओं का सामना करने के लिए कानूनों 
को तोड़ने मरोड़ने के साधन रहते हैं । 

(६) स्वतन्त्रता ओर समानता का समन्व॒य--प्रजातान्त्रिक सर- 
सरकार हमारे लिए व्यक्ति की स्वतन्त्रता श्रोर राज्य की सत्ता का समस्त्रय 
करना सम्भव बना देती है । कानूनों के प्रति आशाकारिता स्वतन्त्रता तभी हो 
सकती हो जब कानून जनता की इच्छा की श्रमिव्यक्ति हों श्रॉर उन 
इच्छाओं के अनुरूप बने रहें | 

(७) आत्म सधारक - अन्य सरकारें से मिन्न प्रजातन्त्र आत्न-मुथा- 
रक हैं। लोकमत की शक्ति में उसके पास सरकार को सही माग पर रखने 
का अमूल्य साधन है | 
(स) प्रज्ञातन्त्र की कमज़ोरियां : 

(९) संख्या पर जार--प्रजातन्द्र दोग्दता के बजाब संख्या की अधिक 
मह्च देता हं। यह दह्य जाता हैं कि शासनन-सचालन के लिए योग्यवा 
आर रुचि की आवश्यकता है| प्रजातन्त की यह प्रणाली दि सद प्रनुष्यों 


हि 


हि 


में समान गण एवं पेग्यता धन मै; 5 
ने समान मुग्गु एवं बोगता होती है दांक नह 


टी हैं। साधारग बहुमत का 
पअल्पभत का अपेत्ा ऋधिक मुल्य होगा चादे दल्यमत किलना ही दिये 
पृष्ठ क्यों न ह।। इसलिए प्रद्यतन्त्र बहुमत की स्वेच्ड्राचारिना (6०5 
ह॥) टोती | । 
प्रजातन्य ञ ५ रन के का 
““अयातनन्‍त्र अवाब्यता का धय हूँ; या आलोचना इतना 


स्ज्र्‌ छः 
पुरानी है जितने प्लेये ( [860 ) ओर अर्तू ( 0775:0६९ ) । सर 
इेनरी मेन ($77 सिश्काओ /शाग०) ने प्रजातन्त्र को बुडिहीनों एवं 


अज्ञानियों की सरकार बताया है जो मानसिक उन्नति ओर वैज्ञानिक सत्य की 
प्रगति के लिए घातक है । लैंकी (],८८॥:४) ने उसे “सबसे शथ्रधिक निर्धनों 
झोर अ्ज्ञानियों? की सरकार कहा हैं जो आवश्यक रूप से बहुसंख्यक द्वोते 
हैं। कुछ नवीन लेखकों जैसे ग्रो. बाकर ( 770 उश्का८८० ) और प्रों 
गिडिन्स ( 7-9. (ंततागह5 ) का भी ऐसा दी मत हे । बाकर के 
अनुसार प्रजातन्त्र में शासन की सुचारुता नष्ट हो जाती है झरीर वह कुछ 
थोड़े से व्यवसायियों का शासन हैं जो सफलतापूधक अपने पक्ष में मत प्राप्त 
कर सकते हैं | (४, ..... (९ पार छत 8९ए पद्याएपॉथए075 
्0 ८87 ८0॥6८४ 83865 7 +टाफए 0ए7) 8ए0प्रा 
रए7०१ 8728४ 5प८८९८५5.?? ) 

३-आओसत मनुष्य अज्ञानी है: शालोचना का लक्ष्य ऑ्रौंसत 
मलुप्य दें । यदद कहा जाता हैं कि ओसत मनुष्य का सीमित ज्ञान होता है 
ओर लोकफायों का उसका ज्ञान सर्वथा अपूर्य होता हे। अपने मत के 
निर्माण में बद प्रायः भावना और उत्तेजना से काम लेता हैं विवेक से नहीं । 
उसका कोई पृथक स्वतन्त्र मत नहीं होता और प्रचार तथा प्रेस ने इस 
समस्या का और भी गम्भीर बना दिया है । ; 

2 -विभाजित उत्तरदायित्व : यद्द जोर दिया जाता है कि प्रजातन्त 
हा अथ विनादित उनरदायिल होता दे ओर यह अपनी बारी में उत्तरदायित्व 
यो प्रोल्लाइन देता है । 

४-अर्ग संबप को प्रोत्साहन : प्रजातन्त्र ने बर्ग-संघप को प्रोत्माहन 
देया £ | धनिछ शगे विशेत्र अ्रभिकास्युक्त हैं और सरकार को हाथ में लेहर 
सह झपने दिल में कानून बनाना £ जो कि समस्त समाज के लिए हॉनिकर 





संट छद्मा जाता मे कि राश्नतिक प्रशतन्त्र के पहले आर्थिक प्रजातस्त 


कृति की उन्नति के लिए अनुदृमनन नहीं : सर देनरी मेन, 


र्ज्र्‌ 


लैकी और ट्रीटस के जैसे आलोचक प्रजातन्त्र की इस आधार पर आलोचना 
करते हैं कि संस्कृति की उन्नति के लिए अनुकूल नहीं हैँ और उसमें जीवन के 
श्राध्यात्मिक मूल्य का भी विकास नहीं हो पाता । 

७-- प्रत्यक्ष कानून-निर्माण हानिकर ई : पजातन्त्र की नवीन 
प्रणालियों---जनगत निर्णय ( रिराटाटातेपा) ) आरम्मक ( [70४8- 
६४८ ) ओर प्रत्याह्मान ( २८८४ ) ने निर्वाचक-मण्डल पर बहुत भार 
लाद दिया है जिसके लिए. वह समर्थ नहीं है । 

८--खर्चीला : प्रजातन्त्र को यह भी आलोचना की जाती दे 
उसमें घन का अ्रपच्यय वहुत द्ोता हैं | उसका शासकीय संगठन वहुत जटिल 
होता है झ्ोर बहुत धीरे-धीरे काम करता है जिससे बहुत से समव और 
की वर्षादी होती है । 

६ - राजनैतिक दल जनता को गलत शिक्षा देत हैं : यद्द भी 
संकेत किया जाता है कि जो गुण प्रजातन्त्र में तताये जाते ६ ये वास्तव में 
फोई महत्व नहीं रखते | अधिकारियों पर लोक प्रभृत्त कल्पनिक है| ओर 
उसके शैक्षिक मूल्य पर भी शंका की जाती है । निवरचिन प्रचार जनता को 
गलत पथ-प्रदर्शन करता हद और गलत शिक्षा देता है। अधिकाधिक मद 
प्राप्त करने के लिए नैतिक विचारों को उपेक्षित कर दिया जाता है । 

(द) प्रजातन्त्र का भविष्य : 

अपने अनेकी दोपों के दा वजूद भी बह ढद्य जा सकता हे कि प्रदातम्त 
! एकमात्र सरकार है जो लोकप्रिय है आर दिसे सभी सन देशों में 
गवित रहना चाहिए । यह सत्य है कि 


3॥7 “८ 


/, 


डर 


हे 
रत 
हर 
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४ 
त्ज्व 
| 
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टच हक 2 


स््द 
मह्ल्यपण के रिद्रत पक अ उसफी पत्ता सिफ्रेज्नरओ ड्री ऋीथ / 
अहलापुरु प्रदतेन हा जाय लोीझून उसझभ ६ तर शपताद ब्या हा इसा 


प्‌ 
द्राइस नि मत 2 काले नेक हक #० «० 

रएसी। लाड आाइस न प्रजतन्त्र से दा भयपानण खउतर बहाव हू | इनमे से 

रद ४. 5 है बा क 
एक उन लोगों पा स्वाथ हैँ ले सरद का नियन्द्रगु प्राप्न दर लेने ह हार 
गुम ु छाते 5 लय रु 

उसे अपने स्वा्भाहिताी के लिए आम मे लाते हू। दूलन ख्तग है उन 

लोगों ब्लभरत आय: :ं्प्ा येदापश थम कक मं ड्नना कं 

छा दवासा शांरू दा अजुनसद्राइडप्णण प्रयोग ले उनता शी आवश्यड 

“जे अमजथअ मल 0 320 पर 5 

कलुए धन दरतस ए | इस सर इठाप छ5८ दे ही शब्दों दो 


पी 


रुख देना अधिक अच्छा होगा : *]6 ॥7८879ण०॥5फॉ८ 0४टा 
एटातरत 9 05९ रणी० ह्पएएणॉ5 पीर ए००फॉट राधा 
शक्षाटापबर5 धीएए ३९९७०. ईणा. ]ए्तट्लचीगक का शाएं 
पातडप7९5,. चीट ताइइटाग]4007 9७४. पशात(०घ९५ 
८ए0पह) पीट 97९58 ता परापएपरी, गशीइटांटड शाते 


<शाप्रए6 ६0 शांतेल१८९," यह बहुत अंशों में सही है, लेकिन यजा- 
तन्‍्त्र हमारी राजनेतिक बुराइयों का उपचार नहीं है । बद एक सरकार का 


स्वरूप मे जो कि मानवता की नेतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के अनुसार 
फल-फूल सकता हैं या नष्ट हो सकता हैं। जो कमज्ोरिया प्रजातन्त में बताई 
गई दे वे वास्तव में प्रजातन्त्रयादियों (त000८78058) छी £ | एक आदेश 
फै रूप में प्रजातन्त्र एमारे लिए महत्यपृर्ण एवं उपयोगी दैँ । उस आदर्श 
के योग्य बनना जनता के हाथ में हें | 

(2. 655. 06706798८ए 8 ए०८ ८६ ० ॥7८०70- 
86६९0८९.. [0]50८05$ ४ 78 578६270९05 

(2879 943, 36: 2]]009270590 94-, 4१) 

“प्रजातन्त् अयोग्यता का धर्म है? इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
095: 

आधुनिक समय में प्रजातान्त्रिक आदश की अत्यन्त कद आलोचना की 
गई है | आज हम प्रेस में तथा रंगमंच पर दोनों जगह यह | 
प्रजातन्त्र के आदर्श की उपयोगिता अ्व नहीं रह गई है और उसका 
निकट है | राजनेतिक विचारक ग्रजातन्त्र की आलोचना निम्नलिखित श्राधारों 
पर करते हँ-- 

१--संख्या पर जोर--सर्वप्रथम आलोचक यह कहते हैँ कि प्रजा- 
तन्‍्त्र केवल संख्या को ही महत्व प्रदान करता है। उतके अन्तर्गत बोर्टों को 
गिना जाता है तोला नहीं जाता अर्थात्‌ उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता 
इस सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करते हुए एक विचारक मे ठीक ही कद 
है कि “एक नौजवान को वित्तविभाग में एक साधारण क्लकी पाने के लिए 


सर 


अंकगणित की एक परीक्षा पास करनी होती हू लेकिन वित्तमन्त्री संसार का 
एक अधेड़ श्रवस्था का व्यक्ति हो सकता है जो कि अंकों के बारे में थोटा- 
बहत जो उसने एटन या झ्राक्सफो्ड में सीखा था उसे भुला चुका दे ओर इन 
छोटे विन्दुओं का अर्थ जानने में असमथ है |? ("0 ए0पशी ग्राप5४ 
ए8558 7. ९डब््ताबा0ता 79. बाधीशबाांट 9चिट ९ 
८४7 8९६ 8 5४८०7०पं ८]855 ८677-87779 47 ६0 धाए5परा३, 
पा 8 दोीगाटरी07 0 धार डिडतार्वुएटा प्राछए०९० 8 
रत76 382०वप ग्रश छा ६8 एव छी0 745 7078070९7 
गत: 476 0 ९एट7 ]6वगगा: 20070 ग8ए7/2८३४ 8६ िएएणा 
०7 0-0 7व हमवे 75 गा70टलाई ६४0 कैया0एफ पीर शर्या- 
7708 ० ४)052 ]700० 00:58.) इसलिए स्वभावतः प्रजातान्बिक 
सरकार श्रशञानियों की सरकार हो जाती है जिन्हें अवोग्य भी होना दी 
चाहिए | इस सम्बन्ध में लेकी बड़े जोरदार शब्दों में लिखता दँ कि प्रता- 
तन्त्र सबसे अधिक निर्धन एवं अबोग्य व्यक्तियों की सरकार हे वो आवश्यक 
रूप से बहुसंख्यक होते हूं |? (८, . .धाट 80एटायाटलाए छाई ४॥0० 
90072८5४, (0९ 77050 [72८979#9८, ए0 972 7९८८5ष्ायए 
+#९ 70570 ग्रणपा7८7005'--९८६७ए) 

२--मनुण्य दल के सीचे -- दूसरे, दल का प्रचार प्रद्मतन्ध की 
आत्मा अथवा साण हू | साधारण मनुष्द दिसी व्याक्तादशब के लए मत 
नहीं देते दरन्‌ उस दल के लिए देते हैं. मिसझा दह्द 


ह्‌ सदस्व होता हैँ । फल- | 


कि 
स्वरूप महुष्य के व्यक्तित का कोई महत्व नहीं रद्द जाता । 


ज्ज्सर पे 


हूँ अन्तरात्मा का 
शवाज दलों फ्े प्रचार दे नीचे दफन दो जाती है डे! 


े 
झेल दा शाक्त क 


हित से सुल की पिद्धत दरता है आर साधारण से खाधायण्ण योग्यता याले 


अधिक याग्य बताता ६। सश्त्नए सभावतः प्रशातन्त 


ध्ञ 


किक 


न्द् स्पे 


(8 
न 
हि 
भ्रम 
न) 
; 


च्दाक्तर क्तःज ड्ड्ला र्य टु 2 साश्स सा द्टः 
सेंदा वर बफ्ते हैं कोर, लेता हि दारलाएल (८! 
रसद्य दर सफल हू पार, सो कि ए.९७१ा. ० 27!0]2 ) में द्हा दम हे 
शक्ति /फाापबहजा तथा "टडप्रीप्टग5' के हा्यों पर दें देता 


न्‍ 


म्७६्‌ 


है। प्रजातत्त्र में जनता के पास न तो सर्वोत्तम व्यक्तियों को छोँटने के लिए 
जो उनका पथ-प्रदशन करें, साथन ही होते ६, न शक्ति ही ।7 

३--वोट घनिकों द्वारा खरीदे जातें हू--तीमरे, प्रजातन्त्र राज- 
नीति में धन की शक्ति को प्रोत्साइन देता है | अ्रयोग्य लेकिन धन वाले 
व्यक्ति सत्ता के लिए सोदा करते हूँ | वोट खरीदे जाते एँ। एक मनुष्य अपने 
को गेटी के लिए त्रेच देता है | दसरा उसे अपनी थेली के लिए. खरीद लेता 

। संक्षेप में, प्रजातन्त्र में मनुप्य का विक्रय होता है 

४--प्रतिनिधि अनुत्तरदायी बन जाते हं--चोगे, आलोचक यह 
कहते हैं कि प्रजातन्त्र में केवल थोड़े से अयोग्य व्यक्ति शासन हीं नहीं करते 
बग्न्‌ वे अनुत्तरायित्र से तथा स्वेच्छाचारिता से भी शासन कर सदते हूं । 
आधुनिक काल प्रतिनिधि प्रजातन्त्र का युग जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों 
द्वारा शासन करती है | बहुमत दलों के नेता प्रधान मन्त्री बन जाते हैं | ये 
प्रतिपक्ष की आवाज को हँसकर टुकरा सकते हैं क्योंकि वह अल्पमत होता है 
और उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। बहुमत दल कभी उनसे नाराज 
नहीं होगा क्योंकि वह अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है। फलस्वरूप 
प्रजातन्त्र, एक अयोग्यता का धर्म, अनुत्तरदायित्व का धम भी वन जाता है। 
यह अलुत्तरदायित्य, ओर वह भी अयोग्य व्यक्तियों का, बड़ी मयानक है । 

प्रजातन्त्र के पूर्वोक्त दोष, जो प्रायः वढ़ा-चढ़ा कर बताये जाते हैं, सर्वथा 
गलत सिद्ध नहीं किए, जा सकते । लेकित फिर भी ये दोप प्रजातान्व्रवादियों 
के हैं न कि प्रजातन्त्र के एक आदर्श के रूप भें । आलोचकों के लिए यह 
अच्छा होगा कि प्रजातान्निक ग्रादश को ललकारने के बजाय वे प्रजातन्न- 
वादियों को सुधार का सबक पढ़ाये । वर्तमान समय में यह सर्वमान्य है कि 
प्रजातान्त्रिक सरकार से अच्छी और कोई सरकार नहीं है | और इसलिए, 
जैसा कि वन्‍्स ने कहा है “यह सत्य ही है कि वत्तेमान प्रतिनिधि समाएँ: - 
दोपपूर्ण हैं; लेकिन फिर भी अगर एक मोटर ठीक काम नहीं करती-तो एक 


बैलगाड़ी के लिए पीछे जाना त्रेवकूफी है चाहे वह कैसी भी विचित्र क्यों न 


हो। (६ इछयक्षात5 8 8८६ ६१०४ €हांडग8 7९०-९5९॥(- 


म्ड्ड 


8एए2 ब55९एरँ65 8९ वेररट-ारएरट, उप रशशा या व 
3प70०॥0976 ठ065 707 एणार छर्ली, 7875 ई0णी8ाी ए० 
80 >बटीए ६0 ३8070 ट्व/5, ॥0ए2एटए ए0ाधधाएंट--- 
९. 72. 8प779) 

(0. 66. ए7]४६ 8४९ ६१९० ८55९7 रब ८070 05 
4077 ६7९ इपटटटडर्डाप एणतंतई णी ३3 पेढातटावएंर 
४80ए९॥॥77276 ? 

एक प्रजातान्त्रिक सरकार की सफलता के लिए. कौन-कोन-सी परित्थि- 
तियाँ आवश्यक हैं । 

595. 

“अजातन्त्र जनता की, जनता के द्वारा ओर जनता के लिए सरकार 
है |” इसलिए स्वभावतः उसकी सफलता के लिए उपयु कत लोग उपयुक्त 
वातावरण चाहिए। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए जो दशाएँ अथवा 
परिस्थितियाँ आवश्यक हैं उनका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता हैँ;-- 

१-स्वस्थ, सुवोध तथा चतुर ,लोकमतः--प्रजातन्त्र की सफलता 
की सबसे प्रथम श्रावश्यकता एक सुनिर्मित, सुबोध, स्वस्थ, सजग एवं लतुर 
लोकमत दे | प्रजातान्त्रिक सरकार लोकमत द्वारा सरकार होती है । शासकों 
को स्वयं जनता निर्वाचित करती है। लेकिन उन लोगों से अच्छी पसन्द्र छी 


जल ते जा सकती जो स्वोध झी जज स़स्त, जनता छो 
आायसा नहां का जा सकती जी सुवाध झार चलतुर ने हैें। अत्त, जनता का 


रे े ० 4 ० 

उम्मीदवारों के सम्बन्ध में प्रत्येक जानकारी प्राप्त ढस्ने का प्रक्‍तल दूरना 

घी सके का डे व्यक्तित्व, का उक्रम धादि फेलरे ड33 

सझााएए--स्वक काय, ब्योक्तस, कादक्रम ओआंद सत्र के बार स-ल्‍श्रर 

शे ८ हक हे ञ्् क्य ० ० 

इसके बाद ही ठीक पसन्द करनी चाहिए। जैसा कि महात्मा गांधी ने कदा 

ट्रक 2: प्रदादन ५8 ए्् न र् दिस जप >2जम-क शेटों के का सह अन्स्त्गो 

९, “नदडीठन्त्र एसा दरांजर नहाँ है जन अनता नशा दा तरह धारणा 

श्ञल्तल ल्‍य। >> नता जे कथ ने ् . ३: 

दररता हा | जनता का सजग होना चाहिए हार इसे अपन आधिशार्स हे 

लता श्सा ५0०० ८» 5 पी ० क 

लिए रहना तथा मरना चाहिए नहीं तो दे समाप्त हो जर्येगे । ब्पोक्ि 
श ०० अल लीक ० कप चल ऊः- लक + डे, 

पद्म न रुदेत जहिय हैं, “स्वतन्त्रता को हर घड़ी हीतना हूँ?! 


हर फ #ज 
नज्प्द 


(50८४१) श्रथवावैन्डल फिलिप्स के शब्दों में “स्वतन्त्रता का मृल्य 
सतत्‌ सावधानी है। ( “(%६छाफ़्ों शाहा]87८०९ 45 ६7९ 9770९ 
ण 9९7४०7--४ए४ रात: ?क्ा95. ) 
२--सरकार की आलोचना करने की स्वतन्त्रता:--प्रजातन्त्र की 
सफलता के लिए. सरकार की आलोचना करने की स्वतन्त्रता भी आवश्यक 
है। जनता को सरकार की नीति और कार्यक्रम की श्रालोचना करने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए.। क्योंकि जैसा कि मैव्यू आरनोल्ड ने कहा है 
“आलोचना, संसार में जो कुछ सबसे श्रच्छा जाना और सोचा जाता है 
उसकी जानने और प्रचारित करने का स्वार्थरद्ित प्रयास है |? ( “((ल- 
धांटांडाए 458 तींश)४९7९८४5६९९ शातेत्वएठप्ा ६0 [वा 
गाते 9700082/0९ +०॥2 ऊफ6४: 80 8 दाठजाा था 
+#70प80960 79 ४९ छ07व?---/४४८॥९८७ /7700 ) यह 
आलोचना बहुत हृद तक गलती को सुधारने ओर अवांछुनीय को दूर करने 
में समर्थ होगी। 
३--सबके लिए समान सुविधायें:--प्रजातन्त्र के लिए. एक डचित 
सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण भी होना चाहिए। इससे हमारा अर्थ 
यह है कि, प्रथम, सबके लिए. अवसर की समानता होनी चाहिए | सच 
व्यक्तियों को अपनी इच्छालुसार बढ़ने का अधिकार होना चाहिए,। कोई 
नीच-ऊँच की भावना नहीं होनी चाहिए ओर प्रत्येक व्यक्ति को राज्य का 
प्रधान बनने के लिए निवाचन में खड़े होने का अधिकार भी प्रास होना 
चाहिए. | इस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को यह पंक्तियाँ गानी चाहिए : 
प्तू ८९(९७४४६९० 7982४ द्वा70 7098८, 
गत ज्रा90 4 885पाधर, ए0प डोतधों] 855पए772, 
067 €एथाएए ४0ए कशणाहरए8 ६० 706 8 35 
800व 85 9९[०7हं5 ६0० ए0प- 7 
इस तरह सब के लिए उचित क्षेत्र होगा चाहिए. और पक्षपात नहीं 
होना चाहिए और हर एक का एक मनुष्य की तरह सम्मान किया जाना 


रड६ 


चाहिए क्योंकि जो हंसके लिए. चटनी है वह हईसनी के लिए भी चटनी है । 
दूसरे, जनता को आ्िक दृष्टि से समृद्ध होना चाहिए । यदि जनता गरीब 
है तो वह एक रोटी के लिए अपने वोट बेच देगी । राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 
ठीक ही कहा है “हमारी प्रजातान्त्रिक समस्यात्रों की स्वस्थता हमारी 
: सरकार के बेकार आ्रदमियों को रोजगार देने के निर्शय पर निर्भर रहती 
है|? ('एुत्न्‍ एछाए 80प्रात)]९55 एज 0पा तेश्ाएटाएंट 
श8४ाध्पर005 वैटएुराएंड 00 ९ तार 8007 0 
- 0प ह0एशए्राए१: ६0 हाएट ९एाएणाो0फ्कशा0 ४0 ४९ 
6 फ़शा,"--फशांरए0 0. ०005९४८]४) तीसरे, जैसा कि 
डा» बेणीप्रसाद ने कहा है, देश में शान्ति श्रीर सुरक्षा होनी चाहिए । 
अव्यवस्थित श्रोर अशान्त वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति पहले अपनी सुरक्षा 
की सोचता है और इसके बा प्रजातान्तरिक आदशो की । लेकिल शान्ति 
हथियारों की शक्ति द्वारा स्थापित शान्ति नहीं होनी चाहिए, उसका आधार 
जनता की सरल और शान्तिप्रिय श्रादर्तों में होना चाहिए; । 
(४) जनता का चाटेर--ब्राइस कहता है कि प्रजातन्त्र , जनता में 
गुणों की आशा पर आधारित है क्योंकि प्रजातन्त्र स्वयं जनता के 
. . ग्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । इसलिए अगर बनता श्रच्छी होगी, सरकार 
:.. अच्छी होगी; और यदि जनता बुरी है तो सरकार घुरी होगी । अत्तु यद 
आवश्यक है कि सरकार की सफलता के लिए. जनता का चरित्र निष्कलंक 
होना चाहिए | अर्थात्‌ लोगों में निम्न लिखित गुण होने चाहिए-..- 

प्रथम, उन्हें सेवा-भाव पूर्ण दोना चाहिए | उनका बिना अपनी मलाई 

.. के जनता की सेवा करने का विचार होना चाहिए । इसकी एक उदाहरण 
. द्वारा श्रषिक अ्रच्छी तरह समझाया था सच्ता हैं। यह कहा जाता टैे कि 
इंग्लेंड में एक बार दो औरतें एक रेल के डिब्दे में घी । उन्होंने देखा 
.कि खिड़की टूटी हुई है और उसे मरम्मत की आवश्यक्ता है। इसलिए: 
उन्हेंने अधिकारियों को देसी दंचना दे दी। बस यही लोक-सेवा भाव 
- झहलाता है। यदि इन औरतों ने यह उजना नं दो होती तो... है 


अतब्प 


 ' 


कि कोई खिड़की में से गिर पड़ता | लेकिन दन ओरतों में जनता के प्रति 
प्रेममाव था | 

दूसरे, उन्हें स्वार्थ-रहित होना चाहिए ओर उन्हें स्वार्थ-रहित होकर 
देश के कल्याण के लिए कार्य करना घादिए। उन्हें वोट के महत्व को 
समभना चाहिए और स्वार्थ के लिए. उसे कभी ब्रेचना नहीं घाद्धिए | 

तीसरे, उन्हें इमानदार होना चाहिए। वास्तव में अ्रधिकारियों के 
श्र्ट होने के लिए. जनता ही उत्तरदायी है । यदि लोग उन्हें घृत्त न दे तो 
वे भ्रष्ट नहीं वन सकते । इसलिए इस प्रष्टाचार के लिए. जनता उत्तरदायी 
है । अस्तु लोगों को ईमानदार, अच्छा और निष्कलंक होना चाहिए क्योंकि 
जैसा जैटरसन (]९६६८:४०॥) ने कहा है “समस्त सरकार ईमानदार होने 
की कला में हैं ।? 

चोथे, उन्हें सहनशील होना चाहिए | उन्हें दूसरों के मतों को सहन 
करना घाहिए। प्रत्येक को जो वह चाहे कहने दो । 

अन्त में, उन्हें स्वतन्त्रता प्रेमी होना चाहिए । यदि उन्हें स्वतन्त्रता 
से प्रेम होगा तो वे सरकार को कभी भी अपने अधिकार छीनने नहीं देंगे 
इसलिए. ग्लैंडस्टन ((5905६07८) कहता है कि स्वतन्त्रता ही मनुष्यों 
को स्वतन्त्रता के उपयुक्त बनाती है | 

(४५) अल्पमतों के अधिकारों का आदर होना चाहिए--प्रजा- 

तन्त्र में अल्पमतों के प्रति आदरभाव होना चाहिए । प्रजातन्त्र समानता _ 

के सिद्धान्त पर आधारित है । इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुमत 
के राज्य 'का अर्थ अल्पमतों के प्रति कटोरता और बहुमत का लाम हो | 
अल्पमततों के हितों की बहुत अच्छी तरह देख-भाल होनी चाहिए क्योंकि 
किसी दिन अल्पमत भी बहुमत हो जायगा तो वह भी अल्पमत के प्रति 
कठोर व्यवहार करेगा । अस्तु बहुमत को सदा समस्त जनता के हित के लिए. 
काय करना चाहिए । 

३--स्थानीय स्वायत्त शासन : स्थानीय स्वायत्त शासन में अनेक 
संस्थाएँ, आ जाती हैं जैसे नगरपालिकाएँ. ( ]/प०7८ं०७)7४28 ) 
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स्थानीय बोड ( [,0८. 902705 ) आदि | इन संस्थाओं का गज्य 
की सरकार के सामान्य कायका[रण से कोई सम्बन्ध नहीं | उनके कार्य एक 
विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैँ । यह देखा गया हे कि ये संस्थाएँ 
जनता में राजनेतिक चेतना उत्पन्न करने में बहुत सफल रद्दी ६ । इसलिए 
यह कहा गया हे कि स्थानीय स्वायत्त शासन राष्ट्रीय स्वायत्त शासन का 
आधार है | उसके लाम निम्न प्रकार विये जाते हैं । 
प्रथम, वह जनता में रुचि उत्पन्न करता है। एक झोंसत नागरिक 

राष्ट्रीय विपयों में उतनी दचि नहीं रखता जितनी स्थानीय विषयों में रखना 
है। इसलिए उन संस्थाओं में उनका माग लेना उसे प्रजातन्त्र की शिक्षा 
देता है और उसमें राज्य के उच्चतम उत्तरदायित्वों के प्रति रुचि उत्पन्न 
करता है। दूसरे, जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें वह शिक्षा मिलती 
उनके उस समय काम आती हू जब वे ने जाते € । एस सम्बन्ध 
में हम यह संकेत कर सकते हूँ कि श्री विन्‍्सटन चचिल और सरदार पथ्ल 

ले नागरिक पालिकाओं के सदस्य थे झोर यही वहुत अंश में उनकी 
बाद की सफलताओं का कारण बना । इनमें से प्रथम ने अपने देश को 
द्वितीय महायुद्ध के समय बचाया और दूसरे ने भारत के लॉट पुरुष! की 
उपाधि प्राप्त की | 


तीसरे, वद् जनता के ज्ञान में वृद्धि करता में । जर चंद सदरय चुनती 
हैं तो दाद में उसके कार्यो पर नज़र रखती हूँ उब ये कुर्मियों पर अंदते हैं । 
इस प्रकार वह यह जान जाती है कि कोन अच्छा थोर छौन बुरा है । यह 
उन्हें केन्द्र में ठीक व्यक्ति निवाचित बरने में सहायता देना हैं । 

इस पवार स्थानीय स्थायन शालन के ये लाभ हैं और हसलिए 


पद टीढ ही कहा गया दँ कि “इत़ प्रशतन्त् दी हेंननी व 7 (४० 
छा #0णाए छठ पेएाएटाइटए,) 
(छी (शक्षा-पह कहा गया है 
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भेद करना, अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का पूल्य समभना और आत्म- 
सम्मान | अस्तु समाज में शिक्षा का होना अत्यन्त आवश्यक हे । 

ये परिस्थितियाँ हैं जो प्रजातन्‍्त्र के लिए. सही वातावरण उत्पन्न करती 
हैं श्रोर इन्हीं परिस्थितियों की उपस्थिति से इम रुूसों के इस कथन को 
गलत सिद्ध कर सकते हैं कि ग्रजातन्त्र केवल देवताओं के समाज में ही 
सफल हो सकता है | ( *[)&४0८:०४८ए टका 7९ 5ए८८९६४४पं 
०णए 7 9 सण्पायपारारए ० 00१557---२०घ६४5९४प) 

(0, 67. 57९४४ 0€5८४४०७ ६९ 75७ रु ग्रा०पेंशाए 
00८६80075979. 

आधुनिक अधिनायक तन््र के उदय का संक्षिप्त वर्णन करो | 
85. 
(अ) अधिनायकतन्त्र और उसके प्रकार:-- 

अधिनायक तन्त्र राजनीति-शास्त्र के लिए कोई नवीन वस्तु नहीं है | 
प्राचीन समय से लेकर आज तक के इतिहास में ऐसे व्यक्ति अक्सर होते रहे 
हैं। जिन्होंने समस्त शासन पर प्रभुत्व स्थापित किया है | इनमें से कुछ 
को तो लोकमत का समर्थन भी प्राप्त रहा और यह दिखाने के लिए अनेक 
उदाहरण हैँ कि संकट कालों में, विशेषकर युद्ध में, शक्तिशाली व्यक्ति अपने 
साथियों का नायकत्व करता रहा । ऐसे अवसरों पर शक्ति का केन्द्रीय करण 
बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ | लेकिन आधुनिक अधिनायक तन्त्र प्राचीन 
अधिनायक तन्त्र से मिन्‍न प्रकार'का है। अधिनायक तन्‍्त्र का उदय प्रथम 
विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप हुआ । यह सत्य है कि यह युद्ध संसार को 
प्रजातन्‍्त्र के लिए. सुरक्षित बनाने को हुआ था, लेकिन, यह आश्चर्यजनक 
भले ही लगे, युद्ध की समाप्ति के साथ अधिनायकतन्त्र का बहुत शीघता से 
उदय हुआ जिसने प्रजातन्त्र के हित पर घातक प्रहार किया | पुराने तथा 
नए. दोनों राज्यों ने अधिनायकतन्त्र का प्रयोग किया । इटली १६२२ में 
मुसोलिनी और उसके फासिस्ट दल ( 7795८४६ 7०7६ ) के अधिकार में 
आया । १६२३ में [09777006 २[ए८27०७ को स्पेन का प्रधान शासक 
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घापित किया गया | युद्ध से उत्पन्न जमनी की आर्थिक दुर्दशा ने वहाँ के 
प्रजातानििक शासन ( एटाकटा (०07्5४:ए४०ा ) को समाप्त कर 
हिटलर के अधिनायकतन्ध को स्थान दिया । पोलेंड में भी सांसदीय सरकार 
की-बचीखुची छाया १६२६ में अन्त हो गई जब शइपफ्तेइय ने संसद 
| में एक सैनिक दल सदस्यों को उनकी सीमित शक्तियों का स्मस्ण छराने के 
लिए भेजा। यूगोस्लाविया में वहाँ के राजा अलेक्जेन्दर (30९::श0॥0 2८४) 
ने संसद की भंग कर दिया और संविधान को स्थगित कर दिया | १६३१ 
में रूमानिया में भी वहाँ के राजा केरेल ((!270)) ने शाही श्रधिनावक्ष- 
तन्त्र स्थापित करने का प्रयत्त किया | इन देशों के अतिरिक्त हंगरी, बल्गा- 
रिया और टर्की भी अधिनायकों की अ्धीदता में आ गए। ग्रीस में 
(श्ालाओं वणाा। शै४४०5०५ ने ४ अगस्त, १६३६ को अ्पने- 
आपको शासक घोषित कर टिया श्रोर अपने देश का जीवन ओर इटली 
जर्मनी के नमूने पर ढालना प्रारम्भ कर दिया । 

सोवियत रूस में दूसरे प्रकार का अधिनायकतल्र मझ़दूर-वर्ग का अधि- 
नायकतन्त्र स्थापित हुआ : योरप के अन्य देशों छा श्रधिनायकतन्त्र पूँ जीवति- 


ेफ 
दर्ज 


वर्ग का भ्रधिनायकतन्त्र कहा जा सकता है। दन दोनों में बहुत श्रन्तर हैं | 
मजदूर वर्ग का अधिनावकतन्त्र पूँ जीवाठी समाज के नाश तथा साम्यवादी 
समाज के उदय की अन्तकालीन वदस्था : का 
अन्त हो जायगा। योरप के अन्य भागी से छषिनाइकतस्थ की स्थापना 
ऐँ जीवादी समाज पर हुईं | लेकिन इन दोनों प्रदार के 


90० 
दर 
साम्ा कक न्य विशेष ह&: ह्ापरा द्वारा शन्‍्क शानने नह त्तथा गाए: | 
पामान्य बशपता एक समृह दारा शानन तथा राज्य से 


हम 
नेतिक दल का अत्तित्व है । ढिन्तु यह बात ध्यान देने दोग्य दे कि इनमें में 
धषिकतर अधिनायर (व८४८व९८०३७) स्वेच्छचाचारी शासक (&प प0टा०05) 
थे लो कि वही करते थे जो वे सदर चादते थे, लेडिन दे उन समूहों के मेता 
सेड्डी अपने दलों के परिचार एव दशन के अहुखर शानद्रीय मरी 
नलाते भे । 
इंग्लेड तथा संयुक्त राज्य अमेरिता में सी ऋधिनाइक्तन्त के नि इसे 


द्पछ 


जा सकते हैं, यद्यपि इन देशों ने अपनी प्रजातान्त्रिक संस्थाओं को भी बनाए, 
रखा। दोनों ही देशों में आर्थिक संकट तथा अन्य जरूरी आवश्यकताश्रों 
के लिए नीति की एकता, और इसलिए, शक्ति के केन्द्रीयकरण की आब- 
श्यकता थी । इंग्लैंड की पार्लियामेश्ट ने आर्थिक संकट के दिनों में रामजे 
मैकदोनल्ड (२४589 ४(8८००४०४ ०) को अपने देश की रक्षा करने 
के लिए पूर्ण शक्ति दे दी । अमेरिका में मी श्रपनी “7०८७ 2८४)” की 
नीति के कारण राष्ट्रपति रूजवेल्ट ((२००४८ए८[८) सर्वशक्तिमान हो गए. । 
गत महायुद्ध के समय फ्रान्स और इंग्लेंड की प्रजातान्त्रिक सरकारों की 
परीक्षा का फिर समय आया जिसमें वे वनी तो रहीं किन्तु संयुक्त सरकारों 
( (04 ४६०ा 50ए९०7प7॥८१४5 ) के मूल्य पर जिसका यथार्थतः 
अर्थ प्रतिपक्ष का समाप्त हो जाता था जो कि सांसदीय सरकार का अभिन्न अंग 
होता है । इसलिए वह आलोचना-द्वारा सरकारें नहीं रहीं । 

अस्ठु यह कहा जा सकता है कि प्रथम महायुद्ध के बाद प्रायः सभी 
देश अधिनायकों के पेरों तले आ गए थे ) लेकिन फिर भी यह आश्चये- 
जनक भले ही लगे, द्वितीय महायुद्ध को फिर प्रजातन्त्र और अधिनायकतस्त्र 
का युद्ध घोषित किया गया। हमें अधिनायकतन्त्र के उदय के कारणों पर 
विचार करना चाहिए | 
अधिनायक तन्त्र के उदय के कारणु:-- 

(१) सांसदीय संस्थाओं का अविश्वास--युद्ध की समाप्ति पर 
जब परेशान सैनिक अपने देशों को लोटे वे प्रजातान्त्रिक संस्थाओं में विश्वास 
खो चुके थे। उन्होंने व्यवस्थापिका के सदस्यों को युद्ध का कारण वताया 
जो बिना युद्ध की मयानकता का अजुभव किए घरों में सुरक्षित बैठे थे | 
वे सिपाही ही थे जिनके सगे सम्बन्धी मरे थे। लेकिन जो लोग घरों पर 
बैठे रहे उन्होंने युद्धकाल में खूब घन पैदा किया | जब सिपाही' घरों को 
लौटे तो उन्होंने अपने लिए, बेकारी को मुँह खोले देखा । यही नहीं, युद्ध 
का खर्चा चुकाने के लिए उन्हें भारी कर देने के लिए. भी कहा गया | इन 
आर्थिक कठिनाइयों ने उन्हें उदा[सीन बना दिया और. ऐसा लगा मानो प्रजा- 


सच 


स्प्श 


. - तन्ब्र अपने आदश प्रा्त करने में असफल रहा है | हे 

२--बहुत से देशों के लिए प्रजातन्त्र सर्वेधा नवीन--युद्ध 
बाद जो नए राज्य स्थापित किए गए, जिनका आधार “आत्मनिर्णय”? 
(5९# 0९६८एफांगथ:07) का सिद्धान्त था। वे प्रजातत्त्र के विकास 
के लिए. उपयुक्त जलवायु नहीं उत्पन्त कर सके | वह उनके लिए सरकार 
का एक सर्वथा नवीन स्वरूप था जिसके प्रति वे अम्बस्त नहीं थे। 

३--नई आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएँ प्रजातन्त्र हल न कर 
सका--इन राजनेंतिक अयोग्यताओं के श्रतिरिक्त इन देशों के सामने कुछ 
श्रर्थिक एवं वित्तीय समस्‍यायें भी थीं | वास्तव में पुराने तथा, बड़े राज्यों की 
स्वार्थी नीति के कारण अन्तर्राष्रीय व्यापार चन्द्र हो गया था इसलिए नए. 
तथा छोटे राज्यों को अपने अस्तित्व के लिए. बहुत कठिनाइयाँ उठानी पढ़ी 
आर इसका परिणाम शक्ति का केन्द्रीयकरण हुआ । 

४--आर्थिक स्थाश्रय की नीति के लिए अधिनायकतन्त्र आव- 
श्यक--सब के दिलों में प्रत्येक राज्य के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली 
आिक स्वाश्रय ( 52[6 55४ ८ांशा८० ) की नीति श्रौर श्रन्तर्राष्रीय 
भ्रतृत्त, अविश्वास एवं शंका ही सबसे ऊपर थीं। आर्थिक तथा राजनैतिक 
दोनों ही क्षेत्रों में अ्न्तराष्ट्रीय प्रतिशोध समय का साधारण क्रम बन गया ) 
फेवल अधिनायकीय शक्तियाँ ही एक देश फो भली प्रकार संभाल सकती 
थीं | इन परिस्थितियों के कारण आवश्यक एक दृढ़ एवं उद्यत नीति केवल 
एक अधिनायक की श्रधीनता में ही सम्मव थी न कि प्रजातान्त्रिक 
संत्याओं में | है 

४--परसाइल की सन्धि--वित्तृत जमनी के नारे तथा वरसाइल 
की सन्धि ( [7९४६४ एप ए७४०]९६ ) के परित्याग मे जर्मनों दे 
इतना अजुरक्त कर दिया था कि वे हिटलर के अनुवायी हो गए.। युद्धकाल * 
हर हज करने की दृष्टि से अधिक भूमि प्राप्त करने की लालसा ने 
इटली को सुसेलिनी को आधीनता में एक अतिकमरणकारी नीति का अनुसरण 
करने पर विवश कर दिया ।- ़ ' 


र्प5६ 

६--आश्िक संकट--१६२६ के विश्व आर्थिक संकट तथा अमेरिका 
ओर फ्रान्स की स्वार्थी नीति, जिसके अनुसार उन्होंने पहले तो संसार की 
सोने की खप्त के बड़े भाग पर एकाथिकार कर लिया और फिर सिक्‍के के 
मूल्य में परिबर्तत ( “5६८४:878' ) कर दिया, ने प्रायः सभी देशों 
की आर्थिक स्थिति को और भी दयनीय वता दिया | इस आधिक संकट पर 
विजय पाने के लिए प्रत्येक देश की रक्षा के साधनों को पुष्ठ करना था और 
इसके लिए. चित्रलिखित मितब्बता ( 877०0 >८०णाणए३ ) की | 
आवश्यकता थी जो केवल एक अधिनायक ही सफलतापूर्वक लाग कर 
सकता था | 

७--फासिस्ट देशों की अतिक्रमणकारी नीति--जापान, जर्मनी 
और इटली ने जिस अतिक्रमणकारी नीति को अपनाया उसने अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति को और भी खराब बना दिया । अ्रन्तर्राष्रीय स्थिति इतनी नाजुक हो 
गईं कि उसके लिए, उद्यत एवं दृढ़ निर्णयों की आवश्यकता थी जी कि प्रजा- 
तन्त्रीय सरकार में बहुत कठिन है । 

८--लीग ऑफ नेशन्स की असफलता--लीग ऑफ नेशन्स भी 
अपना सम्मान खो चुकी थी। निःशस्त्रीकरण सभा ([0587770॥९7६ 
(70४7९7८४८८) असफल रही थी। अपने को निःशस्त्रीकृत -करने के 
स्थान पर प्रायः सभी देशों ने सैनिककरण एवं आधुनिक युद्ध-तरीकों का 
प्रबन्ध करना प्रारम्भ कर दिया था| बड़े राष्ट्री की इस युद्ध की तैयारी ने 
छोटे राज्यों के दिमाग में निरन्‍्तर बढ़ने वाली शंका उत्पन्न कर दी थी। 
इस प्रकार इन देशों को सैनिक अधिनायकतन्त्र का सामना करना था। 

६--प्रजातन्त्र के कठिन आदर्श--एक अधिनायक द्वारा शासित 
राज्य के आदशों की अपेक्षा प्रजातस्त्र के आदशों को प्राप्त करमा कठिन है 
एक सर्वग्राही (['०६०॥६४77७॥) राज्य के नागरिकों को वही करना होता 
है जो उनसे कहा जाता है और उन्हें अधिनायक के आदेश के विरुद्ध कुछ 
सोन्चना अथवा चुनना नहीं होता है | अस्तु प्रजातन्त्र एक कल्पना की वस्तु 
बन जाती हैं और अधिनायकतन्त्र एक वास्तविकता | 
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क्या तुम्हारे विचार से छधिनायकतन्त्र प्रजातन्त्र का सन्तोपज्ञनक 
विकल्प है ! 
8975. 

(») प्रजातन्त्र की असफलता : 

प्रथम महायुद्ध के बाद के युग में प्रजातन्त्र की अल्यन्त कह आलोचना 
की गई। योरपीय देशों में से अधिकांश की प्रजातन्त्र सरकारें युद्धजनित 
समस्याओं को सुलझा नहीं सकी । कुछ देशों में अनेकों राजनैतिक दल थे । 
उनमें ये होता था कि एक दल दसरे की सरकार को हथ देना चाहता था 


५ 
श्लौर फलस्वरूप सरकारें बहुत जल्दी-जल्दी समाप्त हो जाती थीं | 
इसलिए स्वाभाविक ही था कि उन परिस्थितियों में एक दृद आर स्थायी 
सरकार, जो कि समय की मांग थी, सम्भव नहीं थी, सभी राष्ट्र आधिक 


संकट से ग्रस्त थे । लेकिन प्रजातन्त्रिक नरकारें, जो अपनी ही दलबन्दी में 
व्यस्त तथा खोर हुई थीं, अपने गट्टों की कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकती 
थीं। परिणाम यह हुआ कि लोग प्रजातन्व में विश्वास अथवा श्रद्धा खो 
पैटे | उन्हें समय के अधिनावकतन्तों ने आकर्षित किया। उन्हूंनि देखा कि 
रूसी अधिवायकतन्ध, जो कि जार ((7:279 के शाहन के बाद स्थाण्ति हद 


ग एक सफल सरदार श्र क्व्यों क्द्ि उसने न्ड्ड्लः दो समद्धि मजे एक उन्दझ गस्सर 
था, एक सफल सरकार हे क्योंकि उसने जनता दो समृद्धि के एक इन्च स्वर 


तक उठा द्व्यि फ् ड्न्ह सने महर्स विया जि अर घिनाय मे 5 
तके उठा दिया हूँ) उन्होंने महर्स मिया कि अधिनादइकोम ( 0289- 
* सरकार संचार एवं प्रभावशाली होती है क्योकि बह कार्य 
घ009) ) सरदार सुचाढ एवं प्रभावशाली होंठी है क्योकि वह काय अस्ने 
2 होदी 5] चित 3 न पे रत ० छा 
मेत्तन हांता €ू। उन्हाने यह ना देखा कि उनदे देश माँ प्रशातन्याद 
4 क 


दर सापन! हानिशायर एप का क-+०>फन्क, परिदर्नेनर्णी जन मर 
५ अपना छानशायर एवं रून्तर परिदितेगशाल नातीं दे 


वरुण ग्मजेर 

कप एसी भ्णे धर नामिकतन्द र्> ह्ल्ना जज कट श्र हा हे 

९१) 2 ४ झऊझाीदधनादइझतन्)ण प्र ह्ट्त घट र नशा घन छाप ग्ह्द्ता टू ] 

एस प्रदर योर में यह भादना उत्तन हो गई जि बढ़ि एड अच्छा 
दी 

दाध्नय्क (चत्प्स प्ठा) मिल सड़े दो आधिनायरतन्त्र प्रशतन्द्र से अधिक 
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ओर उसकी जनता उसकी चहर-दीवारी मैं वन्द रहती है जो कि अदृश्य है । 
("एफ्घ वील-ग८0णा #शायक्षागड 8 एप्ाशाए, 6 700४788- 
प्रवत 5६80९ ४ 8 ए77509 2यते 4६8 5ए0]९८६६ ४7९ ८052 
$07ए एछ०]5, 70708 ९ [255 7८४) 2८८क75९८ ६१९४ 978 
7ए757]०.”) अस्तु यह स्पष्ट है कि अधिनायकतन्त्र को प्रजातन्त्र का 
उपयुक्त विकल्प नहीं माना जा सकता | 

(0. 69. एए॥०8६ 27९ ३९ वांइतए8पांडसत]॥ह8 ग्रधए5 
०६ ६9९ (४०7९६ 07 फुा।279९7६०४ए० ६४०९ एप 80ए४- 
77777720£ ? 05टप58 4६5 7727765 &700 0९777९7705. 

(?8६708 4944;: 3ि07/2४५४ 936; ?प]ंधं० 949;, 

50, 47, 37) 

मन्त्रिमए्डल अथवा सांसदीय सरकार की मुख्य बिशेयतायें कौन-कौन 
सी हैं ? उसके गुणों तथा दोषों का विवेचन कीजिए, | 
3709. 
(अ) सांसदीय सरकार का अर्थ : 

आधुनिक प्रजातन्जों को उनकी कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका के 
सम्बन्ध के अनुसार सांसदीय तथा अध्यक्षात्मक में वर्गीकृत कर सकते हैं । 
सांसदीय सरकार की व्याख्या करते हुए. लीकॉक ( ],2४८००८ॉ८ ) लिखता 
है कि “सांसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यकारिणी का कार्यकाल 
व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर रहता है |?” सांसदीय सरकार के अन्त- 
गंत एक मन्त्रिमएडल, न कि एक व्यक्ति, वास्तविक कार्यकारिणी का निर्माण 
करता है, जो कि व्यवस्थापिका में से चुना जाता है और अपने लोक-कार्यों 
तथा नीतियों के लिए कानूनी तौर से तथा राजनीतिक तौर से व्यवस्थापिका 
के प्रति उत्तरदायी होता है । सॉसदीय सरकार में एक कानूनी कार्यकारिणी 
भी होती है जो केवल नाम-मात्र की होती है | 
(ब) उसकी मुख्य विशेषतायें : 

उपयु क्त से यह स्पष्ट हो जायगा कि सांसदीय सरकार की मुख्य विशे-. 
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पतायें निम्नलिखित हैं :-- 
१--ताम-समात्र का कार्यकारिणी का प्रधान : प्रथम, उसमें राज्य 
का एक नाम-मात्र का प्रधान होता हे जो कि या तो कुछ निश्चित समय 
के लिए चुना जाता है जैसे फ्रान्स ओर पुर्तंगाल में अथवा पैज्िक होता है 
जैसे ग्रेट ब्रिटेन; हॉलेन्ड, बेल्जियम ओर नामें में | यह कानूनी कार्यकारिणी 
केवल नाम मात्र की होती हैं। वह केवल राज्य करता है शासन नहीं 
करता । वास्तविक कार्यकारिणी, जेंसा कि पदले ही कहा जा चुका हैं, एक 
मग्त्रिमएडल होता है। मन्त्रिमएडल सरकार के श्रन्तर्गत वास्तविक ओर 
नाम-मात्न की कार्यकारिणी में जो अम्तर रखा जाता हैं वह सांसदीय शासन 
की एक पत्वक्ष विशेषता है| 
२- सन्त्रिमर्डल वास्तविक कायकारिणी : दूसरे, लोकप्रिय व्य- 
वस्थापिका में से लिये गए. तथा उसी के प्रति उत्तरदानी एवं उसके द्वारा 
हटाये जाने योग्य कुछ मन्नीगण सांसदीय सरकार छी एक अन्य मद्त््यपूर्ण 
विशेषतः है । यह भन्त्रि-समृद वास्तविक कार्यकारिणी का काम करता है | 
व्यवस्थापिका ओर कार्यकारिणी का मसम्बन्ध-तीमरे, कुछ 
श्थित वर्षों की अवधि के निर्वाचित लेकिन मन्त्रमणदल द्वारा भंग दि 
जाने बोग्य ( केवल एक ही णर ) एक व्यदस्थापिका सांसदीय सरकार फ॑ 
अन्तिम विशेषता होती है । 
से) उसके गण 


से हट! रे 





2 - _ बे 
सलिदाव सरदार के प्रमुख उुंण निम्नीलालन ६४-- 
६3 
रिशणी और व्य की गे सदी 
(2) कायकारिणी ओर व्यवस्थापिका में सहयोग--सासदरीय 
रार पे इन्त ्क ये स्द्िटी झतर सान्मतार्दितक हे. ही>- सलम न्श्टि 
५-४७ >न्तेंगद झायबतासणशणा छोर च्यव्स्थगारद् के फाफ जे फ्र 
शू छह पर न्‍ल्‍ 
सम्प तथा सहयोग रहता है। समस्त शानझीय यन्त्र एक दस्मट सी तरह 
प उजेचार में पेरित सपा ८&ज८र द्राजस रा न 
एस हा उच्रुप से प्राल्त, बाप उप्ता हू । बरस पएछए८ट) फे शब्दों में 
६ज्स रुखणाली रा भगय सुर लक 8० 2 अल 270०८ ::८० 
2 २ गाल हे ४५१६-३३ चर रे प्झ् रा गत झ्ार टाप८ टपपिद है गा बहु- 
सो मिशरर, एडल्‍दूनर एर ध्रभाव डालने हुए दाम छरते है 7! सरकार दे. 
कक ६० बिध्म हा 5608 ड़ थ्ड रु दे 
बदश्ुज रूप के मिलकर पाम करने दा दधाप पन्णिाम बट दोठटा हैं दि 
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काम मैं कभी विरोध अथवा संघर्ष नहीं होता और कार्यकारिणी तथा व्यवस्था- 
पिका के बीच गतिरोध बहुत ही कम अवसरों पर होता है | चूँकि मन्त्रिगण 
व्यवस्थापिका के सस्य होते हैं और उन्हें बहुमत ठल्ल का समर्थन प्राप्त 
होता है, वे अपने सभी विधेयकों की कानून में पास करवा सकते हैं | व्यव- 
स्थापिका के सदस्य भी जनता की किसी भी कठिनाई की ओर मन्त्रिमण्डल 
का ध्यान आकर्षित करा सकते हैं और उसका उपचार करा सकते हैं । 

' (२) उद्यत शासन--बहुमत दल के समर्थन से मन्त्रिमए्डल इतनी 
अधिक सहायता और उद्योग प्राप्त कर सकता हैं जितना अध्यक्षात्मक सरकार में 
कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता जिसकी प्रमुख विशेषता उसकी कार्यकारिणी 
की व्यवस्थापिका से पृथकता एवं स्वतन्त्रता हैं | 

(३) उच्तरदायी शासन--सांसदीय शासन-प्रणाली केबल उत्तरदायी 
ही नहीं होती वह जनता की इच्छाओं का भी ध्यान रखती हे। इसके अन्त- 
गत जो लोग देश का शासन करते हैं वे निरन्तर उनकी अधीनता अथवा 
नियन्त्रण में रहते है जो उनके द्वारा शासित होते हैं | मन्त्रिगण यह जानते 
हैँ कि वे किसी भी क्षण अपने पदों से हटाए, जा सकते हैं यदि वे लोक 
भावना के विरुद्ध काम करते हैं| इसलिए स्वमावततः वे अपनी अगुलियाँ 
जनता की नाड़ी पर रखते हैं ओर तदजुकूल कार्य करते हैं । 

(द) उसके दोष--- 

राजनीतिक विचारकों ने सांसदीय सरकार के निम्नलिखित दोषों की ओ्रोर 

संकेत किया है;--- 

(१) शक्ति का प्रथक्करण नहीं--स्प्रथम यह संकेत किया जाता 

कि सांसदीय सरकार के अन्तंगत शक्ति के पथककरणु (5९००78४07 
० 70०%9८:5) का सिद्धान्त मंग होता हैं। व्यवस्थापिका और कार्य- 
कारिणी अंगों का मेल, जैसा कि मन्त्रिमएडल सरकार में होता है, व्यक्ति 
के अधिकारों एवं स्वतन्त्रता के लिए. घातक कहा जाता है। प्रो० 
लास्‍्की संकेत करते हैं कि ''वह निश्चय रूप से कार्यकारिणी को शिक्षा का 
अवसर देता है और इसके अन्त॑गत व्यवस्थापिका की स्थिति अत्यन्त दयनीय 


दु 
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बना दी जा सकती है जैसा कि लायड जाज के प्रधान मन्तित्व काल में हो 
गई थी । व्यवस्थापिका को कार्यकारिणी के निशयों को स्व्रीकृति देनी ही 
पड़ती है क्योंकि उनको न तो वद्द परिवर्तित कर सकती, हैं और न ही उनकी 
ग्रालोचना कर सकती है | (६४ ८टाएशं॥]7 हांएटड (0 ४ग९ 
>ऋ९टफांए्ट 20. 00०70ए7)09 णि प्ागं)एई धाएं 
पारतंढ 70 ६३९ ट्ह्टांड[80प72 गरा7ए 36. ३ट्तैंपटटव 45 
[६ एव5  वंपाएं धार कञापशाप्णाइतए रण 00 
हरएएाह8९ पशारटौए था णहशा क्‍07 ए९ 72ह्वींडा 9007 एप 
० तढलंडंणा फ्रांदी ॥7 75 एछ0ए०7ॉ९४5 रसंधीरटा' ६0 
व्ांधटांंट० 07 ६0 2६९००. --?70 न. ]. 7.०8:) लेडदिन 
वह तक टीक नहीं है। छलुभव ने यह सिख कर दिया ई कि घग्लेड में 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता, जहाँ कि मन्त्रिमण्टल प्रणाली दे डिसकी विशेषता 
कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका का निकट सम्बन्ध, न कि प्रथदबरण, 
उतनी ही नरक्षित हैं जितनी कि अमेरिका की श्रध्यक्षास्मण प्रणाली में 
जिसकी विशेषता शक्ति का प्ृथककरण हैं | 

(२) दल का अधिनायकतन्त्र- दूसरे, यह छीकू ही कहा हाता 


>> ई> के सा: डउक प्र येसस्कार मल एड >व्जटर समझा हल न प5 अन्तगत 
हूं कि सांसदीय सरकार मूलतः एक दलीव सम्कार होती हैं| इसके अन्तगत 


2: < 


५३ 


८: ८. ल 2७४ 
सरकार का समस्त नवत्त्रणु व्यदस्थापदा के बहुमत दल के हाथा ने आग 
857 


दे पा ण। ्यरडए ह्स > कहा ० पढ़ 20 «2245 इल-पन्दी दी भसादना ढे 
दाता ६€। लाडइ ब्राश्यस ने कहा € #ए चवबृह इलनन्ठां वो नादना का 
घ्ह जद डे य ०! कक कलम जञ्ल्जन सीम अल 2, -आटनक ०-९ १ | ९१० द्यार 

परडाती ६ आर उसे सदा ऋच्म सामा पर रखता हूं ।! साधासरशतः बहुमत 


फा शासन एक इल का अधिनायवतन्त॒ अथवा तानाशाही इन डाता 
इल की शासन एक इतहा का आपधनावदइतन्त अथवा तानाशाह्ा इन जान 


८ 
है 
मे स्पा त्ते च् ये गंसछाप 5 भाग पाप लोप ३ उपर" साया छपरा टदा जाना 
हू | शल्पमते इल की सरदार से सांग छान से सदथा अल्‍हूय घर दिया जात 
हअ है यक 
एऐ झार इस कर: राप् दो थे सोग्य ३ कर 25% ये 3 अपनकों/ जनक 
& आर इस प्रदार राष्ट्र दी बटुत से सास्य व्योक्तदों का सेद्रा से बकित फर 
4202 53 जता 3 हि क उज- सेफ नज 5 या 
डिया जाता हू जा कफ अल्पद्त दहला रे टी खणग्ल € | 
३ 
( 7० ) खऋरधाय गा र्फ र वर >> 
हि खफा दवा रन ३: ४ “५ 
४/ सअरवधाया सरकार--सानर, यह दहा जाता हूं ॥#सानटटॉप 
कप हक 
शस ता के साामाराल सरदार स्ज्ज्जः ना अ्अन्कनक ४५ उ्र्िजजजोई ७०++> 3 
डीजल के 3ैहएचधप सनन्‍दार कुचल मत पट बन बाला साय पर हा 
४ 
दपना ध्यान रखती र 5 23 3 अल दम 
ना भपान पाते सन जे लिति को ट्ेन्री 5 
बा |! < (7 च,.ए९९०+ ६५ ऋण ४ ।(ए७ छा इच्े रुप न्ग्न्चा द्र्लप हू ट््ल् दा 
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अल्पकालीन लाभों के पीछे देश के महत्वपूर्ण हित का बलिदान कर दिया 
जाता है | इस प्रकार आलोचक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि ऐसी 
प्रणाली में जिसमें शासन का जीवन उसके विधेयकों पर निर्भर रहता है, 
मन्त्रिमएडल राष्ट्र की वास्तविक आवश्यकताओं पर बहुत कम विचार करता 
है | मन्ध्रिमएडल शासन-प्रणाली अपनी प्रकृति से ही शासन की हृढ़ता, 
स्थायित्व एंवं सुचारुता तथा जनता का कल्याण नहीं प्राप्त कर सकती | 
(४) संकटकालों के लिए अनुपयुक्त--अन्त में, आलोचकों का 
मत है कि सांसदीय सरकार युद्ध के समय तथा राष्ट्रीय संकटों के समय में 
तनिक उपयुक्त नहीं है | सांसदीय सरकार के श्रन्तर्गत मन्त्रिमएडल, अपने 
विभाजित उत्तरदायित्व, स्वृतन्त्र वादविवाद और निरन्तर परिवर्तित बहुमतों 
के कारण, कमी भी शीघ्र, संगंठित एवं दृढ़ कदम नंहीं उठा सकता जो 
रांट्रीय संकट के दिनों में इतना आवश्यक होता है । 
(3. 70 एछ9&४ 87८ (7८ कं50778प75778 7787)75 
० ९ 7९शंतवेदञाधंगें 5च5८९०७ 0ई 80एशाप्रशा(? 
[तक एर8६ 7259९८४४ 0९5 (775 इए७९४. ठ767 4707 
+9९ ८०06६ 5985:९7० ? ॥)8८घ55 [६8 एषा६8 27वें त€- 
702708. 
(2४878 938; (१४]८७:६३४ 940, 36; ?पण]०० 932; 
9०679 !944, 49, 50; 80777०9 930) 
ध्यक्षास्मंक शासन-प्रणाली के विशेष लक्षण क्या है १ यह प्रणाली 
मन्त्रिमण्डल प्रंण।ली से किन वातों में मिन्‍न हे ? उन गुणों तथा दोषों की 
विवेचना कीजिएं | 
दि7ड- 
(अ) अध्यक्षात्मक सरकार का अथे-- 
सांसदीय सरकार से सर्वथा भिन्‍न अध्यक्षात्मक अथवा राष्ट्रपति सरकार 
है। दोनों निश्चय ही प्रतिनिधि सरकारें हैं, परन्तु सांसदीय सरकार में 
कार्यकारिणी व्यंवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है जब कि अंव्यक्षात्मक 
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- सरकार में ऐसा उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता। अ्रध्यक्षात्मक सरकार में 
कार्ययारिणी और व्यवस्थापिका के बीच थोड़ा श्रथवा बहुत तलाक-सा 
रहता ऐ। कार्यकारी एवं विधायी विभाग प्रृथक होते हैँ, लेकिन कार्य- 
कारिणी व्यवस्थापिका फे अधीन होती है। यह सांसटीय सरकार की प्रमुख 
विशेषता है | सांसदीय सरकार के मुख्य गुण निम्नलिखित एँ--- 

(१) सांसदीय सरकार में कार्यकारिणी ओर व्यवस्थापिका के बीच 
निकट सम्पर्क एवं सहयोग है । 

(२) सम्पूर्ण शासकीय यन्त्र एक ही शकाई की तरह, एक सामान्य 
डह्दे श्य से प्रेरित होकर, कार्य करती है | ब्राइस के शब्दों में “इस प्रणाली 
का सार यह है कि कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका का बहुमत एक साथ 
मिलकर प्रत्येक दूसरे पर प्रभाव ठालते हुए--काम करते हूँ |? यह सांस- 
दीय सरकार की विशेष्ठता के पीणामस्वरूप है। मन्त्रिमश्ठल वास्तविक 
कार्यफारिणी की तरह काम करता हैं । 

(३) तीसरे, एक निश्चित छाल के निर्वाचित, लेकिन मग्त्रिमण्टल 
द्वारा भंग किये जाने योग्य (केबल एक ही बार), ब्यवस्थापिका सांसदोय 
सरफार की अन्तिम विशेषता है । 

अध्यक्षात्मक सरकार का एकमात्र उदाहरण संयुक्त-राज्य अमेरिका हैँ । 
मान्स्‍कयू (](0790८६१५[८४) द्वारा प्रतिपादित शक्षित के प्रथरूकरण 
के सिद्धान्त ने अमेरिकन संविधान के निर्माताओं को इतना प्रभादित दिया 


रे प्र दे से नर पद सरदा 3354 अल लत 25 ९ 33 अमल. भरे पतारपराप 
था बढ, द सासदाय रुरबदाुर दा स्चछूआता दा वनिारध समस्त ४ तदनुसार 


संविधान समा ने झमेरिणा के लिए एक ऐसा विधान यनाया लो कि. एमस्लेट 
संविधान सभा ने अमेरिका के लिए एक ऐसा विधान यनाया लो कि एम्देट 
का संविध बिक हैः 4 रिज हर] का और ह्न्प 
के संविधान से सबथा मिल था, पर्यार मास्मल्य की पग्णा इंग्मट की 
रिस्थितियों शिल्ी री 

परिस्थितियों से ही मिली थी । 

झध्यक्तार के सरकार दा विशपताये जड़ 
(ये) 'अध्यक्षात्मक सरकार की विशपताये -- 
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क्र श्थ्दा व कारथ सदर >, 2/च्ब ्ज * न्‍ा 
सपान झुपदा हणशुद-+्ध्शारा (520 *ए5४ट८पााए्ट) उनदा वा निर्दा- 


नप कह ही न 
चुत छातादाध हांता एू | 
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२--राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि तथा उसका कार्य-काल संविधान में 
ही दिया रहता है। 

३--निश्चित कार्य-काल--राष्ट्रपति का निर्वाचन कुछ निश्चित वर्षो 
के लिए होता है | संविधान इस सम्बन्ध में चुप रहता हैं कि वह कितनी 
बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता.हैं। उदाहरणुतः श्रमेरिका में प्रथम 
राष्ट्रपति जाजे वाशिंगटन ( (32078० ए५४४5४778६:०7 ) के . समब से 
प्रथा दो वार की रही है। लेकिन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ( (२००४९८[६ ) ने 
इस प्रथा को, तीसरी तथा चौथी बार पुनः निर्वाचित होकर, तोड़ 
दिया | 

४--प्रधान अधिशासी का पद, राष्ट्रपति अथवा अध्यक्षात्मक सरकार में 
एक विधि के अनुसार चलता है । उदाहरणतः अमेरिका में संयुक्त राज्य का 
राष्ट्रपति एक विशेष स्थिति को छोड़कर, जब उसने कोई ऐसा अपराध किया 
हो जिसके लिए. उस पर महाभियोग ( 7728८77९7८ ) चलाया जा 
सके, अन्य किसी भी प्रकार अपने पद से हटाया नहीं जा सकता | 

४--व्यवस्थापिका के अति उत्तरदायी नहीं--उपयुक्त से यह 
अर्थ निकलता है कि सांसदीय सरकार से मिन्‍न अध्यक्षात्मक सरकार में कार्य- 
कारिणी को पद पर रहने के लिए व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर नहीं 
रहना पड़ता । उसके व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास के खोए जाने का भय 
नहीं करना पड़ता | न ही यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति ओर उसके सचिव-- 
जो साधारणत मन्त्री कहलाते हैं---व्य वस्थापिका के सदस्य हों | 

६--प्रधान अधिशासी की शक्तियाँ वास्तविक--संयुक्त राज्य 
अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इंग्लैंड के राजा अथवा फ्रान्स के राष्ट्रपति 
से भिन्न, वास्तविक हैं | वह राज्य का नाममात्र का प्रधाव नहीं है। 
सर हेनरी मेन ( 597 ८७०४ए७ )/४४७ ) ने कहा है कि ८इूलेंग्ड का 
राजा राज्य करता है पर शासन नहीं करता; अमेरिका का राष्ट्रपति शासन 
करता है पर राज्य नहीं; फ्रान्स के राष्ट्रपति के लिए यह छोड़ दिया गया है 
कि न वह राज्य करे, न शासन ही |” ( “पृप्व& छापा तीए| 
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कटाए्डाड 9 दैंट25 906 पट, एग2ट 6ैगशाटवशा जी85- 
तर: प्रपरांट5 590 त॑5९5 ॥00 72879; ॥ 45 [९ ६४0 ४९ 
फ्ऋशारा रिल्डंवंशाए 7शंपीरा (0 क्‍पाँट त07 ६0 ]7छ8"/ 
अध्यक्षात्मक सरकार के लिए सांसदीय सरकार की तरह एक नाममात्र के 
प्रधान की आवश्यकता नहीं होती । कार्यकारिणी की शक्त्तियाँ, सांसदीय 
सरकारों के नाममात्र के प्रधान से मिन्‍न वास्तविक तथा प्रमावशाली दोनों दी 
होती हैं । 
७--मन्त्रिगण केवल सात्र सचिव--अ्रध्यक्षात्मक सरकार में मन्त्र 
मण्डल सांसदीय सरकार से तवंथा भिन्न प्रकार का होता है। अमेरिका में 
संविधान यह निर्धाग्ति करता है कि राष्ट्रपति को श्रपना करतव्य पालन करने 
में कुछु सनिव ($९८ए८४०7725) मदद करेंगे। लोकग्रिय प्रथा ने उन्हें 
मन्त्री कहना शुरू कर दिया है और वे मिलकर मन्त्रिमएडल कहलाते हैँ । 
यह सब गलत नामकरण है । न तो वे मन्त्री ही हैं और न सांसदीय प्रकार 
के मन्त्रमण्डल का ही निर्माण करते हैं । 
अमेरिका में तथाकथित मन्त्रिमण्डल के सदस्य न तो व्यवेस्थापिका में 
से चुने ही जाते हैं ओर न उसके प्रति उत्तरदायी ही होते हैं । उन्हें व्यव- 
स्थापिका में सीट नहीं प्राप्त होती । उनकी नियुक्ति एवं कार्याव्ति पूर्ण रूप 
से राष्ट्रपति की इच्छाओं पर निर्भर होती है । वे रा्रपति के प्रति ही उत्तर- 
दायी होते है, अन्य किसी के प्रति नहीं | राष्ट्रपति उनसे किरी भी विषय पर 
सलाह ले सकता है, चाहे वैयक्तिक रूप से चाद्दे सामृद्दिक । यह सब उसके 
विवेक पर निर्मर रहता है । वह चाहे तो उनसे विल्कुल भी मलाह्ट न ले 
राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की बैठकों में समापतित्व करता है। सरकार की नीति 
का निर्धास्ण राष्ट्रपति को इच्छा छरतो दे । ऐसी झोई वस्तु नहीं जिसे बहमत 
का-निणय कहा जा सके । वास्तव में अमेरिका में मम्त्रिमस्टल राष्ट्रपति का 
कुठुम्ब कहा दाता है.) 
८--शक्तियों का पूर्ण प्रथक्‍्करणु-- इस प्रदार राष्ट्रपति अ्यवा 
"अध्यक्षात्मक सरकार के अन्तर्गत व्यवस्थापिस्य और छार्वकारिंयी एक-दसरे 
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से सर्वथा पृथक रहती हैं। अमेरिका इसका उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ कम- 
से कम सिद्धान्त में शक्तियों का प्रथक्करण सर्वथा पूर्ण है। न राष्ट्रपति न 
उससे मन्त्रिमष्ठल के सदस्य ही कांग्रेस ( (१0087255 ) में प्रवेश कर 
सकते हैं | उन्हें लोक तथा धन के विभेयकों को प्रस्तुत करने ओर पार 
कराने से कुछ मतलब नहीं। कार्यकारिणी के हाथ में केवल एक ही 
साधन होता है कि वह राष्ट्रपति के सन्देशों (27680७॥४ 72858- 
825) के द्वारा कांग्रेस से एक विशेष प्रकार की नीति की सिफारिश करें। 
पर कांग्रेस को यह अधिकार है कि वह चाहे तो उस सिफारिश को मान ले 
चाहें उसे ठुकरा दे | | 

६--कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका दोनों जनता द्वारा निर्बाचित होती 
हैं और जनता की इच्छानुसार कार्य करने का प्रयत्त करती हैं । शक्ति के प्थ- 
क्करण के सिद्धान्त से प्रेरित होकर श्रमेरिकन संविधान के निर्माताओं ने 
सरकार के तीनों अंगों को एथक्‌ एवं पूर्ण शक्तियाँ सौंप दीं । लेकिन यह पूर्व 
कल्पना करके कि उसका परिणाम शक्तियों का अरविवेकपूर्ण प्रयोग न हो 
उन्होंने सावधानी से 2४८९८६६ ४7४0 ०४४77८८६ की प्रणाली की 
व्यवस्था भी कर दी | न्‍ 
(स) अध्यक्षात्मक सरकार के गुण-- 

१--प्रतिनिधि सरकार--अरध्यक्षात्मक्क सरकार का प्रधाव गुण यह 
है कि, बिना उत्तरदायी सरकार हुए. ही, वह प्रतिनिधि सरकार बनी 
रद्दती है | 

२- स्थाथी सरकार--अध्यक्षात्मक सरकार सांसदीय सरकार की 
अपेक्षा अधिक स्थायित्व और तदनुसार अधिक सुचारुता का उपभोग करती 
है। कार्यकारिणी का जीवन “विधि के अचुकूल” ( 99 ८०९7०९४ ) 
चलता हैं| वह व्यवस्थापिका की डॉँवाडोल इच्छा पर निर्भर नहीं रहता । 
कार्यकाल निश्चित होने के कारण सरकार की नीति को सफलतापूर्वक, विना 
हटने के डर के, चलाया जा सकता है| इसका अर्थ है नीति का अधिक 
स्थायित्र | चूँकि अ्रध्यक्षात्मक सरकार में प्रधान अधिशासी एबं उसके 
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साथियों का कानून-निर्माण से कोई सम्बन्ध नहीं होता वे अपना समस्त 
ध्यान कार्यकारी ( ९४९८ए४९ ) काम में लगा सकते है और नीति को 
लाने में केन्द्रित कर सकते हैं 

३-- नियन्त्रण की एकता--श्रच्यक्षात्मक सरकार के अन्तर्गत सि 
न्ण की एकता, निर्णय की शीघ्रता एवं नौति की निश्चितता रद्दती है । 
उदाहर्णतः अमेरिका में समस्त शासन की निवन्द्रणुकारी सना राष्ट्रपति दी 
है। विभाजित श्रथवा बिभक्त नीति और विभाजित उत्तरदायित्व का कोर्ट 
प्रश्न ही नहीं है क्योंकि सब मन्त्रियों को रा्पपति द्वारा बताई गई नीति णेो 
मानना ही पड़ता है। राष्ट्रति रूजबेल्ट ने विश्व आधिक संकट तथा 
द्वितीय विश्व-युद्ध के समय राज्य की नाव को क्रिस छझटिनता से पार लगाया 
था यह हम सभी जातते हैं | 

४--सुचारु एवं उद्यत शासन--वार्यकारिणी के प्रधान मे पूर्ण शक्ति 
का केन्द्रित कर देना शासन में काव-शक्ति एवं उद्यम ( 270777पधा८55 ) 
जाता है। राष्ट्रीय संकट्टों, जेसे युद्रों, के समय मे मद बहुत महत्वपृग्ण है । 
मल्रिमए्डल सरकार के अन्तगंत उन दलों में, जो कि गप्ञीवन सस्ज्ार वा 
निर्माण करते है, जरा-सा मतभेद भो य्रायपातक हों री 
विश्व-युद्ध में संयुक्त राज्य दी प्न्‍्तर्गट्रीय नीति पर राष्ट्र 
प्रभाव उमा रखा था और समस्त संसार की आप अमेन्दि 
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शी, न कि इंग्लैंड की ओर | 
४५० विभिन्‍न सम्प्रदार्था वाले देशों के लिए डउपयूक्त--द्ास्क्षा- 


पाक सरदार उन देशों के लिए झत्यन्त उपयुक्त € इन 


कक 


। 


रन 


प्र 2५५ $$ "45 || 
अमेकः सम्प्रदाय र्ह्दे हू ऐसे देशों भ् छ्छ हाई | चार ढी्‌ दिदताञागए नदी 
सम्भव नहीं है और ऐसे परिस्थितियों में सांमदीय सम्प्पर थी शास्लदा वा 
कारदादन नहा दिया जा सदता | 
(द) अध्यक्षात्मक् सरकार के दोप-- 
--श्षक्ति के पृथक्झुर्ण पर ्याधारित -अप्नानाण शासन 


द्णा स्न्ट शक्कि 0 पर मत तह मिपिस्से न्ते पर नजर लक २०5३ पर अमल लय 
जाला शांक्त के ऐफ्क्ल्स्ए के सियाने पर ऋाधारत | झमदु स 
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- पास करके प्रवेश करते हैं और अच्छे व्यवहार-काल, में काम करते रहते हैं 
तथा पेन्शन पर अवकाश ग्रहण कर लेते है ।” 

(व) नोकरशाही शासन के गुण-- 

इसका प्रमुख गुण यह है कि इसके अफत्तर बड़े बुद्धिमान और योग्य 

व्यक्ति होते हैं जिन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त होता है । उन्हें शासन की कला की 
विशेष शिक्षा दी जाती है तथा वे कठोर अचुशासव तथा अपने संगठन के 
प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की भावना रखते हैं | वे राज्य के पूरे समय के सेवक 
होते हैं ओर उन्हें किसी अन्य काम के करने की आशा नहीं होती । ऐसे 
सरकारी अफसर स्वभावतः ही बहुत अनुभव जमा कर लेते हैं, अपने द्वारा. 
परीक्षित एवं सुबिचारित परम्परागत सिद्धान्तों को प्राप्त कर लेते हैं और 
जो कार्य का वास्तविक चालन करते हैं, उनके लिए समुन्चित व्यवहारिक शान 
की व्यवस्था करते हैं | इसलिए, वह लोकप्रिय. सरकार की अपेक्षा अधिक 
योग्य होता हैं । 

(स) उसके दोप-- स् 

लेकिन शासन की योग्यता ही अच्छी सरकार की एकमात्र परीक्षा 

नहीं हे। एक अच्छी सरकार का उद्देश्य जनता को राजनैतिक कार्यों में शिक्षा 
देना, सरकार में रुचि उत्पन्न करना, आत्मनिर्भरता, देश-प्रेम और भक्ति 
होना चाहिए) ये सभी विशेषतायें नोकरशाही शासन में नहीं होती 
है। नोकरशाही शासन का उद्देश्य (१) नियन्त्रण और अधीक्षण 
का केन्द्रीयकरण, (२) कार्य को विभिन्न अफसरों में वाँटना, (३) अफसरों 
को उनकी योग्यताओं के आधार पर नीचे से ऊपर के क्रमानुसार नियुक्त 
करना, (४) सेवा की सुरक्षा करना, (५) गोपनीयता और (६) अनावश्यक 
देरी (7८० ६४७7570 ) और नियमानुसार कार्य के प्रति कठोर ग्रेम है | 
ऐसी सरकार अलुत्तररायी और लोकमत के प्रतिकूल होती है। वे अपने 
शासकीय नियमों ओर प्रथाओं से बँथे रहते हैं | वे अपने दृष्टिकोण में 
अनुदार होते हें ओर इसलिए उनके पास न तो जनता की इच्छा को जानने 
के साधन ही होते हैं और न जनता की मांग के अनुसार अपनी नीति को 
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दालने के | उनका मस्तिप्क संकीण और अपने दी विभागों तक सीमित 
होता हें। सरकार की इखच्धियनसम्बन्धी एकता के प्रति वे बहुत कम 
शंका करते हैँ | गएनर के शब्दों में “वें झधिदतर मनुष्यों की सम्कार दे 
कि कानून की?? । ऐसी सरकार में असाधारण निम्रमनिष्दता, भड़क एवं 
ऐश्वय भी पाए जाते हें जिनका परिणाम ज़्यादा खर्चा ओर जनता के पेसे 
मे आवश्यक बर्बादी होती है। हम जो मारत में रहते हैं इसमें भली-भांति 
श्रवगत हैं । 
ल्ञोकप्रिय सरकार-- 

लोकप्रिय सग्कार नीकरशाही की दटीक उल्टी द्योती हैं । दर 


व्यक्तियों की सरकार है जो जनता में से समय-समय पर लिए जाते दें ओर 


थोड़े समय सेवा करने के उपग॒न्त अपने निजी जीवन में लोट जाते दे ) 
साधारणुतः शासक्क सरकार अथवा शासन की कल्ला से अनाडी होने हैं छोर 
उनकी कोई विशेष शिक्षा नहीं होती । वे लोकमत के संग्भ्क होते दे आर 


उनके द्वारा निर्देशित एवं प्रभावित होते ह। वास्तव में बह उनके रादमेतिक 
जीवन की श्वास होती है| अपने कनव्यों के पालन में वे विधादी नियन्धर्ग 


के प्रति उत्तरदायी होते हूं ने कि प्रशानकीय नियन्त्रग्ग के प्रति । 
उसके गुण-- 
+-उत्तरदायी सरकार शासितों के पति उत्तद्वायित्व दाध्य करती हे | 


निनर रहती है। 

४--वह राजनेतिक झधिकारी की सुस्क्षा प्रदान ब्गीहे छोर इस 
इलीनतन्त्रीय विश्वास ढो हुकग देती हे दि दुत; लासि शासस बरसे दे! 
हि ४2०७ 
पेंदा होते € और झुछ शानिन होने के लिए । 

४--चूं कि ल्ोकमत लोकप्रिय मरबार की ब्सोडी होदी है पललाए बद 
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दोप-- । 
* १---बह समानता और असमानता दोनों उत्पन्न करती है | 

२--वह गुण की जगह संख्या को अधिक महत्व प्रदान करती है । 

३--वह वग-संघष को प्रोत्साहन देती हे | 

४--जनता अपने राजनैतिक उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करती और 
इसलिए वह उनके पालन के प्रति उदासीन रहती हे | 

(2. 722, गाए वीडधाईपांड।. >लणणशटटा ६7९ 
एफञापबएए बण्व #तेढएव 07778 छत (90ए९८ए१7९०४ था 
ठ8८7प58 6 पष्ा08 थावे तैदशरा-8 0० 23 एऐशाॉपथाफ 
(0एटएएाए2९7/५ 

एकात्मक तथा संघात्मक सरकारों का अन्तर भल्ी माँति स्पष्ट कीजिए 
ओर एकात्मक सरकार के गुण तथा दोषों का विवेचन कीलिए | 
डस्‍िच5. 
(अआ) एकात्मक तथा संघात्मक सरकारों की व्याख्या : 

एकात्मक तथा संघात्मक सरकारों का अन्तर स्पष्ट करने के लिए यह 
बांछुनीय है कि पहले हम इन सरकारों के अर्थ को समम लें । 

एक लेखक के अनुसार “'एकात्मक सरकार वह होती है जिसमें समस्त 
शासकीय सत्ता संविधान द्वारा केवल एक केन्द्रीय अंग अथवा सरकार मैं 
स्थानीय सरकारी अपनी शक्ति, तथा स्वयं अपना अस्तित्व ही केन्द्रीय सरकार 
से पाती है । सबके ऊपर केन्द्रीय सरकार ही समस्त सत्ता और शक्ति का 
खोत होती है ओर राज्य की केन्द्रीय सरकार तथा अधीनस्थ सरकारों के बीच 
शक्ति का कोई वैधानिक विभाजन अथवा वितरण नहीं होता | शासकीय 
सुविधा के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार छोटे-छोटे स्थानीय जिलों, डिवीजनों 
अथवा प्रान्तों का निर्माण कर सकती है ओर उन्हें समय-समय जैसी वह " 
चाहे शक्तियाँ भी दे सकती है| ये डिवीज़न अथवा इकाइयाँ केन्द्रीय संगठन 
के नियन्त्रण की अधीनता में ही रहती हैं न कि संविधान की अधघीनता में । 
इस प्रकार केन्द्रीयकरण एकात्मक सरकार की सवप्रमुख विशेषता होती हैं ।” 
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७ 
दूसरी ओर, उसी लेखक के अनुसार, संघात्मक सरकार को विशेषता 
शक्ति का विक्रेद्धीकरण तथा विभाजन है। “संघ राज्य में शासकीय शक्ति 
स्वयं संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार तथा साधक इकाइबों में विभाज्ति एवं 
वितरित कर दी जाती है। साथक इकाइयां संब्र की केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्मित नहीं होतीं, उनके स्वराज्य का क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वाग निर्धारित 
नहीं किया जाता वरन्‌ स्वयं संविधान द्वारा ही किया जाता है 
इकाइयां उन विपयों में पूण प्रभुत्य रखती हूँ जो उन्हें डे दिए जाते है आर 
केन्द्रीय सरकार की इन विपयों में सर्वोच्च सत्ता रहती दे जो विशेष रुप से 
उसको दे दिये जाते हैं। संघीय तथा संघटक दकाइयां दोनों हो के अपने- 
अपने कार्यो के करने के लिए अपने प्रथक तथा स्वृतन्त्र संघदन दो 
इस प्रकार एक संग राज्य में दोहरी सरकार, दोहरी नागरिदता ओर दोहूर 
राज्यमक्ति रहती है |”? संघ राज्य में केन्रीय सरकार तथा दइकाइदों की से 
कारों दोनों का स्लोत एक ही होता है अर्थात्‌ स्वयं संविशन द्वारा एकास्मक 
सरकार में स्थानीय डिबीजने केस्द्रोय सरकार की रचनाये होती हैं. ओर 
अपने अस्तित्व के लिए. तथा शक्ति के लिए स्वब॑ सरकार पर मदर 


ग्प | 
हि 

किक । 
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बडे * 9 ही. है. लिज >> मंद 
रहती हैं। संघ में ऐसे किसी सम्बन्ध छा दोना सम्भव नदी दे क्पोकि बह 
डटए 
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मूलतः ऋुछु राज्यों के औपस के समझाते पर आधारित होता दें । 
समझते तथा शक्ति के वितरण पर आधारित होने के आारन्ु सं्र » स्विए 
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एक लाजत तथा कदर सावधान स्वथावत) दा आवश्यक हे । लीदएन गए 
हुते सम्मव हूँ कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों झे रीद सोदि- 
बा ला च्य्‌ >> ग्ग्र ्‌ स कष्टुज इनक. मे, नसगटा माक-नटलकत+ तक. मी जक।. तजक कृन्‍क हे जनक 
बान को च्यूवस्था के श्थ के सम्बन्ध में सगटा डन्‍ग्न्स हो जाय। अस्त 
एक संघी वा सर्दाच्च न्यायालय मी ये सत क+ य्म्दा ज्डः दी ८ पट 
ज+ पधाव अथवा सदाच्य न्यायाल भा शगरुडशदा होता हू जश्ााए 
संविधा न: बंका के बच ज्ड्लच्इ दम प रन ्म कल 
उवधान का व्याख्या के सम्बन्ध में हान्तिम आऋाइटात निशाय ४ सफझ । इस 
शो 6 
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(बव) उनका अन्तर:--- 

एकात्मक तथा. संघात्मक सरकारों- की उपयु क्त व्याख्याओं से- उनके 
अन्तर स्पष्ट हो जाते.हैं जिन्हें हम संक्षेप में: निम्न प्रकार -रख सकते-हैं:--- 

(१) शक्ति के विभाजन का अन्तर--एकात्मक तथा संधात्मकः * 
सरकारों में सबसे प्रथम एवं महत्त्वपूर्ण अन्तर-यह है कि एकात्मक सरकार .में: 
समस्त शक्तियां केन्द्र, में ही विद्यमान रहती हैं. जबकि. संघात्मक सरकार, में :वे 
केन्द्रीय सरकार और इकाइयों: की सरकारों में विभाजित अथवा वितरित रहती 
हैं। दूसरे शब्दों में शक्तियों का केद्रीयकरण एकात्मक सरकार की प्रमुख 
विशेषता है जबकि संथात्मक सरकार-की विशेषता शक्तियों का विकेन्द्री- 
करण है । 

२- स्थानीय सरकारों की स्थिति का अन्तर : दूसरे, एकात्मक 
सरकार में स्थानीय सरकारें केन्द्रीय सरकार की प्रतिनिधि होती हैं'। उन्हें 
प्रभु नहीं प्राप्त होता और उनका कोई स्वृतन्त्र अस्तित्व भी नहीं होता-। 
उन्हें अपनी शक्तियां केन्र से मिलती हैं:जिसको यह अधिकार होता है कि 
वह जव चाहे उन्हें वापिस भी ले-ले। लेकिन संघात्मक सरकार में इकाइयों 
का स्व॒तन्त्र अस्तित्व होता है और वे अपने क्षेत्र में प्रभुत्व-सम्पन्न होंती- हैं | 

३--संविधान के स्वरूप का अन्तर : एक़ात्मक सरकार में संविधान 
का लिखित अथवा कठोर * होना आवश्यक नहीं होता जैसा कि संघात्मक 
सरकार में होता है। इसका कारण यह है कि एकात्मक सरकार में समस्त 
शक्तियां केन्द्र में केन्द्रित रहती हैं | उसमें स्थानीय सरकारें भी होती हैं, 
लेकिन उनको कोई स्व॒तन्त्र, शक्तियां प्राप्त नहीं होतीं। जिन थोड़ी-बहुत 
शक्तियों का उपभोग बे.करती हैं. वे प्रदत (१०॥०४७८८०) होती हैं और 
केन्द्रीय सरकार ही शवंशक्तिमान रहती है | इसलिए केन्द्रीय सरकार और 
स्थानीय सरकारों के बीच अपने अधिकार-क्षेत्र के सम्बन्ध में कमी-भगड़ा 
नहीं हो सकता । फलस्वरूप एकात्मक सरकार में एक लिखित और कठोर 

ब्रघान की आवश्यकता नहीं होती । लेकिन संबात्मक सरकार में एक लिखित 
ग्रेर कठोर विधान परम आवश्यक है क्योंकि उसमें केद्रीय और स्थानीय 
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सरकारों के वीचः शक्तियों का वितरण अथवा विभाजन रहता है जिसके लिए 
टीक तरह से लिपिवद्ध होना आवश्यक है | 

४--न्यायांत्य 'की प्रधानता का अच्तरे * संविधान की व्याख्या 
करने के . लिए. एक सर्वोच्च न्यायालय का होनों संधात्मक सरकार की प्रमुख 
विशेषता है | संघ-सरकार में यह न्यायालय ही अन्तिम सत्ता द्ोती है क्योंकि 
वह संविधान के' संरक्षक का कार्य करता है । वह केद्धीय सरकार तथा एड 
या अधिक' इकाईयों की सरकारों के बीच के ऋंगड़ों का निर्णय करता है | 
वह व्यवस्थपिका द्वारा पास किए. गए कानूनों को भी अवेध घोषित कर 
सकता है। एकात्मक सरकार में न्यायालय की दस प्रधानता के लिए कोई 
स्थान नहीं | उसमें केन्द्रीय सरकार स्वयं ही सब दातों में अन्तिम सना होती 
है और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी कोई प्रधानता नहीं दी जाती । 

४--नागारिकों की स्थिति का अन्तर : अन्त में, यह भी ध्यान 
देने योग्य बात है कि एकात्मक सरकार में नार्गा फेंबल एक दी 
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में वह नागरिकता दोहरी होती हेँ क्‍्योंछि एक ही व्यक्ति उस राज्य का भी 
नागरिक होता है जिसमें वह रहता हैं और संघ-राज्य का नी | दूसरे 
मं, संघात्मक सरकार में नागरिकता राष्ट्रीय तथ्य स्थानीन दोनों प्रकार दी 
देती है जबकि एकात्मक सरकार में वद केदल राष्ट्रीय ही होती हैं । 
कात्म अं कक 

(स) एकात्मक सरकार के तथा दोप :-- ु 

अब हमसे एकात्मक सरकार के गुणों तथा दोरो की दिवेच्नना कम्ना ८ | 
एकात्मक सरकार में निम्नलिखित गुणों का होना इताया गदा हैं :-- 
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नीति की एकरूपता पर निर्भर रहती है और ये चीज़ें ऐसी हैं जो संघात्मक 
सरकार में कठिनता से प्राप्त हो सकती हैं । 

३--इसके अतिरिक्त एकात्मक सरकार के अन्तर्गत शासन अपेक्षाकृत 
सादा और इसलिए, सस्ता होता है। इसका कारण यह हे कि उसमें कहीं 
दोहरा संगठन नहीं होता जैसा कि हम संघ-सरकार में पाते हैं। इस प्रकार 
संत्र राज्य में दो प्रकार के अफसर होते हैं--एक तो संघीय कानों को लागू 
करने के लिए. और दूसरे स्थानीय कानूनों के लिए. | इससे बहुत खर्चा होता 
है। एकात्मक सरकार में यह सब बचा लिया जाता है क्योंकि उसमें दोहरे 
शाफसरों की कोई आवश्यता नहीं होती । 

४--एकात्मक सरकार का अन्तिम गुण, जो किसी भी तरह कम महत््व- 
पूर्ण नहीं है, यह है कि वह संघ्र-सरकार की अपेक्षा अधिक स्थिर होती है 
व्यू कि समस्त शक्तियां केन्ध में स्थित रहती हैं. इसलिए, स्थानीय सरकारें 
केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा नहीं कर सकती | संश्रव्मक सरकार में संघटक 
इकाइयों को संघ से अलग हो जाने का अधिकार रहता है | इसका परिणाम 
यह हों सकता है कि एक-एक करके सभी राज्य अलग हो जायें और संध 
का अस्तित्व ही समाप्त हो जाय । एकात्मक सरकार में ऐसा कोई भय नहीं 
रहता । अस्तु उसका स्थायित्व सुरक्षित रहता है। 

एकात्मक सरकार के इन शुझों के विरुद्ध उसमें कुछ दोष भी हैं जो 
समस्त सत्ता के एक स्थान में केन्द्रीयकरण के परिणाम स्वरूप है। श्रीली- 
चकों ने एकाव्मक सरकार में निम्नलिखित दोपों का संकेत किया है :-- 

(१) प्रथम, आधुनिक राज्य इतने बड़े हैं. कि एक ही केस्द्र से शासव 
का योग्यतापूर्वक चलाया जाना सम्भव नहीं है । केन्द्रीय सरकार इकाइयों से 
इतनी दूर होती है कि वह विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों और आावयश्वक- 
ताओों से भली प्रकार परिचित नहीं मानी जा सकती | उसके पास न तो 
स्थानीय समस्याश्रों को समझने के लिए योग्वता ही होती है ओर न समय 
ही। यही नहीं, आधुनिक समय में राज्य का कार्यक्षेत्र इतना बढ़ गया है 
कि सरकार कार्य के भार से दब-सी गई है। फलस्वरूप कार्य होने तथा 
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नीतियों को लागू करने में वहुत देरी होती है । आधुनिक राज्यों के विस्तार 
के लिए यह आवश्यक हे कि स्थानीय शासन स्थानीय अधिकारियों द्वारा 
चलाया जाय जोकि स्थानीय परिस्थितियों से अधिक अच्छी तरह परिचित 
होते है । अगर यद्द किया जाय तो केन्द्रीय सरकार का भार भी बहुत हल्का 
हो जायगा ओर इससे शासन भी अच्छा हो जायगा | वास्तविकता यह ऐ 
कि एकात्मक शासन केवल - छोटे देशों के लिए ही उपयुक्त है जैसे इंग्लेंड 
तथा फ्रान्स लेकिन बड़े राज्यों, जैसे संयुक्तराज्य अमेरिका और भारत के 
लिए दह उपयोगी नहीं है । 

(२) एक्लात्मक सरकार का अन्य दोप यह हैं कि स्थानीय जनता की 
मीलिकता को नष्ट कर देता है। जैसा कि गानर ने कहा है, वह जनता को 
स्थानीय मामलों में भाग लेने से हतोत्साद्दित करता है | परिणाम यह होता 
है कि स्थानीय शासन की शक्ति कमज़ोर हो जाती है. और केन्द्रीय नौकर 
शाही की अभिवृद्धि होती है| इस प्रकार एकात्मक सरकार नागरिक 
स्वतन्त्रता के विकास के लिए अनुपयुक्त हे। अपने देश में व्रिटिश शासन- 
काल में यह हम बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देख चुके दें । 


१३-संघ सरकाए 


[ (-) 73, |)6३४८०४७९ +7९ ७8८ए७॥९८ ,धांएँ टॉ0878- 
८छपंडसट8 09 शिव्तेदाबों एक, शिवा 208 ४6 
८0०7वी६०ा5 ६8८ ई9ए०पचा 78 [07792 907 0 28 +#९१- 
टाकों (मांगा ? 

(?णाउंधं ।945, 40, (८०८८४ 4940, 37, 39, 35; 

3878797 943; 8070599 ॥94]; 0.88 ]9वी ) 

संघ-राज्य की प्रकृति ओर विशेषताओं का वर्णव कीजिए + संघ-राज्य 
के निर्माण के लिए कौन-सी परिस्थितियां उपयुक्त हैं ! 
075. * 
(व) संघ किसे कहते हैं. ? 

संघ के अंग्रेज़ी शब्द (7९०९7०७४४४०॥१ की उत्पत्ति लेटिन भाषा के 
+फ्‌०९०४० शब्द से हुईं है जिसका अर्थ सन्धि अथवा समझौता होता 
हैं। अस्त, वह एक समभौते द्वारा सरकार होती है। एक समझौते के 
लिए दो दलों का होना आवश्यक है। इसलिए संघ का निर्माण दो या 
उससे अधिक स्वृतन्त्र राज्यों के समभोते द्वारा कुछ सामान्य विषयों के शासव 
के लिए जो कि राष्ट्रीय महत्त्व के होते हैं, किया जाता है। इस प्रकार 
संघ कुछ राज्यों का संयोग होता हैं जिसमें बहुत से राज्य अपने को कुछ 
राष्ट्रीय महत्व के विपयों के शासन के लिए. एकत्रित कर लेते-हैं. अ्रथवा 
जिसमें बहुत से प्रान्तों अथवा राज्यों को उनकी एक सामान्य उच्च शक्ति 

द्वारा स्वायत्तशासन-प्राप्त इकाइयों में परिवर्तित कर दिया जाता है और 

जिनकी एक सामान्य केन्द्रीय सत्ता होती है जो राष्ट्रीय महत्त्व के विपयों की 
देखभाल करदी दे । 
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भी ऐसा है जिसका समझाया जाना यहां आवश्यक है। जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है दो या टो से अधिक स्वतन्त्र राज्य आपस में छुछ सामास्य 
उद्देश्यों ग्रथवा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समझता करके संघ्र बना लेते हूं । 
दस ग्रकारे वे एक में मिल जाते ६। इसे संयोग छा झूम ( [770८८55 
'0 7८६८०) ) कहते एँ । लेकिन जब एक एकात्मक सरकार कं 
संघर-सरकार में परिवर्तित किया जाता है तो यह कम ढीक विपरीत शोता 
है। इस बार राज्यों को पहले मिलन अथवा पथक किया घाता है और 
फिर एक सामान्य केद्ध के अन्तगत उन्हें जोंड़ दिया जाता दे। श्वस्तु संघ- 
राज्य की स्थापना इन दो रीतियों द्वाग होती ह्ै--संखदन शोर 
(70९६7व८00०7 37व तंडं)9॥०हए007 ) की प्रणालियों द्वाय | 
(व) संघात्मक सरफार के आवश्यक तच्व-- 

संघ्र प्रणाली दा अध्ययन करने से उसके तीन तत्च मिलते £ । गे तन्‍्व 
निम्नलिखित ऐँ--- 

१--संविधान की सर्वोच्चता तथा उसका लिखित ओर कठोर 


स्घरूप की 2 ऊपर कटा वा चूका >> पे ग्‌ज्य एक ग्रोर या झनेझ 
वरूप--जुसा [क ऊपर कटा जा चुका ६ कि सब-राज्य एक दर ता झनछ: 


है 


क३-+4 


वधदन 


उपच्ठ्झ उाउनचो ० आ कक श्यो नर्वां कल कक मटर ये सरकार मय टुक 3 2520 द्ग 
संघटदः राज्यों और दूत सर आर नवानामित संराय सरकार के पाल का समझ 
है 


श्र 4 न 
४ "यम अर 25 परकत पीट तब “कम अप कप पर यो कम 

भाता होता है | इसलिए यह छ्ादश्यक हे कि सम्मोति दी शर्त एक 
संक्रिध कर 2 स्व्प ५ 2357 पक कक लि पसिस्ज कर मी झा 7 ८: कट 8 की 
साक्षिधाय के सूप ने वाहचत तोर से लिपब्ड वर दा जबाब ओर ये शत 
स्थिर होनी रा न संविधान "को 5३ पदक लक झलाहिए ४ >जस्दा ४335 
स्थर टॉना साहय । सावधान संदानद हादा झाट्ए हमर इसदा ब्रा ५ 
लिखित रकम के चड नाना स््ि कललनत पच्चर अत्भत ल्‍क 22 7 पद ि 
लिखित तथा ददोर हाना जाहुए | प्रर्लठ कान सप्ठट रए सं लिख दी जान 
3 हेए दतोेर स्वरूप से या न क्ंछ््सं दान प्मा ८ हर 
साहए । दद्दर स्वनपर से बह आथ हैं कि सादवान एसा जाया आए 
हे दिला विशेए संशोधद प्रणाली डे पल अप क 
हो दिला विशेष संशोधद प्रणाली छझे आरस्यनी से ने प्रसिनित शिया 
बल 5 फ 
जुल्फ। 

का स्््श्ख् क्त फा वचिरणा बाय न इनादादउन #का/नश 

६-शोक्त का वितरण अथयनोाोनवश्वाउनन- नह्ात्मल एगाला ने 
पय सरकार होर स्किल (य »३ ६. ' अमल 
सचेत सरकार ओर स्थानीय एशारर्दी दे शीच शक्ति ब पिभाज अभदा 


शेश्र 


यह है कि वे शक्तियां, जो सबके सामान्य सम्बन्ध की होती हैं और जिनके 
लिए विनियमन और नियन्त्रणु की एकरूपता आवश्यक अथवा वबांछुनीय होती 
है, केन्द्रीय सरकार को दे दी जाती हैं ओर शेष शक्तियां इकाइयों के लिए 
छोड़ दी जाती हैं । लेकिन चुकि इस पर मतभेद रहता हैं कि कौन से 
विषयों के लिए विनियमन की एकरूपता आवश्यक है और कोन से स्थानीय 
नियन्त्रण के लिए छोड़ दिए जायें इसलिए, विभिन्‍न संघीय संविधानों में यह 
विभाजन की लाइन मिन्‍्न प्रकार से खींची गई है । लेकिन फिर मी ऐसे 
विपय जैसे परराष्ट्र मामले, रक्षा, मुद्रा ओर सिक्के, पोस्ट, येलिग्राफ़ और 
कस्टम, पेंटेन्ट तँथा कॉपीराइट आ्रादि हर जगह केन्द्रीय सरकार की ही दिए, 
जाते हैं। अन्य शक्तियां जैसे कानून और सुब्यवस्था, जेलें, न्याय, शिक्षा, 
स्थरास्थ्य, उद्योग आदि राज्यों की सरकारों के लिए. छोड़ दी जातीं हैं । कुछ 
संविधानों, जैसे संयुक्तराज्य अमेरिका और स्विट्शस्लेंड आइिमें, केन्द्रीय 
सरकार को कुछ निश्चित शक्तियों दे दी जाती हैं ओर बाकी, जिन्हें अवशेष 
शक्तियां (२८४ वैप०एए ?0एए८:४) कहते हैं, स्थानीय सरकारों के लिए. 
छोड़ दी जाती हैं। कुछ अन्य संविधानों में, जैसे कनाडा में, इससे उल्सटे 
क्रम का अनुसग्ण किया जाता हें--राज्यों की सरकारों को कुछ निश्चित 
शक्तियां दे दी जातीं हैं और शेप शक्तियां केन्द्रीय. सरकार को । भारत में 
सामान्य विषयों ( (+07८ए77४९८॥४ $ए]2९८८४ ) की एक तीसरी सूची 
निर्मित की गई हैं | इन विपयों पर केन्द्रीय तथा स्थानीय दोनों सरकारें 
कानून वना सकती हें लेकित संश्रप की स्थिति में केन्द्रीय कानून लागू 
द्दोता है 

(३) न्यायपालिका की प्रधानता--जिस प्रकार फुटबॉल के खेल में इस 
वात का निर्णय करने के लिए, कि कानूनों का ठीक पालन किया जा रहा है 


(रुक निर्यायक की आवश्यकता होती है उसी तरह संघ्र -राज्य में एक सर्वोच्च 


न्यायालय अत्यन्त आवश्यक है जो यह देखे कि संघ्र के सममभोते के दल 
संविधान की शर्तों का पालन टीक तरह करें | यह न्यायालय जो सामान्यतः 
संबीय न्यायालय कहलाता है संविधान के संरक्षक का काय करता है ओर 


३१३ 


2, 


फ्ेन्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच मझंगड़ों का निमरद्यरा 
करता है । 

इस प्रकार संघ के लिए. कुछ स्वतन्त्र राज्यों का अस्तित्व होना चाहिए 
जनफे निवासी आपस में एकता कायम करने के इच्छुक हों लेकित साथ-साथ 
अपना पृथक ओर स्वतन्त्र अस्तित्थ भी बनाए से । 

(स) संघ के लिए आवश्यक परिम्वितियां-- 

लेक्नि संघ का निर्माण जिस किसी प्रकार के राज्यों के समृह्ठ से नहीं 
किया जा सकता जिनमें आपस में कुछ सामान्य बातें न हों। प्रो 
(ए+0. 8. ५७. [0)009) के अनुसार संघ के निर्माण 
श्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं; 

(१) अनेक राज्य--झम-्से-क्रम दो राज्य शोने चाहिये जो सं का 
निर्माणु करना चाहते हों । जैसा कि ऊपर कदा जा चुका है संत ((टठ९- 
0८07 ) शब्द की उत्पनि लेटिन भाषा के [70९005 शब्द से हुए है 
जिसका श्रथ सममझाता होता है [ इसलिए उसके लिए कम-से-झम दो दल 
आवश्यक हूं | 

(२) सब राज्यों को भोगोलिक रूप से समीप ओर एक आकार 
का होना चाहिए--यद श्त्वन्त आवश्यक ऐ क्योंकि ग्मेरिका के एक राज्य 
के लिए यह होना शसम्भव है झि वह भारत के किसी राज्य से सम्बन्ध रस । 

सरे, उन्हें समान आकार वा होना साहिए कटे 


ऊ> 


ता झूगड खाट दाने छा सम्नादना रहया | 


्क दा 
है? 


खाये -« 


है| 
१. 5 5. 
खाट ले आसमान ट्े 


>> >25 3 जप डे लग + ड्य 

३) भाषा, संच्काते छोर ज्ञांति की एवाना-- डन्‍्टू रिधनि, एटिहास 

ब््ज्का> धरा श्पु ठना निपटनय ०० # व फर आकय चित पड इसतियल+ ई->>>« जल 

जात धाद से इतना नस्डनया सम होना ऋाहए द प्रात न्यासया 
धो दर 


थे आंखों से एक स्ममान्प राहियता मो सलय उरमन्न दर सऊे | 


श्श्छ 


([77709) की नमावना तो आवश्यक है पर एकता ( (777६9 ) की 
भावना नहीं । 
इन परिस्थितियों अथवा शर्तों की पूर्ति के बिना एक संघ का निर्माण 
नहीं किया जा सकता 4 इन परिस्थितियों की उपस्थिति में 'ही यह कथन ठीक 
कहा जा सकता है कि “संघ-राज्य में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ 
राज्यों के स्वायत शासन का मेल कराने की अद्भुत राजनैतिक युक्ति है।” 
(०एर्तेक्शा0ा 45 3 'एण7र्तरर्षपों छगासंटश 2णोपफए- 
॥7८९ 407 #+९८ठतटगीकई 50४0९ द्रपाणाणाए ज्ञांएं 2 
फा्यत4९787०९ 04 ॥०४0०0० पघ३ा६५.?) 
(५), 74. जिष्धगाएईपांंड) 3श९वैशाओं परगंणा 7070 
(8) '8 परमाप्थपश) 5087९, (9) 3 ०0एा्तवैटःबधांणा धार 
(0) 20 धाशा८९. 
(830770992ए 4936; (४८७६६८६ 4940, 36, 34; 99879 
925; 97०४० 3946) 
संघ-राज्य का (अ) एकात्मक राज्य, (वे) प्रसंध और (सं) सन्धि से 
अन्तर स्पष्ठ कीजिए | 
895. 
(&) संघ राज्य ओर एकात्सक राज्य-- 
एकात्मक राज्य वह होता है जो केबल एक केद्रीय सरकार के श्रन्तगंत 
संगठित होता है और जिसके अंग अथवा भाग शासकीय इकाइयां कहलाते है 
ओर उन्हें अपनी सत्ता केन्द्रीय सरकार से मिलती है | एकात्मक राज्य की 
विशेषतायें निम्नलिखित हैं 
(१) केन्द्रीय सरकार---सर्वोच्च सत्ता एक केन्द्रीय सरकार में स्थित 
रहती हैं |] १६१६ के भारत सरकार कानून के अनुसार सर्वोच सत्ता भारत 
सरकार में स्थित थी। इंग्लंड में वह सत्ता वेटगइ-7-००पार्टा में 
द्दे] 


(२) केन्द्रीय स्थान--ममस्त सत्ता का प्रयोग एक द्वी फेद्रीय स्थल 


श्र 


# 


धर 


से किया जाता दे जिसमें एक सर्वोच्च व्यवस्थापिका, एक कार्यकारिणी तथा 
एक न्यायपालिका होती ६ ) 5 
(३) इकाइयां--केन्द्रीय सरकार की निमाणु--देश विभिन्न शास- 


डक 


काय इकाइथी मे विभाजित हाँ सदता €& हंस २६३६ न्द् फारून के खनुसार 


५ 


हि. 


भारत में प्रान्त। ये एकाश्यां केद्रीय सरकार की रचनाये होती दे झआीर 


उनकी समस्त सत्ता उसी शक्ति से मिलती हे । 
(४) इकाइयों की शक्तियां प्रदत्त--चू कि प्रशाननीय एवाइयों 
ती शक्तियां न मालिक होती हू न प्रशुच्वमम्पन्न, चरन प्रदन -(60८6- 


०८८प) और अधिद्त होती हैं, वे केन्रीय सत्ता के विवेद् पर सापिस ली 
ज्ञासकती हैँ। इस प्रकार केद्रीय सना सम्पुणु प्रदेश में सत मामलों में 


४2 


// 7४7 


थे 
सर्वोच्च होती हैे। वह अधिकृत अंगों को हस प्रदार प्रदन शक्तियों को 
वापिस ले सकती हैं, उन्हें समाम् कर सकती है अथवा यदि बांडुनीय समझे 


तो उनके कार्यों छा निषेध कर सकती ६ | 
(५) एक घिधायी अंग--एलाह्यय संस्कार में केन्‍्ल ए७ विधादीं 


श्रंग होता है जेसे इंग्लेंट में पानिणमेट । 

दूसरी ओर यदि किसी देश का शासन संविधान के ऋछनार झेफ्र छोर 
टकाहयों में बंटा हो छोर गरत्पेव सपने ऋषधिशार-द्नेत भे स्वतन्तभ हो नो 
घह सरकार संघात्मक झटलाती ऐ । हा गारर ल शब्दों में संध-सम्गार 
की व्याग्द्य इस प्रदार कर सबने हू ; 


“५-१३ एच्च्टा ता स्ादधततोी जाते लिहहोीं इलणलात- 
॥स्‍000 टाआशओंएट्पे एार्तरा 8 ८0फगला: 530०८ ६१४5, 
67 घी €टतशएाओं शाओतें 66४ सवाहशाई<2४घ075 5िटित6 
जाएगा) पैटग्राए्ट इीराटड, ग्रादाएट्य 0990 05 एटाज 
छएए इटाएएओ टणाडइप्पराणा, (श्शशटा)ओ 


८ 
५ राय झा इसपर न्ध्नि प्रगर 
| अऋटपय का इिनलतब (बडा फ्मार कर 


जे 

जज तक ॥+5 

टंदूओ ६ ६०४ 
+कू है पटल पजिलडकाओ ि । दर पा आल: ड कट टरलओा आाजितभजजण इग्>>ह 
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श्१६ 


[३ 


हात 


र्पि/ 
40/१ 


| 

(२) संघ सरकार के दो भाग होते हैं--केद्र ओर संघ के ,संघटक 
भाग । दोनों अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में स्वृतन्त्र शक्तियों का उपभोग 
करते हैं । एक एकात्मक सरकार में प्रशासकीय इकाइयों को वहीं कुछ 
शक्तियां प्राप्त होती हैं जो केन्द्रित सत्ता मंजर करती हे । वे स्वतन्त्र इकाइयां 
नहीं होतीं, वरन्‌ केन्द्रीय सरकार की प्रतिनिधि की तरह काम करती हैं । 

(३) संव्र-राज्य में केन्द्र तथा इकाइयों की शक्तियां मौलिक होती हैं । 
एकात्मक राज्य में इकाइयों की शक्तियां मौलिक नहीं बरन्‌ प्राप्त होती हैं। 

(४) संध में शक्तियों की प्राप्ति संविधान द्वारा होती है और उन्हें वापिस - 

हां लिया जा सकता है.। लेकिन एकात्मक सरकार में इकाइयों की शक्तियों 
फो केन्द्र की इच्छानुसार वापिस लिया जा सकता है । 

(५) एकात्मक सरकार में एक ही व्यवस्थापिका सभा की सर्वोच्चता 
होती है । संघ-राज्य में संघ्रीय व्यवस्थापिका केवल संघीय विषयों पर ही 
कानून बना सकती है । इकाइयों की अपनी एथक व्यवस्थापिकायें होती हैं 
ओर वे अपने को दिए गए. विषयों पर विना केन्द्र के हस्तक्षेप के कानून 
बनाने को स्वतन्त्र हैँ | 

(६) संविधान की सर्वोच्चता संत्र का एक मुख्य तत्त्व है। एकात्मक 
सरकार में संविधान का सर्वोच्च होना आवश्यक नहीं । केन्द्र को यह अधिकार 
हो सकता है कि वह विना इकाइयों से सलाह किए ही उसको सपरिवर्तित 
अथवा संशोधित कर दे ) हे 

(७) संघ में एक सर्वोच्च अथवा संघीय न्यायालय का अस्तित्व परम 
आवश्यक है | बह टो महत्वपूण कार्य करता हे--(१) वह केद्ध तथा 
इकाइयों और एक इकाई तथा अन्य इकाइयों के कगड़ों का निर्णय करता 
हैं; (२) वह यह देखता रहता हे कि न केद्ध और न ही इकाइयां अपने 
निश्चित अधिकार-ल्षेत्र के बाहर जाये | तदनुसार संत्र-राज्य में न्यायपालिका 
संविधान की संरक्षक होती है | एकात्मक सरकार में ऐसी किसी सत्ता की 
आवश्यकता नहीं दे । उसमें केद्ध तथा इकाइयों ओर इकाइयों में आपस 
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में कंगठा होने का प्रश्न ही नहीं उठता । न हीं वद्दा संविधान दी व्वकरथा 


दा श्रातिक्रमणु करन का प्रश्न उद्धता € | 


८--संघ्र का संविधान आवश्यक रूप से लिखित होना चाहिए लेकिन 
एकात्मक राज्य का संविधान लिखित अथवा अ्रलिच्ित केसा भी हो सकता 
है। साथ ही संघ्र-राज्य का संविध्धन कठोर भी होता दे किसतु एव्सस्मर 
सरकार के लिए यह जरूरी नहीं । 
(ब) संध-राज्य तथा प्रसंघ ((८077८०८ 4॥६70॥) 

प्रसंध में भी संत्र राज्य की तरद अनेछ सज्य छुल्द्र विशेत्र डह॑श्या दी 
पू्ति के लिए आपने में मिल जाते है| प्रसंघ में भी एव केंद्रीय सरवार 
होती दे जिसके पास उन उद्दे ह्यो का शासन होगा है जिस्नि प्रसंघ या 
निर्माण किया । 


व 


5 ६ ति थछ मंधा रजत पल इन+ 2३. इफडत 
लेकिन इन समानताओं के अ्रर्तित्क्ति मंत्र राज्य तथा प्रमंप भे सुझे 
4, ४5-85. ४: म् कट वन की 
आधारभूत श्रन्तर भी है जिन्हे निन्‍न प्रजान व्यक्त शिया जा सकता दु:-- 


१) स्वतन्त्र राज्यों का संघबटत--रब प्रथम, प्रसंग स्वतन्त गयी 

हु 9 
वा संघटन (॥,0१8ए८) होता रे जो य्ेंय की रथापना हे बाद नी पपना 
प्रभूव बनाए रखते दे | दससे एवं संघ-गरयप से संघ ने निर्माण के उप्यन्त 
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हा 


इ्श्द. 


(४),अलग- हो जाने।का अधिकार--चोथे, जिस मसौदे' द्वारा 
प्रसंध का निर्माणं होता है वह अधिक-से-अधिक एक प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय 
समझौता होता है जिससे कोई-भी दल किसी भी समय सम्बन्ध-विच्छेद कर 
सकता हैं। इस प्रकार प्रसंध में संघटक इकाइयों को प्रसंघ से अलग हो: 
जाने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन जिस समझते द्वारा संघ कीः 
स्थापना की जाती है वह एक लिखित और कठोर समझौता होता है जो 
कि संत्र को एक बार स्थापित हो जाने बाद अद्दठ वना देता है । 

(५) सामान्य नागरिकता नहीं--अन्त में, प्रसंध के- अन्तर्गत कोई 
सामान्य नागरिकता नहीं होती | वह राज्यों का संघ होता है जनता का 
नहीं । एक प्रसंघ में जब केद्धीय सत्ता अपने अधिकृत केन्द्रीय विपयों का' 
शासन करती है'तो वह संघरक इकाइयों को केवल सम्वोधित-भर कर सकती 
है ओर वे स्वयं अपने क्षेत्र में उसे लागू करेंगे । लेकिन एक संध-राज्य में 
सामान्य नागरिकता हो सकती हैं । देश की जनता पत्वक्षतः सामने आती' 
है और फलस्वरूप वह केन्द्रीय नियन्त्रण ओर निर्देशनों के अधीन होती है । 

उपयु क्त से यह स्पष्ट हो गया होगा कि एक प्रसंध अधिक-से-अधिक - 
एक दीला अथवा शिथिल संयोग है जब कि संघ एक ठोस एकीकेत ,संगठन 
है। इसलिए प्रसंध स्थमावतः ही संघ की- अपेक्षा कमजोर ओर कम योग्य 
होता है । 

(स) संघ तथा सन्धि (8 ]8702 )-- 

सन्धि एक अन्तर्राष्रीय समझौता है। साधारणतः एक सन्धि 
में कोई स्थिर केन्द्रीय अ्रंग नहीं होता जो सन्धि की शर्तों का शासन करे । 
संब्र के लिए. संबटक इकाइयों में मोगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ओऔरें 
ऐसे ही अन्य सम्पके आवश्यक हैं । सन्धि के लिए यह आवश्यक नहीं । 
स्रव्र को ग्रेस्णा दो या अधिक राज्यों के कुछ अल्यकालीन ' मदत्त के द्वितों 
से दी मिल सकती ऐ । लेकिन संघ के बनाने के लिए. कुछ स्थायी मदहत्व' 

के सामान्य द्वितों का होना आवश्यक है | सन्धि में: प्रत्येक राज्य : पूर्ण 
प्रमुच्च कायम रतता है, वद् किसी भी समय सन्वि से सम्बन्ध समास्त-कर 
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का. 


लैकिन संघ में इकाइयों को संत्र से अलग होने का अधिवार 
हीं होता | 

(2, 75. ॥98८प55 धी९ 5#णलाएए) शाप एट/ द्रा2६8- 

९३० ई९0९7४८०0॥5. 
(07999 93]; 7?थ॥]०४7 9-43) 

संत्र राज्यों के गुणों तथा कमजोरियों की विवेचना कीजिए । 
ठप5. 

(अ) संघ राज्य के गुण : 

संधात्मक सरकार में अन्य सरकारों की तरह गुण तथा दोप दोनों दी 
होते हूँ | उसकी प्रशंसा एवं निम्धा समान रूप से हुई है । उसके मुख्य सुश 
निम्नलिखित ४ ६--- 

१-रशाट्राय सच्ा आर स्थानाथ स्वत्तन्त्रता फा समन्वय करने 
के लिए वह अद्भुत राजनेतिक युक्ति है :--ब९ दो राम्यों को श्रण्नी 
स्वृतन्तता की रक्षा करमे और अधि शक्तिशाली परढ़ोस्यिं के हमलों से 
बचाने के लिए. श्रापत में मिल जाने की सुविधा प्रदान करता है। इस 


< 


कः 


हे 


२ पिल्जर कम से दम बलिदान से झपना सर्वतम्ध 
प्रकार मिलकर थे कम से दम बलिदान से झपना स्वत्तन्ध शस्निस 


+ है 
सर 355 कप 5 2338 पहन हवा स्पि प कक के 
बनाए रहने में सम होते £॥ संघ राज्य में केबल सामान्यट्टित दे दिप्य 
पे छ्लेद्रीय सम स्‍्तान्नरित हिए ज्यमे 2 5 
ही केद्रीय सना को हस्तानरित लिए जाते हैँ। स्थानीय सम्बन्ध दे; 
दिएयों में संयद्दः राज्यों फो| सूदतस्द्र कार्य झरने के धधिकार रहते 
विदयाी ने सय्रद राज्या फो स्इतन्द्र काथ इन के धादकार रहते है । इस 
न 5 पक हक 2 


प्रदार सदर गज्य से स्वादइन शानन छोर साप्ट्रीय एकता दोनों के लाभ पमिने 
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स्थान राजधानी में होता है । यह आशा नहीं कि जा सकती कि थे विभिन्‍न 
स्थानीय क्तत्रों की दशाओं श्रीर परिस्थितिश्रों से मी प्रकार परिचित दंगि। 
थानीय विययों में स्वतन्त्रता नागरिकों को उन मामलों में भाग लेने का 
अयसर प्रदान करती हे जिनसे उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता हे | 

३--विभिन्‍न परिस्थितियों के विशाल राज्यां के लिए उपयुक्त : 
संत्र सग्कार विमिन्‍नताओों के देश के लिए अ्रत्यन्त उपयुक्त दे जैसे मास्त, 
सोवियत रूस, ओर संयुक्त राज्य अमेरिका जिनमें स्थानीय दशाशओं की 
विभिन्‍नतायें भिन्‍न प्रकार का उपचार चाहती हू । वद्द कानून निर्माण की 
एकरूपता को सम्भव बनाती हे ज्हद्मां कि विभिन्‍न परिस्थितियों के कारण वह 
बांछुनीय हैं । देश के भिन्‍न स्तरों वाले भागों को वह एक स्तर पर लाने में 
सम होता दें | 

४--चह राजनीति के संसार में अपेक्षाकृत अधिक सम्मान 
प्राप्त कराता है :--कहने का तालये यह दे कि आज संयुक्तराज्य अमेरिका 
संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र समझा जाता हैं क्योंकि बंद ४८ राज्यों 
की एकता का प्रतिनिधित्व करता हैं 

५- वह शासन का ख्च कम करता है :---इसका कारण यह है 
कि बहुत से विभाग संगटक इकाइयों के लिए काम करते दें जेसे सेना आदि । 

६--वह विश्व संघ की सीढ़ी है : संघ राज्य समस्त संसार के 
स्वतन्त्र राष्ट्रों के स्व॒तन्त्र संत्र के बिचार का, जो कि सभी प्रजातन्त्रवादियों का 
लक्ष्य है, प्राथमिक स्वरूप है। 

(व) संघ सरकार के दोप : 

अब हमें संघ्र सरकार के दोपों पर भी विचार करना चाहिए | लाडे 
ब्राइस ( [,570 879८९ ) ने संघ्र सरकार के दोपों की रूप रेखा निम्न 
प्रकार दी है :-- -. 

१--विदेशी नीति के सम्बन्ध में उसकी कमज़ोरी : इस प्रकार 
की सरकार युद्ध काल के लिए, उपयुक्त नहीं है. क्योंकि युद्ध के समय तेज 
कार्यवाही की आवश्यकता होती है | लेकिन इस प्रकार की सरकार में निर्णय 


इन 


हो ह 


बहत देर में होते हैं क्योंकि उनमें गाज्यों के प्रधानों से भी सलाद लेनी 
पड़ती हे । रे 

२--गह शासन सें कमजोरी :--दसका अथ ए संबठक राज्यों तथा 
व्यक्तिगत नागरिकों पर कमजोर अधिकार । 


इ--नाशबान प्रकृति : वह राज्यों के अलग हो जाने श्रभवा विद्रोट 


कर देने से नष्ट किया जा सकता हैं । 

४--टदकड़ हो जान का समय : इसने समह अथवा दल वन जाने 
की सम्भावना रददती है। थोड़े-थोड़े राज्य आपस में मिलकर गुट बना 
सफ्ते 

४--एकरूपता की कमी :--कानून निर्माण तथा शासन दोनों ही 
क्षेत्रों में एक रूपता का अमाव पाया जाता है 

६--जटिलता के कारण मंभठ, खचा ओर देरी : कानून निर्माण 
ओर शासन की दोदरो व्यवस्था के कारण सरकार दी जटिलनता बह जाती 
है। छर्च भी बढ़ जाता है और कार्य में भी अनावश्यक देर लगती है | 
इसका कारण यह है कि संत्र राज्य में दो सरकारें कार्य करती ६--एक फेन्र 
पर आर दूसरी इकाइयों में । 


पु ५.३३... ऊ ४ जी 
लाइ ब्राइस द्वारा दइतताए गए इन दो के अतिरिक्ति एम देखने है हि 


अं ल्लाइन 2 टी एम: हर 
संघ सरकार स्थानाव विमनतानओा यो प्रो इन देता हू हयाथ बट राय 
््ल्ज्क सा चाहें बैंसा घ्ग्मे वी फ्ण स्ल्न््तता उरनी है । मे पे णः ७५ 
ह॥ जता चाह बंता करने का पूण सवतस्तता प्रदान करता हूं | वे दूसर राज्यों 





हे] 


श्र 
खर्चीली होती है | फिर, संघ-राज्य में कानूनों श्रौर नीतियों की सामान्यता 
हीं होती ओर इससे श्रौसत नागरिकों के मस्तिप्क में उलभन पेंदा द्ोती 

है | केन्द्रीय और स्थानीय अंगों के बीच शक्ति का विभाजन होने से निरन्तर 
भाग़े होते रहते हैं जिनके निर्णय के लिए सं्रीय न्यायालय के पास जाना 
आवश्यक होता है । 
(से) संघवाद का भविष्य 

अन्त में हमें कुछ शब्द संत्रवाद ( #८0०7४]577 ) के भविष्य के 
सम्बन्ध में भी जोड़ देने चाहियें। संबात्मक सरकार के दोपों के वावबूद भी 
संब्ीय सिद्धान्त समस्याओं के सुलभाने में महत्वपूर्ण योग देता हैं | स्थानीय 
स्वतन्त्रता श्रथवा स्वराज्य और राष्ट्रीय एकता का समन्वय करके वह भावी 
अन्तर्राज्य सम्बन्धों की ओर संफेत करता है| विज्ञान की उन्नति तथा सामान्य 
सांस्कृतिक, सामाजिक ओर आर्थिक हितों के विकास मे संसार के लोगों में 
एकता की भावना उत्पन्न कर दी है और सभी राष्ट्रों के विचारशील 
मनुष्य एक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय संघटन की आवश्यकता के प्रति सजग हो 
गए हैं जो कि विशुद्ध राष्ट्रीय हित-सम्बन्धी विपयों में अपने सदस्यों की 
स्वतन्त्रता का सम्मान करते हुए. उन समस्याओं का शान्तिपूर्ण हल प्रस्तुत 
करे जिनका महत्व केवल मात्र राष्ट्रीय ही नहीं हे । संसार की समस्याओं के 
हल के लिए संघात्मक सिद्धान्त का प्रयोग मनुष्यमात्र के भावी संगटन की 
सम्भाव्यताओं से भरा हुआ है। 

(0.76,  ऊ#डएथाए0 १0७छ 920ए८४३ 387९ त5६7प्र€ए 
0 ई७02787078. :५८०८०ए४7४ ई07 ६6 इशाशानों ४22५8४- 
ग्रटए ४0 एटड४ [8४० ए90एट75 व] 2 (एशाटटा०,.. 

संघ-राज्यों में शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाता है इसको सम- 
भसाइए ओर इसके कारण बताइए, कि केन्द्र को अधिकाधिक शक्तियां देने की 
प्रवृत्ति क्यों बन गई है ? 
308. 
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पाण्बाए 70 एगंटीा एी8 ८णार्ाबल्धंगहु फ्ाए28४ ग९वैप्रट९ 
६ाशः (200वी8005 घाधय00 ४0 शांत, 0 #९१- 
शा ८णा5६प्रप00 ३5 7 ई8०६6 8 ८870९7 0 7865 
बाते (ंप्रस९३ 0 6 #सवेलावं बाते 90802 8प07068- 
पु॥४5४ 7905६ 9९ (2७८ 77 ॥7 07 9709छ07 .7079070॥- 
धार पए्रह705 3६5270९वं 7 तंप्रध्च९5 5ए९टांग९त 0५६ 
700 96 >32९ए0०7व ६796 80 8ट॥०वर्पाट्व (छा. 
(्रदाफ्रशा आप) 
संत्र समझोते द्वारा रुरकार होती हे । इस सममोते में समझौता करने 
वाले दल केन्द्र तथा संघठक इकाइयां होती हैं| इस लिए स्वमावतः ही यह 
आवश्यक हो जाता है कि संविधान लिखित हो । समभीते की शर्तें लिपि- 
बद्ध कर दी जाती हैं और शक्ति का विभाजन दोनों दलों के लिए सन्तोष- 
जनक कर दिया जाता है | शक्तियों का विभाजन संघीय सरकार का प्राथमिक 
और आधारभूत सिद्धान्त है | उरकार की शक्तियों और कार्यों का केन्द्रीय 
(सं्रीय) और स्थानीय (प्रान्तीय) सरकारों में यह विभाजन संविधान में इस 
तरह वर्णित कर दिया जाता है कि केद्र और इकाइयों को अपने निश्चित 
कार्यत्षेत्रों में प्रायः स्वृतन्त्र बना. देता हैं | ह 
विभाजन का सिद्धान्त-- 
शक्तियों के वितरण अथवा विमाजन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह 
है कि वे विपय, जो राष्ट्रीय अथवा सामान्य हितों के होते हैं, अथवा वे जिन 
के शासन के एक एकरूप काबून-निर्माण की आवश्यकता होती है, केन्द्रीय 
अथवा संघीय सरकार को दे दिए जाते हैं जब्रकि वे विषय, जो स्थानीय हित 
होते हैं और जिनके शासन तथा कानून निर्माण के लिए एकरूपता की 
आवश्यकता नहीं होती, संब्र की संघठक इकाइयों को दे दिए जाते हैं 
परराष्ट्र विषय, रक्षा, आवागमन, मुद्रा, आयकर आदि कुछ महत्वपूर्ण विषय 
ह जो केन्ध के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय महत्व के होते हैं 
आर उनके लिए समस्त राज्य-भर के लिए समान कानूनों की आवश्यकता 


श्यछ 


होती है| शिक्षा, स्थानीय स्वायत्तशासन, लोक-स्वास्थ्य आदि साधारणतः 
इकाइयों को विए जाते हैं क्योंकि इन विपयों पर काबून-निर्माण की विभि- 
नन्‍नता अत्यन्त गड़बड़ ओर शासकीय कठिनाई उत्पन्न कर देगी। 

शक्तियों के विभाजन करने के दो तरीके हैं--(१) केन्द्र की शक्तियों की 
निश्चित कर देना ओर अवशेष शक्तियों को इकाइयों के लिए. छोड़ देना; 
(२) संघटक इकाइयों की सूची में शक्तियों को निर्धारित कर देना और शेष 
शक्तियों को केन्द्र के लिए छोड़ देना | इच दो तरीकों में एक तीसरा तरीका 
और भी जोड़ दिया गया है जिसमें तीन सूचियां होती हैं---(१) केन्द्रीय 
सूची; (२) संघटक इकाइयों की सूची; और (३) समानवर्ती ((:0म८पा- 
7८7६४ ) सूची । समानुवर्ती सत्ी के विषयों पर केन्द्र तथा स्थानीय सरकारें 
दोनों ही कानून वना सकते हैं, लेकिन विरोध की स्थिति में केन्द्र के बनाए, गएं; 
कानून को प्रधानता मिलेगी | इन तीन तरीकों के उदाहरण क्रमशः संयुक्त- 
राज्य अमेरिका, कवाडा और मारत हैं| 
केन्द्रीय सरकार की बढ़ती हुई शक्ति-- 

आंजकल की प्रवृत्ति संघीय सरकार की शक्तियों को वढ़ाने की है न कि 
संघटक इकाइयों की | उदाहरणतः कवाडा और भारत दो केन्द्रीयक्ृत संघ- 
राज्य हैं। ऐसे संघ्रों में केद्र को अधिक शक्तिशाली वना दिया जाता है-- 
उसे शेष शक्तियां देकर, समालुवर्ती विषयों सें प्रधानता देकर तथा अनेकों 
अन्य प्रकार से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ में भी केन्द्र को अधिक 
शक्तिशाली वनाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है | 

इसके कारण हैं । एक देश में संघ-राज्य के निर्माण के पूर्व जो केन्र 
के विरुद्ध जाने वाली ((१९८०६४८६४०) शक्तियाँ होती है. कालान्तर में 
एकता की भावना और संघ सरकार से मेल की भावना का अलुमव करने 
लगती हैं । प्रारण्म में संघटक इकाइयां अपनी स्वतन्त्रता के लिए. उत्सुक 

हती हैं ओर अपने अधिकार से शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहती | यह 

भावना धीरे-धीरे टंडी पढ़ जाती है और वाद में स्थानीय इकाइयाँ केन्द्रीय 
सरकार से समभझीता कर लेती हैं | इसलिए केन्द्र को, यदि वह अधिक 


श्र 


शक्तियां प्राप्त करता है, इकाइयों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा 
क्योंकि उनका स्वृतन्त्र रहने का जोश तो पहले ही ठंडा हो चुका था और 
अब्र वे जनता के सामान्य हितों के प्रति मी जागरूक हो चली हैं । 
दूसरे, वर्तमान समय के समाज की आर्थिक जठिलतायें मी एक हृढ़्तर 
- केद्ध के विकास में सहायक हुई हैं। संघ्र की स्थानीय इकाइयों ने यह 
महसूस करना प्रारम्भ कर दिया है कि आर्थिक समृद्धि केवल आर्थिक एकता 
द्वारा ही आ सकती है ओर आर्थिक एकता के लिए एक शक्तिशाली केन्द्र 
की आवश्यकता है जो राज्य-मर में आर्थिक समता ( ८वृणा9्ंपा ) 
बनाए रखने में समय हो | 
तीसरे, युद्ध ओर अतिक्रमण के भव ने भी संध-राज्यों की सुदृढ़ता 
सहायता दी है। समय की आवश्यकताओं का अनुभव करके संघटक इका- 
.इयां केद्ध को अधिकाधिक शक्तियां देने को राजी हो गई हैं. ताकि संकट- 
कालों में वह आक्रमणकारी अथवा संकट से अ्रच्छी तरह मुकावला-कर सके। 


| 
१ ७--संविधान्‌ 

(2. 77, 7027786 (7075#776प४707 28700 €5०॥7772 
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((४८ए८६४:३8 9365; [08८८० 4935; 807977989 936; 

एप्यं8० 936; 2878 943) 

संविधान की व्याख्या कीजिए. और इस कथन की परीक्षा कीजिए 
कि लिखित और अलिखित संविधान का अन्तर वास्तव में मात्रा का है, 
प्रकार का नहीं । 
'399- 

(अ) संविधान का अथे-- 

मनुष्य की प्रकृति उसके लिये अपने साथी मनुष्यों के साथ सहयोग करना 
आवश्यक कर देती है | इसलिए प्रत्येक संगठित राजनैतिक संस्था के कुछ 
आधारभूत सिद्धान्त अवश्य होने चाहिये जिन पर राज्य का संगठन आधा- 
रित हो सके। बिना किसी प्रकार के संविधान के राज्य की कल्पना नहीं की 
जा सकती जिस प्रकार बिना नींव के कोई इमारत नहीं खड़ी हो सकती । 

राज्य के संविधान से हमारा तात्पय कुछ नियमों से हे---लिखित अथवा 
अलिखित--जो निम्न बातों का निर्धारण करते हैं :--- 

१--राज्य का संगठन... 

२--राज्य के विभिन्‍न अंगों में, जिनके द्वारा राज्य अपनी अभिव्यक्ति 
करता हैं, शक्तियों का वितरद अथवा विभाजन | 

३--शासकी तथा शासितों का सम्बन्ध | 
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वूल्जे के अनुसार संविधान “उन सिद्धान्तों का संकलन है जिनके द्वारा 
सरकार की शक्तियों और शासितों के अधिकार और (उन दोनों के सम्चस्धों 
दी व्यवस्था होती है |? ( “.. ६१९ ८०९८६०॥ रण ६4९ 9777- 
लंए0[९४ ३८८०पंणई ६० शगांटा ६९ 7909८7$ ए0र्7 ६6 
(0ए2एणल्य बाय (० एॉ8708 ० ॥72 80ए८॥।7४र्प 
8700 +#6 +€90075 72९7एल्टा) ६६ (फए0 ४7६ 2प]प8- 
६०१,?--०४००५८९) ग्रों० डाइसी ([)८८४) ने कहा कि संविधान 
उन सब नियमों की उत्पत्ति है जो प्रत्यक्षतः अथवा अग्रत्यक्षतः राज्यों में 
प्रभुख-शक्तियों का विभाजन श्रथवा प्रयोग कराते हैं। न्यायाधीश कूले ने 
संविधान की व्याख्या इस प्रकार की है: “राज्य का आधारभूत कानून जिस 
में वे सिद्धान्त हैं जिन पर सरकार आधारित हैं तथा जो अभ्रुखशक्तियों के 
विभाजन का विनियमन करते हैं और इस बात का निर्देशन करते हैं कि इन 
शक्तियों का प्रयोग. किन्र व्यक्तियों द्वारा किया जायगा।? (7४७ 
मचवेधाारार््तव [98ए रण (१९ 5६४0९ ८०7६र४श7778 ६06 
छापालएड पएणा ज्रगरंरी (0ए:प्राव९7१६ 8 ६0प्रफ्ते९ते, 
728पा४४708 ९ वीरांशंता रण 50एशशं870 ए०ए८:$ 
गया करटमंपह ईग0पष्टी छा 020800$ ९४८) ० 
घ९इ९ ए०प्र८०5 8 (0 956 ०डथाटंडट्ते?,--(:००८९४) 
(वं) संविधानों का वर्गीकिरण-- 

प्रत्येक राज्य का आवश्यक रूप से अपना एक संविधान होना चाहिए । 
लेकिन कुछ राज्यों में तो संविधान स्पष्ट और निश्चित होता है जब्र कि अन्य 
में वह अ्रनिश्चित होता है। अठारहवीं सदी के अन्त तक संबिधानों का 
स्वरूप अनिश्चित, असस्बद्ध और ऐतिहासिक प्रकृति का हुआ करता था और 
वे सभी अलिखित थे | संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने एक नये युग 
का श्रीगणेश किया, लिखित संविधानों के छुग का | 

(१) अलिखित संविधान--अ्रलिखित संविधान 
जिसमें यदि सब नहीं तो अधिकांश आधारमूत कानूत कभी लिपि 
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किए जाते | वह किसी एक व्यक्ति श्रथवा व्यक्ति-समूह का एक निरिछत 
समय पर सरकार के संगठन के स्थूल सिद्धान्तों को लिपिबद्ध करने के मवह 
का परिणाम नहीं द्ोता । वह एक क्मिक ऐतिहासिक विकास की उ्लति 
होता है और सर जेम्स ( 87 [०४ ४८ 700» ) के इस कपने 
का चित्रण है कि संविधान बनाए, नहीं जाते वरन्‌ विकसित होते है । चूके 
ये कालान्तर में विकसित होते हैं. इसलिए श्रलिखित संविधानों में अधिकतर 
रीतियाँ ( ८प5६०775 ), प्रथायें (६7400०४७ ), रुढ़ियाँ ( ८०" 
ए४९॥४६०॥५ ) और न्यायिक निर्णय (एतंटांश (९८ं४ं०॥5 ) 
टी होते (। इनके अ्रतिरिक्त कुछ थोड़े से बनाये गए, कानून भी होते है 
जो भिन्‍न-मिन्‍न समयों के होते हैं | इस प्रकार के संविधानों के लिए, 'विरक- 
सितः ( 7ए०]ए४० ) शब्द उसके अलिखित नाम की अपेक्षा अधिक 
उपयुक्त नहीं है | इस समय ग्रेट ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका संवि- 
धान विकसित अथवा अलिखित है | 

(२) लिखित संविधान--दूसरी ओर लिखित संविधान वह होता 

है जिसमें अधिकांश आधारभूत नियम एक अथवा अनेक प्रलेखों में लिपि- 

डे रहते हैं । यह सदा ही सरकार के संगठन के स्थूल सिद्धान्तों के ढंग से 
लिपिबद्ध कर देने के प्रयत्न का परिणाम होता है । वह या तो संविधान 
सभा द्वारा निर्मित किया जा सकता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और 
भारत में अ्रथवा एक देश की व्यवस्थापिका द्वारा दूसरे देश के ,लिए 
: निर्मित किया जा सकता है जिस पर उसका प्रभुत्व होता है। १६३५ का 
भारत सरकार कानून एक़ ऐसा ही लिखित मसौदा है जिसे भारत के शासन 
के लिए, इंग्लैंड की पार्लियामैन्ट ने जारी किया था। ऐसा संविधान एक 
राजा द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है जो अपने लिए तथा अपने 
उत्तराधिकारियों के लिए वैधानिक रीति से शासन करने की शपथ ले | संघ- 
सरकार की यह एक पूष आवश्यकता थी कि उसका संविधान आवश्यक रूप 
से लिखित/होना चाहिए. | लिखित संविधान के मुख्य उदाहरण संयुक्त राज्य 
अमेरिका, फ्रान्स, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका संघ-और भारत हैं । 


श्र 


(स) इनका अन्तर दास्तविक नहीं--- 

एक निर्मित अथवा लिखित संविधान ओर विकसित श्रथवा अ्रलिखित 
संविधान का अंतर किसी वेशानिक महत्त्व का नहीं हे। कोई भी संविधान ऐसा 
नहीं है जो पूर्णतः लिखित अथवा पूर्णतःअलिखित हो | प्रत्येक संविधान 
में लिखित श्रोर अलिखित तत्व पाये जाते हैं। इंग्लेंड में भी, जोकि अलिखित 
संविधान का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है, बहुत से लिखित कानून हैं | 
१११५का चाटर एक्ट, १८२८ का अधिकार पत्र, १६८८ का अधिकार 
बिल, आदि लिखित मसोदे हैं या जैसे १६३६ का सोवियत संविधान | इसी 
प्रकार समय की आवश्यकतायें कभी-कभी व्यवस्थापिका को ऐसे कानून बनाने 
पर विवश करती हैं जो देश के वैधानिक अभ्यासों में परिवर्तन करते हैं । इसके 
प्रमाण स्वरूप विभिन्‍न सुधार-कानून रखे जा सकते हैं । सच यहद्द है कि जो 
पहले रीतियां और प्रयायें थीं वे भव. लिपिबवद्ध, कर दी गई हैं ओर यह 
प्रदृत्ति समय की गति के साथ बढ़ती जा रही है | 

संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित संविधान का आदश कहा 
जाता है लेकिन वहां का शासन-कार्य भी बहुत से ऐसे नियमों ओर सिद्धान्तों 
पर चलता है जिनका संविधान की धाराओं में कहीं नाम तक नहीं है । 
वास्तव में सभी लिखित संविधानों में, जो छुछु समय से चले था रहे हैं, कुछ 
अलिखित तत्व प्रवेश पा गए हैं| ये तत्व-रीतियां, प्रथायें ओर न्यायिक 
व्याख्याये हैं| यह कहा जाता है कि लिखित संविधान व्याख्या करने से 
विकसित, निणयों से सज्जित ओर रीतियों से विस्तृत हो जाते है और फल 
यह होता है कि कुछ समय वाद संविधान का लेख उसके पूर्ण प्रभाव को 
नहीं चताता | 

अमेरिका की अनेक महत्वपूर्ण राजनेतिक संस्थाये, 
आर मन्त्रिपरिषद ((४०७९८/०), ऐसी हूँ जिका कोइ 
नहीं | राष्ट्रपति तीसरी बार चुनाव के लिए खड़ा न हो 
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का परिणाम था जो कि १६४० तक माना गया। राष्ट्रपति रूड्वेल्ट के 
तीसरी तथा चांथी वार पुनः निर्वाचन ने पुरानी ग्रधा वो तोड़कर एक नई 
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रीति चला दी है | इसी प्रकार संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की कल्पना 
अग्रत्यक्ष विधि से की गई थी परन्तु व्यवहार मेँ प्रत्यक्ष बन गई है | फिर इसी 
तरह राज्य के अफ़्सरों को पदच्चुत करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
राष्ट्रपति को दे दी गई है| न्यायिक व्याख्याओं ने ही केन्द्रीय सरकार की 
शक्तियों को भी--आवागमन तथा संवाहन के साधनों के सम्बन्ध में---बढ़ा 
दिया है । 

फ्रान्स में एक अन्य प्रकार का लिखित संविधान है) लेकिन वहां भी 
राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग में न लाया जाना, (४४०३ एरए 
7225प८८४ का विलयन, मन्त्रियों का दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायित्व 
आदि बातें ऐसी हैं जो रीतियों के परिणामस्वरूप हैं, संविधान की व्यवस्था 
की नहीं | हे 

वास्तव में लिखित और अलिखित संविधान का अन्तर भ्रामक है क्यीं- 
कि उनका अन्तर प्रकार का नहीं वरन मात्रा का है | 

(3, 78, छ9$5घ7४पां50 922६ए2८९८० ४7७ परंहांतें 870 
+$॥6 4ी९5५506 (/0705६६परथ्च0त 28वें 8ए2 ६१९ खाद: 
थाते त€फ्ररएा:8 0 टब्टी. 

( 03979806 94]; ३४७प७ 934; [08८८७ 935; 

एचा995 949, 48 ) 

कठोर और लचीले विधान का अन्तर स्पष्ट कीजिए और प्रत्येक के झुण 
तथा दोप बताइए | 
898. 
(अ) लचीले और कठोर संविधानों का अथ-- 

लिखित और अलिखित संविधानों के अन्तर को जब भ्रामक ठहरा 
दिया गया तो लाड ब्राइस ने संविधानों को लचीले ओर कठोर में विभाजित 
किया । इस वर्गीकरण का आधार उनके संशोधन की विधि हे। यदि 
संबिधान के संशोधन की विधि वैसी ही है जैसी कि साधारण कानूनों के 
पास करने की तो वह संविधान लचीला कहा जाता है | 
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(१) लचीला संविधान--दूसरे शब्दों में, यदि संविधान का निर्माण, 
संशोधन और परिवर्तन वही सभा कर सके जो कि कानून बनाती, उनमें 
संशोधन करती तथा उन्हें समाप्त कर देती है तो वह संविधान लचीला कहा 
जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वैधानिक कानून ( (2075४प- 
धं०ा [,8ए ) और साधारण कानून एक ही समान होते हैं और एक 
ही खोत से तथा एक ही विधि द्वारा निकलते हैं । ऐसे संविधान में संवि- 

“धान-निम्ात्री-सत्ता और साधारण कानून वनाने वाली सत्ता में कोई अन्तर 
नहीं होता | ब्रिटिश संविधान इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। पालियामैन्ट 
की सत्ता पर कोई प्रतिवन्ध नहीं है और वह वैधानिक तथा साधारण दोनों 
प्रकार के कानून बना सकती है । 

(२) कठोर संविधान--बदि वैधानिक कानून और साधारण कानून 
के चीच निश्चित अन्तर होता है और दोनों भिन्न खोतों से निकलते हैं ओर 
उनके संशोधन के लिंए, मिन्न प्रणालियों की आवश्यकता होती है तो ऐसा 
संविधान कठोर, स्थिर अथवा अनानस्य कहा जाता. है । ऐसे राज्य में देश 
की व्यवस्थापिका को, ब्रिटिश पालियामैन्द की भांति, असीमित शक्तियां नहीं 
प्राप्त होतीं । उनकी शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा सीमित रहती हैं। वह 
संविधान की किसी भी व्यवस्था को संशोधित अथवा भंग नहीं कर सकती । 
संविधान में परिवतेन करने के लिए एक विशेष प्रणाली को अपनाना पड़ता 
हैं। न ऐसे देश की व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून ही बना सकती है जो 
संविधान की धाराओं के प्रतिकूल हो । | 

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस के उदाहरण से इसे स्पष्ट किया जा 
सकता है। अपेरिका में समस्त संघीय काजून कांग्रेस ( (१00987०७७ ) 
बनाती है। परन्तु वह कोई भी वैधानिक कानून नहीं बना सकती, न उसमें 
संशोधन कर सकती है न उसे तोड़ ' सकती है और न ही वह कोई ऐसा 
कानून बना सकती है जो संविधान की भावना के प्रतिकूल हो। यदि वह 
ऐसा करती है तो छांग्रेस का कानून अवैधानिक ठहराया जा सकता हैं| 
सुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की दो विधियां दी हुई हैं । 


डरे 


र) 


एक यह हे कि प्रत्येक संवैधानिक कानून पहले कांग्रेस के दो तिहाई बहुमत 
द्वारा पास होना चाहिए और फिर तीन चौथाई राज्यों द्वारा उसका सम्मो- 
दन (78077 ८०४०० ) होना चाहिए। फ्रांस में किसी भी वैधानिक 
संशोधत की पहले तो प्रथम सदन ओर ह्वितीय सदन दोनों में अलग-अलग 
पास हो जाना चाहिए और फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में । 

(ब) कठोर ओर लचीले विधान की तुलबा-- 

१--यदि किसी देश का संविधान उसी साधारण तरीके से संशोधित 
किया जा सकता हैं जो साधारण कानुनों के पास होने के लिए. आवश्यक है 
तो वह लचीला कहा जाता हैं | यदि इस काम के लिए, एक विशेष प्रणाली 
को काम में लाना पड़ता है तो वह कठोर कहा जाता है । 

२--लचीले संविधान वाले देश की व्यवस्थापिका की सत्ता श्रसीमित 
होती है जब कि कठोर संविधान वाले देशों में वह सीमित होती है । 

--कठोर संविधान सदा लिखित होता है लेकिन लचीलें संविधान के 
लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं ) 

४--कठोर संविधान में साधारण कानून और वैधानिक .कानून में सदा 
. अन्तर माना जाता हैें। लचीले संविधान में ऐसे अन्तर का अस्तित्व 
नहीं होता । 

(स) कठोर संविधान के गुण दोप-- 

कठोर संविधान में निम्नलिखित गुण होते हैं--- 

(१) स्पष्टता--कठोर संविधान आवश्यक रूप से लिखित होता हैं । 
वह बिन्चारंपूर्ण वादविवाद, तक और सावधानी का फल होता है | इसलिए 
उसमें स्पष्ठठता और स्थिरता का गुण होता है । 

(२) अधिकारों का उत्तम रक्तक--लिखित संविधान होने के कारण 
बह व्यक्ति के अधिकारों की पर्याप्त रूप से गारंटी एवं सुरक्षा करता है और 
उनके अतिकमण की सम्भावना वहुत कम हो जाती है । ः 

(३) निश्चितता--उसमें निश्चितता का शुण होता है और जब कमी 
कोई शक्र हो तो उसकी धाराओं को पढ़कर उसे वर किया जा सकता है । 
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४--स्थायित्व--संशोधन की प्रणाली कठिन होने के कारण उस पर 
क्षणक जन-शआ्ावेगों के असर होने की कम सम्भावना रहती है । इसलिए 
वह अधिक समय तक स्थायी बना रहता है । 

४५--अनुदार--वह अछुदार होता है इस अथ में कि साधारण 
कानून निर्माण के लिए. जनता सदा संविधान की ओर देखती हैँ आर 
लिए वह समय की चपलता के साथ घुमताया-फिराया अथवा मोड़ा नहीं जा 
सकता | 

उपयु'क्त गुणों के साथ कठोर संविधान में कुछ दोष भी होते हैँ जो कि 
मिस्न प्रकार हैँ।-- 

२--आवश्यक संशोधनों सें देर लगती है--वेधानिक संशोधन 
की प्रणाली की कठिनाई के कारण कभी अनावश्यक देर हो जाती है जो राष्ट्रीय 
हित के लिए घातक हो सकती है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका के 
संविधान में समय की कोई सीमा नहीं है कि क्र तक तीन चौथाई राज्य 
कांग्रेस के दो तिहाई बहुमत से पास किए गए, संशोधन को स्वीकृति दे दे । 
इसके अ्रतिरिक्त ४८ राज्यों में से १३ छोटे राज्य मिलकर किसी भी संशोधन 
को हरा सकते हैं चाहे वह कितवा भी आवश्यक क्यों न हो । 

२--क्रान्तियों का भय--कठोर संविधान में ऋत्तियों का सदा भय 
बना रहता है क्योंकि उसमें समयानुकुलता नहीं होती | लाइ मेकाले के 
अनुसार सारी ऋान्तियों का कारण यही होता है कि जब राष्ट्र आगे को बढ़ते 
हैँ तो संविधान एक ही स्थान पर स्थिर रहता हैं। अ्रच्छा संविधान वही 
होता है जो समय की चदलती हुई आर्थिक, सामाजिक और राजनेंतिक 
परिस्थितियों के अनुरूप बना रहता है । 

३--सब्‌ समयों के लिए उपयुक्त नहीं--चू कि कठोर संविधाव 
एक विशेष समय पर बनाया गया होता हैं इसलिए वह भावी उन्दति की 
सम्मावनाओं की पूर्व-कल्पता नहीं कर सकता । उसके निर्माताओं का दृष्टि- 
कोण कितना भी दूरदशों क्‍यों न हों सीमित ही रहेगा । अधिकतर लिखित 
संविधान राज्य की बृद्धि को विना ध्यान में रखे बनाएं गए हैं | 
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3878 [943, 39; 627 2४०४० 94]: (र्वटफटपछ 
943, 4, 38; ?फ्मांब० 395, 49, 46, 40, 36, 36. 
3४४ ००घ7 4943; [28६78 792£4; 
807707०४ 94!, 38, 85 ) 
मान्टेस्‍्यू के शक्तियों के प्रथवकरण के सिद्धान्त की आलोचनात्मक 
परीक्षा कीजिए. | 
3905 
संसार में प्रत्येक सरकार के तीन मुख्य अंग होते हें--व्यवस्थापिका, 
कार्यकारिणी और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना, 
कार्यकारिणी का उन्हें लागू करना ओर न्यायपालिका का उनका शासन ' 
करना है | सरकार के इन तीनों अंगों के वीच केसा सम्बन्ध होना चाहिए. , 
यह राजनीतिक विचारकों के लिए. एक सिरदर्द की समस्या रही है। इस 
बिपय पर लिखने वाला आधुनिक लेखक मान्येस्‍क्यू ( ]/07॥९5०९प) 
था जिसने इसका शास्त्रीय प्रतिपादब अपनी रचना “5६ 
[,8ए85” सें किया जो १७४८ में प्रकाशित हुईं | 
' मान्टेस्क्यू का पूर्वपक्ष ( £/८85 ) यह था कि कार्यवाहक, व्यवस्थापक 
ओर न्यायिक कार्यों का एक ही अंग में केन्द्रित कर देने का परिणाम सत्ता 
का दुरुपयोग होता है । अस्तु, यह निर्दयता है । संक्षेप में यह सिद्धान्त, 
उसके रचयिता के अनुसार, यह है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए, 
है अत्यन्त वांछुनीय हे कि कार्यवाहक, व्यवस्थापक ओर न्याय-सम्बन्धी कार्य 
विभिन्न व्यक्ति-समूहों द्वारा किये जायें । प्रत्येक विभाग का कार्य अ्रपने ही 
क्षेत्र तक सीमित होना चाहिए, और किसी भी विभाग की दूसरे विभाग पर 
नियन्त्रणकारी शक्ति नहीं होनी चाहिए,। अगर व्यवस्थापक और कार्यवाहक 
कार्य एक व्यक्ति अ्रथवा व्यक्ति-समूह को दे दिये जायेंगे तो कोई स्वतन्त्रता 
नहीं रह सकती क्योंकि इस प्रकार बनाया गया कानन अत्यन्त स्वेच्छाचारी 
होगा जो कि कायकारिणी की चपलता के लिए सन्तोपजनक होगा न कि 
जनता की इच्छा और कल्याण के अनुकूल | इसी तरह तब भी कोई 
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स्वतन्त्रता नहीं होगी जब न्यायिक शक्ति व्यवस्थापिका अथवा कार्यकारिणी 
से पृथक न की जाय । यदि उसे व्यवस्थापक शक्ति के साथ जोड़ दिया जायगा 
तो नागरिकों का जीवन और स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारी नियन्त्रण के नीचे आ 
जायेंगे क्योंकि उस अवस्था में न्यायाधीश कानून निर्माता भी होगा | यदि 
वह कार्यवाहक शक्तियों के साथ जोड़ दी जायगी तो न्यायाधीश को एक 
सताने वाले का बल मिल जायगा | 

इसी तरह अंग्रेज लेखक ब्लैकस्टन ( 3]8८]75:०॥० ) ने भी इसी 
सिद्धान्त का प्रतिपादन अपनी पुस्तक /(,0797770८7/47९8 07 ४८ 
[9 ०0 ए8०707 में किया। उसने कहा कि जब काबूत बनाने 
ओर उन्हें लागु करने के अधिकार एक में मिला दिए जाते हैँ तो जनता को 
कोई स्वतन्त्रता नहीं रहती । - 

मान्टेस्क्यू का यह विचार फ्रांस की.क्रान्ति के राजनैतिक दर्शन का 
अंग बन गया और इस सिद्धान्त की शिक्षा का पूरा-पूरा फायदा फ्रान्स के 
उन संविधानों में उठाया गया जो अ्रदारहवीं सदी के अ्रन्त के पूर्व बनाये 
गए.। संयुक्तराज्य अमेरिका में जब श्ट्रीय संविधान वनाया जा रहा था तो 
ब्लेकस्टन और मान्टेस्क्यू का प्रभाव वहुत अधिक था । शक्ति के एथककरण 
से सम्बन्धित उनके सिद्धान्त राजनैतिक घमम के अंग अथवा भाग बत गए । 
वास्तव में सांसदीय सरकार के विपरीत अध्यक्षात्मक सरकार की उस देश में 
स्थापना उन शिक्षाओं का प्रत्यक्ष फल था। 
शक्ति के प्रथककरण के सिद्धान्त की कसजोरियाँ-- 

यह दुर्भाग्य की बात है कि इस सिद्धान्त को शक्ति के प्रथकृकरण का नाम 
दिया जा । यदि सरकार, जो कि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति का साधंन 
है, की विशेपता आज्ञा और वल हैं तो वह अपने वास्तविक उद्देश्य को 
पूर्ण नहीं करती | प्रत्येक सरकार का यह कतंव्य है कि वह जनता के 
कल्याण का प्रवत्त करे। उसे ऊुछ कार्य करने होते हें और ऋुछ कर्तव्यों 
का पालन करना होता है। ऐसी सरकार सेद्ा-सरकार होती है हो कि सदैव 
जनता के पीछे और आवाज पर रहती हैं । इसलिए, यह राडनेंतिक बुद्धि- 
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मत्ता होगी कि इस सिद्धान्त को कार्यो के हथककरण (5९987807 
छ स्‍फ्ाटा078) का नाम दिया जाय न कि 'शक्तियों के प्थक्करण! 
(5202790:700 ० 7०ए८7७) का | 

(१) सांसदीय सरकार सें प्रथक्करण नहीं होता--मंटेस्क्यू और 
ब्लैकस्टन द्वारा बताया गया सिद्धान्त सीधा जमीन पर गिरता है । मान्टेस्तरयू 
ने अपना संकेत इंग्लैएड के संविधान से लिया और व्लैकस्टन उत्तरदायी 
सरकार के वातावरण में पला था। एक उत्तरदायी अथवा सांसदीय सरकार 
में कार्यवाहक शोर व्यवस्थापक काय मिले रहते हैं। मन्त्रिमिए्डल वह 
साधन! (97972) है जो कार्यकारिणों और व्यवस्थापिका को मिलाता 
है | कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका पूर्णतः सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता | 
इंग्लैरड अ्रभी भी ऐसा देश है जहाँ जनता को अ्धिक-से-अधिक स्वतन्त्रता 


५, 


मिला हुई है | 

(२) अप्रयोगात्मक--यह सिद्धान्त, जैसा कि उसके रचीयताश्रों ने 
वर्णित किया है, अ्रप्रयोगात्मक अथवा अव्यावहारिक है | सरकार एक पूर्शता 
है यद्यपि वह तीन मिन्न विभागों में का्य-कुशलता के कारण बँटी हुई है । 
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम विभाजन द्वारा सरकार को तीन सर्बथा 
पृथक अंगों में बाँट दें | एक विभाग के कार्यकरण की अन्य विभागों पर 
प्रतिक्रिया होती ही है । 

(३) सरकार एक जीवधारी एकता हे--राज्य एक “जीवधारी 
एकता? (078977/८ ७7१६9) हैं ओर जिस तरह एक जीवित शरीर के 
विभिन्न अंग एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं. उसी तरद राज्य की मशीन के 
विभिन्‍न अंग भी एक-दूसरे से जुड़े अथवा अ्रन्ततः सम्बन्धित हैं | व्यवहार 
में प्रत्ेक विभाग को कुछ ऐसे काय करने होते हैं जो वास्तव में उसके 
नहीं होते । उदाहस्णतः कार्यकारिणी का यह कार्य है कि वह अध्यादेश 
तथा घोपणाएं जारी करे जो कि वास्तव में व्यवस्थापक हैँ । इसी तरह 
न्यायपालिका व्याख्या द्वारा कानून को खींचकर बड़ा कर देती है | न्याया- 
धीशों के निर्णय और उनकी नवीन खोजें भी कानून के महत्तपूर्ण अंग 
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होते हैं | इसी प्रकार व्यवस्थापिका, साधारणत; उच्च सदन, जैसे इंग्लेण्ड 
की लार्ड समा और संयुक्तराज्य अमेरिका की सिनेट, कुछ न्यायिक काय 
करती है | व्यवस्थापिका कुछ अन्य काम भी करती है जो कानून बनाने के 
नहीं हैं जैसे निर्वाचन-सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी ओर शासन-सम्बन्धी | 

(४) स्वतन्त्रता प्रथक्करण पर निर्भर नहीं--स्वतन्त्रता मूलतः 
जनता की भावना, उनके कानूनों ओर संस्थाओं पर निर्भर रहती है न कि 
संस्थाश्रों की अपनी बन्त्र-प्रणाली (7 ९८१७॥7877) पर। इंग्लैंरड में 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति ?त/९ 0०६ ]8 दावारा होती है और अमेरिका ने 
अपने पहले देश से बहुत से कानूनी सिद्धान्त ले लिए हैं । 

(४) पूर्ण स्वतन्त्रता अवांछत्तीय-सरकार के विभागों की पूर्ण 
स्वतन्त्रता वांछुनीय नहीं है. क्योंकि उससे “८०979/070 ९0६४ 88- 
(007? की वृद्धि होती है और अन्त में परिणामस्वरूप दुखदायी गतिरोध 
(0९४०]०८६८७) उत्पन्न हो जाते हैँ । सरकार को व्यावहारिक लाइनों पर 
चलाने के लिए, समन्वय और सहयोग आवश्यक हैं । 

(६) निर्वाचित न्यायाधीश पक्षपाती सिद्ध छोते हैं--फिर एक 
अन्य प्रकार से भी यह सिद्धान्त व्यवहार में हानिप्रद सिद्ध हो सकता है | 
संयुक्तराज्य अमेरिका में न्यायाधीशों के निर्वाचन का परिणाम बुरा हुआ है । 
इस तरह वास्तव में प्रथकक्रण का सिद्धान्त स्वतन्त्रता का विरोधी हो 
सकता है । 

(७) सव विभाग समान नहीं होतते-इस सिद्धान्त से.हम यह सोचने 
लगते हैं कि सरकार के सब विभाग वरावर शक्तियों का उपभोग करते हैं 

२ 


>> नाई 


फिन सत्र 


लेकिन सब विभाग समान नहीं हैं । व्यवस्थापिका आवश्यक रूप से श्रेष्ठ 
है क्योंकि वही सरकार की रूपरेखा बनाती है जिसमें समस्त शासकीय यनः 
काये करता है | व्यवस्थापिका की स्वोच्चता इसलिए और बढ़ जाती 
कि उसे राज्य के राजस्व पर नियन्त्रण प्राप्त दोता है। इस नियन्त्रण से व 
कार्यकारिणी पर प्रतिइन्‍्ध रखती है । 


ड़ 
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निष्कपे-- 

सरकार का कोई भी विभाग व्यवहार रूप में अन्य विमागों से स्वृतस्त्र 
नहीं हैे। उनके वीच में विभाजन की अधिक कंठोंश लाइन खींचना 
असम्भव हैं | इस सिद्धान्त का यह अथ कमी नहीं था कि समस्त व्यवस्था- 
पक शक्तियों का प्रयोग एंक ही विभाग दाएा किया जायगा, किसी अन्य 
का उसमें बिल्कुल भी भाग नहीं होगा । कार्यकारिणी और न्यायपालिका 
के सम्बन्ध में यही बात सत्य हैं। उनके वीच में एक सामान्य सीमान्त 
प्रदेश है। इस सबके बावजूद भी यह स्वीकृत करना होगा कि सरकार 
का दीन भिन्‍न विभागों में बाँट देना अ्रत्यन्त लामकारी है क्‍योंकि वह प्रत्येक 
के कार्य के लिए एक निश्चित सीसा निर्धारित कर देता है। यह विभाजन 
शासन में कार्य-क्षमता लाता है क्योंकि ग्रत्येक विभाग जानता है कि उसे 
क्या करना हैं। सामान्य समन्वय के अतिरिक्त अतिक्रमण और गड़बड़ी 
की कम सम्मावना रहती है। सही सिद्धान्त मैडीसन ने बताया था जब 

उसने कह कि वे शवितयोँ जो औन्िस्थ के विचार से एक विभाग से 

सम्बन्धित हैं उनका प्रयोग श्रन्य विभागों को सहीं करना चाहिए.। यह भी 
समान रूप से स्पष्ट हैँ कि उनमें से किसी को भी दूसरों पर प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से उनकी शक्तियों के शासन के सम्बन्ध में वियन्त्रणकारी 
प्रमाव नहीं रखना चाहिए.। (/पप्न6 ए०ग्रटा5$ ए970:८४ 26- 
[07ष्मॉंफ0ह. ६० जार (6ए०7६7९०६ 0प87६ 70: ६0 7९ 
त7९८०७)५ 849795६९फ5८०0 5 श॑(ए१९८० छा ६#96 एएीश 
त6एब2ापप्रार7॥5, 0 758 ९वृपवाए ९एवैट/7 पीर एश707 
ए (९० ०प-्टी): ६० 9055255, व7९८४ए 07 79977०८५, 
0 0एशाएपॉएआए 77[ए27४९९४ 0ए९ए४ #6९ 076४ ॥ ६॥९ 
धतगव75079800. 0 ६श7 ए८5०९८०ए९ ए0ए९7४--- 
(50507.) 

(५). 80, लुएरछ ईा 45 ए४ ४९07ए ०0 ४१6९ 5९]8- 
गरदा00 0 70जएरटा5ड पध्याशंगप९८त 700 छ728८९८९ 77 
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(788६5 उकवा0, कशा2९, गत ६7१2 ए776६60 589६25 
णएा 07727709 ? 

शक्तियों के प्रथक्करण के सिद्धान्त को इंग्लैणड, फ्रान्स और संयुक्त 
राज्य अमेरिका में कहाँ तक प्रयोग में लाया गया हें ! 
675. 
(आ) इंग्लैएड सें-- 

इंग्लेण्ड में कार्यकारिणी व्यवस्थापिका की अभिन्‍न अंग है। वहाँ 
सांसदीय सरकार है | इस प्रकार की सरकार इस सिद्धान्त पर कार्य करती 
है कि राज्य की कार्यकारिणी के प्रधाव की शक्तियाँ केवल नाममात्र की 
होती हैं । वास्तविक कार्यकारिणी मन्त्रिमए्डल होता है जो पार्लियामेण्ट के 
वहुमत दल का बनता है। इस प्रकार वह एक 7992९ होता है जो 
का्यकारक और व्यवस्थापक विभागों को मिलाता है। मन्न्रिमएडल उस 
समय तक पद पर रहता है जब तक उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्रात 
रहता है। दूसरे शब्दों में, व्यवस्थापिका ( कामन्‍्स समा ) को अविश्वास 
का प्रस्ताव पास करके अथवा धन की माँग को अस्वीकृत करके मन्न्रिमएडल 
को हट देने की शक्ति प्राप्त है | 

इंग्लैण्ड में कार्यकारिणी को भी कुछ निश्चित न्यायिक शक्तियाँ पात् 
हूँ। न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा ही की जाती है । वह 
प्रशासकीय मामलों का निर्णय भी करती हैं। इंग्लैएड में [,00 
(97८८!]०४ शक्ति के प्थक्करण के सिद्धान्त की सबसे अधिक उपेक्षा 
करता है जिसके समान संसार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं करता | वह कार्य 
कारिणी का एक मुख्य सदस्य होता है। वह लाड सभा का समापति भी 
होता है। वह उच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश भी होता है और 
तल (.०कऋमांध&छ८ 0579९ एसंएए (०फ्पटी का 
चेयरमैन भी | फिर वह मन्त्रिमण्डल का मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता 
है। इसके अतिरिक्त धार्मिक क्षेत्र में भी उसका काफी महत्त्व है | 

इंग्लेण्ड की पालियामेण्ट को न्यायाधीशों को हटाने के लिए (१:०७ 


रेडर 


से प्रार्थना करने की शक्ति मी प्राप्त है। लाड समा ब्रिटेन में अपील का 
सबसे बड़ा न्यायालय है | 
लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लैण्ड के संविधान में थोड़ा-सा शक्तियों 
तर ए्थक्करण है। कार्यकारिणी शक्तियाँ (70७7 में केन्द्रित हैं | व्यव- 
स्थापक शक्तियों का प्रयोग पालियामेण्ट करती हे ओर न्याय-सम्बन्धी कार्य 
सरकार के एक प्रथक्‌ विभाग के रूप में न्यायपालिका करती है । कार्यकारिणी 
द्वारा एक बार नियुक्त किये जाने पर न्यायावीश अपने अच्छे व्यवहारकाल में 
पद पर बने रहते हैं और वे कार्यकारिणी अ्रथवा व्यवस्थापिका किसी के भी 
द्वारा नहीं हटाए जा सकते ||ए०]00879 ने कहा हैं कि इंग्लेण्ड के 
संविधान के व्यवहार रूप का सूद्रम अध्ययन यह वताता हैं कि सावयंवतः 
( ०08०77८०[9 ) शक्तियों के एथक्करण का सिद्धान्त बड़ी कठोरता से 
माना गया है जैसा कि अन्य थोड़ी ही सरकारों में मिलता है | 
(घ) फ्रान्स सें:--- 
फ्रान्स का संविधान भी इंग्लेएड की तरह सांसदीय है ओर इसलिए वह 
शक्तियों के पथक्करण के सिद्धान्त का निषेध है। स्थूल रूप से फ्रान्स के 
संविधान का वणुन निम्न प्रकार किया जा सकता है : 
गणतन्त्र का राष्ट्रपति व्यवस्थापिका, अर्थात्‌ दोनों सदनों की संयुक्त 
बंठक, द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति को भी व्यवस्थापिका फे पास सन्देश 
भेजने की शक्ति प्राप्त होती है तथा उसकी बेठकें बुलाने, उन्हें स्थगित करने 
और (व ०र्ण 0९०प४९४ को भंग करने की भी । व्यवस्थापिका 
की भी गणतम्त्र के राष्ट्रपति पर महामियोग चलाने की शक्ति रहती है । 
इंग्लेंएड की तरह यहाँ मी शासन एक मन्त्रिमण्डल द्वारा चलाया जाता 
श्रीर जिन सिद्धान्तों के अन्तर्गत वद्द कार्य करता है वे भी स्थल रूप से 
बद्दी हें जो इंग्लेण्ड में हैं । गणतन्त्र के राष्ट्रति को “डपड७शार्डए८ 
४270” की शक्ति पाप्त दोती हे यद्यपि उसका कमी प्रयोग नहीं किया गया 
कि सांसदीय सरकार में बंधानिक रूढ़ि होती है । राष्ट्रपति को न्याया- 
शो का नियुक्ति की शक्ति भी प्राप्त है। उसे क्षमा करने ओर मृत्युदर्ड 
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को कम करने अथवा समाप्त कर देने की शक्ति मी प्राप्त होती है । 
लेकिन फिर भी एक तरह से फ्रान्स में शक्तियों का पृथक्करण रखा गया 

। प्रथक्‍्करण इतना कठोर है कि सरकार के अफसरों का मुकदमा, इंग्लेंड 
विपरीत, साधारण न्यायालयों द्वारा नहीं होता | उनकी शासकीय स्थिति 
में उनके मुकदमों के लिए प्रथक प्रशासकीय न्यायालय ( 8 तीएांए5६- 
7४४ए९ (:0पा:४5 ) हैं | यही नहीं, साधारण न्यायालयों को व्यवस्था- 
पिका को कानून की वेधता पर प्रश्न करने की शक्ति मी प्राप्त नहीं है । फ्रान्स 
की प्रणाली कार्यकारिणी और न्यायपालिका को व्यवस्थापिका के नियन्त्रण 
से बचाती प्रतीत होती है । 
(स) संयुक्तराज्य अमेरिका सें :-- 

संयुक्तराज्य अमेरिका के संविधान के निर्माताओं ने शक्तियों के एथक्करण 
के सिद्धान्त को अपनी इच्छा से अपनाया । उसके रचबिता इससे इतने 
प्रेरित थे कि वे उसे बहुत दूर तक ले गए.। यद्यपि संविधान ने शक्तियों के 
पृथक्करण की व्यवस्था की है फिर भी व्यवहार में एथक्करण पूर्ण न हो 
सका। संविधान में “प्रतिबन्ध और सन्तुलनः ( ८९८६४ 70 9०9- 
7८९७) की व्यवस्था है जिसके कारण छार्यकारिणी श्रांशिकरूप से व्यवस्थापक 
कार्य भी करने लगी है | उदाहरणतः-- 

(१) कार्यकारिणी का राष्ट्रपति के ए८४० द्वारा कानून-निर्माण में 
दयथ है। 

(२) राष्ट्रति अपने “हन्‍्देशों” द्वारा कानून-निर्माण पर प्रमाव 
डालता है । 


(३) व्यवस्थापिका को कार्यवाहक शक्तियाँ प्राप्त हें। सिनेट राष्ट्रपति की 


है 
के 


नियुक्तियाँ करने और सन्धियों की पुष्टि करने की शक्ति में हिस्सा वैंटाती है । 


(४) सिनेट की सलाह और अनुमति से राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त 
५०202 श्र नर थीशों नल 2 रे का 
दरता हैं और संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का व्यवस्थापिका ओर छार्य- 
कारिणो दोनों पर बहुत प्रभाव है । 


( ज् वोच्च पयालय है >थ बा क22 यह घो 5९: कर्ता हे ० > 
५) वह सर्वोच्च न्यायालय ही है जो यह घोषित करता है कि कोई 
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विशेष कानून संविधान के विरुद्ध ( घ६:७ ए)7८5 ) है अथवा पक्ष में 
(८०07५7७ ए72४) है । 

(६) जंच राष्ट्रपति अथवा उसके किसी सचिव पर मदासियोग चलाया 
जाता हैं ता सिनेट एक कानूनी न्यायालय की तरह कार्य करती है । 

यह देखा जायगा कि संविधान में शक्तियों के प्रथवकरण के सिद्धान्त 
को प्रयोग में लाने के लिए कानूनी व्यवस्था है। लेकिन वास्तव में तीनों 
विभाग अपना प्रथक अस्तित्व रुवते हुए--एक ही सरकार की स्वृतस्त्र- 
शाखाश्रों के रूप में--एक-दूसरे के साथ समन्वय करते हैं । यथार्थतः बात 
यह है कि दलबन्दी प्रणाली, जिसे अमेरिकन संविधान के निर्माता नापसन्द 
करते थे, का विकास शक्तियों के कठोर प्रथक्करण के विरुद्ध शिकायत के 
झुप में हुआ । कार्यकारिणी व्यवस्थापिका से सर्वथा अलग है | लेकिन दल 
का संगठन दोनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है और इस तरह व्यवस्था- 
पिका और कार्यकारिणी का कार्य भली भाँति चलता रहता है । 


थे 
१४५---सरकार के अंग 

(2. 88. ए/7४४८ ठे0 एठछप परःवेंशषपधातवे 09 ४०९ 
फएणा अरटटप्राए2 ? 0250792 ४76 तवाएईिशाश0: एप्र7८* 
घंणाड ए९ा07९7 फ>ए ४72 फिरटपरतए2- 

कार्यकारिणी! शब्द से तुम क्या समझते हो ? कार्यकारिणी के विभिन्‍न 
कार्यों का वर्शन करो | 
दै॥5. 

सरकार के प्रमुख अंग तीन हैं : व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और 
न्यायपालिका | उन्हें क्रमशः (१) कानून बनाने और राज्य की नीतियों की 
रूपरेखा तैयार करने, (२) कानूनों और नीतियों द्वारा व्यक्त राज्य की 
इच्छा को लागू करने ओर (३) राज्य की इच्छा का उचित रूप से पालन 
हो रहा है अ्रथवा नहीं यह देखने ठथा कानूनों की व्याख्या करने और 
जनता के अ्रधिकारों की रक्षा करने का कार्य दिया गया है। इन तीनों 
अंगों में से प्रत्येक का अपना विशेष महत्त्व है, लेकिन वर्तमान मन्त्रिमए्डल 
सरकारों की प्रद्धति के कारण कार्यकारिणी अधिकाधिक महत्व और शक्ति 
प्राप्त करती जा रही है | | 
कार्यकारिणी की परिभाषपा-- 

कार्यकारिणी! शब्द से हमारा अर्थ हें सरकार का वह भाग जो शासन 
अथवा व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गए कानूनों को लागू करने का कार्य करता 
है। दूसरे शब्दों में उसका अर्थ है सरकार का वह अंग जो राज्य की 
इच्छा को कार्यरूप में परिणत करता हे---वह इच्छा जिसे गज्य की व्यवस्था- 
पिका ने अमिव्यक्त किया हे । कार्यकारिणी देश में शान्ति और सुब्यवस्था 
को स्थापना के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। लेकिन अपने पूर्ण अथवा 
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विस्तृत अथ में कार्यकारिणी? के अन्तर्गत वे सभी अफसर आ जाते हैं जो 
देश के कानून को लागू करने के लिए उत्तरायी होते हँ--राज्य के सर्वोक्चि 
अधिकारी से लेकर, चाहे वह राष्ट्रपति, राजा अथवा प्रधानमन्त्री कोई भी ' 
हो, निम्मतम प्यारी, सिपाही अथवा चोकीदार तक | 
छार्यकारिणी के कार्य-- 

सत्रसे अधिक आधारभूत कार्यवाहक काय वे हैं जो सरकार की मुख्य 
अथवा श्रावश्यक कार्यवाहियों से सम्बन्धित होते हैं । इन आवश्यक कार्ये- 
बाहियों की हमारी धारणा सर्बथा भिन्न हे । हम राज्य को एक आवश्यक 
बुगई! ( 7९८९४४४7ए ८७7 ) नहीं मानते। आधुनिक राज्य एक 
लटिल संगठन हैं और उमका कार्यक्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता जाता है। 
हम राज्य को केबल एक पुलिस राज्य नहीं मानते जिसका काय केवल-मात्र 
आन्तरिक शान्ति और वाह्य सुरक्षा स्थापित रखना हैं। हमारा राज्य 
मनुष्य के कल्याण की प्राप्ति का साधन है और उसका यह कार्य है कि बह 
ऐसा बातावग्ण उत्पन्न करें जिसमें मनुष्य अपना सर्वोत्तिम स्वरूप प्राप्त कर 
सके | जब आधुनिक राज्य के अस्तिल का यह उद्देश्य हे तो राज्य के 
कार्यवाहक तथा अन्य कार्यो के बीच कोई विभाजन की रेखा नहीं खींची 
जा सकती । फिर भी कार्यकारिणी के मुख्य कार्यों का वर्णन निम्न प्रकार 
किया जा सकता है--- 
(१) आन्तरिक शासन-- 

प्रयेक राज्य राजनैतिक रूप से एक संगठित समाज है. और काये- 
कारिणी का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि बह आन्तरिक शान्ति के लिए 
सुक्तियां और साधन प्रस्तुत करे । वद विभाग जो यह कार्य करता है मिन्न- 
मिन्न देशों में मिन्न नामी से जाना जाता हैं । अधिकतर बह गिह-विमाग? 
(07८ णिफ्रवाप्म्राट00) अथव्रा श्रान्तरिक विभाग! ([00एव7(- 
प000 0६ +९ [7६6९707) कहलाता हैं। आन्‍न्तरिक शान्ति की 
मुस्सा के लिए पुलिस की व्यवस्था करना आवश्यक दोता हे अस्तु यह कार्य 


>म *०ह हे 5 » के 
सह-दिनाय हें झविऋार में ही रदतसा दे ॥ 
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(२) बाह्य शासन-- 

इसी तरह वाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रत्येक राज्य की एक परम आव- 
श्यकता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यों में अपने पारस्परिक मेद- 
भावों को विचार-विमपर (7220079/077) द्वारा दूर करने के लिए दूतावास 
खोलता है| वे विभाग जो रक्षा, युद्ध तथा अन्य राज्यों से सम्बन्धों की 
व्यवस्था से सम्बन्धित होते हैं एक श्रेणी के अन्तगंत आते हैं । साधारणतः 
रक्षा और युद्ध को राज्य के सेनिक कार्यों के रूप में वर्गक्नत किया जाता हैं | 
कार्यकारिणी को यह कर्तव्य है कि वह यह निर्णय करे कि सेवा की शक्ति 
कितनी होनी चाहिए--स्थल-सेना, जल-सेवा और वायु-सेना तीनों प्रकार 
की सेनाओं की । परराष्टरविमाग (707287 0९ए907६70॥7) राज- 
नीतिक कार्य (वा9[0780४८ ईप7८४४075) करता है | सभी सन्धियाँ 
अन्तरोष्ट्रीय समसझोते, आर्थिक गुटबन्दियां इसी विभाग द्वारा राज्य की 
सर्वाच का्यकारिणी के नाम से की जाती हैं। कुछ देशों, जैसे संयुक्त- 
राज्य अमेरिका और फ्रांस में, कार्यकारिणी दारा की गई सन्धियों के लिए 
व्यवस्थापिका के सम्मोदन को आवश्यकता होती है | 
(३) विधायी कार्ये-- 

कायकारिणी के विधायी काय तरकार के स्वरूप के साथ भिन्न होते है। 
संसदीय सरकार में मन्त्रिगण, जो देश की राजनैतिक कार्यकारिणी का निर्माण 
करते हैं, समस्त लोक विधेयकों (?0७]८ 87]9) को प्रस्तुत करते 
उनका समथन करते तथा उन्हें पास कराते हैं| व्यवस्थापिका द्वारा पास किए 
जाने पर कोई विधेयक कानून नहीं वन सकता जब तक कि उसे राज्य की 
फायकारिणी के प्रधान की स्वीकृति न मिल ज्ञाय | वह (कार्यकारिणी का 
मधान) उसे प्रतिषेध भी कर सकता है और यह प्रतिपेष अल्पकालीन 
(७0०४० श॥१»४८) अथवा पूण केसा भी हो सकता है | इंग्लंड तथा फ्रांस 
जैसे देशों में प्रतिषेष शक्ति का प्रयोग किया जाना बन्द हो गया हैं। 


जध्य 


ञ््‌ 


ध्यक्षात्मक सरकार से फायकारणा का चब्हछुत सत वधायवी छादय प्राप्त नहा 
। फिर भी घाव: हर देश ने कार्यकारिणी को कानून-निर्माण में, पलक 
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शक 


अथवा अप्रत्यक्ष, भाग प्रात हे ही | 
कार्यकारिणी को अध्यादेश (0767370८९5) जारी करने की शक्ति 
भी प्राप्त होती है यद्यपि इन अध्यादेशों की प्रकृति ओर स्वरूप एक राज्य से 
दूसरे राज्य में मिन्न होता है। फिर वह कार्यकारिणी ही है जो व्यवस्थापिका 
सभाओं की बेठके चुलाती, उन्हें स्थगित करती तथा उन्हें भंग करती है 
ओर नये चुनावों का आदेश देती हैं । 
(४) न्यायिक काये-- 
दण्ड को कम करने तथा माफ़ करने का अधिकार सामान्यमत से कार्य- 
कारिणी शक्ति का स्वाभाविक एवं आवश्यक भास माना गया हैं। यह झध॑- 
न्यायिक शक्ति है ओर अनेक कारणों से संगत है| क्षमा करने का मुख्य 
उद्दे श्य निर्णय की गलतियों को सुधारना है जो कि अन्यथा नहीं किया जा 
सकता | इसी तरह बहुत से व्यक्ति राजनैतिक कारणों से भी दगश्डित किए, 
जा सकते हैं । जिस अपराध के कारण उन्हें दण्ड दिया गया है सम्भव है 
वह कुछ समय के उपरान्त लुप्त हों जाय | कार्यकारिणी को यह शक्ति दे. 
देने से ऐसे व्यक्तियों की उन्मुक्ति सुरक्षित हो जाती हैं| इस शक्ति के प्रयोग 
के फलस्वरूप कांग्रेस-मन्नरिमिण्दलों ने सन्‌ बबालीस की अशान्ति के अप- 
रात्रियों को छोड़ दिया था | 
(५) लोकोपकारी विभागों का शासन-- 
कायकारिणी के कार्यों में लोकीपकारी (8९7८८6॥४) विमार्गों का 
शासन मी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है जैसे शिक्षा, कृषि, वाशिज्य, 
ब्यायार, क्रम, बल्याण, स्वास्थ्य आदि । इन विभागों के बिना तथा उनके 
समुखित विकास के बिना बह बातावस्ण उत्पन्न करना असम्भव है जो मनुप्य 
के कल्याण में वृद्धि करने में सहायक होता है। महत्वपूर्ण राज्यों की 
सरकारों में एसे कार्यों को सत्नी काफी बड़ी होती है । 
(६) लोको पयोगी संवाओं तथा अन्य आधिय कार्यों का शासन -- 
शब सद राज्यों का कायक्षत्र काफी विस्तृत दो गया हे । गज्य के लिए 
॥, दाझूसादा आर तारमन, इतार 3 वटिनमबा आाद लोकीपयोगी संवाधा 
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का चलाना भी श्रच्छा सममा जाता है क्योंकि उनसे सामान्य हित की 
गअधिकाधिक सुरक्षा होती है । इसी तरह कार्यकारिणी बहुत से श्रार्थिक 
धन्धों को भी अपने हाथ में ले लेती हैं जैसे ॥7070-2]2८४70 योजनायें 
आदि | छ्वितीय विश्वयुद्ध-काल में कार्यकारिणी के कार्या में काफी इद्धि हो 
गई थी । मूल्य-नियन्त्रण और राशनिंग की मशीनरी से हम सभी परिचित 
हैं | हम यह भी जानते हैं कि प्रान्तीय सरकारें किस तरह से नियन्त्रण और 
गलला जमा करने की योजनाओं की प्रणालियों द्वाग जनता को धुखमरी 
ओर अकाल से बचाने.का प्रयत्व कर रही हैं । 

(५), 82. एाग्नह्ा; 87९ (7९ वी[९/८०६ सिएतत॑5 0 
ज्िएटप्रतए8 ? (एल ६6 7ट०एवघा४ बपैए27४8 82९8 ध7वं 
व54867970६982९५ ० ६7९ एपावणी रिड९८एपाए८, 

कायकारिणी के कौन-कौन से विभिन्‍न प्रकार होते हैं ? अनेक सदस्यों 
की कार्यपालिका के गुण तथा दोप बताइए | 
095, 

कार्यकारिणी के अनेक प्रकारों का वर्गीकरण नि 


बननननन 


म्ने प्रकार कर सकते 


/स्फःः 


(१) यथार्थ अथवा नाममात्र की (२) एक तदस्थ अथवा अनेक 
सदस्तों की (३२) सांसदीय अथवा अध्यक्षात्मक् और (४) राजनैतिक अथवा 
स्थायी । 

(१) यथार्थ अथवा चाससात्र की कार्यकारिणी--एक राज्य की 
फार्यकारिणी वास्तविक अथवा नाममात्र की हो तकती है । पदली प्रकार 
में सत्ता का वास्तविक प्रयोग एवं नियन्त्रण संविधान में वर्शित कार्यकारिणी 
ही करती है। दूसरे शब्दों में वाम के लिए कार्यकारिणी ओर व्यावहारिक 
कार्यकारिणी में कोई अन्तर नहीं होता। वास्तविक कार्यकारिणी का 
उदाहरण संयुक्तराज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है। दूसरी ओर नाममात्र छी 
कार्यकारिणी वास्तविक सत्ता का प्रवोग नहीं करती । वह नाममात्र के लिए. 
ही कावकारिणी होती हैं। कार्यकारिणी सत्ताओं छा वास्तद्रिक्त प्रयोग 
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धानिक अथवा नाममात्र की कायकारिणी के नाम से एक अन्य संस्था 
ती है । इसके उदाहरण इ्लैण्ड का राजा तथा फ्रांस और मारत के 
प्रपति हैं । 

(२) एक सदस्य अथवा असेक सदस्यों की कार्यकारिणी-- 
एक सहस्थ की कार्यकारिणी का अर्थ यह है कि कार्यकारिणी सत्ता एक ही 
व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित रददती दे अनेक व्यक्तियों के हाथों में नहीं । 
इसके उदादरण संयुक्तराज्य अमेरिका, फ्रान्स तथा भारत के राष्ट्रपति ओर 
इलैग्ड का राजा है। अनेक सदस्यों की कार्यकारिणी का अर्थ है क्रि 
कार्यकारिणी सत्ता एक व्यक्ति में केन्द्रित नहीं होती वरन समान रूप से 
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अधिक व्यक्तियों में बंटी रहती हे। ऐसी कार्यकारिणी का एकमात्र 
डटहरण ल्विट्ज़रलैण्ड की कार्यकारिणी है । 

(३) सांसदीय अथवा अध्यक्षात्मक--सांसदीय और अशध्यक्षात्मक 
कार्यकारिणी का अन्तर उनके व्यवस्थापिका से सम्बन्ध के आधार पर किया 
जाता है| सांसदीय कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है 
ओर उसके द्वारा पद से हटाई भी जा सकती है । इसके विपरीत अध्यक्षा- 
तस्मक कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और इसलिए 
वह उसके अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाई नहीं जा सकती । इंग्लैण्ड, 
फ्रास तथा भाग्त की कार्यकारिणियां प्रथम प्रकार की है जब कि अमेरिका 
छा राष्ट्रपति दूसरे प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है | 
(४) राजनेतिक ओर स्थायी--राजनैतिक कार्यकारिणी का सम्बर 

नीति-निर्माण, श्रत्य बड़े कायों, जैसे अधीक्षण, निर्देशन और निय- 
से हूं। उसमें प्राय: राजनीतिज्ञ ओर अफ़सर हुआ करते हैं. जिनका 
पद स्थादी नहीं होता । राजनंतिक्र कार्यकारिणी या तो निबरांचित होती हे 
ख़थदा कुछ निश्चित समय के लिए नियुक्त दोती हैं यथा बद व्यवस्थापिका 
दे प्रमादवाल में पद पर बनी रहती है । उसमें न तो कोइ आयु का प्रति 

पन्द होता है और ने विभागीय अथवा विशेष योग्यता की परीक्षा ही 
होती £ जो छि स्थायी सेवा में लिए हाने के लिए सहावक होती हैं | स्थायी 
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कार्यकारिणी व्यवस्थापिका की इच्छा द्वारा हटाई नहीं जा सकती और न ही 
उस पर मन्त्रियों के शाने अथवा जाने का असर होता है जो कि राजनेतिक 
कार्यकारिणी का निर्माण करते हैं | स्थायी कार्यकारिणी को नोकरी की सुरक्षा 
प्राप्त होती है तथा उसका कार्यकाल श्री स्थायी होता हैं। ऐसे अ्फ़तर 
किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित नहीं होते । ऐसी कार्यकारिणी स्थादी 
नागरिक सेवा ( ?८८क्च7००४ (जे 8०7ए८९ ) कहलाती हैं। 
इस सेवा में नियुक्ति राजनेतिक आधार पर नहीं की जाती वरन योग्यता 
अनुभव और कार्यक्षमता के आधार पर की जाती है। साधारणतः ऐसी 
सेवाओं में उच्चतम पदों को पाने के लिए. विभागीय परीक्षायें निर्धारित 
रहती हैं। ५५ अथवा ६० वर्ष की आयु के उपरान्त अवकाश प्राप्त कर 
लेने पर इस प्रकार के अ्रफ़सरों को पेन्शन, प्रॉबीडेए्ट फ़न्ड श्रादि की सुदि 
धायें मिलती हैं | स्थायी नागरिक सेवक विभिन्‍न विभागों में संगठित होते 
हैं और प्रत्येक विभाग का प्रधान एक मन्त्री, राजनैतिक कार्यकारिणी 
होता है। 
अनेक सदस्यों की कार्यकारिणी के गुण-दोप :-- 

अनेक सदस्यों की कार्यकारिणी ने वहुत ध्यान आकर्षित नहीं किया दे । 
उसके कुछ प्रत्यक्ष दोप हैं. जो उसके गुणों से, यदि उसमें कोई गुण हैं तो, 
कहीं अधिक है। आधुनिक संसार कार्यकारिणी के सदस्यों की अनेकता 
के सिद्धान्त की अपनाना पसन्द नहीं करता | इस प्रकार की कार्यकारिणी 
का केवल-मात्र उदाहरण स्विटज़रलेण्ड हे जिसने अपने को अनेक सदस्यों 
की कार्यकारिणी के बहुत अनुकूल वना लिया है। यह कहा जाता 
अनेक सदस्यों की कार्यकारिणी का एक गुण है कि “वह एक ६ 
आधनायकोय सत्ताओं का प्रव्शन होती हैँ |? चकि सत्ता विभादित रह 
है इसलिए एक व्यक्ति की अपने सहयोगियों पर प्रभु जमाने की सम्याव 
नहीं रहती । ऐसी कायकारियो का प्रत्येक सदस्य अपने सुनिश्चित कार्यक्षेत्र 
के लिए उत्तरदायी होता है। किसी भी संयुक्त उनरदायित्र के अ्रः 
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व्यवस्यापिका से भय नहीं करना पड़ता | वह अपने पद पर सर्वथा सुरक्षित 
रहता हैं चाहे वह अपने अन्य सहयोगियों की संसद के अन्दर अथवा बाहर 
आलोचना भी क्यों न करे | इस प्रकार यह अनुभव किया जाता है कि ऐसी 
प्रणाली में कोई भी व्यक्ति एक. मन्त्रिमण्डल के प्रधान मन्‍्त्री की तरह 
अधिनायकीय सत्ता प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता | 

इस प्रणाली का अत्यन्त गम्भीर दोप यह है कि विभाजित उत्तरदायित्व 
कार्यकार्णि के कार्यों के भली प्रकार होने में वाधक होता है। उसमें कार्य- 
शोबता, एकरूपता, शक्ति और वल की कमी होती है । सच तो यह है 
एसी कायकारिण में महत्वप्र्ण बिपयों पर मतभेद उत्पन्त हो जाता है 
 क्विअ्नन्त में समस्त राट्र के लिए अहितकर सिद्ध होता है। विभाजित 
दावित्य का अन्त प्रायः अचुत्तरदायित्व में ही होता है । कार्यकारिणी के 
स्‍्त्रों की अ्नेकता की असफलता का यही कारण है । 

(0). 83. [065८७९ +0९ ईप/टशंएणाड 0०६ 8 685- 
[पाए ; 

व्वच्स्थापिका के कार्यो का वर्णन करो । 
#घ5 हे 

सरकार का यन्त्र तीन विभागों में ब्टा हुआ दें आर इनमे से एक 
स्यवस्थापिका हैं। व्यवस्थापक विभाग का मुख्य कार्य कानस-निर्माण 
करना हैं । लेकिन कानून-निर्माण में उसका कया हाथ होता है वह राज्य 
दी सरकार के स्वरूर पर निभर करता हे । रूस का ज्ञार ( (८27 ) छक्त 
नग्कृश अथवा स्वेच्चाचारी शासक व्यवस्थापिका को एक “सलाहका री? 
संत्धा ही सखना चादेगा | छायूस-निर्माण में उससे सलाह ली 
दा सकती दे लेकिन उसकी सलाह अन्तिम अथवा निर्णायक न होगी | 
जरणारी ( छिपाटहफ्टाव८ ) शासन में, जैसा कि १६३७ के पृ 
मारे प्रास्सों में था ओर केंद्र में श्री भी दें, व्यवस्थापिका को काथकारिी 
के नीच स्थान दिया जाता थे । एक अधिनावक चादे तो ब्यवेस्थापिका पर 
इछ भी भ्यान न दें। हिटलर तथा मुसोलिनी अपने प्रायः सभी कानून 
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घोपणाश्रों अथवा अध्यादेशों के जारी करने के द्वारा ही बनाया करते थे | 

लेकिन सांसदीय सरकार में व्यवस्थापिका की सचायें वास्तविक एवं 
महत्वपूर्ण होती हैं । व्यवस्थापिका की इच्छा सभी मामलों में सर्वोच्च होती 
है ओर सरकार का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहों है जिसमें व्यवस्थापिका के 
रहस्यात्मक हाथों का प्रमाव अथवा नियन्त्रण न हों । कायकारिणी अपने 
कार्यकाल के लिए, व्यवस्थापिका पर निर्भर रहती है और कानून उसके हाथ 
>> अथम रचना होते हें। हे न्‍ 

तीसरे, व्यवस्थापिका एक सन्तुलन सत्ता के रूप में भी काय कर 
सकती है जेसी परिस्थितियों का अस्तित्व संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया 
जाता है। एक सत्ता की स्थापना दूसरी पर प्रतिवन्ध लगाने के लिए, की 
जा सकती है | 

इसलिए व्यवस्थापिका दृश्य किए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में कोई 
एकरूपता नहीं है। लेकिन आधुनिक समय में व्यवस्थापिकाये साधारणतः 
निम्नलिखित मुख्य कार्य करती हैं :--- 

१--व्यप्रस्थात्मक 

२--राजस्व सस्वनन्‍्धी 

३--विचारात्मक 

४--न्वायिक 

व्यवस्थापक--्यवस्थापक काय का अथ देश के कानून-नि्माणु करने 
से है | पुराने कानूनों के बेकार मार्गों को हटाया जाता है तथा आधुनिक 
समय को बदलती हुई दशाओं के अनुकूल नये कानून अपनाए जाते हैं | 
व्यवस्थापिका के सदस्यों की जो कानून थे वनाना चाहते हँ उनके समो 
सम्भावित प्रभावों पर विचार कर लेना चाहिए | सांसदीय अथवा मन्त्र 
मण्डल सरकार के अन्तर्गत कार्यकारिणी का कानून-निम्माण में प्रत्धक्ष भाग 
होता है। सब लोक-विधेयक सरकार की ओर से ही प्रस्ठुत किये जाते हैं । 
अध्यक्षात्मक पणाली में कायकारिणी ब्यवस्थापिका के प्रत्यक्ष सम्पक में नहीं 
होती लेकिन वह राष्ट्रपति के सन्देशों द्वार अथवा राष्ट्रपति के दल के हांग्रेस 
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के सदस्यों द्वारा प्रभाव डालती हैं । 

राजस्व-सम्बन्धी कार्य--इतिहास के विद्यार्थी स्दश्नण राजाओं और 
उनकी पार्लियामेण्टों के संघर्ष से भली प्रकार परिचित हैं | वह सब राजस्व 
अथवा धन-सम्बन्धी मामलों का कारण था। अन्त में यह स्वीकृत किया 
गया कि कर लगाने और खज्चे करने के मामले में पालियामेश्ट ही सर्वोच्च 
संस्था है। इसके विपरीत किया गया कोई भी काये गेरकानूनी था | अब 
प्राय; प्रत्येक प्रजातान्त्रिक देश में व्यवस्थापिका राज्य के राजस्थ पर निय- 
त्रणु करती है। व्यवस्थापिका ही बह संस्था है जो यह निश्चित करती हे 
कि धन किन उपायों द्वारा एकत्रित किया जाय, कितना धन एकत्रित किया 
चाय तथा उसे किस प्रकार खच किया जाव | कुछ देशों में घुद्ध की घोषणा 
व्यवस्थापिका को छोड़कर अन्य किसी सत्ताधारी संस्था द्वारा नहीं की जा 
सकती । इस प्रकार बह देश की णह तथा वेदेशिक दोनों नीतियों का 
नियन्त्रण भी करती है | 

विचारात्मक कार्य--विचारात्मक और व्यवस्थात्मक कार्य एक-दूसरे 
से बड़ी कठिनता से प्रथक्‌ किये दवा सकते दे । समस्त व्यवस्थात्मक कार्यों के 
पूल में यद सिद्धान्त दोता हे कि उनका प्रयोग देश के सर्वोत्तम द्वित के लिए. 
किया जाना चाहिए ओर ऐसी समा द्वारा किया जाना चाहिए जो कि जनता 
छा पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करती दो | इसलिए कानून को बनाने के पहले 
टसके हर पहलू पर श्रच्छा तरद सोच-विचार कर लैना चाद्विए । व्यवस्था- 
पिका द्वी बंद स्थल है जहाँ विचार किया झाता है और उस पर भली प्रकार 
बादबिवाद किया छाठा है | 


हमर 
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नर्तया सम्शन्द्रित व्यवस्थायिका का एक कार्य भी होता 
्य प्रश्न ( गरापटाएटॉ 90075 ) पृूछुकर, प्रस्ताव प्रस्तुत 
रप हर घन की स्वीकृति देते समथ सरकार के विभिन्‍न विभागों के कार्यो 

ये देना थी यानी हे. अकह उसमे आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती 
है | धशतालि]ल सरकार को आलोचना द्वारा सरकार कहा जाता हैं | 
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पर्दाफाश किया जाता हैं | यहि उस नीति की अपेक्षा अथवा अस्वीक्षति की 
जाती है तों सांसदीय सरकार में एक अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाता है 
ओर यदि वह प्रस्ताव पास हो जाता है तो कार्यकारिणी को पद से हटा दिया 
जाता हु | 

न्याय-सस्वन्धी कार्यं--साधारणतः प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका दो 
सदनों की होती है | एक उच्च-सदन कहलाता है और दूसरा विम्न सदन | 
श्रधिकांश राज्यों में न्‍्याय-सम्बन्धी कार्य उच्च सदनों द्वारा किये जाते हैं । 
इंग्लेंड में लाड सभा अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। संयुक्तराज्य अमे- 
रिका के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पर सिनेट के समन्न महामियोंग चलाया 
जा सकता है। इसी तरह फ्रान्स में सिनेट न्‍्याय के सर्वोच्च न्यायालय 
( सराहा ए०प४ ०7 ]ए5धं८८ ) के रूर में राष्पति और मन्त्रियों 
के बड़े अपराधों का निर्णय करने के लिए बैठती हे | 

कायवाहक संत्ताएँ--संयुक्त राज्य अमेरिका-जैसे देशों में उच्च सदन 
को कुछ कार्यवाहक अ्रयवा कार्यकारिणी सत्ताएँ भी प्रदान की गई है। 
संयुक्तराज्य अमेरिका में सिनेट राष्ट्रपति के साथ संघीय नियुक्तियाँ करने की 
सत्ता का भोग करती है । इसी तरह राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त सन्ियों 
के लिए सिनेट के संमोदन की आवश्यकता है | 

(2. 84, ए॥४६४ आा०ठ्पोीत 9९७ धा९ #९|१४०ा 5९- 
एए€९ा ४ ॥6 #टटपषाएट गाव ६१९ €हांडब्रपपाट 47 8 
(0एट्पाफशल्ाप ? + 

सरकार में कार्यकारिणी ओर व्यवस्थापिका के बीच कैसा सम्बन्ध होना 
चाहिए ! 
495. 

कार्यकारिणी सरकार का एक महत्त्वपूर्ण अंग होती हैं। सिडविक 
(30807 ८०) का कथन है कि “संबैधानिक निर्माण में ऋार्यकारिणी का 
व्यवस्थापिका ते सम्बन्ध एक अत्यन्त जडिल समस्याओं में से है |” क्रार 
ने माचस्क्यू (१/075९०5५१०८) तथा इंग्लेंड ने ब्लेछस्टन ( 98८:- 


रेश६्‌ 


| 


5:02) ने यह वताया कि सरकार के तीन कार्य प्रथक्‌-प्रथक्‌ हैं और उन्हें 
दीन प्रथक्‌ अंगों द्वारा ही किया जाना च्यहिए तथा किसी भी अग को अन्य 
अंगों पर नियन्त्रणकारी सत्ता नहीं प्राप्त होनी चाहिए । लेकिन व्यवहार 
में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें कार्यकारिणी सत्ता का ज्षेत्र व्यवस्था- 
पिका से स्व था प्रथक्‌ एवं स्वृतन्त्र हो। ग्रत्येक राज्य में कार्यकारिणी को 
व्यवस्थापिका के कार्य पर थोड़ा-चहुत नियन्त्रण प्राप्त है और वह प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थात्मक कार्यों में माग लेती है | दूसरी ओर, 
प्रत्येक राज्य में व्यवस्थापिका भी अपनी धन की सत्ता द्वारा कार्यकारिणी पर 
कुल नियत्त्रण का प्रयोग करती हे। व्यवस्थापिका को नये-नग्रे लोक-पर्दों के 
निर्माण करने और उनके कार्यों तथा कर्तव्यों का निर्धारण करने की सत्ता भी 
प्राप्त होती है । इन दोनों अंगों के बीच का यह सम्बन्ध एवं सहयोग सांस- 
ठीय सरकार में अध्यक्षात्मक सरकार की अपेक्षा श्रधिक घनिष्ट होता है । 

कार्यकारिणी के व्यवस्थापिका से सम्बन्ध पर दो पहलुओं से विचार 
किया जा सकता है।-- 

(१) कार्य-कार्णिी की व्यवस्थात्मक सताएँ और उसका व्यवस्थापिका 
पर नियन्त्रण; तथा 

(२) व्यवस्थापिका की प्रशासकीय तत्ताएँ और उसका कार्यकारिणी पर 
नियन्त्रण । 
(आर) कायकारिणी की व्यवस्थात्मक सचाएं-- 

क्रायकारिी व्यवस्थास्मक कार्यो में अनेक प्रकार से भाग लेती है 

(१) व्यवस्थापिका की बैठक बुलाती, स्थगित करती और 
समायसित करती हँ--झमी जगह कायकारिणी का यह अधिकार है कि 
बह व्यवस्थायरिक्षा की गैठकें आमन्त्रित करे, उसके कार्य प्रारम्म होने फी 
पोफशा ३२, उसके अधिवेशनों को स्थगित (उत]0पा7) अथवा समावसित 
(एछाणात०७८) करें। इंग्लड जेसे देशो में, जहाँ, कि संसदीय सरकार हूं, 
इार्यशारिणी निम्न सदन छो मंग भी छरती ६ श्रीर नए चुनावों का श्रादेश 
देती है । बच करनी आवश्यक दो बद विशेष अ्रिवेशन मी श्रामस्त्रित कर 
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सकती है । 

. (२) आवश्यक सूचना प्रदान करती हे-वह अधिवेशनों के प्रारम्भ 
के समय अथवा उनके अधिवेशन काल में समय-समय पर व्यवस्थापिका को 
देश की आवश्यक सूलनायें-- उसकी आवश्यकताओं से सम्बन्धित-प्रदान 
करती है। इंग्लेंड में पार्लियामेन्ट के प्रारम्भ होने के समय जो राजगद्दी से 
भाषण दिया जाता है वह साधारणुतः उस नीति की अभिव्यक्ति होती है 
जिसका सरकार अनुसरण करना चाहती है। संयुक्तराज्य अमेरिका में राष्ट्र 
पति को कांग्रेस ((५0787258) के पास “सन्देश”! (72559828) भेजने 
का अधिकार याप्त है | 

(३) व्यवस्थात्मक नायकत्त्व--सांसदीय शासन-प्रणाली में कार्य- 
: कारिणी व्यवस्थापिका को अत्यन्त आवश्यक नायकत्व एवं पथ प्रदर्शन का 
तत्व प्रदान करती है.। कार्यकारिणी का यह कर्तव्य है कि वह प्रचयक्षतः 
सम्रस्त आवश्यक कानूनों के विधेयक प्रस्तुत करे ओर गर-सरकारी सदस्य द्वारा 
प्रस्तुत किया गया कोई भी विधेयक उस समय तक पास होने की सम्भावना 
नहीं रखता जब तक कि उसे बहुमत दल का समर्थन न॒ प्राप्त हो जाय जिस 
में से कि देश को वास्तविक कार्यकारिणी का निर्माण होता है| अव्यक्षात्मक 
शासन-प्रणाली में न तो राष्ट्रपति ओर न उसके मन्स्रियों का ही व्यवस्थाविका 
तथा उसके विचार-कार्य से कोई सम्बन्ध होता है। राष्ट्रपति केवल अपने 
सन्‍्देशों के माध्यम द्वारा ही कांग्रेस का ध्यान राज्य की आवश्यकताओं की 
ओर आकर्षित कर सकता हैं| लेकिन व्यवस्थापिका ऐसे सुझावों को मानने 
के लिए बाध्य नहीं है | वह चाहे तो उन पर तनिक भी ध्यान न दें । 

(४) प्रतिपेध की सत्ता--कार्य्ारिणी की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
सत्ता प्रत्येक विधेयक को स्वीकृति देने की होती है । कोई भी विधेयक कानून 
नहीं बन सकता जब तक कि उसे कार्यकारिो के प्रधान की स्वीकृति न प्रात 
हो जाय । वह उसका प्रतिपेध ( ए९८८० ) भी ऋर सकता हैं। सांसदीय 
सरकारों वाले अधिकांश देशों में प्रतिपेष की सत्ता छा श्रयोग किया जाना 
तमात्त हो गया है जैसे कि इंग्लेंड में | असांसदीब सरकार में प्रतिपेद्ठ दी 
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इस प्रकार निर्णय क्रम द्वारा कानून की पूर्ति भी होती हे और वर्तमान 
कानून का बहुद-पा भाग न्यायाधीशों द्वारा निर्मित बताया जाता है | इस 
तरह कानून को लचौलापन देना एक महत्वपूर्ण गुण है ताकि वद बदलती 
हुई साम/जिक दशशाओं के अनुकूल बना सके । * 

(४) संध्रीय देशों में साधारणतः न्यायालयों को संविधान की व्याख्या 
करने तथा यह देखने का अधिकार दिया जाता है किन केन्द्रीय सरकार 
ओर न ही संघ की इकाइयां कोई ऐसा कानून पास करें जो संविधान की 
धाराओं के प्रतिकूल हो | ऐसी परिस्थितियों में उसे संविधान का संरक्षक 
कहा जाता है | संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में सर्वोच्च न्यायालय को 
पह कार्य सौंपा गया है। 

.. (५) न्यायालय कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जो वस्तुतः न्यायिक प्रकृति 
के नहीं होते, जेसे मतलेख का प्रमाण देना, मत व्यक्तियों की जायदादों का 
प्रबन्ध करना ( रक्षकों का निर्माण करके ), कर वसूल करने वाले अ्रफ़सरों 
((२१९८८९४ए९८7७) की नियुक्ति करना, आदि | 

(2. 88. रा 87९ ६6 80ए४70६88९४  टीवगांग्ररते 
407 ६9९ छएटकामाशाओंं 3ए95६९४४ 07 [6६85४:प7९ ? [00 
ए0ठप 887९९ पद: 7759706 04 0९/९८४४ 90870279]7879 
358 8 72८९5४7८ए ? 

(पा 3950, 47) 
द्विसदन व्यवस्थापिका के पक्ष में कौल-क्ोन से शुणों का * होना बताया 
जाता है? क्‍या तुम इस विचोर से सहमत हो कि अपने दोषों के बावजूद 
भी द्विसदन प्रणाली आवश्यक है ! * 
दिग5. हे 
(आ) पक्ष सें तके-- 

अधिकतर आधुनिक संविधान दो सदनों वाली व्यवस्थापिका की व्यवस्था 
करते हैं | इंग्लैंड में द्विसदन प्रणाली का विकास ऐतिहासिक घटना के - 
परिणामस्वरूप हुआ हैं। वह जानबूक नहीं बनाई गई और फ्रान्सिस 
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लाइबर (7७0८४ ।,09९:) कहता है कि “उसने अंग्रेज जाति का 
साथ उसी तरद दिया जिस तरह सामान्य कानून ((१0797707 [9 एफ) 
ने ओर हर जगह वह सफल होती हे ।” एक सदन वाली सरकार को यदि 
अ्रष्ट ओर तीखी नहीं तो कम-पे-कप काह्पनिक ठह ।या गया है जिसका अन्त 
निरंकुशता में होता है। एक सदन को उसी प्रकार स्वेच्छाचारी और अनुत्तर- 
दायी सत्ता का प्रयोग करने वाला समझा गया हैं जिस तरह एक व्यक्तिगत 
निरंकुश शासक | अरतु; द्विसदन प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित आधारों 
पर किया जाता है-- 

(१) एक सदन निरंकुशता के विरुद्ध सुरक्षा दै--द्वितीय सदन 
को एक सदन के घृणित, अत्याचारी एवं भ्रष्ट कार्यो के विरुद्ध एक आवश्यक 
सुक्षा भ्रथवा आश्वासन कहा जाता है। लाड एक्टन ([,070 &८६०॥) 
के मतानुसार द्वितीय सदन राज्य में सत्ता का आवश्यक सन्तुलन प्रदान 
करते हैं, अल्पमतों की समुचित रक्षा करते हैं और स्वतन्त्रता की आवश्यक 
सुक्षा करते हैं।. 

(२) द्विसदन प्रणाली जल्दवाज़ी सें बिना अच्छी तरह सोचे- 
विचारे कानून-निर्माण कारये में आवश्यक रुकावट लगाती हे 
लेकी (,2८८६४) के शब्दों में द्वितीय सदन “कानून-निर्माण काय में 

' नियन्त्रणकारी, संशोधनकारी, तथा रुकावट लगाने तथा दृढ़ता लाने चाले 
प्रभाव का प्रयोग करता है |? एक अकेला सदन, विशेषकर जत्र वह सार्ब- 
लोकिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्मित किया गया हो, ऋ्रान्तिकारी 
हैं । इसको परिषद निरशय एवं अचुदारता से रोकने के लिए. ट्वितीय सदन 
का होना आवश्यक हैं | किसी विषय का दूसरे सदन द्वारा विचार किए जाने 
से प्रथम सदन के सदस्यों तथा जनता दोनों को ही उस पर शान्तिपूर्वक 
सोचने ओर क्षशुक भावना में -बह जाने से उक जाने का पर्यात अवसर 
मिल जाता है । 

__ (३) वह राज्य के विभिन्‍न वर्गों एवं हितों को प्रतिनिधित्व 
दूसे का सरल साधन प्रदान करता है--वह अचुदार तथा प्रगतिशील 
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दोनों प्रकार के तत्तों का मिलन-स्थल होता है। उसे ज्ञान और बुद्धि का 
सरोवर बनाया जा सकता है | 

(४) अपेक्षाऊृत अधिक सम्मान पाता है- द्वितीय सदन, लोक 
विषयों में अधिक अनुभव-प्राप्त व्यक्तियों से,वना होने के कारण विदेशी 
राज्यों की आंखों में अपेक्षाकृत अधिक सम्मान पाता हे ओर देश के अन्दर 
तथा वाहर नीति की स्थिरता प्रदान करता है । 

(५) संघीय राज्यों के लिए द्वितीय सदन अपरिहाये है--एक- 
संत्र राज्य में निम्न सदन संघ का एक राष्ट्र के रूप में प्रतिनिधित्व करता है 
जबकि उच्च सदन इकाइयों को प्रतिनिधित्व देता है | अनेक संघों में इकाइयों 
को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका 
की सिनेट में | 

बिक 


(६) कार्यकारिणी की शक्तिशाली बनाता हे--कुछ लेखक यह 
भी दावा करते हैं कि द्वितीय सदन कार्यकारिणी की शक्ति बढ़ा देता है । 
यह कहा जाता है कि कार्यकारिणी एक सदन से दूसरे सदन में अपील कर 
सकती है। यह तक ठीक नहीं । सांसदीय सरकार वाले अधिकांश देशों में 
कार्यकारिणी केवल निम्न सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है | 
(थ) विपक्ष में तके-- 

इन अनेक गुणों के वावजूद भी द्विसदन व्यवस्थापिका की अनेक स्थलों 
पर कढ़ आलोचना की जाती है | सुख्य तक निम्नलिखित हैं-- 

(१) वह अग्नजातान्त्रिक है--चू कि द्वितीय सदन को प्रणाली 
लोकप्रिय सदन द्वारा अभिव्यक्त जनता की आवाज्ञ का गला घॉगव्ती हैं 
इसलिए, वह प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। यह कहा जाता है कि प्रजातस्त्र को 
दो आवाज़ों में नहीं बोलना चाहिए | 

£९) दो सदनों के बीच गदि-अवरोध-- यदि दोनों सदनों की 
समान सत्ताय॑ होती हैं तो महत्त्वपूर्ण विषयों पर दोनों के बीच गत्पावरोध 
होना अनिवाय हे जो कि कानून-निर्माणु कार्य सें बाधक हे और कभी- 
कर्मी उस [नाष्कय चना दता है | 
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(३) अनावश्यक अथवा दुष्टतापूणं--यदि द्वितीय सदन को केवल 
निलम्बनकारी प्रतिषेष ही प्राप्त है तो वह किसी लाभ का नहीं क्योंकि 
यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से भिन्न मत रखता है तो वह दुश्तापूर्ण है 
श्र यदि वह एकमत रहता है तो वह अनावश्यक है । 

(४) खर्चीज्ञा--वह कार्य को दोहरा कर देता है और अनावश्यक 
खर्च बढ़ा देता है | ८ 

(४) एक सदन की निरंकुशता को रोकने का एकमात्र साधन 
नहीं--यह कहा जाता है कि एक सदन की निरंकुशता को रोकने के लिए. 
बहुत सी अन्य सुरक्षायें मी हैं, जेसे कार्यकारिणी की निलम्वनकारी प्रतिबंध 
पता, एक ही सदन में कुछ समय बाद दूसरी बार मतदान । 

(६) द्वितीय सदन के निर्माण की कोई सनन्‍्तोपजनक विधि 
नहीं--द्वितीय सदन के संगठन की किसी सम्तोपजनक विधि का अमाव 
एक अन्य तक है जो इस प्रणाली के विरुद्ध रखा जा सकता है । उदाहरण 
के लिए लार्ड समा के संगठन को ले लीजिए. । पैतृक प्रणाली के, जिस 
पर लाड सभा का निर्माण है, बहुत से आलोचक हैं क्योंकि वह, उन थोड़े 
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से लोगों को छोड़कर जो जन्म के कार॑ण अमीरों के कुल में उत्पन्न हुए. 
हैं, अन्य किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती । नाम-निर्देशन (00प्रां- 
78007) की प्रणाली, जिस पर कनाड। तथा इठ्ली की सिनेयें तथा 
जापान की लाड समा निर्मित है, की भी बहुत आलोचना की जाती है। 
(७) संघ के लिए आवश्यक नहीं--संघ्र-राज्य में द्वितीय सदन 
4 ओवश्यकता को भी हटाया जा सकता है। यह सामान्य अनुभव है 
कि द्वितीय सदन के प्रतिनिधि दल की लाइन पर वोट देते हैं. न कि राज्यों 
के आधार पर | 
(स) निष्कप- 
द्विसदने प्रणाली की उपयोगिता का सन्तुलन करते हुए यह स्थीकार 
ऋना होगा कि विलम्वकारी सभा के रूप में द्वितीय सदव एक लाभप्रद 


गातर 


तिबन्ध दर रे र्ता पे हर 0. $ ५ की पक 
7 का काय करता है। 'लार्ड सभा की किसी भी विशेयक को एक 


४ जग 5 


है 


3022: 


डर 


साल तक विलम्ब करने की सत्ता लोकमत पर प्रभाव डालने के लिए पर्यातत 
अवसर प्रदान करती है | वह जनता के क्रान्तिकारी विचारों पर भी एक 
उत्तम ब्रेक का काय करती है। वह चुद्धिमत्ता, अनुभव ओर ज्ञान का 
सरोवर है| अस्तु द्वितीय सदन के अनेक गुणों को मानने से इन्कार नहीं 
किया जा सकता | वे देश भी जो पिछले कुछ समय से एकसदन प्रणाली 
पर आ गए हैं अव पुनः द्विसदन प्रणाली पर वापिस हो रहे हैं 

(2, 89. +0छ 5#0प्रीव ६४९ ए:7ए९/ (7४2४09९7 2९ 
८ण0डधंध्एण्ते बव॑ फ्80 ए०ज९०ए5 ए०पाँव एठप 858- 
87 ४0 75 ? 

उच्च सदन का संगठन क्रिम प्रकार क्रिया जाना चाहिए और तुम उसे 
कौन कोन सी शक्तियां प्रदान करोंगे ! 
/95- 

प्रायः समी आधुनिक राज्यों में व्यवस्थापिका का संगठन हिसदन 
प्रणाली के आधार पर किया गया है। लेकिन दोनों सदनों का संगठन एक- 
समाव नहीं होना चाहिए. और न उनके कार्य ही | वह सुख्य सिद्धान्त 
जिस पर कि उच्च सदन कार्य करता है यह है कि उसका निर्माण प्रथम 
सदन से भिन्न प्रकार का होना चाहिए ताकि प्रत्येक विधेयक पर एक भिन्‍न 
प्रकृति वाले व्यक्तियों द्वारा एक.बार पुन; विचार कर लिया जाय । 

निम्न सदन साधारणतः प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सभा होती है 
दितीय सदन मुख्यतः या तो एक पेंतृक (7९7८०/६879) सभा होती है 
जैसे इंग्लेरड में, या एक मनोनीत (7रठाणां7४८८व) समा होती है 
जैसे कनाडा में अथवा एक अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित भवन होता है जैसा 
कि क्रांस में अथवा एक आंशिक रूप में निर्वाचित ओर आंशिक रूप में 
मनोनीत भवन होता है जेसे भारत की राज्य-परिषद। लेकिन एक बात 
निश्चित है ओर वह यह है कि उच्च सदन में सभी जगह अपने सदस्यों 
के लिए उच्चतम योग्यताओं की आवश्यकता है और उनका कार्य-काल 
भी निम्न सदन की अपेक्षा लम्बा होता है ओर वह राज्य के विभिन्‍न हितों 


है. 20 2] 
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का प्रतिनिधित्व करता | 

विभिन्‍न हितों तथा वर्गों और विशेयक्रर समाज के कुलीन भाग को 
प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में बहुत कुछु कहा गया है। ब्लन्श्ली 
(8]07/5८7) कहता है कि “हम राज्य के कुलीन तथा प्रजातान्त्रिक 
तत्वों के अ्रन्तर की उपेक्षा नहीं कर सकते और इनमें से एक को प्रतिनिधित्व 
देकर दूसरे के प्रति श्रन्याय नहीं कर सकते |? जॉन स्टश्रट मिल (]007 
$६7४7६ )(॥]]) ने राजनैतिक अनुभव एवं शिक्षा के सिद्धान्त पर विमित 
द्वितीय सदन का प्रतियादन किया था| उसने कहा कि अगर एक सदन 
लोकप्रिव भावना का प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरे को वैयक्तिक योग्यता 
का प्रतिनिधित्व करना चाहिए. जिसकी वास्तविक लोक सेवा द्वाग परीक्षा 
को जा चुकी हो । मिल का यह तके था कि ऐसा सदन केवल विचारों की 
गर्मी को रोकने वाला भवन अथवा एक साधारण प्रतिबन्ध ही नहीं होगा 
वरन्‌ एक प्रभावपूरं बल भी होंगा | सिडनी वेब (5707०४ ४४८००) 
अपनी लाड सभा की पुनर्निर्माण की योजना में छ्विंतीय सदन में व्यावतायिक 
(ए0८४४079) प्रतिनिधित्व का प्रतिपादन करता हैं। उसका कहना 
है कि अगर कामन्स सभा जनता का प्रतिनिधि भवन है और प्रदेशीय 
श्राधार पर निर्वाचित है तो लाड सभा को विभिन्‍न व्यवसायों का प्रतिनिधि 
होना चाहिए | 

लेकिन द्विसदन प्रणाली की सफलता के लिए. यह आवश्यक नहीं है कि 
पाने के प्रत्येक वर्ग एवं हित को प्रतिनिधित्व मिल जाय। ह्विसदन - प्रणाली 
के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए जो वात आवश्यक है. वह यह है कि 
दोनों सदनों की रचना मिन्‍न प्रकार की होनी चाहिए और उन्हें असमान 
आधारों पर अवलम्बित होना चाहिए. | एक के सदस्यों को अपेक्षाकृत लम्बा 
गयकाल प्राप्त होना चाहिए, उन्हें अपेक्षाकृत बड़े निवांचनत्षेत्रों का प्रति 
निधित दर चाहिए, उनकी योग्यतायें ऊंची होनी चाहिएं और उनका 
उनोव एक भिन्‍न ग्रणाली एव मिन्‍न प्रकार से निर्मित निवोचक-मणइलों 
होता कया जाना चाहिए। जहां ये बातें होंगी वहां उच्च सदन एक अपेक्षा 


शेप४ 


(२) स्त्रियों की रक्षा के लिए विशेष कानून निर्माण आवश्यक-- 
स्त्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए. भी मताधिकार की आवश्यकता दे ताकि 
ये अपने को पुरुषों के हाथों द्वारा बनाये गए. अन्यावी कानूनों से वचा 
सके । जब औरतें जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों की प्रतियोगिता करती हैं-- 
सार्वजनिक एवं निज्ञी दोनों प्रकार के--तो उनका केवल पुरपों द्वारा ही 
शासित होना किसी भी तरह न्याय्य नहीं | 

(३) प्रजातन्त्र को इसकी जरूरत है--लिंग-मेद के कारण मता- 
घिकार का नियन्त्रण प्रजातन्त्र की भावना के प्रतिकूल है | प्रजातन्ध जनता* 
द्वारा और जनता की इच्छा से शासन हे | 

(४) नागरिक अधिकार ओर राजनेतिक अधिकार साथ साथ 
चलने चाहिएँ--जब स्त्रियाँ प्रत्येक देश में समस्त नागरिक अधिकारों का 
भोग करती हैं तो उन्हें राजनेतिक अधिकारों से इन्कार करने का कोई कारण 
नहीं है । नागरिक अधिकार मिल जाने के बाद उन्हें राजनैतिक अधिकार 
भी मिलने च्व(हिएँ | यह भी कहा जाता है कि यह अयोग्यता बहुत से देशों 
में लाखों के भाग्य पर शासन करने के लिए स्त्रियों के गद्दी पर बैठने के ' 
प्रतिकूल है | 

(५) पविन्नकारी एवं उत्तम बनाने वाला प्रभाव--यह भी कहा 
जाता है कि स्त्रियों का मताधिकार सार्वजनिक्र जीवन में एक पवितन्नकारी 
उत्तम तथा शिष्ट बनाने वाले प्रभाव का संचार करेगा | उन देशों में, जहाँ 
, थे मताधिकार प्राप्त कर चुकी हैं, लोकोपकारी सामाजिक कानून प्रस्तुत 
करने में समर्थ हुई हैं जैसे वाल-अ्म ( टांग्र6 [४50प7 ), ज्यों के 
कारखानों तथा खानों में काम करने ओर लोक-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में | 
(ब) स्त्रियों के सताधिकार के विरुद्ध तक -- 

(१) स्त्रियोचित शुण नष्ठ हो जाते ह--जो लोग ल्लियों को राज- 
नैतिक अधिकार दिये जाने का विरोध करते हैं वे कहते हैं कि यदि वे देश 
के राजनैतिक जीवन में भाग लेंगी तो उससे उनके ल्लियोचित गुण नष्ट हो 
जाएँगे। र्नी घर का कार्य करने वाली देवी होती है और मातृत्व का कार्य 
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ही उसका उचित उत्तरदायित्व है | यदि वह अपने को राजनेतिक ज्ेत्र में 
लगाती हैं तो उससे घर की पविच्नता नष्ट हो जावगी ओर कोठम्बिक जीवन 
का स्तर गिर जायगा । 

(२) कोटुम्बिक जीवन में कल्नह--यह तक भी किया जाता हैं कि 
ल्लियों को मताधिकार प्रदान करने से घरेलू जीवन में पति ओर पत्ती के 
बीच तथा माता ओर पुत्र के बीच कलह उत्पन्न हो जायगा । 

(३) सक्रिय सेवा के अयोग्य--स्त्रियों के मताधिकार के कुछ विरो 
धिय्रों द्वारा यह कहा जाता है कि अपनी भौतिक कमजोरी के कारण वे 
नागरिकता के समस्त कत्तेब्यों ओर अचुबन्धताओं को पूर्ण करने में असमर्थ 
हैं। वे सैनिक-सेवा में अनुचित भाग नहीं ले सकती तथा ऐसे ही अन्य 
कत्तेव्यों में जिनमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है । इसलिए उन्हें 
राजनैतिक मताधिकार की माँग करने का कोई अधिकार नहीं हैं। लेकिन 

है तक॑ उचित नहीं प्रतीत होता | गत महायुद्ध में स्त्रियां ने अपने देश की 
सा में अमूल्य सेवा की है ओर युद्ध के प्रयत्नों में उनका योग पुरुषों से 
किसी भी तरह कम महत्त्वपूर्ण नहीं रहा है । 

(४) स्त्रियां मताधिकार के प्रति उदासीन--बह भी कहा जाता 
है कि ज्ियों में मताधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में एक सामान्य उद्यसीनता 
पाई जाती है। जिन देशों में उन्हें यह अधिकार दिया गया हैं वहाँ उन्होंने 
अधिक संख्या में इसके प्रयोग में भाग नहीं लिया है जिससे कि इस प्रयोग 
की सफन्न कहा जा सके | लेकिन उनको राजनैतिक अधिकार से वंचित रखने 
का कोई कारण नहीं हे जो उसका लाभ उठाने को उत्सुक हों | 

(४) स्त्रियाँ पुरुषों का अनुसरण करती ह--अन्त में, यह भी 
जाता हूं कि ज्ियों को मताधिकार देने से मत देने वालों की संख्या 
जायंगी किन्तु उसके गुण में कोई अन्तर नहीं आयगा | ह्वियाँ ताथारणतः 
अपने पुरुष पथ-प्रदर्शकों का अनुसरण करती हैं चाहे वे पिता, पति अथवा 
पत्र हो क्‍यों न हो। इसलिए वोटरों की हेसियत में दे 
करने वाली साधन होती हैं 
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केवल-मात्र हाँ 
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(२) आधारभूत सिद्धान्तों पर एकमत -- कुछ सिद्धान्तों में सामान्य 
विश्वास ही व्यक्तियों को एक-दूसरे से मिलाता है | कार्यक्रम की छोटी-छोटी 
बातों के सम्बन्ध से मतभेद हो सकता है । लेकिन आधारभूत सिद्धान्तों पर 
उन सबका एकम्रत होना आवश्यक है | जब तक आधारभूत सिद्धान्तों पर 
समभौता नहीं होगा तो वे उस पथ के सम्बन्ध में सहयोग नहीं कंर सकते 
जिसका वे समर्थन करते हैं | हे 

(३) बेधानिक साधन--राजनैतिक दल अपने सिद्धान्तों को सरकार 
पर अधिकार करके वेधानिक साधनों द्वारा प्राप्त करना चाहता है| इस तरह 
उन्हें मत-पत्र की पेटी ( 8290६ 805 ) शक्ति प्रदान करती है। 

(४) राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि--बक ( 8प7६० ) ने इस वात 
पर जोर दिया था कि राजनेतिक दल का अस्तित्व वर्गीय अथवा साम्प्रदायिक 
हितों से मिन्‍न राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए होता है । उसकी राज- 
नैतिक दल की परिभाषा इस प्रकार है; “अपने संयुक्त प्रयत्नों द्वारा एक 
विशेष सिद्धान्त के आधार पर, जिससे वे समी सहमत हैं, राष्ट्रीय हितों की 
वृद्धि करने के लिए एकत्रित व्यक्तियों का समूह ।?? 

(स) राजनंतिक दल के कत्तेड्य-- 

यजातन्त्र और राजनैतिक दल साथ-साथ चलते हैं। प्रतिनिधि सरकार 
वाले राज्य में वे लोकमत की अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम माध्यम हैं और इस 
सम्बन्ध में वे कुछ अपरिहार्य कार्य करते हैं :-- 

(१) सामान्य इच्छा का निमोण--राजनैतिक दल सामान्य इच्छा 
के निर्माण एवं उसकी अ्रमिव्यक्ति में सहायता करते हैं---निर्वाचनों का संग- 
ठन करके तथा उन्हें जीतकर | वे मतदाताओं के आगे उनकी स्वीकृति 
अथवा अस्वीक्षति के लिए दल का कार्यक्रम रखकर व्यवस्था उत्पन्न करते हैं । 

(२) जनता की राजनैतिक शिक्षा--राजनैतिक दल जनता को शिक्षित 
बनाते हैं तथा लोकमत का निर्माण करते हैं | उनका मुख्य उद्देश्य चुनाव 
जीतने के लिए जनता की सदभावना प्राप्त करना हैं ताकि उनके वोट मिल 
सकें और यह कार्य वे छापेखाने, रंगमंच तथा अन्य साधनों द्वारा करते हैं | 


€ 
१८-- राज्य का कार्यज्षेत्र 

(3. 305. जाप: 60 ए०प ६एगंगरार 570णाॉँत 9८ ६१० 

एएक्छा छएगछ67९ 0 5६४८2 8८४एॉ६ए ? 
( ?प7]9० 4940, 38; एर्८८प८८० 938, 36 ) 

तुम्हारे विचार से राज्य का उचित कार्यक्षेत्र क्या है ! 
है॥5- का 

राज्य के उचित कार्यक्षेत्र की समस्या ने आज बहुत महत्व प्राप्त कर 
लिया हैँ यद्यपि उसका जन्म अमी हाल ही में हुआ था । निश्चय दी यह 
राजनीति विज्ञन की आधारभूत समस्या हे। यही नहीं वरन्‌ वह सबसे 
आधक विवादास्पद समस्या भी है | उसके सम्बन्ध में व्यक्तिवाद से लेकर 
समाजवाद तक विभिन्न प्रकार के मत हैं। अस्त, राज्य के उचित काय्षेत्र 
का निरय करने के लिए. हमें इन विभिन्न मतों की जांच करनी चाहिए 
और उसके पश्चात्‌ अपना मत निर्धारित करना चाहिए, | 
(१) व्यक्तिवादी मत-- 

व्यक्तेबादी राज्य को एक आवश्यक बुराई ( 772८८55879 ८४७7 ) 
समभते हैं और इसलिए, वे राज्य के कार्यों को अधिक-से-अ्धिक सीमित 
देना चाहते हँ। उनके मताचुसार राज्य को व्यक्ति को सुरक्षा के लिए 
अपना अविभक्त विचार और ध्यान लगाना चाहिए लेकिन उसके कल्याण 
की आभवृद्धि उसके कार्यक्षेत्र के परे है। उसका मुख्य काये अपराध ओर 
छेशे का ठमन करके सामाजिक शान्ति एवं सुव्यवस्था स्थापित करना हे | 
नक्तेवादी का पथप्रदर्शक सिद्धान्त , जेसा कि डा० आरीवादम (07 
हज एक्वत॥ाय) ने संकेत किया है, “अधिकाधिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 


डे #> 


उमससे-कम राज्य का हस्तक्षेप”? है। उत्तका मत हैं क्षि दब राष्य 


छ्श्२ न 
के सामने बड़ी कठिनाई उपस्थित कर देती है तथा... उनका पंथ श्रन्धकोरेंमेय 
कर देती है | अन्त में दलों का सुसंगठित होना भी आवश्यक है | उनकी 
संगठन देशव्यापी होना चाहिए.। तभी वे जनता पर प्रमावं डाल सकते हैं 
और लोकमत का निर्माण कर सकते हैं। 

(४) हितों का सामंजस्य तथा सद्मावना--अन्त मैं, स्वस्थ लोकमत 
के निर्माण के लिए देश के निवासियों में हितों का सामंजस्य होनां भी आंवे- 
श्यक है। अपने देश के हित के लिए. जबता में सहयोग से काम केरंने की 
इच्छा होनी चाहिए । लेकिन यह तभी सम्भव है जब सामाजिक संगठन में 
तीव्र विषमतायें न हों। सामाजिक एकता जितनी ही अधिक होगी लोक- 
मत का निर्माण उतना ही सरल तथां उत्तम हो जायगा। 


है के 
३८>-राज्य का कायलझूनत 
(2. 405. ज्ाप्८ 00 ए०ए धाएणार 500पांते 92 ६79९ 
एा0फ्शएः छ9१67९८ ०0 ४८४६९ 8८४एंटप ? 
. ( एपणुग्ठ 940, 38; (४८०८८० 938, 36 ) 
तुम्हारे विचार से राज्य का उचित कार्यक्षेत्र क्या है ! 
हित. हि 
राज्य के उचित कार्यक्षेत्र की समस्या ने आज चहुत महत्त्व प्राप्त कर 
लिया है यद्यपि उसका जन्म अभी हाल ही में हुआ था । निश्चय ही वह 
राजनीति विज्ञान की आधारभूत समस्या है। यही नहीं वरन्‌ वह खबते 
अधिक विवादास्पद समस्या मी हैं। उसके सम्बन्ध में लेकर 
समाजवाद तक विभिन्न प्रकार के मत हैं । अस्त चित कार्यक्षेत्र 
का निणय करने के लिए. हमें इन विभिन्न मतों की 
और उसके पश्चात्‌ अपना मत निर्धारित करना चाहिए, 
(१) व्यक्तिवादी मत-- 
व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक घुराई ( 77८८८६5४७ ८७7] ) 
समभते हैं और इसलिए वे राज्य के काया को आविक-सन्ध्राधक सांदित 
कर देना चाहते है। उनके मतानुतार राज्य को व्यक्ति को नुस्‍क्षा के लिए 
अपना अविभक्त विचार ओर ध्यान लगाना चाहिए लेकिन उसके कल्याण 
की अमिददद्धि उसके कायत्तेत्र के परे है । उसका मुख्य काय आपराध और 
छुल का दमन करके सामाजिक शान्ति एवं सुब्यवस्था स्पार्ति बरना ह |] 
च्योक्तावादी का प्थप्रदशक सिद्धान्त, जैसा कि डा० आरीदादम 
2 हीपएछपे7)) ने संक्षेत किया है. ८ ि 
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व्यक्ति की स्वतन्त्रता में अपने हित की सुरक्षा के लिए, हस्तज्ञेप करता हे तो 
बह अपनी सीमा के अन्दर ही है । लेकिन जब व्यक्ति के हित और केवल- 
मात्र उसी के हित का प्रश्न हैं तो उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार 
नहीं है। जॉन स्टुअट मिल के शब्दों में “अपने ऊपर, अपने ही शरीर 
और मस्तिष्क पर व्यक्ति प्रश् हे |? ( “(0ए6+ जिंगउइशी, 0जा 
म्रंड ०0ग्ए् 2006 बाते ख्रांगव॑ ६४९ ३४70:ए008)] 78 507 ९7- 
०89.7?--]. $. )/॥]] ) व्यक्तिवादियों का विश्वास, है कि व्यक्ति का 
अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य पर निर्भर होना बहुत हानिकर है। 
अस्तु, वे लेसे फेयर ( |,055९० #'४772 ) अथवा 'अ्रकेला छोड़ 
दो? के सिद्धान्त का समर्थन करते हैं । इस प्रकार, फ्रीमैन (77:८९८४४४॥0) 
के शब्दों मैं, व्यक्तिवादियों के मतानुसार वह सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो कम-से- 
कम शासन करती है | उसके कार्य केवल पुलिस-सम्वन्धी हैं श्र्थात्‌ शान्ति 
कौर व्यवस्था कायम रखना, व्यक्ति की आन्तरिक तथा पाह्म शत्रुओं से रक्षा 
करना, सम्पत्ति की रक्षा करना तथा जाली समभौतों और उनके भंग से 
व्यक्ति की रक्षा करना | 

राज्य के कार्यों का यह दृष्टिकोण अत्यन्त संकीर्ण है और आधुनिक परि- 
स्थितियों के अनुकूल नहीं है । हम राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानते 
वरन्‌ हम उसे एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं जिसका अस्तित्व व्यक्तियों 
के हित के लिए. है | इस प्रकार उसका कार्य-क्षेत्र केवल पुलिस-कार्यों तक 
ही सीमित नहीं रखा जा सकता । वास्तविक व्यवहारिक रूप में भी व्यक्तिवादी 
जो कहते हैं उससे कहीं अधिक कार्य राज्य करते हैं । अस्तु, राज्य के कार्य- 
क्षेत्र का यद दृश्कोण स्वीकृत नहीं किया जा सकता | 
(२)समाजवादी मत-- 

राज्य के कार्य-्षेत्र के सम्बन्ध में समाजवादी मत व्यक्तिवादी मत के ठीक 
विपरीत है । व्यक्तिवादी की तरह राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानकर 
समाजवादी उसे एक विध्यात्मक मलाई (900८ ए९० £000) मानता है। 
फलस्वरूप राज्य के कम-से-कम कार्यों के स्थान पर वह उन्हें अधिकाधिक 


ट्ब्र 


खना चाहता है | वह उसके कार्यों को बहुत व्यापक क्षेत्र में बढ़ा देने की 

चेष्टा करता है। वह कहता है कि राज्य को अपने को केबल पुलिस-कार्यो 
तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके विपरीत उसे सब वर्गों के 
व्यक्तियों फे सामान्य हितों की बृद्धि करनी चाहिए | उसे जीवन के आशिक 
पहलुओं का भी विनियमन तथा नियन्त्रण करना चाहिए;। संक्षेप में समाज- 
वादी का लक्ष्य “एक सहकारी कॉमनवेल्थ ( ८0॥97707 एझ८४ ६) ) 
है जो उत्पादन के समस्त साधनों का नियन्त्रण करता हो ओर संयुक्त 
नियन्त्रण की किसी विधि द्वारा विभाजन अथवा वितरण का विनियमन 
करता हों |? 

राज्य के कार्या का यह मत भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता। व 
श्रत्यन्त सैद्वान्तिक तथा अ्व्यावद्ारिक है | मानव-प्रगति की वर्तमान अवस्था 
में राज्य इतने विस्तृत कार्यों को सम्मालने योग्य नहीं है। यद्द प्रतीत होता 
है कि समाजवादी सरकार की कार्यक्षमता के सम्बन्ध में अत्यन्त आशाबादी 
है | डा० आशीर्वादम के शब्दों में “मनुप्य की नेतिक प्रगति की वर्तमान 
अवस्था में समाजवाद का अर होगा अ्रष्टाचार, पहवन्त्र ओर वंवक्तिक ईर्ष्या 
के अवसरों में श्रप्रव्याशित अ्भिद्दद्धि 0 ([07. 0 8॥7ए90977) 
(३) आदशेवादी मत-- 

राज्य के कार्यक्षेत्र का आदश्शवादी मत व्यक्तिवाद और समाजवाद के 
बीच का है। वह न अत्यन्त संकीर्ण है न विस्तृत अपितु काल्पनिक ही हैं । 
वास्तव में वह इन दो अन्तिम सीमाओं के बीच एक समन्वय हैं । 

आदशवादी राज्यके सम्बन्ध में बहुत ऊंचा विचार रखता हैं । वह उसे 
प्रत्येक मनुष्व के अन्तर में जो सर्वोत्तम दत्तु हैं उसका प्रत्यक्ष रूप मानना दे 


के आशा मानने मे हम 


रच हर 


उसका द्ाप्ट भ राज्य एक नतिक सत्था हू 

अपनी ही श्ाज्ाओं का पालन करते हैं | 

ऐसा लगता है कि आदश्शावादी उसको अत्यन्त दिल्‍्तृत या व्यापक छार्स देना 

चाहँगे | लेकिन वास्तदि हृह किये गे 
सादर 


॥ 

ग्य 

हक । है| 
कै | 


जे हे 


देते है । राज्य का छार्य केबल-मात्र "बाधाओं को गधित करना? (शल्- 


४३६ 


07977८९ ०0 !9707977८28) है । सीधे शब्दों में राज्य उन बाधाओं 
को दूर कर सकता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास में रुकावट डालते हैं | 
अशिक्षा, निर्धनता और मद्यपान वे वाधायें हैं जो नैतिक-विकास के मार्ग 
में आती हैं। अस्ठ, राज्य शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है, आर्थिक समा- 
नता स्थापित कर सकता है और मद्यपान बन्द करा सकता है| लेकिन आद- 
शंवादी इससे अधिक रियायतें नहीं देवा चाहते | 

राज्य के कार्यों का यह दृष्टिकोण पर्यात्र रूप से व्यापक है| लेकिन फिर 
भी इसे निष्ेधात्मक कहा जाता है और इस आधार पर उसकी आलोचना 
भी की जातो है। वास्तव में तथ्य यह है कि राज्य के कार्यक्षेत्र का यह मत 
यद्यपि वह पर्याप्त रूप से विध्याव्मक है, निषेघात्मक माषा में व्यक्त किया 
गया हैं जिसे आजकल पसन्द नहीं किया जाता । 
उचित कायेक्षेत्र-- 

इस प्रकार ऊपर वर्णित मतों में से एक भी राज्य के कार्यक्षेत्र की समस्‍या 
का सन्तोषग्रद हल नहीं प्रदान करता | बास्तविकता यह है कि राज्य के 
उचित कार्य एक निश्चित वस्तु नहीं हो सकते, वरन्‌ समाज की विभिन्‍न 
अवस्थाओं में मिन्‍न-मिन्‍्न होते हैं । वे किसी पूर्वनिर्धारित सिद्धान्त के आधार 
पर ठीक तरह निश्चित नहीं किए जा सकते | आधुनिक जटिल सामाजिक 
संगठन में राज्य के कार्यक्षेत्र पर कोई सीमा लगाना कठिन है अर्थात्‌ यह 

हीं कहा जा सकता कि “राज्य यहां तक कार्य करे, इसके आगे नहीं।? 

डा० मार्नर ( [07% (58४7० ) ने अपनी पुस्तक “ए0ल८्थां 
जिटांट८९ 270 (509९८४7777205 में राज्य के कार्यक्षेत्र की समस्या 
पर कुछ अत्यन्त सुन्दर विचार प्रकट किए हैं। विभिन्‍न दृष्टिकोणों अथवा 
मतों की परीक्षा करने के उपरान्त वह लिखते हैं कि राज्य के उचित कार्यक्षेत्र 
की सीमा अंकित करना असम्भव है क्योंकि समाज की वदलती हुईं दशाश्रों 
ओर आवश्यकताओं के अशुसार उसे भी बदलना चाहिए. । आज के जटिल 
समाज में इस सस्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते | राज्य 
को कहां हस्तक्षेय करना चाहिए, ओर कहां नहीं करना चाहिए, इस प्रश्न 
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का निर्णय हर विपय में पृथक रूप से किया जाना चाटिए। यदि कोई निदम 
बनाना है तो वह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों पर निर्मित किया जाना 
चाहिए, : (१) क्या किसी विपय में राज्य कर हस्तक्तेप सामान्वद्दित में है ! 
(२) क्या प्रस्तावित कार्य सफल होगा ? और (३) क्‍या वह कार्य भलाई को 
श्रपेक्षा अधिक हवनि न किए. बिना किया जा सकता हें ! यदि राज्य का कोई 
काय इन शर्तों को पूर्ण करता है तो उसके विरुद्ध इस आधार पर कुछ नहीं 
कहा जा सकता कि वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अथवा प्राकृतिक अधिकारों 
को भंग करता है | गानेर का यह मत सामान्य कल्याण का सिद्धान्त कद्दा 
जा सकता है और प्रायः सभी राज्य इसी के अनुसार कार्य करते हैं । दम भी 
इस दृष्टिकोण से सहमत हैं | | 

(2, 065. $8#6पव धाएए८ 926 धाए शागरं5 ६0 
5६80९ 8८६०7 ? ज़ठज़ ए0पांद एठ0प (€:छपाा6 (९ 
वराणा।8, ईई 2709 ? 

क्या राज्य के कार्य-क्षेत्र पर कोई प्रतिबन्ध होने चाहियें ! यदि हां, दो 
आप कोन से प्रतिबन्ध लगायेंगे ? 
65. 

राज्य का कार्च-क्षेत्र कया होना चाहिए इस सम्बन्ध में कोई एकमत 
नहीं हे | व्यक्तिवादी तथा समाजवादी दो मिन्‍न मतों का प्रतिपादन तथा 
समर्थन करते हैं| व्यक्तिवादी राज्य को एक आदश्यक घुराई सममते हैं । 
राज्य का अस्तित्व इसलिए है कि समात्र में अपराधों छा अस्तित्व है और 
यदि उन्हें समाज से निकाला था सकता तो राज्य की कोई आावश्यकऋता दी 
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र सनी च्यक्तिवादिये 28% 55०० अनुसार राज्य के उचित काब 00 208 शान्ति 5 
ने रह जाती। च्यक्तियादियों के अनुसार राज्य के डाॉचत काय हैँ; शान्त 


4५ 
द्भय न्‍न्‍्क रखना ० ५ करनी जप तर्क मन लसा कल 
कायम रखना, अपराधों को दश्डित करना, हर तन्द की झालसालियों शोर 
बा /. ००० #्ज हक कई 
मारकाट को रोकना, आर दाह्म अतिकमण के प्रिदद्ध सनी सम्भव मुसक्षायें 


ऋगना । इस तरह उसका छाय जे लेजर प्रतियनध धरना छल छाडे ० 2 अल 
दया | शस तरह उसका काय दल पहथनव कुूरना हू आशा बना 





शेघ्ना दक्रददा 

आमि 2 ० पलक 2 गदि शाउय इन दाये कै ० जाना 3५ -++ 

आभद्वाद्ध कम्ना चहां हू | याद राज्य इन काया क परे जान चाहता हू ता 
के क क् हू 


नर छेवादी मल व 


हक 6 हैः किन 


श्श्प 


पहुँचाता है, उसके कार्य करमे की शक्ति का दमन करता है और समाज के 
जीवन-शाज्जीय विकास को रोकता हैं| संक्षेप में, व्यक्तिवादी केवल एक 
धुलिस राज्यः का समर्थन करते हैं । 

दूसरी ओर समाजवादी दूसरे अन्त पर जाते हैं। वे राज्य को एक 
विध्यात्मक भज्ञाई मानते हैं इसलिए राज्य के लिए. अधिकतम सत्ताओं का 
प्रतिपादन करते हैं | वे आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक सभी बुराइयों 
के लिए लैसे फेवर ([,958०८ ४72) नीति को ज़िम्मेदार ठहराते 
हैं. जिसका अनुसरण अभी तक राज्य करते रहे हैं | तदतुसार समाजवादी 
कहते हैं. कि उत्पादन के समस्त उपकरणों पर राज्य का स्वामित्व होना 
चाहिए और उसे नागरिकों के जीवन का निर्देशन तथा उसकी अभिवृद्धि 
करनी चाहिए | यह सत्य है कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के सम्बन्ध 
में समाजवादी आपस में एकमत नहीं हैं। लेकिन फिर भी वे सब्र इस बात पर 
एकमत हैं कि व्यक्तिबाद आर्थिक एवं राजनैतिक शोपण है ओर मनुष्य का 
कल्याण केवल एक समाजवादी राज्य में ही सम्भव हो सकता है। 

साथ ही यह भी नोट कर लेना चाहिए कि ब्यक्तिवाद तथा समाजवाद 
दोनों का ही लक्ष्य मनुष्य का कल्याण हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के 
तरीकों के सम्बन्ध में उनका मतभेद है । राज्य के कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में 
आधुनिक मत न तो व्यक्तिवादी है न समाजवादी ही | राज्य को केवल-मांत्र 
पुलिस-राज्य नहीं होना है | राज्य को कुछ नेतिक हितों की अ्रभिवृद्धि करनी 
है । उसका लक्ष्य मनुष्य का कल्याण होने के कारण उसे वे सब बातें करनी 
चाहियें जो सामान्य कल्याण में सहायक होती हैं । लेकिन इसका यह श्रर्थ 
नहीं कि वह समाजवाद के सिद्धान्त को पूर्णतया स्वीकार कर ले । राज्य द्वारा 
अत्यधिक हस्तक्षेप की भी आलोचना की गई है और यह ऋहा गया है कि 
जब राज्य प्रत्येक काय करता हें तो उसका अथ सब्र को खराबी होता हे क्यों 
कि राज्य की सबं-क्षमता का अर्थ उसकी अ्रयोग्यता होता है । ह 

यह कहना अत्यन्त कठिन है कि राज्य की क्‍या करना चाहिए और 

क्या नद्ीं करना चाहिए क्योंकि एक राज्य के कार्यो की सीमा उसकी परि- 


हेरे& 


स्थितियों और आवश्यकताओं पर निर्भर रहती है | एक पिछड़े हुए. समाज 
में, जैसा कि अफगानिस्तान का है, राज्य को ऐसे अनेक कार्य करने पड़ 
सकते हैं जो सम्य-समाज में राज्य न करे | फिर, जैसे-जैसे समाज की जरटिलता 
बढ़ती जाती है उसी के अनुरूप राज्य का काय-क्षेत्र स्वव्मेव बढ़ जाता है । 
शान्ति और सुब्यवस्था कायम नहीं की जा सकती यदि राज्य आ्राज की अस- 
मानताओं अथवा विपमताओं को बने रहने की आज्ञा दे देता हे---आशिक 
तथा राजनैतिक दोनों तरह की---और निधनों की दशा सुधारने के लिए कोई 
“दम नहीं उठाता । राज्य को राष्ट्र की सम्वता की अभिवृद्धि भी करनी चाहिए 
और इस तरह राज्य को कला, विज्ञान और साहित्य की अ्भिवृद्धि करनी 
चाहिये और आशिक तथा सामाजिक विपयों में हस्तक्षेप करना हैं | लेकिन 
साथ ही राज्य को पर्यात सचेत भी होना चाहिए ताकि वह यह देख सक्के कि 
उसका हस्तक्षेप विना उनकी स्वतन्त्रताओं को अनावश्यक रूप से प्रतियन्धित 
किये हुए नागरिकों के कल्याण की वृद्धि करता है। नागरिकों के कल्याण के 
लिए हिटलर तथा मुसोलनी ने अपने राज्य सर्वक्षम बना दिए थे। वास्तव 
में उन्होंने राज्य को एक लक्ष्य बना दिया था और व्यक्ति जो कुछु भी हो 
पकता था वह राज्य के द्वारा ही | 

राज्य को क्या करना चाहिए, इसका निर्धारण जनता के मनोविज्ञान तथा 
स्वभाव से भी होता है। उदाहरणतः कोई भी चीज़ जो राज्य द्वारा की जाती 
ई अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत और समर्थन दी जाती है उसके साथ व्यक्तिगत 
कार्य की अपेक्षा जनता का विश्वास अधिक रहता हैं | हमारी रेलें राज्य की 
हैं | संचित कोप (२९६९१७८ 300) का राष्ट्रीवकरण होना है | फ्रान्स 
में भी जो छुछ भी राज्य करता है उसमें जनता का अधिक विश्यास और 
समर्थन रहता है | । 

जेब राज्य के कार्यों का निर्धारण करने फ्रे लिए एक निश्चित लक्कीर 


| 
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नह खींची जा सकती तो हम कह सकते है कि साधारण निय 

यदे किसी विषय में राज्य के हस्तक्षेप का उद्देश्य सामान्य हित के लिए है, 
यदि 

ञ 


_* राज्य का प्रत्तावित कार्य प्रभावपूर्ण होने की सम्भावना रुवता है ओर 
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जैसे शिक्षा, नि्धनों की सहायता, बेकारी दूर करना, जन-स्वास्थ्य की देख- 

माल, कृषि, उद्योग आदि ) यह कहा जाता है कि राज्य का कार्य “निषे-. 

घाव्मक रूप से विनियामका ( 9९०४०४०ए९ए 7८४णपा०६ए० ) है। 

उसका अस्तित्व “रक्षा करने और रोकने के लिए है, पोषण करने ओर अभि- 
वृद्धि करने के लिए नहीं |” इस सिद्धान्त का समर्थन निम्न आधारों पर 

किया जाता है-- 

(ब्‌) पच्षीय तके-- 

(१) नेतिक तके-यह तक रूसो ( [२०75४८४प ) काट 
(7०7४) फिक्टे ( 77८६७ ) ( )७॥]5 ) जैसे दाशनिकों ने प्रस्तुत 
किया है । उन्होंने कहा कि अकेला छोड़ दिया जाना प्रत्येक व्यक्ति का 
प्राकृतिक अधिकार है । वह अपने व्यक्तित्व का विकास तभी कर सकता है 
ओर तभी उसका जीवन सर्वोत्तम हो सकता है जब कि उसके जीवन की दशा 
के साथ सरकारी हस्तक्षेप कम-से-कम कर दिया जाय । केवल स्वतन्त्रता 
के वातावरण में ही व्यक्ति की शक्तियां अच्छी तरह विकास कर सकती हैं | 
लैसे फेयर! की नीति का अर्थ है प्रतियोगिता अथवा स्पर्धा का स्वच्छुन्द 
खेल । यह कहा जाता है कि आत्मा मानव-प्रकृति का सावलौकिक सिद्धान्त 
दे ओर अन्ततः व्यक्ति स्वयं ही अपने हितों की सर्वश्रेष्ठ जानकारी रखता 
। जीवन के लिए संत्रप में उसका स्वयं कार्य करना उसके मस्तिष्क को 
तेज्ञ कर देगा, उसकी शक्तियों को दृढ़ कर देगा और उसके आत्म-निर्मरता 
के भाव को बढ़ा देगा । दूसरी ओर सरकारी कार्यवाही आत्म-विकास की 
प्रेरणा का नाश कर देती है ओर इसलिए न्याय के नियमों की यह मांग है 
कि व्यक्त को श्रकेला रहने का अधिकार हे | ८ 

(२) आधिक तक --यह सिद्धान्त एक स्वस्थ आर्थिक सिद्धान्त पर 
भी आधारित हे | यह कद जाता है कि अनुभव यह बताता है कि व्यापार 
ओर धन्ते तमी फूलते-फलते हूँ जब उन्हें निजी व्यक्तियों के हाथ में छोड़ 
दिया जाता है । एक खुली पतियोगिता के चाज्ञार में सभी तत्व आवश्यकता 
और रसद ( तंदाप्र।णत गाते 5ए००७०)४ ) के अनुरूप अपने को बैठा 
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लेंगे। स्वतन्त्र प्रतियोगिता सस्ते उत्पादन को प्रोत्साहन देती है, मूल्य का 
विनियमन करती है ओर पूजी के स्वच्छुन्द प्रवाह को सम्भव बनाती है, 
प्रत्येक व्यक्ति की जैसा चाहे करने की स्वतन्वता--अ्रपनी पू'जी श्र श्रम 
के साथ--सबके सामान्य द्ित में है। सरकार के प्रतिबन्ध केवल आर्थिक 
ढांचे को खराब कर देते हैं | एडम स्मिथ (0 687 577700) इसका 
बहुत समथन करते हैँ क्योंकि सरकार के द्वारा दस्तन्नेप न किया जाना सम्पत्ति 
की अधिकाधिक उत्पत्ति में सहायक होता है । 

(३) वेज्ञानिक तक--बह दिखाया गया हे कि यद्द सिद्धान्त विक्षास- 
वादी कानून ([,8एछ ०0 ९ए०पधंठ0 ) के अनुकूल है। दृ्खट 
स्पेसर ( फटाफट7८ $9९7८९+ ) ने जीवशाबह्नीय साहश्य 
आधार पर यह कहा कि पशु के जीवन की तरह मनुप्य जाति में भी व्यक्ति 
फो अपने लिए संघर्ष करना खाहिए ओर उसमें विद्ित अथवा नष्ट 
होना चाहिए, क्योंकि योग्यतम ही जीवित रह्दता हैं श्र केबल उसे द्वी जीवित 
रहना भी चाहिए। कमज़ोरों तथा अ्रसम्थों को नष्ट हो जाना चाहिए 
क्योंकि वोग्यतम का जीवित रहना ही प्राकृतिक तियम है। अन्त में यदि 
शक्तिशाली और समर्थ व्यक्ति जीवित रहते दे श्लोर अयोग्य अंश नष्ट दो 
जाते हैं तो समाज का हित होता है । स्पेन्सर ने निर्धनों, अ्सहायों और 
असमर्थों को राज्य की किसी भी तरह की सहायता दिये जाने ते इनकार 
कर दिया था। हि 

(४9) अनुभव के आधार पर तक--व्यवितवादी इतिद्यान से भी 
अपने सिद्दान्त का समर्थन करते हे | अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हे 
जहां सरकार आशिक कायों में अपने हस्तत्षेत्र में असफल रही हैं । गत- 

हावुद्ध के संकटों ने राशनिंग ओर नियन्द्रण दो उन्‍्म दिया है । व्यक्ति 


वादों कहते हूं कि काला बाज़ार (9]2ट८ॉ: 07६2४) प्रतियोगी शक्तिदो 
के स्वृतन्त्र कार्यकरण में वाधाशं का परिणाम है । 

(४) राज्य की अचोग्यता का त्क--पह कहा दाता है कि साय्त 
समाज दी आर्थिक उन्दति छा विनियमन झंगर निर्देशन इरने दे ऋयोग्द है । 


ह्ष्फ 


एक़ व्यावसायिक कार्यकर्ता और उद्योग के नियन्त्रक के रूप में सरकार के 
लिए अयोग्य होना अनिवार्य है। जो लोग जोखिम उठाते हैं वे राज्य के 
अधिकारियों की अपेक्षा अधिक कार्यक्षमता ओर मित्तव्ययता से काय करते 
हैँ जिन्हें कोई खतरा नहीं होता । 

(सर) विपक्षी तके-- 

उन्नीसवीं सदी में 'लेसे फेयर” ( [,85522 7७7७2 ) के सिद्धान्त 
का चहुत समर्थन किया गया और वह प्रायः प्रत्येक सम्य सरकार का राज- 
नैतिक धर्म बन गया। लेकिन शीघ्र ही उसके दोष दिखाई देने लगे और 
व्यक्तियाद के विरुद्ध भारी प्रतिक्रिया हुईं। इस सिद्धान्त के आलोचकों ने 
कहा के : 

(१) राज्य उत्तम जीवन के लिए है--यह धारणा कि राज्य का 
अस्तित्व अपराधों के कारण है उचित अथवा मान्य नहीं | यह विश्वास 
करना गलत है कि राज्य की उत्पति केवलमात्र मनुष्य की स्वार्थी और बुरी 
प्रत्रतियों को रोकने के उद्दे श्य से हुईं । राज्य की उत्पत्ति का यह मत, 
जिस पर इस सिद्धान्त पर विश्वास करता है, इतिहास द्वारा सत्य नहीं सिद्ध 
होता । राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए, हुई ओर अच्छे जीवन के लिए. वह 
कायम हैं यह कथन अ्रस्तू का है जो कि सत्य के अत्यन्त निकट है | 

(२) स्वतन्त्रता राज्य के अन्तगंत ही सम्भव हे--यह धारणा 
कि राज्य के कार्यों का विस्तार स्वतन्त्रता का विरोधी हैं, गलत हैं) सच्ची 
स्वतन्त्रता का अर्थ सही बात चुनने ओर करने में हे। ऐशी स्वतन्त्रता केवल 
राज्य के कार्य द्वारा ही सम्भव बनाई जाती है । 

(३) राज्य मनुष्य की कार्यवाहियों के विनियमन के लिए 
आवश्यक दे---अपना स्वार्थ सचमुच ही पत्पेक व्यक्ति का उद्देश्य रहता है 
परन्तु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे अपने 
को ऐसा बना लेना चाद्विए कि उसके हित दूसरों के हितों से टकरायें नहीं | 
वह समाज में पेदा होता दें और उसके सदस्य की हेसियत में ही जीवित 
रद्दता दे और मर जाता हे | इसलिए वह समाज के कल्याण के प्रति उदा- 
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सीन नहीं हो सकता | समाज के कल्याण के निक्षिपधारी के रूप में राज्य 
को व्यक्ति के कार्यों का विनियमन करने का अधिकार है ) 

(४) मनुष्य अपने हितों का सर्वश्रेप्ठ निर्शायक नहीं--वह तक 
कि मनुष्य अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है केवल एक श्रत्यन्त 
सीमित च्ञेत्र तक ही सत्य है। समाज मनुष्य की अपेक्षा उसकी मानसिक, 
नैतिक और शारीरिक आवश्यकताओं तक का श्रेष्ठतर निर्णायक दे । व्यक्ति 
को सदा अपने हितों का निर्णय करने के लिए स्व॒तन्त्र छोड़ देना, विशेषज्गर 
शिक्षा, सफ़ाई, श्रम, कानूनों आदि के सम्बन्ध में, स्पष्टटः अवांछुनीय हे । 
इसमें शक नहीं कि आशिक स्वतन्त्रता दोती हे लेकिन उसके साथ कुछ 
प्रतिबन्ध भी होते हैं | 

(४) व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य आवश्यक्र--सरकार के 
सभी कार्य व्यक्ति की प्रकृति के विकास पर द्वानिकारक असर नहीं डालते । 
दूसरी ओर अनुमव हमें यह बताता है कि राज्य ही वह वातावरण प्रदान 
करता है जो कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सद्दायक होता हैं । 

(६) स्व॒तन्त्र श्रतियोगिता समस्त बुराइयों का कारण--स्वतन्त्र 
प्रतियोगिता को महत्त्व प्रदान करने वाला आशिक तक अनिर्णायक्क सिद्ध 
किया जा सकता हैं। आज समाज में जो आ्थिक चुराइयां दे वे प्रलक्षतः 
स्वृतन्त्र प्रतियोगिता की परिणामस्वरूप दें | यह उनके लिए अच्छी हो 
सकती है जो आर्थिक दृष्टि से मदबूत दे, लेकिन ऋमजोर के लि 
यथाथ बाधा है | प्रतियोगिता को खर्वीला वताया गया या 

बाठ, अनाचित्य, बेइमानों है और व्याक्त के चान्त्रि क 
नीचा कर देती हैं 

(७) समर्थों के जीवित रहने का सिद्धान्त मनृप्य-्मात्न के 
सम्बन्ध सें लागू नहीं होता--महुप्य-मात्र के सम्ब्न्ध में शारीरिक हृष्ठि 
से समर्थ जीवित नहीं रहते वरन्‌ नेतिक दृष्टि से सदभ्रेप्ट व्यक्ति जीदित रहने 
हैं। यदि समयथों के जीदन को समाज का आधार स्वीकृत 
स्वभादत: शक्ति का ही बोलगाला रहेगा ओर इसका अर्थ चदरता हो लॉट 


ए बह एड, 
कर पे 
जातक भोतिक- 


तर देते सानानवत 
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जाना होगा। 

(८) राज्य के काये अधिक अच्छे होते हैं--यह तक कि सरकार 
आर्थिक कार्य करने के अयोग्य है वास्तविकताओं द्वारा गलत सिद्ध होता 
है । भारत में रेलों, डाक और तारघरों ने राज्य के नियन्त्रण में सफलतापूर्वक 
कार्य किया हैं। 

उन्‍्नीसवीं सदी के व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया ओर समाजवाद के 
उदय ने इस सिद्धान्त की श्रान्ति को सिद्धू कर दिया है | यह मान्य सिद्धान्त 

| है क्योंकि वह भूटी धारणाओं पर आधारित हैं। अस्तु, यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि सरकार के चालन में शुद्ध व्यक्तिवाद सम्भव नहीं 
- है। वास्तव में वह वेबक्तिक और सामाजिक अधिकारों को पृथक करने के 
प्रदत्त पर निमर है । आधिक आधार पर वह सहयोग विनियमित प्रयत्नों 
के ल्ाभों की उपेक्षा करता है | वैज्ञानिक मत के रूप में वह परीक्षा में ठहर 
नहीं सकता | इस कथन का सत्य स्पष्ट हे ओर आज हम कोई भी राज्य 
ऐसा नहीं पाते जो केवल पुलिस-कार्य करता हो । भरत्येक राज्य का कार्यक्षेत्र 
काफ़ी विस्तृत हो गया है और सभ्यता की जटिलती के साथ बह और भी 
अधिक विस्तृत होगा। 4/ 
(2, 409., 9]8टपएघ58 ६9९ 50८9॥5६5 ८88९ 407 (९ 
९5एशाहंता 0 ४९ ईप्राा20075 07 ६१९ 96806९- 
(?ए7००४० /987; १९०६०प० 4942) 
समाजबाटियों हि राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ाए जाने के विपय की विवे- 
सना काजिए । 
85. 
राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में समाजवादी मत “लिसे फेयर” ( | ,धां- 
550० 776 ) सिद्धान्त के ठीक विपरीत है | वास्तव में समाजवाद के 
सिद्धान्त छा उदय उन्नीसवीं सदी के व्यक्तिवाद की ज़्यादतियों की प्रतिक्रिया 
स्वच्य हुआ । जन्रकि व्यक्तिवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को पुलिस-कार्या तक ही 
सीमित करना चाहता था, समाजवाद सरकार के कार्यों के विस्तार का प्रय॒त्त 
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करने लगा । नीचे हम सरकार के कार्यो के समर्थन में समाजवादी सिद्धान्त 
की परीक्षा तनिक विस्तारपूर्वक करेंगे | 

समाजवादी राज्य को एक विध्यात्मक अच्छाई मानता है, आवश्यक 
बुराई नहीं जेसा कि व्यक्तिवादी मानता है । उसके लिए राज्य विध्यात्मक 
श्च्छाई का सर्वोच्च प्रतिरूप है जिसके द्वारा अधिकांश मनुष्यों के लिए. 
सामान श्रार्थिक, नेतिक और मानसिक हितों की अभिवृद्धि सम्भव होती है । 
इसलिए अल्पतम राज्य के कार्य के स्थान पर वह अधिवत्तम काय चाहता 
है। उसका उद्देश्य अथवा लक्ष्य “एक सहकारी राज्य” ( ८009८४- 
एरएट ८0प्राप0ए7ए८४ पं ) है जो उत्पादन के समस्त साधनों पर 
नियन्त्रण करता हो और किसी प्रकार के संयुक्त नियन्त्रण के अनुसार विभाजन 
का विनियमन करता हो | दूसरे शब्दों मे समाजदादी विभिन्‍न उद्योग पर 
राज्य का स्वामित्र स्थापित करना चाहता है । 

अपने मत के समर्थन में समाजवादी जो तक देता है उन्हें हम निम्न 
प्रकार व्यक्त कर सकते हैं ;--- 

(१) सर्वप्रथम वह कहता है कि जिन उद्योगों में एकाधिकार स्वाभाविक 
है उनको अपने नियन्त्रण में ले लेना राज्य के लिए आवश्यक रुप से ओेप्ड- 
कर है ताकि जनता के हितों की म॒रक्षा रहे | ऐसे उद्योगों में, जिनमें 
आंधिक मूल्य की आवश्यकता होती दे जिनका ज्षेत्र बहुत व्यापक होता 
अन-एकाधिकार के आधार पर निजी प्रतियोगिता असम्मव है शार इसां 
जल्दी ही या कुछ काल में एकाधिकारी संगठन का जन्म हो जाता * 
कि जनता के हित के विरुद्ध हैं। यदि समस्त डइनता को विभिन्‍न प्रकार के 
लाभों और करों का उपयोग करना है तो यह आवश्यक है दि राज्य ड्यादक 
साधनों पर स्वामित्व कर ले । 

(२) दूसरे, उन उद्योगों में मी, डो कि प्रतियोगिता के धार पर 

चलाए जा सझने हे->दिना एकाधिकारी स्वसाय धारण क्रेए---राज्प दा 


पु 
कि 
जा 

मु 

7, 


वैक क 5 आओ 
स्ानिल उस ब्यूथ दरगदो छे दर कर देगा जो धतिदोगी प्रदनन में होती हैं | 
ूर थ 


ट्‌ 
ग्ज्य 5 53० दिस्तार 33 2 ध्रोर 
(्‌ ) प्न्त में, गज्य के स्वामित्व के दिततार से मानवोद सार याहझादकऋ 
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छा 970वंच्टर00, >प0 एगीश) छर 2८07९ ६0 3 8782९- 
इटवॉ९ 970वैप्र८४०070 छम[८त0 ९८८४४ (92० ए७३ 0 एथ0५ 
9९०ए ०, डप्चा० 0९:89 बाते ८णापतं गांड: ए९। 
४७९ ६४९ 07467 छत ६१७ तं45,". ॥0% 0597ए४१०४70) 
(0), 0, ४९ 5६०६९ 785 70 एए०थ४४ए४ ईए॥- 
टस07 गर्व 8 705 परषप्रैशा8 7९65; 7: 795 ९ 
ए7९88६ए९ 770र्बा चिाएपधंणा छत स#छ्ााठएा8 ९ 008- 
$80065 - प्रपिटा ए>7८ए270 0... पीछा 079 एर्दाएृ४ 
घाशाएइ2[ए25 52६६९7.2 फिडठाणांए९ ग85 ४:०८८गाशरा 
टातंधं८ए- ! 
( 0878 952 ) 
(7 
"पर ईएछा८४0 6६ ६986 8680९ 8 ६१७ 9790७6- 
एद९९ 60 7 व6४४7९०९६,१ 5 ६7758 8 इपा४४06 ८70९- 
709 0६ 8६2६९ ४८४ंएां:ए ? | 
( 2878 943, 39, 34 ) 
“राज्य को अपने सदस्यों को अच्छा चनाने का कोई यथाथ कार्य प्रात 
नहीं हैं; उसकी उन वाधाओं को हटाने का निषेधात्मक कार्य प्राप्त है जो 
उनको अ्रच्छा बनने से रोकती हैं |? इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षा 
जुए | 


] | 


थवा 
“राज्य का काय उकाब्टों को रोकना है !” बया राज्य के काय क्षेत्र का 


जप 


चह उचित मापदएंड हू ६ 


75. 
राज्य के काय-क्षेत्र का निर्णय करने के सम्बन्ध में राजनैतिक विचारफक 
में बहुत मतभेद हे | व्वक्तिवादियों के अ्रतुनार राज्य अधिक-से-अधिक एक 


आधपरयक दुराद ६ आर उसका अस्तिल कंबल पुलिस-काया के लिए टं। 


द्ह्र 


समाजवादियों के अचुसार राज्य अ्रच्छाई का मृत्तरूप हे और इसलिए उसे 
देश के वाणिज्य और व्यापार का भी संरक्षक बना देना चाहिए ताकि पू जी- 
पति मजदूरों का शोषण न कर सकें | ग्रीन जैंसे आदर्शवादी राज्य के कार्यों 
का एक सर्वेथा नया मापदस्ड रखते हैं | उनके मतासुमार राज्य को केव 
उत्तम जीवन की बाधाओं को ही व्राधित करना चाहिए । 

ग्रीन का विश्वास है: कि इस प्रृथ्वी पर मानव-जीदन का लक्ष्य मनुप्य 
में नैतिकता के विकास के द्वारा उच्चतर सत्व (5९]/) प्रात करना है । अपने 
जन्म से ही मनुष्य अपने अस्तित्व के इस नैतिक उद्दे श्य से परिचित होता 
है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे स्वतन्त्रता की आवश्यकता 
होती है जो उसे केवल अधिकारों की प्रणाली द्वारा ही मिल सकती है छिसे 
समाज ने स्वीकार कर लिया हो ओर राज्य लागू करता हो । इस प्रकार 
राज्य का लक्ष्य नेतिक है | उसका अस्तित्व उस लक्ष्य ( उच्चतर सत्य की 
प्राप्ति ) के साधन के रूप में है जिसके लिए मनुष्य उत्पन्न हुआ हैं और 
प्रयत्न करता हे | इस प्रकार राज्य एक नेतिक साधन हैं ओर उसका केबल 
मात्र उद्दे श्य मनुष्य की अच्छाई में इद्धि करना दे ताकि वह उच्चतर सत्व 
को प्राप्त करने में समर्थ हो सके । 

लेकिन राज्य के लिए यह कार्य करना सरल नहीं है । राज्य प्रत्यक्षतः 
मनुष्य को नेंतिक नहीं बना सकता क्योंकि नेतिकता उसके श्रन्दर के 
है। उसका उदय तब होता है जब मनुप्य जीवन के कार्य-कर्तव्य को मादना 
से करता है। इस प्रकार राज्य की नैतिकता अच्छे; जीवन की दाधात्रों को 
दूर करने तक ही सीमित लगती हैं । 

अस्त, ग्रीन तर्क करता दे कि सरकार का काद उन वशाशओं को कायम, 


| 


43 


| 


् ब्ध ०5 बल ढ+ 
रखना हैं जो उत्तम तथा नेतिक जीवन में योग देती ६। उसे प्रत्यक्षतः 
55०... कक जल रु ० ्नीयल न च्दपी 
नोतिक दल्याणु का बृद्धि करने का प्रवत्त नद्य करता चाहिए क्योकि वह 
५2. 0 ३ ७० सा 
वसा कर नहों सकता | उते केदल उन दशाद्रों का उत्पन्न झरना घाटहिए 
5 कक निज 6 कर समप्त ० के 5 > 
जिनन नंतिकता उम्मव हो | इसके लिए उस नहुप्य का अच्छाहइ का द्ाद्ध 

पे 


के माग की उक्ावर्टो को हदाना चाहिए। मद्यपान मनुष्य के उनम डीवन 
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समाजवाद का मूलमन्त्र समानता है | 
लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि समानवाद पूर्ण समानता लाने की 
इच्छा नहीं करता जो कि अवांछुनीय हैं और प्राप्त भी नहीं की जा सकती 
बरन्‌ सत्र के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहता है | 
(0. 4, “पश्ा6& थंा78 णएत 7९ 50०टंगींड: बागपत | 
$96 ॥099एव7शा5६: 65 70:97 ६0९०7008 एप) दाईएक : 
€8८टी) धांगाड ४ हए78 ४0 ६९ 0वीएवपठ एीए फवरडा- 
7पाए द्वाव0प्ाए 0 9८7६०. 
(>077एश7- ( 02879 ]946 ) 
“समाजवादी और व्यक्तियादी के उद्देश्य अन्ततः मिन्न नहीं हैं : प्रत्येक 
का उद्देश्य व्वक्ति को अधिक-से-अधिक सम्भव स्वतन्त्रता प्रदाव करना है |” 
इस कथन की समीक्षा कीजिए | 
4775 
समाजवाद का सिद्धान्त व्यक्तिवाद और राज्य के कार्यों के 'लैते फेयर? 
([,885८2 78[7९) सिद्धान्त के प्रत्यक्षतः विरुद्ध है| वह राज्य को एक 
आवश्यक बुराई नहीं वरन्‌ विध्यात्मक मलाई मानता हे और अधिक-से- 
अधिक सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन करता है| इस प्रकार ऐसा लगता है 
कि ये दो विचारधारायें एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं और उनमें कुछ भी 
सामान्य नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता यह हे कि जहां तक श्रन्तिम 
उद्देश्यों ( लक्ष्यों ) का सम्बन्ध है समाजबाद ओर व्यक्तिवाद में कोई 
विशेष अ्रन्तर नहीं हे । दोनों का उद्देश्य व्यक्ति की अधिकाधिक स्वतन्त्रता 
देना दे। 
यद्द बात स्पष्ट ही हे कि व्यक्तिवाद का अन्तिम उद्देश्य व्यक्ति को 
अधिकाधिक स्वतन्त्रता देना है। जैसा कि नाम से ही आभास होता है 
व्यक्तिबाद व्यक्ति की स्वतस्त्रता का सिद्धान्त है। वद्द व्यक्ति के लिए अधिका- 
घिक सम्भव स्वतन्त्रता का प्रतिपादन करता है ओर राज्य के कार्यक्षेत्र को 
यथासम्मब संकी्ण बना देता दे । वह राज्य को एक आवश्यक बुराई सम- 
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भता है। राज्य को आवश्यक मानव-प्रकृति के अद्ंकार ओर उसकी अपने 
सवा के लिए अपने साथियों के अधिकारों को मंग करने की प्रवृत्ति के 
कारण माना गया हैं| राज्य का अस्तित्व मनुप्य की अपूर्णताओं के कारण 
है तथा उसकी अपराधी य्रद्वत्तियों के कारण हैँ | क्रीमेंन ( [फटट्याव्ा) ) 
के शब्दों में “किसी भी रूप में सरकार का अस्तित्व मनुप्य की अ्रपृर्णता का 
प्रतीक है [? इस पकार यद्यपि राज्य आवश्यक दे फिर भी बह एक बुराई दे 
क्योंकि वह मनुष्य की अपराधी ओर स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण होता है | 
ओर चू'कि वह एक घुराई है यद्यपि आवश्यक, इसलिये उसके कार्य यथा- 
सम्मव सीमित होने चाहियें | सरकार के कार्यों में काई भी वृद्धि आदश्यक 
स्प से व्यक्ति की स्वतन्त्रता को कम करने वाली होगी | 

इस प्रकार व्यक्तिवाद के अनुसार स्वतन्त्रता सर्वोत्तम अच्छाई हद) जय 
वह राज्य के कार्यों को शान्ति, व्यवस्था ओर सुरक्षा रखने के पुलिस-कार्यों 
तक सीमित करता है तो ऐसा वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता के नाम पर कब्ता 
है क्योंकि अरक्षा और अ्रव्यवस्था स्वतन्त्रता के लिए बाधक हैं । पुनएच 


बे 


कक 


जब व्यक्तिवादी यह कहते दे कि गज्य को व्यापार ओर उद्योग में हस्तनेय 
नहीं करना चाहिए तो ऐसा वे इसलिए कहते दू कि ऐसा हस्तसेप व्यक्ति 
की कार्य करने की स्वतन्त्रता पर अतिक्रमण दोता दे । इसी छारण से 
व्यक्तिबादी यह कहते दें कि राज्य को सफ़ाद रखने शोर जउन-स्वास्थ्य की 
उन्नति करने के लिए कानून नहीं बनाने छाहिये। संक्षेप में उनका मुख्य 
उद्दे श्य वह है कि राज्य को ऐसा कोर्ट कार्य नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता को कम करे। श्रस्तु, स्वतन्त्रता गो व्वक्तिवाद का मलमन्त्र 
फद्दा जा सकता है | 

और 


परन्तु वह इतना स्पष्ट नहां € कि समाजबाद का आत्म उद स्व मे 


जो 


सम 3 अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्रदान छरना 23 «७ यही नहीं, झ 
प्याक्त का आधिकापक स्वतन्तता अदन करना हू या नहा | बहा नह छु्छु 
विचार ह्ड दया मत तो डी पा की समाह्वाद 2 कप सट ०- 8 5 022 0 55 
वदचारका का सत ता चर हू कि समाजह्वाद ब्याकू का राज्य के नाच ददा देता 
छः डोर 

ह्ख ्य स्ततन्द्रता 


दर 
नर 
टई। 
ध्य 
कल 
मर 
छा 
2] 
ड़ 
भहँ 
छत 
डे 
हि 
ब्ल्चै 
हद 
/् 
की | 
हा 
न 
हि 
0 2 
हि 
तप 
हो 
हर | 
23॥ 
-7 
न 
स्पा 
54/| 
ग 
£+» 
न्‍5व 
चिट 
ल्थ। 
हि 


पर] 


ध्क्ष्प 


देगा | यह आरोप गलत हैं और पूजीवादी व्यवस्था के समथेकों द्वारा 
समाजवाद पर लगाया जाता है। वास्तविकता यह है कि समाजबाद का 
अन्तिम उद्देश्य भी व्यक्ति को अधिकतम स्वतन्त्रता गदान करना है जैसा 
कि निम्न विवेचन से स्पष्ट हो जायगा । लेकिन इस लक्ष्य की प्राति के लिए 
जो तरीके वह अपनाता है वें सर्वथा भिन्न हैं | व्यक्तिवादी सोचता है कि 
व्यक्ति तभी स्वतन्त्र तथा प्रसन्न हो सकता है जब कि मनुष्य और मनुष्य के 
नया पर समस्त प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए. जाये जब कि समाजवादी का 
विचार है कि यह तभी अच्छी तरह प्रात किया जा सकता है यदि मनुष्य 
समाज में एक-दूसरे के साथ ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए. सहयोग करें 
डो पूर्ण तथा स्व॒तन्त्र हों | इस उद्दे श्य के लिए; समाजवादी समाज का 
पुनर्संगठन करना चाहता है | 
“बह उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को तथा प्रतियोगिता को 
समाप्त कर देना चाहता हैं और उनके स्थान पर सामाजिक स्वामित्व और 
पारस्परिक सहायता और सहयोग लाना चाहता है क्योंकि जैसा कि एक लेखक 
ने संकेत किया है कि यह समझा जाता है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था 
में कमज़ोर व्यक्ति नष्ट हो जाता हैं ओर उसके लिए पूर्ण तथा स्वृतन्त्र जीवन 
बिताना प्रायः असम्भव हो जाता है ।। व्यक्तित्व के पूर्ण ओर स्वतन्त्र विकास 
की भावता के अथ में स्वतन्त्रता पू जीवादी शासव में केवल थोड़े-से धनिकों 
को ही प्रात्त हैं; मजदूरों के समूह को वह प्राप्त नहीं है जो कि जीवन के 
कठिन संश्रप में नष्ट हो जाते हैं । उन्हें जीवन के उच्च कार्यो के करने के 
साधन प्रात नहीं हैं| न उनके पास शिक्षा है, न समय ओर न सम्पत्ति- 
सम्बन्धी योग्यता ही है | जब तक व्यक्ति को जीवन की भोतिक आवश्यक- 
ताओं के भार से मुक्त नहीं किया जावगा वह वास्तविक स्वतन्त्रता की उप- 
में नहीं होगा। इसलिए समाजवादी समाज का पुन- 
॥ चाद्वता दे कि अच्छे जीवन की आवश्यकतायें सभी 
करा जाय, व्यक्त जीवन के संवर्प मे सफल हो सके 
खअंर टुस तग्ह जीवन की ऊंची चीज़ों के लिए समय श्ांर योग्यता पा सके | 


ध्ट६्‌ 


डसका अन्तिम उद्ोंश्य ऐसे अवसर प्रदान करना है जो व्यक्तियों को पूर्ण 
श्र स्वृतन्त्र जीवन व्यतीत करने में समर्थ बना सके |? 

इस प्रकार यह कहा जा सकता हैं कि समाजवादी ओर ब्यवितवादी का 
उद्दे श्य अन्ततः भिन्न नहीं है ; प्रत्ेक का उद्दे श्य व्यक्ति को अधिकतम 
स्वतन्त्रता पदान करना हैं |”? 

(), ४5. "(5 45 धार सिः5६ इठटएांपती रऊाजाप्टाए 
ए052 ए0फर टशा 32९ टर्वीट्त इलंशाधारिट, ० 70४ 
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“प्ाउस प्रथम सामाजिक लेखक हे जिसकी रचना बंशनिक कटी जा 
सकती है। उसने केवल अपने इच्छित समाज का ही घित्र नहीं खींचा 
वरन्‌ उन स्थितियों का भी वर्णन किया, जिनके द्वारा उसका घिकास होना 
घाहिए |” ज्ञोड के इस कथन की विवेदना कीड्ए | 
&085. 

समाजवाद शब्द का प्रयोग बहुत-से सिद्धान्तों ओर एक राजनेतिक 


(थ् 


आनन्‍ोलन का ज्ञान कराने के लिए दिया जाता हे। अपनी प्रद्धति में 


जे या ब्श्म्ा ञ्र्पर ध््य़ य्रा 5.9... अन्तर ड् “७० 
समाजवादी सिद्धान्त राजनेतिक की शअ्पेला आाधिक श्राघिक हें। लेकिन 
आधिक समस्‍यायें तथा रामनेतिक प्रइन एक-नदूसने से इतने मिले हुए हैं 


5 [#»] 


4 

[ 
3 कक क््टक भक ज्से छा #नाम्अलप सिद्धान्त शक दो ०० फर्क कब -क माना 
कि समाजवाद ऊसे आशिक सिद्धान्त शो राजनतिक विखार्णरा भी मान 


जतादए। 


+ श्ः के 

चाल माक्स (६४9] 575) को दशानिक समागबाद का स्न्‍्मदाता 
पैए वर 8734..2 805॥ द। दन्‍्तानदे रची सदोद का जचयदात्त 

हे ब्‌ « 
शाना जाता हैं झाॉर समाजदाद ले शितने कझाए झाह हम हेहने मे अत 
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छः ७० 


जिसमें सम्पत्ति सामूहिक रूप में होगी। प्लेटो (0[9£0) प्रथम व्यक्ति था 
जिसने इस प्रकूर के समाज का अंकन किया। उसके बाद ओवन 
(२०७८०४ (0फए९॥) तथा अन्य विचारक हुए जिन्होंने आदर्श समाजों 
हारा अपनाए जाने वाले उपायों ओर साधनों का वन करके अपने आदशे- 
समाज को श्रधिक ठोस रूप प्रदान किया | लेकिन ये सब्र योजनायें अव्यव- 
हारिक मानी गई क्योंकि उनमें एक भी कार्य-रूप में परिणत किए जाने 
योग्य न थी। उनके प्रतिपादकों के प्रयत्न का केवल इतना ही परिणाम 
हुआ कि मनुष्य का ध्यान समाज की अपूर्णताओं की ओर आकर्षित हुआ । 
समाजवाद के सिद्धान्त का वास्तविक प्रतिपादव करने का कार्य कालमाक्स 
का रह्य । उसने तत्कालीन समाज की आर्थिक ओर राजनेतिक व्यवस्था की 
अत्यन्त कइ-आश्रोचना की और अपने मत को इतिहास के सत्यों से सिद्ध 
करके उसने अनेक रचनाओं में---(०0॥777प750 ४ ४7॥72500 
(88) और 7४९ (४97४४ (867-94) -समाजबाद के दर्शन 
का बर्तन किया। हि 
माक्स का मुख्य सिद्धान्त नया नहीं था | लेकिन उसने सब विचारों को 
बहुत संपरिवर्तित और क्रमबद्ध कर दिया | समाजवाद के सिद्धान्त में उसकी 
मोलिकता आंशिक रूप में श्रमिक-वर्ग से अपील में तथा आंशिक रूप में 
मालिकों के विदद्ध मजदूरों से संगठित राजनेंतिक कार्यवाही करने के सुझाव 
में पाई जाती है | उसका एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह भी हैँ कि उसने इति 
हास छा वर्णन आर्थिक घटनाओं के आधार पर किया और समाजवादी कार्य- 
ही के विकासबादी श्रोर ऋान्तिकारी परिणामों का वर्णन किया । उसने यह 
किया कि समाजवादी कायकम चादे वह केसा भी क्रान्तिकारी क्यों न 
हो उसका शाधार सामाजिक विकास की यथाक्रम व्याख्या तथा उत्पादन 
र बिनियमन की वर्तमान प्रणाली के आलोचनात्मक विश्लेषण में ही धोना 
ए। उसने पृ झोवादी ढांचे पर समाइबादी समाज निर्मित करने को 
दा 5%ा सकते किया | 


ट। 


श् हर 


है | 


ध 
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(१) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त-- 
माक्स के पूवपक्ष (६]3०85) में मुख्य वस्तु उसका अतिरिक्त मूल्य का 
सिद्धान्त ((९0०४ ० 5प्ाएं पर एथॉप०) हैं । इसमें उसे:मृल्य के 
प्राचीन श्रम-सिद्धान्त ([३90पा ६९079 ०07 एव प्र८) से पेस्णा मिली 
है | इस सिद्धान्त के अनुसार सब मूल्यों का लोत श्रम है | मार्क्स के मता- 
नुसार एक वस्तु का मूल्य उसमें लगे श्रम के श्रनुलार निधारित किया जाना 
चाहिए | उसने यह स्वीकार किया कि कुछ समय के लिए मुल्यों पर 
४ तुरणा7त07 और “5प999१ का भी प्रमाव पड़ सकता है लेकिन 
अन्त में मूल्य का निर्धारण वस्तु के उत्पादन में लगा श्रम ही करता हैँ । 
माक्स ने वस्तुओं (००0770व025) की परिमापा श्रम का एकन्नीकरण 
की है । वह मूल्य को “जमा हुआ? (८7ए8:४]820) श्रम मानता था। 
लेकिन मास संकेत करता है कि पृजीवादी समाज में उत्पादन के सभी 
साधनों पर उत्पादकों के एक छोटे से दर्ग की निजी मिल्किवत होती है । 
मजदूर उत्पादक-वर्ग के हाथ अपना श्रम वेच देता है । उत्पादक इस अ्षम 
की सहायता से उसमें मशीन ओर कच्चा माल लगाकर वस्तुएं निर्मित करते 
हैं जिनमें विनिमय मूल्य ( ८४7४० ए० पि८ ) होता हैं | महदूर को 
जो मज्ञद्री दी जाती है उसका वस्ठु के मृल्य से कोइ अचुपात नहीं दाता । 
मालिक मज़दूरों की मनवूरियों का अनुचित लाभ उदाता हैं । लेकिन मे 
दूर को उचित मजदूरी से कम देकर उत्पादक अपना लाम चढ़ा लेता ६। 
वस्तु के विनिमय मूल्य ओर मजदूर को दी गई मजदूरी के घीच जो अन्तर 
है उसे माक्स ने अतिरिक्त मूल्य (डप्ाएप58 एशेफ्ट) छा नाम 





मादया £ै । 

यह अ्रतिरिक्त मूल्य पृ जीपति की जेद्र में जाता हैं जो क्लि माइस के मताहुसार 
मजदूरों को मिलना चाहिए था| यद सीघा-साथा शोरण हैं शोर पृ जीपति 
द्वार इस अतिरिक्त मूल्य का हृड़प कर लेना दी आधाग्मूत अन्याय हे छोर 
गी अन्याय को माकसे दूर करना चाइना था। माक्स के मत में श्राइनिक 
राज्य केबल-मात्र पृ जीयति दर्ग के हाथ छी गी हैं ऋर बह उसका 


की, 


|! 
प्रयोग अपने विशेष दिलों दो ग्क्ा के लिए ऋगता दे । 


हर 


२--इतिहास की भोतिकवादी धारणा : 

मास के विचार में मज्ञदूर-बर्ग का यह शोषण इतिहास का विपय 
है। उसने वैज्ञनिक टंग से यह दिखाया कि पूजीवादी समाज का संगठन 
क्रिस तरह हुआ जिसमें कुछ थोड़े-से विशेषाधिकार-य्राप्त व्यक्तियों का प्रभुत्व 
रहता है। इसको वह इतिहास की मौतिकवादी ( 700279870 ) 
धारणा का नाम देता है | वास्तव में माक्स का दर्शन इतिहास का सिद्धान्त 
हे जो विकास की स्वाभाविक प्रगति को हमारे आगे रखता है 
सिद्धान्त के अनुसार सभी सामाजिक ओर राजनेतिक परिवर्तन देश की 
ग्रर्थिक दशाओं और राजनेतिक संस्थाओं के कारण होते हँ---सामाजिक 
ढांचा, रीतियां, कानून और स्वयं धर्म पर भी आर्थिक प्रणाली का असर 
पड़ता है । उसका मत था कि किसी भी युग में जिन्दा रहने के विभिन्न 
साधन समाज को अमेक समूहों में विभाजित कर देते हैं ओर प्रत्येक समूह 
में बगोंय चेतना उत्पन्न कर देते हैं। ओर यहां मार्क्स के वर्ग-संघप की 
धारणा का उदय द्वोता है | 

वर्ग-संघप : यह वर्ग-चेतना, जिसका जन्म आंथिक हितों को एकता 

कारण होता हे, वर्ग-संधर्प को जन्म देती है । इतिद्वासज्ञ के लिए इति- 
हास राष्ट्रों का संघप हैं, लेकिन मावस के लिए वह वर्गों के बीच ऋतन्ति- 
क्री संव्ष दहैे। उसने कहा कि समस्त सामाजिक परिवर्तन आ्आाथिक वर्ग 
संघर्ष द्वारा द्वी निर्धारित किये गए हैँ | मानवता का इतिद्दास उसे वर्ग-संध्र्ष 
का इतिहास लगता था । ग्त्वेक ग्रकार के समाज ने दो भिन्‍न बर्गा को जन्म 
दिया टैं--शोपक और शोपित, मालिक और मजदूर । इन दीनों वर्गों के 
हित एक-दूसरे के विदद्धू हैँ | ओोद्रोगिक ऋान्ति ([00 5073 रि९ए०- 
[पध07) के पूर्व से विपमतार्ये इतनी गम्भीर नहीं थीं | 

दद्योगिक छाम्ति ने उ्मादन ओर वितरण की प्रणाली में अनेक परि 

चंतन ला दिए | इस समाज को मुख्य विशेषता एक वबग के रूप में पृ जीपति 
तेप्रभुय है। माक्स के संत में यह वर्ग ही सरकार के गुसूय पदों पर 
मजा सपया दे। वास्तव में सरकार की सारी मशीन पृ न्रीपति के लाभ 


४७३ 


के लिए ही कार्य करती है। (207रएप्राां5६४ ४३॥४४९५६० में 
मार्क्स इस सिद्धान्त ( वर्ग-संत्रप के सिद्धान्त ) का डपयोग समाज के संग- 
ठन को भल्ली प्रकार समझने के लिए, करता है। प्रारम्भ में तो मजदूर 
पूजीपति वर्ग की अधीनता में काम करते रहते हैँ लेकिन अ्रन्त में वे निराश 
हो जाते हैं ओर उससे छुटकारा पाने के लिए संगठन बना लेते हैं । 
इ--क्रान्ति : ४ 

पूजीपति और पूजीवादी प्रणाली स्वयं अपने नाश के वीज त्ोते ह। 
जिन साधनों का प्रयोग पूजीपति मज़दूरों को लूटने श्रोर अपने लाभ को 
बढ़ाने के लिए. करते हैं वे मज़दूरों के हाथ में आ जाते देँ ओर उनका 
प्रयोग पूजीवादी प्रणाली को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यद्द 
निम्न विधि से होता हैः 

(१) बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले छोटे-छोटे उत्यादकों को समाप्त 
कर देना चाहते हैं ) छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले शोपित बन जाते 
हैं और वह अन्य शोषित मजदूरों के साथ मिल जाते हँ । 

(२) उद्योग का स्थानीयकरण, जो कि आधुनिक उतद्यावन की सामान्य 
विशेषता है, वगचेतना उत्पन्न करता हैं। सामान्य शिकाबतों की चेतना 
बर्गचेतना को और भी दृढ़ बना देती है ) मालिकों और मजदूरों की शत्रुता 
एक नाजुक स्थिति तक पहुँच जाती है, जहां उसके किसी भी समय भड़क 
जाने की सम्भावना रहती है । 


30 #अफे थे 5 स्पर्श ०5 6. /+ मद विक्रय 3 पी 
(३) पड़े पेमाने पर उत्पादन का अ्रथ हे दिस्वृत विकय-क्षेत्र | विकब- 
फेत्र में बृद्धि तमी सम्भव है जब आवागमन ओर संवादन के साधन पृरो 
तरह उन्नत हो जायें | इससे विभिन्‍न देशों की सीमाये समाम्त हो जाती है । 


< 


इससे समस्त आधिक संसार में दिखरे हुए. मझपूनें में मेल-मिलाप सहज 
भ्स द्ड 


। 


पे जाता से इससे दरसे के सामान्य सम्बन्ध 55 2205 200 75 
दा जाता हैं । इससे मजदूर के सामान्य सम्दन्ध इ्ड दा जाने € तथा ८ 
"ध 


पपऊी उप से 4 सामा 0 
जनक पति के लए सामान्य प्रयत्त इन्ते हूं 
आः पनिक् उतद्यादन सी एक सामान्य 5 अत यह आह 
(४) अध्ानक उतादच दा एक सामान इपचस सता सुन्‍ाबछण सकल हू | 


सकल वश्यद्ता 5 छ्दिः झ उत्ताइन जे. सु < हो कप 
पु अगपस्वकता से अधिक उत्तावन छे कार्य ना हो सदमा हें ते इस 


छ्ंपर 


दैपर5- 
(अ) राज्य-समाजवाद क्या है ? 

व्यक्तिवाद के ठीक विपरीत समाजवाद का सिद्धान्त है| लेकिन समाज- 
बाद शक््र की कोई निश्चित परिसाषा नहीं की जा सकती। मिन्न-मिन्न 
व्यक्तियों के लिए. उसका श्रर्थ मिन्‍न-मिन्‍न है | विस्तृत अरथ में उन सिद्धान्तों 
झोर उस राजनैतिक आन्दोलन के लिए. उसका प्रयोग किया जाता है जिनका 
उद्देश्य एक नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना है. जिसमें 
उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का स्वामिल्र होगा । इस परिभाषा के 
अन्दर साम्यवाद, सिम्डीकेलिज़्म, समष्टिवाद और गिल्ड समाजवाद सभी 
का दशन आ जाता हैं चाहे नई सामांजिक व्यवस्था के रूप के सम्बन्ध में, 
तथा उसको लाने के साधनों के सम्बन्ध में उनमें कैसा भी मतभेद क्‍यों ने 
हो। संकीर्ण अर्थ में, जिसमें समाजवाद राज्य के कायों के सम्बन्ध में 
व्यक्तिबाद का विरोधी माना जनता है, उसे समष्वाद के साथ मिलाया जा 
सकता है ) 

समप्वाद ( (:०॥६८४४ां४॥ ) अ्रयवा राज्य समाजवाद ( 8॥80७ 
500 गाआा ) 'राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानकर विध्यात्मक 
अच्छाई मानता है और अधिक-से-अधिक सरकारी कार्यो का समर्थन करता 
हूं। साम्यवाद शोर सिन्‍्द्ीकेलिज्म ( 8शएत८2!डग ) के विपरीत 
समधिवाद ग्रजातान्त्रिक तरीकों में विश्वास करता हे और इन्हीं के द्वारा 
समाजवादी उद्ये श्य को प्राप्त करना चाहता हे । इसकी परिभाषा इस तरह , 
की जाती है कि बह नीति अथवा सिद्धान्त बिसका उद्देश्य केन्द्रीय प्रजा- 
तान्िक सत्ता की कार्यवाही द्वारा श्रेष्ठतम विभाजन श्रोर उसके अधीन श्रेप्ठ-' 
तम उत्पादन प्राप्त करना है । समषिवाद राज्य को सर्वोत्तम साथन मानता 
£ क्योंकि केवल उसी के हस्तक्ेय ठाग मजदूर को यू जीपति के शोपण श्र 

नयस्त्रग से मुक्त किया हा सकता ईें श्रोर गज्य दी वद्द साथन दे जो व्यक्ति 

को पृर श्रीर स्वतत्भ विकास करने में समथ बनाता है| समाजवाद के खब्ल 
रपरकप राख के अस्तिल के विमद हे | हे 





ष्टप 


/प्प 


गलझ्ञ-समाजबादियों के अवतार बर्मानच सामाजिक संगठन में अनेक 
दोप हैं । यह कहा जाता है कि वर्तमान व्यवस्था का फल अनेकों पीड़ितों 
के मूल्य पर थोड़े से; व्यक्तियों की प्रसन्‍्नता और झुग्तर हैं। दूसरे, वह 
सत्य हैं कि वह अनेकों के लिए. राजमैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कराता 
लेकिन यह राजनेतिक स्वतन्त्रता उनको आधिक सुरक्षा नहीं प्रदान करती । 
जनता की कहानी घन के वाहल्य में गरीदी को कहानी है । समाज्ञ की इसी 
च्यवस्था फो बदलना ही उनका कार्यक्रम है । लेकिन जिस नये समाज की ये 
कल्पना करते हैं उसकी स्थापना क्ान्तिकारों तरीकों से नहीं होगी । समाहञ् 
का परिवर्तन मन्द, ऋमिक और शान्तिपूर्ण होगा । 

क्रमिक परिवर्तन ही समष्वाद का उद्देश्य है । शिक्ष 

रे 


; श्रोर प्रचार 
दारा समाज को समाजवादी विचारों से भ 


देना चाहिए । जो इस सिद्धान्त 
में विश्वास करते हैं. उन्हें संतद में चना जाना चाहिए आर लोकमत को 
समाजवादी उद्देश्यों वाले विधावी ओर प्रशासकीय कार्यों पर जोर देना 
घाहिए। बतमान संस्थाश्नों का उपयोग नई प्रवृत्तियों छा विकास करने तथा 
उनके पनपने के लिए किया जायगा । इस प्रकार वह तरीका समाज के एक: 
सामाजिक जीवधारी ( 0ह82/ं5॥ ) की थार्णा के सधा अल 
दल है | 


रु 


344 


4! ५ 


ढ 


हक, 


हे ४ 
राज्य-समाजवाद्री उत्पादन के समस्त साधन केंद्रीय प्रद्मतान्थिक सर- 


कर ० थे का प्‌ ०० कि 4 
कार के हाथ में दे देने का प्रस्ताव रखते ६। उद्योगों का नियन्‍्तंश नतो 
० मे बढ बे 
पृ आबादी द्वाग होगा जंसा कि आज होता हे घर ने महदर द्वारा भी हुसा 


दि सिन्‍्द्रीकेलिस्ट और गिल्ड समाजयादी प्रतियादित फरते है । उद्योग पर 


सै ५ 

गई है ५ तब कक मै 2 2 पक >ै ट 

राष्द के उद्योग पर स्दानतस्र ऋार उसके पवन का शत करता | ता इसझा 
म्ड्प्द छेडल पोपलोीयद सरदार पे की माता के प: 55 स्थासीय खपदा 
ध् पंवतल देखद्राय सरदार से हो नदा दाता। उसने सथाराद धरना 
म्यनिसिस्ल नियनन्‍्द्रण भी सम्मिलित रहता £। उन्होंने सदा मे स्थान 
म्यानासपल निसनन्‍्दधणश मां साम्मालद रहता है। उन्दहींन सदा मे स्थानांद 
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सर वादा छ द्प के दस्दार रन आराददा हू ऋर उनझा दायकाम सता का 


हेड 


४ 
विनाजन अथवा विकेन्द्रीर रणु हें न कि केन्द्रीकरण । केन्द्रीय सरकार केवल 
शट्रीय उद्योगों का दही नियन्त्रण करेगी जैसे रेलें, खानें आदि। स्थानीय 
उपयोगी सेवाओं, जेसे गेस ओर पानी का प्रबन्ध, शिक्षा, शह-निमाण, 
सफाई आदि का म्युनिसिपलकरण किया जायगा | इसलिए उनका सिद्धान्त 
राषट्रीकरण ओर म्युनिसिपलकरण ( मगायंणानइदांणा बाते 
ए्पारए25द00०7 ) का हैं । 
वि) सामूहिक नियन्त्रण के पक्त मं तक-- 

(१) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता हू कहा जाता 
है क्लि उद्योग का समाजवादीकरण हो वर्तमान प्रणाली को हथ देने का 
एकमात्र उत्तम तरीका हे क्योंकि बंद म्रतियोगिता को रोक देगा जिसमें 
झनावश्यक्क बस्ादी होती हें । वह राज्य को अतिरिक्त मूल्य तथा समाज 
"दारा निर्मित मूल्यों को भी प्रात करायेगा | एकाबिकार के अन्तगंत उद्योगों 
पर राज्य का नियन्त्रण उपभोक्ताशों के द्वितों की सुरक्षा के लिए आव- 
श्यक हैं । 

(२) खानों का राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिए- प्रकृति का 

मुफ़्त दान भी व्यक्ति के अधिकार में नहीं होना चाहिए जैसे ज्वमीन और 
खाने | ये मात्रा अथवा परिमाग में सीमित होती हूँ श्रीर [.6क ०६ 
[ही रिव्पाएंड के अवीन होती €ै। यदि व्यक्तिगत 
स्वामिल् में छाट़ टी छआार्येगी तो बंद तुस्य उनको अपने लाभ के लिए 
स्तन कर डालेगा। इसके अतिरिक्त पहृति के ये मुफ़्त-दान थोड़े से व्यक्तियों 
द्रास ही नहीं दृठप कर लिए जाने चादियें क्योंकि उनके पास उनका 
शोपग करने के साथन दोते £ूं .] 

पे उपयागी चल्लतुये पंदा की जातो इ>-गण्य का प्रसम्ध 
बम्पुये आर सेव्रावे प्राप्प बनाता है थो आवश्यक होसी: 

नयी छाणा मांग नदी होती । 

(४) राप्य का प्रचन्ध धीरे-चीर समाज का नेंनिक और 

| 


(4 हल है. का कल, . न हक 
खा यास्सक खझुथार ऋकरमा>-प हावादा समाद $ झपन हा 


ध््प 


श्र 


स्व्रार्थी हितों में लिप्त रहता है और वह दूसरे 
ध्यान देता हैं। उसका परिणाम समाज का नेतिक ओर आध्यात्मिक श्र 
पतन होटा है) प्रतियोगिता ओर निजी लाभ की समाप्ति के साथ बढ़ 
जनता के मनोविज्ञान की भी बल देगा ओर उनका लद््य सामाजिक सेवा 
रे सामाजिक कल्याण का हो जावगा। अनुचित तरीकों को प्रयोग में 
लाने का कोई प्रवतल नहीं किया जायगा जिससे अपना धन बढ़ाया 
सके | मानव स्वभाव का उत्तम-श्रेप्ठतम पहले जायत होगा ओर मनुष्य का 
स्वातिम सच्च सामने आ जायगा ओर यही मानव-जीवन छा लक्ष्य हो | « 
सल्दप मे प्रजातान्व्रिक राज्य साधन हू निसके द्वात राज्यसमा ज- 
वादी सामानिक परिवर्तन प्राप्त करना चाहता है। समश्विदी समाज 
यह प्रजातान्त्रिक राज्य समाज के प्रतिनिधि के रय में कायम रखा झायगा 


कर] 2८ 


जिससे उसका कल्याण प्राप्त होगा और जो पू'ज्ी पर मिल्क्रिवत करेगा 


जज 


हितों ढी और बहुत कम 


9 


आर उत्पादन और वितरण का विनिवमन करेगा | चूंकि राज्य समाज के 
कल्याण का संरक्षक है इसलिए वह सर्वोच्च श्रोर सर्वोन्म साथन हैं । 
इस सम्बन्ध वे समाषट्वाद आर साम्बबाद का अन्तर सावधानों से नोट धर 
लेना चाहिए। 
(स) साम्यवाद ओर समप्रिवाद में अन्तर-- 

(१) साम्मवाद अपने सिद्धास्तों में काम्तिझारों हैं जबकि समप्रिवाद 


पा 


झ्प आर पद कर 2 
अपने उपरेशों में विद्यसवादी हें | 
व्य कि सा द््का 4 पल शव किलर 2... 2:92 
) राज्य व्यथ--साम्बदाद छा विचार हैं कि राज्य पर पू जीरतियों 
का आधिएत्य 00: 5 लि 'जीगवा # हो >|5 कने >> 5 गन न 
का आाषपत्य रहता हू श्यालिए प्‌ जावाद का नष्ट दरने के साधन के शाप मे 
90 
हर मु न के न बे पु 
पह उउयोगो नहीं है। दूसरी ओर साज्य-समाड्यादी गरझ्य दो सामाशिर 
र 
मा 
याणु का एकमात्र साइन मानते ६ | 
] जनवा के गे की तान पी दाल सा: 
(३) जनता के बस की दानाशाही नी छाल में साम्प- 
के दे ् 
बाद राज्य की शावश्यकता को स्दीदार इससे | | लैडिन दद धन; परानीन 
अ्वााफक इ्नमा 9: जज जला ४०० कु 2०. खाट र ज्ड के कक. स्‍कन. लक डी जल नाऋ 
जप हनसा ले दंग ढी दादाशाटी होगी। रापइ-समाडदादी एज मदन 
डर 


48 


ट्ट्र 


(४) साम्बबादी यह सुझाव रखते हैं कि अन्त में राज्य स्वयं ही समाप्त 
हो जायगा जबकि समष्वादियों का विचार है कि समय की गति के साथ 
राज्य के छा बढ़ जायेगे | 

(2. 8, #फीवांए ६7९ छाग0509#ए प्रातवेषाए- 
(6 $ज्मावीट्शडा। 5 $ज्ताप्ब5फ॥) व5 व णरइथाद०पे 
बाधएराए, 5 पड एॉं720 |प507996 ? 7050प58« 

(38798 938; एएणा9895 949) / 
सिनन्‍्दीकैलिज़्म के आधार में जो राजनैतिक दर्शन है उसकी व्याख्या 
कीमिए | सिन्‍्डीकैलिज्म संगठित अराजकता दे | क्या यह विचार सद्दी 


| वेचना कीजिए | 


4:75. 
(अ) सिन्डीकेलिज्म (5४70[८४ गए) क्या है ? 


न्नीसर्दी सदी के अन्तिम दिनों में फ्रांस के मह़दर आन्दोलन से एक 
नत्रोन सामाजिक सिद्धान्त का उठय हुआ डो कि आंशिक रुप में अरा- 
जकतावादियों की शिक्षाओं पर आधारित थी और आंशिक रूप में मार्क्स 
गे शिक्षाश्रों पर | लेकिन उसकी कुछ विचित्र विशेपतायें भी हं जो उसे 
इथा निन्‍न रूप प्रदान करती 
पहू निद्धान्त सिन्‍्दीकलिज््म (95फती८887) कहा जाता हैं। 
इस शब्द की उत्रति 5िज़्मतांटप८४८! शब्द से हुई दे जो कि मजदूर- 
गद्दन ([,700प7 ना) का फ्रेंच परयोव दे श्रोर इसके श्रन्तगंत 
थे ठशन है बह समाज की पृजीवादी व्यवस्था के पति श्रविश्यास से भर 
पा हैं। इसकी व्याख्या एस यार की छा सकती है : "पक्व्वः 07 
तई 5025 पीटाए एीएीा 7टएडाते पट दाग्र्वर पान 
सा ताइता।णएशएा घह 8४8 0700 धार 0फप्गरव।ाता 
घाट वरफा इक्टांएघ्ए बाद पीट गीदपायाटा। ७ीटा00३ 
05६09 ले #0एछट्टरीए 70 शेटॉ)5,' (छवि सामामिद 


ट्त 
्ाओाना ना पद शी 22 जप हा ड गाडिएन खशसशलंगंदन का गया गामाएओ हाँ वार 


१५८ 


तथा उसकी स्थापना का साथन--दोनों मानता हे 
रक, जिन्हें 5072] झ्रोर ?९[]0प06+ से प्रेन्णा 
समाजवादी तथ्य को स्वीकृत करते हूँ कि समाज हो 
पृ जीपति और मज़दूर-वर्ग ओर इन दोनों वर्गों के हित परस्पर विरोधी < 
जिनका समन्वय नहीं किया जा सकता। बर्ग-संघर्ष के इस सिद्धान्त में ये 
माक्स से सहमत हैं 

सिन्‍्टीकैलिस्ट विचारको का यह भी मत हैं कि आधुनिक राज्य वर्ग- 
राज्य है जिसमें थोड़े से पू जीपतियों का झधिपत्व है और इसलिए सिन्‍्ही- 
केलिज््म केन्द्रित सरकार को नए्ट कर देने के पक्ष म॑ दे। किली भी प्रकार की 
केन्द्रीय बाधक सत्ता का विरोध ओर राजनैतिक तरीके का उपयोग करने 
से घृणा--ये सिन्‍्डीकेलिस्ट सिद्धान्त की आधारभूत विशेषताएं हू । उनका 
विश्वास है कि 

(१) राज्य एक शोपणु का साधन द्ेः--राज्य मूलतः एक धनिद- 
वर्गीय अथवा मध्यवर्गीय संस्था हैं जिसका मुख्य झछाय पूृछीपति वी रक्षा 
करना है |] इस तरह वे माक्स द्वारा की गई राज्य की निन्‍्दा का समर्थन 
करते हैं कि राज्य पूजीवादी शोपण का साधन हैं आर स्वभाव से दी मणदूर- 
वर्ग के हितों के प्रति उदासीन ओर उनका विरोधी दे । गज्य श्रपने एस 
स्वभाव को बनाए रखेगा चाहे सामाझिक संगठन या स्वरूप, जिसमें उसका 
अस्तित्व होता हैं, कुछ भी दो । 

(:) सत्ता सजदूरों के हाथ में रहेगी 
के मतानुसार राज्य उपभोक्ता का प्रतिनिधिल् करता मर 
राज्य को दी गए कोई भी शक्ति छथण सना उपभोक्ता की सना होती हैं 


से उत्पीदके से व ध्या्‌ ज्> कट जीओ वन णन्टीक ये दी उ्कन्लक हटके बज-अ ०७ र दान 3 पलक 
जा फ उत्पीदकाी का ध्याद नहां रखता जो एज इसत थी मुल्य शान बग्त 


) सिन्डीकेलिस्ट विचा- 
मी प््ञ 


० ." िज 


हूं । सिन्डीदेलिज्म का विचार पे 


2 २ ्प न 
दा सक्षा करता हूँ वह मजदूर का हुता का रखा को थारदासनन ना दे 
| 


मे 
| 
ई 
| 
। 
। 
8! 


जनक 


५ । 5 ५ ४५ 
सदता । सिन्‍्टीकेलिस्म सना मडदने दो देने के पक्ष में हैं । 
है 


० है न 2 न 
(३) समाज वह॒वादी देः--मिस्टीकेलिन्द बाते पे दि संद्यानिद 


ध्ध्र 


(०८ तथा अन्य सम्मिलित हो गए.। व्रेशक उनका आधारभृत विचार 
मध्यक्ालीन गिल्ड प्रणाली की पुनः डीवित करना था लेकिन साथ में यह भी 


हुसूस किया गया कि आधुनिक परिस्थितियां उसमें कुछ परिवर्तत भी 
? ताकि बद सिद्धान्त बड़े पैमाने पर उत्तादन की प्रणाली में टीक 


| 
जज 
/र्प 
हि) 
शक 


वनमान सामाजिक संगठन की बुराइनों के सम्बन्ध में गिल्ड समाजबरादी 
समाजवादियों में सहमत हैं। वे निधेनता, बीमारी, बन के वितरण ओर झअब- 
सर को अममानता तथा रोजगार की गारण्टी की अनुपस्थिति आदि के प्रति 


ध्तोमप्रकट करते हे जो कि पृ जीवाद के भयंकर दोप है । गिल्ड समाजबादी दो 
न्यू दोयों पर भी जोर देते हैँ शिनडी प्रद्धति आाधथिक ओर रालनंतिक है 
हक न्‍ हा गे हक] न थ 


3] 


े 
बट 
प्त 
2 
थ्प 


की घोर निन्‍्दा करते हैं.। यह कद्दा जाता दे कि मजदरी 


र्ज्ञु # 27 | 
28 


है| 
प ग्रे ५ 


3 
, 3. 
५० 
5 
! ड़ 
कक के 
क्र 
री 
तन 
० 
जा 
श्र 
हि 
2९ | 
95] 
जा 
न््प 
भ 
5 
१42] 
माह 
3॥ 
8 
सं 
| ख 
॥34. 
939 


लिए छुटपा लिया जाता है। इसके अपने आर्थिक ओर मनोवेंतज्ञानिक 
प्रदिध्त होते हैं । इस बुराई के विदद की ओऔपधि जताई गई है वह है 
उद्येगीं का शासन मण्दूरों को दे देना--शारीरिक तथा मानसिक दोनों 


रे 
। 
| 
ज्न्ज्ड 
् 
हिइ 
१4 
प्भ 
६8 
० 
न्श्ि। 
का 
४४, ८; 
50 : 
40 ५ 
| 
के 
का 
क्ष 
न | 
» 8: 
हर 
42॥ 
न्ल्न्ब 
हर 


ल्ल्टजप 


गहट संमास्थाडियों से ट्रेड यूनियनों में हुस नियम्प्रणु के ब्रीज पाए | 


गरजे 


से सम्झस्ध में मिल्ड समाजबादी ओर सिन्‍्दीकलिस्ट दोनों सहमत हें | 

ट्रेट घन्यिनों का दो वास्णों से स्थिति की कुज्ी माना गया है। प्रथम 

यहा विशाल किया जाता £ रिखात्र वाट्रेंट घनियन बल छो गिल्ड 

होया। दूसरे, बांदित लदय ही प्रास्ति के लिए ट्रेंड सूनियनों छो बहुत 
हा 


अल 3 


४६३ 


कार्य को व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह कहा जाता 
है कि सच्चा प्रतिनिधित्व व्यावसायिक आधार पर होना चाहिए, मौँगे 
आधार पर नहीं | समाज तभी सच्ची तरह ग्रजातान्विक होता हैँ जब 
व्यायसायिक प्रतिनिधि समाओ्रों का जाल बन जाता 
एक विशेष प्रकार की इच्छाओं अथवा उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करती 
है जो उसके सदस्यों में सामान्य होते ६ | व्यावसायिक प्रजातन्त् (ग्पि- 
८पंणावों 0९७770073८9) की भावना का बिस्वृत प्रतिधादन (5. 42 
छल. (०]८ ने किया है और वह गिल्ड रुमाआवाद छी मुख्य विशेषता हैं । 

सिन्‍्डीकेलिस्टों की अपेक्षा गिल्ड समाजबादी अपने समाज के मात्री- 
संगठन के सम्बन्ध में अधिक निश्चित दें | गिल्ड समाजवाद ओर सिन्‍्दोी 

लिझ्म में एक शोर मदहच्वप्ण अन्तर है| सिरन्ट जग का 

न्त्रणु उत्पादकों आर उपभोदताओं के हाथ में दे 
यह धारणा अधिक तकसंगत दे । 

गिल्ड समाजवादियों का विचार दे कि ऑग्रोगिक मशीन का वास्दयिद् 


हे 


शपि ५! जो 
) 23% 
जज्ल्म्के 
गा । 
हर, 
हू ने 
० 
» 32 


के शे 


चालन प्रत्येक उद्योग के “हफ्यते5? में संगठित मडझदूनें दाता द्वोना 


चाहिए। गिल्ट-समाजवादी रुमाज का हांचा कुछु-झुछ निम्न प्रकार 


बच 

१५ 
हू सा 

४ प्र्त्ये क उद्योग के छ्लिए मा 2 ४.7 प्रीदा पजाएर 

(१) प्रत्यक उद्योग क किए एक गिल्ड (00)-प्रल्ेक उयोः 
के लिए एक गिल्ड होगा लो दि; डयोग छा शासन ओर वनिदनन्तरण को 
के [लए एक गल्ट होगा जो के उदान दा शासन आर विमन्धण दइर्गा ! 
पु के की 5 ४ के बा जा ः & दर 
सिल्ट मे वे सभा मच्दूर सान्‍्दालित दोष 5 उस ड्योग से धाम इग्तरं | 

मिल ॉ्ल श के कर हा हर 

प्रेक पकटरी अपना प्रवन्‍्धक चुनने वो स्वतन्त्र होगी जो उसके उत्यदन 
हे उज्टीतनोर छत ्र 
के पे दे ५ दे के ऋषुदार बुगगा | 

५ प्लीय शिक्षद 222 जप ली कल 7 2, 

(+) राष्ट्रीय िल्ड-रघानीय शिज्ठ पपने प्रतिनिधि चनेगे आर 
आप दारटाीश दिलसा या आमिर । >ज प्रदान >55त ३ ३- सजजत +२ :>५०८ 
बन्ए सदट़द घबलल्‍्ट ने 5स्य।| रन रू तथा राप्धाइनशिनट था स्माण्य 
सपदतपरिदिट पज पहल अर 42272 4 के कर कर दा पी पथ पक ही 704 ०५० 26578 
अड्यलान्दक एांणा। राष्रदनशणजट दा रम्ग्त्ध खलंराइदुरों फरार दागी 5 

् कान 

साथान्य रत से छुगा | * 

' अइप्भोनत दिनिर 25 ः ७ न्य मा न न्‍_- 

(३) उपभोक्ताओं की समाये--एल्ले अदिरक्त इपनोक्ताओं यों 


४६७ 


समायें ((.0705070278' (20प्/लं]$) भी होंगी जो मूल्यों का निर्णय 

करने में उत्पादकों के साथ सहयोग करेंगी | (:0!९ तीन घकार की उप- 
भोकता समायें प्रस्वीकृत करता हैं जिन्हें उसके मतालुसार तीन विभिन्‍न प्रकार 

के गिल्ड होना चाहिए : 

(अ) प्रथम कुछ राष्ट्रीय उद्योग और सेवायें है जैसे खानें, रेलें, कोयला 
आदि | इन पर राज्य का स्वामित्र होगा जो कि एतदर्थ (30 0८) राष्ट्रीय 
समाये नियुक्त करेगा जो कि उपभोक्ताओं के दृष्टिकोश का प्रतिनिधित्र 
करेंगी तथा जिनका कार्य राष्ट्रीय-गिल्डों से सलाह करना होगा लिसमें इन 
उद्योगों के मज़दूर संगठित होंगे | 

(व) फिर लोकोपयोगी सेवायें हैं जैसे पानी, गेस, विजली | उनका 
नियन्धर म्युनिसिपल संस्थाओं के हाथ में रहेगा । उपभोक्ता उनके साथ 
सहयोग करेंगे जिनके हाथ में इन सेवाओं का प्रबन्ध होगा । 

(स) श्रन्त में विभिन्‍न प्रकृति के छोटे-छोटे उद्योग हैं जिनमें उत्पादित 
वस्तुये नित्य के घरेलू काम की होती हैं । (!0]९ का मत है कि सहकारी 
आन्दोलन उनका स्वामित्व धारण कर लेंगा। 

राज्य के स्थायित्व के सम्बन्ध में गिल्ड समाजवादियों का सिन्‍्डी- 
कैलिस्टों से मत-मेद्‌ है पर समष्वादियों से मतैक्य है। उन उद्योगों को 
छोड़कर जिनका राष्ट्रीयरण होगा ओर जिनका स्वामित्व राज्य के हाथ 
में रहेगा यदद कहा जाता है कि कुछ और भी समस्‍यायें हैं, जैसे रक्षा, कानून 
ओर व्यवस्था रखना, सिक्‍कों और विनिमय का नियन्त्रण, जो कि प्रत्येक 
राज्य के उचित अधिकार-स्षेत्र में हैं। लेकित गिल्ड समाजवादी राज्य का 
सम्बन्ध केवल राजनैतिक कार्यों से है | राष्ट्रीय प्रकृति के औद्योगिक कार्यों 
का सम्बन्ध ३४०7४ ७5पा]व (:०087०४७ से होगा | राज्य तथा 
राष्ट्रीय गिल्ड कांग्रेस के सम्बन्ध के बारे में मत मेंद है | []0507 के मता- 
नुसार राज्य का सबके ऊपर प्रभुत्व होगा क्योंकि राज्य विभिन्‍न सपूहँों के 
बीच झगड़ों का निर्णायक होगा | हाव्सन का विचार था कि इस सम्बन्ध 
में उसका राज्य समाजवादियों से मतेक्य था | 


ध्ध्श 


,. (269 का विचार इसके विपरीत हे । वह बहुवादी है ओर राज्य को 
अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय मानता हैं न छि ऐसा संत्र जिसका 
दूसरे संत्रों पर प्रमुख हो जैसा कि हाब्सन ने कहा था । 
(ब) गिल्ड समाजवाद की विधियां : 

ट्रेड यूनियन गिल्ड समाजवादियों की विधियों की कुजी दे । अ्रप 
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सांसद्यीय तरीकों से उन्हें सन्तोप नहीं है । 
तंम यूनियनों को लम्ब आधार पर संगठित करना चाहते हैं | दूसरे 
उ यूनियनों का संगठन इस दृष्टि से किया जावगा कि 


भर -0॥ 


तरद नियन्त्रण कर सके | इन तरीकों द्वारा समाज की पुरानों व्यवस्था के 
स्थान पर नह व्यवस्था लाई जायगी | लेकिन गिल्ट समाजवाद झपने तरीकों 
में सिन्‍्डीकेलिक्म से मूलतः भिन्‍न है | पहला विकासबादी तरीकों का सम 
थन करता दे जबकि दूसरा क्रान्तिकारी तरीहछों रा | 

(स) आलोचना : 


ि समाजवाद मञ्ञदरों हक जेक्ताओं दोनों में प्रिय मल 
मगिल्ट समाजवाद सज्ञदृः झाोर उपभोक्ताओं दोनों सम्रिवय है । गिल 

फ्िन्ट >> पद दर्ज 42०२९ 

समाज्वादा राज्य एक विकास्धत र गा जतसर 


घ्ा गे ढ़ 


हंगी। लेकिन एक उथक सिद्धान्त के रूप में मिल्ड समाजवाद मतप्राय 
हूँ। इसी तरह व्यावसायिक प्रजात धारणा भी झिस पर गिहलट 
समाजवादी इतना ज़ोर देते है, बहुत छद-आलोदना की गद दे । 


| 530] 
है! 
हर । 
रा । 
। 
लि] 
हैं।33 ६ 


हुते कद २ गट है| शिलट 
माज्दाद णो दाव-रूप में अव्यवदासर्क माना जाता है। बह मानद प्रद्धात 

के कै ख्दा हि दया मा प्र ++ डज>2 79 | 9 सवा र्ड वरनि 

से भी बहुत आशा रखता हैँ। यदि मनुप्प के अन्दर की स्वार्थी प्रद्नूनि 

न जिस ९ रे कक 

समाप्त नदी की जा सबती तो समाददाद अपने लक्ष्य में अ्रसमफल 

रहता है 

र्तता ह। 


(), 320. "एरल्डोी तैेसाएटाउइटए 4६ ६8 >> 0एातदे 
70६ 70 3 हांगड्ीर छात्रा-टणशफएलाटाण टट्वाडॉएटाएट 355९- 
70]७ छपम ग॥ 3 इएडटाओ एग ए0ए0एटशाइप४८ट प्राए८0॥98) 
स्शुशरइल:802९ 000]९5 


£रएीएशाता 37वये ती5८पह5, 
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“वास्तविक प्रजातन्त्र एक सर्वशक्तिमान व्यवस्थात्मक समा में नहीं 
होता बरन्‌ व्यवसायिक प्रतिनिधि संस्थाओं की प्रणाली में होता हे |? इस 
कथन की व्याख्या एवं विवेचना कीजिए । - 
ह95. 

व्यावसायिक प्रजातन्त्र की धारणा गिल्ड समाजवाद के दर्शन में एक 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है । कोल ( 5. 70. ले. 00७ ) ने उसका 
प्रतिपादन एवं प्रयोग आर्थिक तथा राजनेतिक दोनों प्रकार के संगठन के 
प्रश्नों के हल के रूप में किया है । यह वर्तमान प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के 
विरुद्ध शिकायत-स्वरूप है और गिल्ड समाजवादियों के कल्पनातीत समाज 
की आधार-शिला है | यह विचार है कि वे प्रतिनिधि जो विभिन्न निर्वाचन- 
केत्रों से संसद में चुने जाते हैं वास्तविक अर्थ में प्रतिनिधि नहीं होते | ऐसी 
परिस्थितियों में प्रजातन्त्र केवलमात्र एक दिखावा रह जाता है | वह गलत 
प्रतिनिधि प्रणाली है क्‍योंकि प्रतिनिधि अपने निर्वाचन-क्षेत्र के अ्रन्तर्गंत 
विभिन्‍न प्रकार के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। “किसी व्यक्ति के लिए 
किसी भी अन्‍य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करना असम्भव हैं |? अस्तु, भूत- 
काल में जितनी भी प्रतिनिधि कहलाने वाली संस्थायें हुई हैं वे सब गलत 
प्रतिनिधित्व करने वाली थीं । 

यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति केवल अपने ही हित का प्रतिनिधित्व 
कर सकता है जो अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य है। चमार चमारों का 
ही प्रतिनिधित्व कर सकता है क्‍योंकि सत्र चमारों में हितों की एकता होती 
है। उसी तरह फ़ैक्टरी में काम करने वाला मजदूर, जो किसी एक विशेष 


के जि पक, 


उद्योग में लगा हुआ है, उसी उद्योग का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकता है, 
अन्य किसी का नहीं | यदि एक बक्नील मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है 
जैसा कि वर्तमान व्यवस्था में होता हे तो वह प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की 
दृत्या करना है। इसलिए यह कहा जाता है कि वास्तविक प्रतिनिधित्व 
व्यवतायिक आधार पर होना चाहिए, भौगोलिक आधार पर नहीं । और 
केवल मात्र प्रतिनिधि संस्थायें, इस अर्थ में कि वे उनकी इच्छा की अभि- 


ट्ध्७ 


व्यक्ति करती हें डिन्‍्द्ोंने उन्हें चुना ऐ, वे हो ई जो मनुष्य के विभिन्न व्यव 
सानों से सम्बन्धित हैँ। समाज सच्चा पतिनिश्चि तभी बन सक्षेगा कब 


वह अनेक व्ययसायिक प्रतिनिधि संस्थाज्रों का एक जाल-सा घन जायगा 
जिनमें से प्रत्येक एक विशेष इच्छा का पतिनिधित्व छरती हो जो उससे 

सदस्यों में सामान्य हो | 
लेकिन गिल्ड समाजवादी प्रतिनिष्िख फे प्रादेशिक आधार को सर्वथा 
समाप्त नहीं कग्ना चाहते। व्यवसायित्र हितों के झतिरिक्त अन्य शनेक 
जो समाज के सदस्थ एक-दसरे के साथ भोग करते ई 


एक ही द चाहे उनका व्यवसाय कोर्ट भी हो । इसी छात के कारण भोागो- 
लिक आधार पर किये जाने वाले प्रतिनिधित्त का समथन कि 
यह कहां जाता हे कि वास्तविक प्रतिनिधित्व ब्यवसादिक आर भोगालिक 


प्रतिनिधिल् का संयोग होना चाहिए | एड दूसरे की पूर्ति करता दे, इस 
लिए दोनों एक-दूसरे के पूरक दे । 

इस आधार पर संगठित गिल्ड समाजवादी समाज में तीन भिन्न 
संस्थायें होंगी -- 

(१) प्रादेशिक आधार पर निर्बाचित एक राष्ट्रीय संसद डिमे गड्ठीय 
मद्त्व के दिपयो का कार्म दिया झायगा । 

(२) प्रदेशीय गिल्ड ( रिट॒ह॥णा० 00४४६ ) झिन्दँ लोहोपदोगी 
सेब्राद्रों छा दाय सापा जादगा डंते पारी, रधादाँद संवाहन, स्थानीय 
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छ्ह्प 


मात्रा तथा मूल्यों के प्रश्न उत्पादकों, गिल्डों और उपभोक्ताओं के सामान्य 
सम्बन्ध, के हैं । इस जगह गिल्डों और उपभोक्ता सभाओं में सामीप्य हैं | 


(02, ब2. 7)5८085 #72 9ण॥४ ८०४ 9797050079 
पएवैं&-ए78 797077877- * (?ए४]०० !949) 


अराजकतावाद के आधार में जो राजनैतिक दर्शन है उसका विवेचन 
कीजिए | 
895- 
(आ) अराजकवावाद क्‍या है ? 

साम्यबाद और अराजकतावाद में बहुत विचार-समानता है। प्रारम्भ में 
अराजकतावाटी काले माक्स के अनुयायी थे लेकिन १८७२ में वे [श६९॥:- 
74707ए4० से निकाल दिये गए थे | काले माक्स तथा उसके अंग्रेज़ी 
आर जमन अनुयायी राज्य के स्थायित्व को क्रान्तिकारी अ्रवस्था की आवश्यक 
स्थिति मानते थे जबकि बैक्यूनिन (3]7प77) तथा उसके साथी राज्य 
के स्थायित्व को स्वतन्त्र समुदाय के विकास के लिए अत्यन्त हानिकर मानते 
थे। दूसरे शब्दों में अराजकताबादियों के लिए, राज्य की कोई उपयोगिता 
नहीं थी न अन्तवर्ती काल में और न नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना 
के बाद ही। राज्य तथा उसकी संस्थाश्रों के प्रति अराजकंतावादियों को 
इतना अविश्वास था कि कान्ति के वाद वे समाज को एक राज्य-विहीन 
समाज में परिवर्तित कर देना चाहते थे | 

इस प्ृरथक्करुण के पश्चात्‌ अराजकतावादियों ने अपनी एक अलग 
इकाई बना ली | लेकिन पू'जीवादी सम्ताज की प्रकृति तथा संगठन और 
उसको समाप्त करने के साधनों के सम्बन्ध में उनके विचार साम्यवादियों से 
मिलते हैं । अस्ठु, साम्यवादियों ने जो-कुछ बताया है उससे अधिक उन्हें 
कुछ नहीं कहना है | अराजकतावादियों का कार्य राज्य के समात्त हो जाने 
तथा समाज के नए संगठन के उदय के पश्चात्‌ प्रास्म्म होता है। समाज के 
स्वृतन्त्र संगठन का वर्शुन क्रॉपाटकिन (]77090हतंगा) ने इस प्रकार किया 
हैं;--.6. फांएटाए९ 67 ६९०7ए 6 ]स्‍6 7 ०070व6प्८ 


१६ 


प्रार्तदकः जाग३एी इ0टलराए ३5 वणाट्शप्टत छा0प८ 
ह0०एश:एा९०॥ाए विक्वाग्रोणाए सं पट इठटांडआ फैशाएं 
कंष्वा7९त 70६ 979 5पराषणांइच्णा ६028छ9, 07 9ए 00९- 
वा[€7८९ ६0 धाए 2पात00ए 9फ70 9ए 6९ हट्टास्याग्रणाए 
<०काटीफप्वेटत 3९एफ़९शा एब77005 हाठपए5, एटाएँ:0779 
शातवे फार्णरइञंणावाों, ध०टॉए ८णा5इएाएपा९त॑ ई07 (॥2 
87९ छा छाएपपटत0णा 3807 ८0०05घा99७४०॥, 35 ४६० 
#07 #46 इ8 ८९०7 07 ए९ एा्ेटीया[९ एक्ांटए 0 
१6९१5 शावे बनुअएच्चएणा5 ० लंएं]5०९व 0 शथ78-? श्रगज्ऊता- 
वादियों के स्वप्न का आदर्श समाज राज्य-विद्दीन तथा वर्ग-विदीन होगा | 
उसमें निजी सम्पत्ति ओर उत्पादन के साधनीं पर निजी रवामिल की संरथायें 
न होंगी श्रीर न मालिक तथा मज़दूर ही होंगे। क्ॉगाटकिन के मतादुसार 
मजदूरी प्रणाली भो उस समाज में न रहेगी और न ही प्रतियोगिता श्रथवा 
स्पर्धा श्लोर प्रतियोगिता के न होने का अ्रर्थ संघर्ष के साथनों का न होना 
झोर पारस्परिक सहायता तथा सहयोग के सिद्धान्त पर समाज का संगद्धन 
होगा । 


नल जम >० जी ड्ठा + जा रथ गात॑ 3 १० कक प्ण्ग २2३०० >0+००न्क > 

की ऊंचा उठा दिया जायगा तो व्यक्ति को प्र ब्यक्तिच प्रात करने वा 
सर्वोत्तम साधन झोर वातावरण मिल जादगा। इस तरह से श्रगब्णा- 
ट् म््न्ि 9। ७० ०+०२०० संगत पेज >> द््ता > द्ये 2 न्नृ तट प्र्य ७-०० मक ड््ड 
बाडियां रा स्ृत्य संगत चइदरता है दया केदल झारगाज्दतादादां समाज ने 


* [कल न 


दा ० ्र>कफि नर, परहझति ण्ण कक छत ९ बऋ ख्ज्या हक गहन कद 
टी व्यक्ति अपनी प्रदृति पृण्ण विशसित कर संरेया। यह पृण विशास इसलिए 
सम्मय हो जाता है हि उस समाज में प्रशिब्स्धें था मई: हे 
उम्नप हां जाता ६ कि उस रसमाह्ष ने प्राठब्-्ध रा लदथा शदाव हागा। 
स्ज्न्न्प्र शंड न न्क् नकल 3० ४ रन्‍्लक 53  ७-२०-४०२७ हि किक. 
देदल गधज्यपिद्रीन समाड में ही मनुष्य दाल्यव में स्वतन्त्र शो सछना है | 


नीम लक कम ज्वादाद बाक्ति गे मलि दिला >>, 5: 
सता दे जिद रातदा से झागाज्ण्लाडाड़ ब्याक्त गे माक्त दिलाण्गा: न्म्न 
कि 


कि ड्रपे नये का राष्ट्रीय ् श्स्ण >> 
>ख्व्ाइन के साधना का राष्ट्रीयटरण हागा : प्रगम्स्तावाई 


४०० 
उत्पादक के रूप में मनुष्य को पूजीपति के चंगुल से छुड़ा देगा, समस्त 
सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों पर समाज की मिल्कियत होगी ओर यह 
सामाजिक मिल्कियत उन सब्र असमर्थताओं तथा अयोग्यताओं को दूर कर 
देती हे जिनसे मज़दूर पूजीबादी समाज मेँ पीड़ित रहते हैं । 
२--राज्य का अभाव : अराजकतावादी समाज राज्य के भार से भी 
मुक्त होगा। 
, ३--धर्म के विरुद्ध वह समाज मनुष्य को एक व्यक्ति के नाते 
धार्मिक नैतिकता के अधिकार से भी स्वतन्त्रता दिला देगा | अराजकतावादी 
का कोई धर्म नहीं होता और न चह ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास 
करता है । ८ ह 
४--राज्य के विरुद्ध घृणा : अराजकतावादियों का यह निश्चित मत 
है कि राज्य--आजकल जैसा वत्तमान है केवल वैसा ही नहीं वरन्‌ मविष्य में 
भी उसका अस्तित्व जिस किसी रूप में हो-सर्वथा अनावश्यक ओर हानिकर 
है। यह कहा जाता है कि राज्य का अयोग एकाथिकारों और निज्षिपों 
(६7ए०5६5 ) को समाप्त करने के लिए, नहीं किया जा सकता । इसके 
विपरीत वह उनकी रक्षा करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जबतक राज्य 
के स्थान पर कोई अन्य प्रकार का संगठन नहीं स्थापित किया जाता पू जी- 
वाद ओर निजी सम्पत्ति का अन्त नहीं हो सकता | वे प्रतिनिधि सरकार 
की निन्‍्दा करते हैं। यह कहा जाता है कि प्रतिनिधि सरकार उन 
व्यक्तियों द्वारा सरकार होती है जिन्हें वहुत थोड़ा ज्ञान होता है और जो 
प्रत्येक काम चुरी तरह करते हैं तथा कोई काम भल्ी तरह नहीं कर सकते । . 
यह भी कहा जाता है कि प्रतिनिधि संरकार व्यावसायिक राजनीतिशों को 
जन्म देती हे जिन्हें अराजकतावादी “४४०४४ तेल[९४$ 77 व 
गधा 72900708॥9 छ052 >प87658 45 00 9९702- 
+#प्र४:९ (9९ फैपणानत्ाा फ़९थर09९०5४ 09 'मतटो) +४१९ए धा९ 
70प्रा75920” कहते हैं। राज्य के कानूनों के सम्बन्ध में यह कहा जाता 
है कि उनमें बल निहित रहता है और जिन लोगों को उनकी व्याख्या करने 


४०१ 


तथा कार्य-झूप में परिणुत करने का काम दिया जाता हे वें आवश्यक रूए 
से भ्रष्ट दो जाते ह। सत्ता का प्रयोग करने का विकार उन्हें स्त्रार्मी, 
अहंकारी, नि्दयी तथा अपने ही द्वितों का खयाल झीर दूसरों के द्वितों 
की, जिन्होंने उन्हें सत्ता के स्थान पर बैठाया है, उपेक्षा करमे वाला बना 
[ता है। उदाहरणतः राजनीतिजश इसलिए दुष्ट नद्दी होता कि व 
बमाव है और न इसलिए कि वष्द मनुष्य हे बरन इसलिए कि वष्द गज- 
नीतिश है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने साथियों पर शासकीय 
ग्राधिकार नहीं दिया जाना चाहिए ) 

शक्ति के प्रयोग का इतना अधिक अविश्वास दे ओर उसे इतना 
मदाक समझा गया है कि द्िकठ्फुगधोया॥ ने कहा दे कि “अमुक व्यक्ति 
बहुत अच्छा हो सकता था यदि उसे प्राथिकार अमवरा रचा ने टी गर 
होती ।? श्रराजकतावादी यहां तक कहते ६ कि आन्तरिक कलद और बाय 
युद्धों का कारण सरकार का अस्तित्य ही हु। [.0एछ८ एिंएायीइ00 
ने क़्ष्टा ष्टे द 


2 


पर 


भरे 


ध्ध 


उसका 


भ 


हि 


+(50एटयगराशा। गाट्ता5 टणाएपॉशंए), ९४ट८पिडा0ा, 
ताइधाइटए00, इस्फुशाव07, छत दाहएटीएफ 78 72९- 
ठ079, पांणा शाप॑ ॥0ए९. (ए0भटाएआरा: 75 फैठड्2व॑ 
पा[३07 ९(०ंचाए वाचे ईएचए, शावाटीए 0 3८79५ 
[६ 45 छ८कए६८ ०९ पीएातवेंट ठफ8९८एट5 ॥ 9900॥75६ 
9: ए८ट शापप्रार ॥0९0 0ए[/र०5३09 ए् वाशेवाएरशा05: 
छटटछ्पहए एए्ट इ8णी8६९ 0प्राइटॉफए्टडइ 388 ॥705फ्ववैंपड5 
पीछा: एए ॥ए0८ 0९ ए0०६४८८६४७०७ 0ा 8ए४- 
(व) आलोचना-- 


हि 5 हृ यो न कप २. 5... झराजउन की लक 
लाइन यह ध्याद से रखना आहिए छ [उस झराटउसा पर धरगाज्दता- 
, ० पट न 
थे इृतना योर देते है उस झछर्थ गंजवंदों छ् 
दादी इतना पोर देत हू उसने छाथ ऋब्यपाथा अयदा बपदस्था था छमार 
हः ४. त रद 3४8 है 
“0 आ्म्प्ध्टर मत शायर हज्र जय सम्त्ा का 3८5 मी 
नहा ६। उसका अप रस का झणव सो समता हैं, सेलिन समाज में 
रे 20 2 260 3002 कहे 7 चक 
मम आन लक . _ मर 
परदस्धा रुजन के छिण डिला-ननज्ण टडार बशादुन प्रादयपद हूं कोर 


चर 


कानूनों का अस्तित्व राज्य की उपस्थिति का सूचक हैं। यह बार-बार पूछा 
जा चुका है कि जब राज्य समाप्त हो जायगा तो कानून ओर व्यवस्था कैसे 
पल सकेगी और कार्य कैसे होंगे? अराजकतावादी उत्तर देंते हैं कि प्रत्येक 
कार्य स्वयंसेवी समुदायों द्वारा किया जायणा जो किसी विशेष उद्देश्य के 
सम्पादन के हेतु निर्मित किए जायंगे। प्रत्येक व्यापार तथा कार्य ऐसे 
समाज द्वारा किया जाना चाहिए, जो स्वेच्छा से निर्मित किया जाय तथा जो 
अपने अधिकारियों की नियुक्ति एवं वियुक्ति स्वयं करेगा | अपनी नीति स्वयं 
निर्धारित करेगा और अन्य समान संस्थाओं से स्वृतन्त्र व्यवस्था द्वारा सह- 
योग करेगा । समुदायों का जटिल सम्पर्क, जिसमें हर जगह व्यवस्था होगी 
ओर बाधक शक्ति कहीं भी न होगी, वह आधार है जिस पर अ्राजकता- 
वादी समाज का निर्माण होगा | 

(2, !24, ((:0छाषप्रांड। वें2३४६ एछ0४7 ४76९ 772- 
278 07 0657कटसीडए जाप ६76 2008, छापटंत8६० . 
+2 50:2£2772॥0/- 

(387० 949) 

“साम्यवाद साधनों का वर्णन करता है और अराजकतावाद लक्ष्यों 
का |” समीक्षा कीजिए 
&चघ५- 

प्लेणी (2800) के समय से आज तक 'साम्यवाद? ((20फरशाप- 
78770) शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों के लिए. किया गया हैं | कभी 
साम्बवाद से यह अर्थ लगाया जाता हैं कि समाज की वह व्यवस्था जिसमें 
प्रत्येक वस्तु पर समस्त जनता का प्राधिकार हो । कमी उसका प्रयोग 
समाजवाद (55287) के पर्याय के रूप में किया जाता है। कुछ 
लोग इसे एक अन्य अर्थ देंते हैं। उनके अनुसार साम्यवाद वह प्रणाली हे 
जिसके अन्तर्गत जीवन की आवश्यकतायें, खाना, कपड़ा आदि, कार्य के 
गुण (तुप४70ए) अथवा मात्रा (वुपधा८८४) के अनुसार नहीं दी 
जातीं बरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकतानुतार दी जाती हैं | लेकिन जहां 


श्‌०्य्‌ 


तक राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध है साम्बवाद शब्द का प्रयोग उस श्रम में 
किया जाना चाहिए जिसमें ]शव5% तथा सिह्ुटी5 ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक '((20ग्रात पराय50 ०77 ८६5६0? में दिया था | 

मार्सस तथा ऐंगिल्स के अनुसार साम्यवाद एक “विधि का सिद्धान्त! 
(६९०79 एज 77८:700) द्दै--ऐसा सिद्धान्त जो रीके का बणुन 
करता हे जिसके द्वारा पूजीबाद से समाजवाद का परिदर्तन लाया जायगा। 
इस शअ्रथ में साम्यवाद आदश समाज के चिन्न का अंकन नहीं करता जो 
उसकी कायवाहियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होगा। यह कार्य थे अपने 
श्राजकतावादी भाइयों के लिए छोड़ देते हेँ जो अपने स्पष्न के भावी 
समाज का चित्र खींचते ६ | 

यही कारण हैं कि साम्यवाद आर श्रराजकताबाद को राह 
विघारकों ने एक ही पूण वस्तु के दो आधे भाग! (६४७० शिव शिटड 
:70० 587०९ एए70]0?) कहा हैं। प्रथम बाघ नाग से, छथात बाधित 
परिवर्तेन लाने के लिए काम में लाई जाने वाली विधियों से, साम्बवाद छा 
सम्बन्ध है और दसरे शआाथे भाग से, श्रर्मात्‌ उन सिद्धान्तों से जो पृजीद 
के अन्त के पश्चात्‌ नए समान में होंगे, झराददतावाद 

हू इन दो विचारधाराश्रों में अपने साथनों ओर 5 
हुत समानता हैं। जोड (८, 5. ७, ]090) ने एन दोनों के सम्बन्ध 
 वेणव निम्न शबद्था म॑ ठिया (६६--- 

(050 ८0777 ए775868 १ए०पते इएए5ए))2 ॥0 ६१९ 
उणचण्टा5च विटश 0 इ0टांटए जाट परहवए 2807 ":॥- 
808 एए0णते फाठडकोीए उच्लाटट एपरीशए४ ६९० फराएि0व5 
श्वेज्ठ्व्शासर्प फ़ए. पीर ८0) पालक 272९ ६0582 फतरए 
द<ॉट्डॉशाट्त ए0 इट्याइट पीटा 70057, पट ]0घ४२७ छा 
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अराजकतावादी अपने कार्यक्रम की उन अन्य सब कार्यक्रमों से मिन्नता पर 
ज़ोर देते हैं, जो विरोधी आर्थिक वर्गों की एकता अथवा समन्वय, उनकी 
विपमताओं अथवा मिन्नताओं को कम करके लाना चाहते हैं अथवा शान्ति- 
पूर्वक और धीरे-धीरे उन सामाजिक संस्थाओं को संपरिवर्तित करके जो उन 
मिन्नताओं के प्रभाव में विकसित हों गई हैं। जब तक कुछ लोग ऐसे हैं 
जो केवल मज़दरी पर ही जीवन बसर करते हैं और अन्य कुछ लोग ऐसे 
जो केवल पूजी लगाकर अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करके ही जीवन-निवाह 
करते हैं तव तक उन दो वर्गों के बीच ईष्यां अथवा शत्रुता अनिवाय है।' 
साम्यवादियों का विश्वास हैं कि पू'जीवाद से संघ अपरिदहाय है और वह 
हिंसात्मक होगा । अस्तु, वे राज्य की वर्तमान मशीन को, हिंसा द्वारा पू जी- 
पतियों को धनविद्दीन करके, पलट देना चाते हैं। अराजकतावादी स्थूल 
रूप से उन तरीकों को प्रस्वीकृत करते हैं जिनका प्रयोग साम्यवादी करना 
प्वाहेंगे | 
लक्ष्यों पर आने पर हम देखते हैं कि अराजकतावादियों तथा साम्य- 
वादियों का एक ही उद्दोश्य है--एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज 
की स्थापना | यहां पर असली कार्य अराजकतावादियों के हाथ में चला 
जाता है जो कि अपने वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज का चित्र प्रस्तुत 
करते हैं। प्रायः सभी तरह के विचार रखने वाले साम्यवादी, अराजकता- 
वादी समाज के इस वर्णन से सहमत हैं | अराजकतावादियों का दावा है 
कि अराजकतावादी समाज में ही व्यक्ति अपनी प्रकृति और व्यक्तित्व का 
पूर्ण विकास कर सकता है | वैयक्तिकता का यह पूर्ण विकास वाद्य प्रतिबन्धों 
के सर्वथा अभाव द्वारा सम्भव बनाया जायगा | उनका मत है कि व्यक्ति 
पहली बार सत॒ तरह की सत्ता से वास्तविक रूप में स्वतन्त्र होगा। 
अराजकतावादी समाज मनुष्य को पूजीबादी चंगुल से तथा निजी सम्पत्ति 
छुटकारा दिला देगा | वह मनुष्य को व्यक्ति के नाते राज्य तथा घार्मिक 
नैतिकता के पराधिकार से भी स्वतन्त्रता दिला देगा | राज्य के स्थान पर 
एक स्वृतन्त्र समाज की स्थापना होगी जिसमें वर्गों तथा सत्ता के समस्त 
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सम्बन्धों का अस्तित्व न होगा आर जिसमें प्रत्येक व्यक्ति वो, बिना वंग, 
जाति, रंग अथवा धर्म के भेद के, काम करने आर समान रूप से पारि- 
तोफिक प्राप्त करने का अधिकार होगा | ऐच्लिक (ए0प्रा007छ) समु- 
दाय इस स्वतन्त्र समाज के आधार होंगे। ये समुदाव वे सत्र काय कररों 
जिन पर श्राजकल राज्य का एकाधिकार हैं । 

समान बातों की जांच कर लेने के पश्चात अब हमें इन दोनों को 
असमान वातों का अथवा भिन्नताओों का भी विचार छ हि 
यद्यपि दोनों का अन्तिम उद्देश्य एक वर्गविद्दीन झोर राज्यविद्यीन समाज 
की स्थापना करना हे, इस सम्बन्ध में उनके मार्य स्बथा मिन्न है| साम्य- 
वादियों का मत हैँ कि जब पृजीपतियों हटा दिया जाता दे श्रोर गस्य 


बढ 
व्ब् 


की मशीन पर मज्ञदरों का अधिकार हो जाता दे तो जनता के यर्ग 
(7700९८४7४78४) की तानाशाद्दी की स्थापना होगी। ॥,0९४४॥ हसे 
मजदूरों की 'तृपवड-हप्थाट! कहता हेँ जो कि बतमान पू डीवाटी 
राज्य के स्थान पर निर्मित की जावेगी। यह नवीन शज्य कानिढारी 
मझदूर वर्ग के एजेस्ट के रुप में काय करेगा। मार्क्स कहता दे हि पृ दी- 
पंतियों के विनेध को कुचल डालने के लिए. मझदूगें गो राज्य को सभा 
सांप दी जायगी |! इसका झथ यह हो कि इस काल 


73 ८ ४ 

हि । हब [7 335 । 
हल प छाचा न कन >कलक +5 सका प्रयोग मे हे निःय 
आर स्वच्छाचारा हागा क्याक इसका प्रयाग सशदर-दग द्वाग नरद्य 
ही पजीपतियों बो ऋपलने ल लिए किया छ न आदत ८, 5 
ही पृ जीपतियों को झुबलने के लिए किया जावगा जो उसके विगेटी £ू । 


जहां तक मणूरों फी इस तानाशाएरी (व८घ४00789 ० ६6 
ए702८६०४773४) की स्थापना छा सम्दन्ध हैँ श्रराज्म्ताशादी साम्द- 
बादियों से तनिक नी सहमत नहीं £। दे हर तरह णी तानाशाही वा 
विशेध झरते € थाएे वद कितने नी थोड़े समय के लिए क्यों ने हो मे 
चादे फिसी की नो हो हट कि 
गर तानाश 


स्द्द्न्द्दा छा 


उड+ अन्न  ल मकसद 2 
घ्चद जब्त ह 24 &टर म्ग्तं ६ 2 घाट ये 


दादा व्यक्त 
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जिसका जन्म इटली में हुआ था | उसके सिद्धान्तों में आधुनिक प्रजातन्त्र 
स्वतन्त्रवाद ( ].927957 ) और समाजवाद के आदर्शों और विधियोँ 
के विरुद्ध विद्रोह भरा हुआ हैं । वह प्रारम्भ में ही इस धारणा को अस्वी- 
कृत कर देता हैं कि शासकीय समस्याओं का हल विवाद और मतदान द्वारा 
सम्भव है। फ़ासिज़्म की इस विशेषता के कारण कुछ विचारक यह सोचने 
लगे हैं कि वह अनाध्यात्मिक ( 3707-77८९८४प४] ) है | फ़ासिज्ञम 
की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह सर्वथा प्रयोगसिद्ध 
( श्ाणशंण८ ) और व्यवहारिक (974८८८४)) है । वह सिद्धान्त- 
रचना नहीं करता वरन्‌ केवल कार्य करता है| लेकिन फिर भी इस सिद्धान्त 
की कुछ आधारभूत घारणायें ओर आदश हैं जिनका वणुन निम्न प्रकार 
किया जा सकता है 
(१) राष्ट्रीय राज्य का पूण प्रभुत्व--सवग्रथम फ़ैसिस्ट सिद्धान्त के 
समथक राष्ट्रीय राज्य के पूण प्रऊुत्व में विश्वास करते हैं। फ़ेसिस्ट सिद्धान्त 
व्यक्ति को पूणंतया राज्य के अधीन बना देता एक फ़ेसिस्ट के लिए 
राष्ट्र सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण इकाई है और राष्ट्रीय कल्याण, समृद्धि और 
उन्नति सर्वोच्च अच्छाई । फ़रैसिस्ट राज्य को राष्ट्रीय उन्नति का संरक्षक ओर 
रक्षक बना देता है, जिसे प्राप्त करना व्यक्ति और राज्य दोनों का कर्तव्य और 
विशेषाधिकार है । उनका विश्वास है कि राज्य राष्ट्र का प्रतिनिधि है क्योंकि 
राज्य का उद्दे श्य समस्त राष्ट्रीय आकांक्षाओ्रों की ग्रासि करना है । फ़ैसिस्ट 
सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति को राष्ट्रीय कल्याण की प्राप्ति के लिए साधन के 
रूप सें प्रयुक्त किया जा सकता है | इस तरह व्यक्ति साधन वन जाते हैं 
ओर राज्य लक्ष्य, क्योंकि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है | राज्य का कार्य 
व्यक्तियों का अपने लच्च्यों के लिए साधन-रूप में प्रयोग करना है क्‍योंकि वे 
राष्ट्र के लब्ष्यों से भिन्न नहीं हैं । यहां हम फ़ैसिस्टों का आधुनिक प्रजातन्त्र- 
वादियों, समाजवादियों ओर स्वन्त्रतावादियों से भेद देखते हे । प्रजातन्त्र 
ओर स्वृतन्त्रवाद दोनां व्यक्ति के हितों को देखते हँ | वे एक लोक-मंगलकारी 
राज्य के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं| वे व्यक्ति की स्वतन्त्रता और 


८६ 


कल्याण को प्रत्येक अच्छी सरकार का लक्ष्य मानते है। इसी तरह समाज- 
वाद भी मज़दूर-बर्गों के हितों को देखता है और आधिक न्‍्वाय य्रात करने 
के लिए जनता के अ्रधिकारों को उच्च स्थान देता दे । इन सब के विपरीत 
फ़ैसिज़्म मजदूरों की किन्हीं मी आर्थिक अथवा राजनेतिक समस्याओं को 
प्रस्वीकृत नहीं करता और न व्यक्ति की झ्ावश्यकता झौग सामूद्दिक दचत्याणु 
को | वहद्द सब-कुछ राष्ट्र के लिए. करता दे जो गज्य में छिपा रहता है । 


फ़ासिज््म राज्य के कल्याण के लिए वर्तमान पीढ़ी के हिल के रलिदान करने 
को भी तेयार है बयोंकि:--(अ) राज्य राष्र का सावबव प्रतिनिधित्व 5, ओर 
(ध) राष्ट्र तदरयों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हे जो उसका निमाण करते 


हैं क्योंकि उसमें जीवित व्यक्तियों के श्रतिरिक्त वे भी सम्मिलित ६ जो भर 
सुके हैं ओर जो अभी भविष्य में उत्पन्न दोने को हैं । 

(२) निगम राज्य ((07909४४ए० 5090०)की धारणा-- 
फ़सिस्ट सिद्धान्त के अनुसार राज्य व्यक्तियों से निमित नद्दी दे बगनू इहुत-से 
राष्ट्रीय विचारों बाले समूहों से बना है। फ्ैसिस्ट कहते हे किए 
प्रादेशिक निवाचन-क्त्रों द्वारा प्रतिनिधित्व की प्राचीन प्रणाली व 


( 
> 
श 


न्‌ँ छा 
बज पक मो. विन कं कम भा हे त्र्यु 
दवा चाहुए। उसका जगह राष्ट्राय समूह रुख जाइय आर इन्हें याताराधि: 
दिया जावगा। इस तरह फ़ासिज््म ब्थावसायिक प्रतिनिधित्य दा समंस्न 
करता हू । 
5 सी तन्त्र का ट्श है पक कप ब्पलिि 
(३) राजनतिक कुलाततन्त्र का आदश-+-फ्ासिलस दकुलान व्गल्या 
हि के | कर का के... के कक र्च्याः 2 
छोरा शारुन का समंधन करता हू--एसे घीड़झ-स चुन हुए व्यक्ति जा शाब- 
ते ग कद के आह 0 8 
घाने, बशनफे आर समाजनसदक होते ४) उसदी धारणा / छिब शोेड- 


+व 
लक ० क्ति २ शय >> श््िः >क 
से व्यक्ति ही देश के लिए अच्छा शानन 


मी का आन न 
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अपने प्राचीन स्वरूप में, जिनके उदाहरण आज भी मिलते हैं, साम्राज्यवाद 
मनुष्य की शिकारी अ्रथवा लुटेरी (97272£०79) प्रदूत्ति का द्योतक था । 
चरागाहों, अन्न तथा अन्य ऐसी वस्तुओं की खोज में जातियों का एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाने और एक फिरके के दूसरे द्वारा विजित होने 
में हमें मनुष्य की प्रकृति के लुग्रे अथवा शिकारी स्वभाव का किसी-न-किसी 
रूप में पर्यात प्रमाण मिलता है। कभी-कभी वही निर्ददी अतिक्रमण ओर 
खूनी लड़ाइयों का रूप धारण करता है और कमी-कभी श्रेष्ठतम बुद्धि और 
चातुर्य द्वारा अपने स्थान से हटाने के क्रमिक काये का । 

(२) विजय ओर सत्ता की लिप्सा:--जब हम साम्राज्यवाद के 
प्राचीन स्वरूपों से नवीनतम स्वरूपों पर आते हैं तो देखते हैं कि विजय की 
लिप्सा और सत्ता के लिए प्रतियोगिता युद्ध ने उसके विकास में उल्लेखनीय 
योग दिया है। डा० आशीर्वादम के शब्दों में हम इस वात को यों रख सकते 
हैं;-..प'0८ 400707790९ 6९»7९ ६४० 9णंघ्र: ६7९ 7099 ० 
९ प्र०7व ज्ा६79 #९त 07 5077९ 07767 ८00प7 88 70 
00फ79: 92९९० 006 0० 06 ए0०फछःपाँ 42020697९8 ४0 
६९ >पीवागए पछ 0 पा0तवेटणा 5एशांगाण.? प्रो० शूप्तों 
का भी यही मत है कि आधुनिक साम्राज्यवाद शक्ति की इच्छा और विजय- 
लालसा की नवीन अभिव्यक्ति है | 

(२) अतिरिक्त जनसंख्या के लिए स्थानः--साम्राज्यवाद के 
विकास में अपनी जन्मभूमि के देश की बढ़ती हुईं जनसंख्या को कम करने 
की इच्छा ने भी बहुत सहायता की | गत कुछ सियों में अमेक देशों की 
जनसंख्या की आशा से अधिक दृद्धि हुई है जिसके कारण उन्होंने नये देशों की 
खोज प्रारम्भ की जहाँ वे कुछ जनसंख्या भेजकर अपने देश की स्थिति ठीक 
रख सकें। १६४१ तक जापान के राज्य बढ़ाने का यही बहाना था | बाद 
में उसमें कुछ अन्‍य बातें भी सम्मिलित हो गईं । इटली भी अनेक वर्षों से 
यह कद रहा दे कि उसका भू-माग बढ़ती हुई जनसंख्या को संभालने में 
असमर्थ है । अस्तु, उसे नये उपनिवेश हू ढ़ने पड़े । 
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- (४) धार्मिक कारणु--धार्मिक श्लीर सहावता-कार्य ने भी कमी-कमी 
साम्राज्यवादी गजनीतिशों को प्रेस्णा दी है । सन्नहवीं सदी में धामिक प्रचार 
साम्राज्यवाद का एक मह्यप्रण कारण रटा हे। इस ढाल में फ्रान्स द्वास 
स्थाम पर आधिपत्य जमाने का कार्य मुख्यतः यहेदी पादर्यों ने दी छिया 
था| धार्मिक प्रचार करने वाले साम्राज्य-निर्माताओं के इतिहास में दा 
अफ्रीका में किये गए. ()2ए70 [_णं॥858007० ) का कायब भी 
डल्लेखनीय है। श्रार भी अनेक ऐसे उदाहरण हुए हैं जहां घामिक प्रचार- 
कर्ता व्यापारियों श्रोर शासकों के श्रग्रगामी बने | 

(४) मानवीय कारण--कमी मानवीय विचारों की भी साम्रास्यवाद 
के सहायक तत्त्व के रुप सें प्रस्तुत किया जाता है। एक विशेष प्रदार वा 
मानवीय विचार “एछगिएशाशा?ड िपातंया? दी कदादत में व्यक्त 
है । कभी-कभी इसे “उत्तरदायित्व के साम्राज्याद” (]ृक्ऱलांशीडा) 
0 रिटघ007976६97) का नाम भी दिया जाता है| इसमें झातीय- 
सम्मान शोर श्रेष्टता का भाव निश्चित पै। वह झपने सवरत्ििम रूप में झशा- 
नता के स्थान पर ज्ञान, सरकार के प्राचीन स्वरुमों के रघान 


लाना घाहता हूँ । वह दात्त-प्रथा, अधिक ब्याज लेना 
समाप्त करना चाहता है। डा> आशीवादम ःताव 
( प्शावािरशियवाा।हाओ) ) के सम्बन्ध में छाह कुछ भी वहा घशाय 
लेकिन साम्राज्यवाद का मूल छारण वह नहीं हो लश्ता । ये 


भ्ट््दी (्‌ | 
(६) राष्ट्रीय भावना-झ्ाव साम्रागदाद रा सबसे कऋाशरदत 
द्रण रा़्ाद (वाता्ीदा३ ) कषषया गड़ीयगा णी मारना हैं | 


राइदाद साटाद एशर, समा कार रणग्भान दा रउटिान्त है । 


इाममएा5 रा> 
॥ (६7३८ *। 
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राज्य के विकास-क्रम की मुख्य मंज़िलों की विवेचना करो | 
305. . 

१--जातीय (£7752) राज्य $ विकास की पहली मंजिल में राज्य 
का जाति से भेद नहीं किया जा सकता था । वह न प्रदेशीयं था न वैयक्तिक | 
नागरिकता का अधिकार रक्त-सम्बन्ध पर निर्भर रहता था । 

२--पूर्वी साम्राज्य : लेकिन पूव कौ नदियों की घाटियों में बढ़े बड़े 
साम्राज्य बरतमान थे | उनमें निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी राजा राज्य करते ये । 
राजतन्त्र परम्परागत था | नागरिकों में कोई नागरिक अथवा राष्ट्रीय चेतना 
नहीं थी | जनता को कोई स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त थी। इन साम्राज्यों में 
राजनीति और धर्म प्थक्‌ नहीं थे । यह विश्वास प्रचलित था कि राज्य को 
ईश्वरीय वरदान मिला हुआ है | उनमें एकता का अमाव था । ऐसे राज्यों 
में राजनेतिक संस्थायें ओर विचार विकसित नहीं हो सकते थे ) 

३-भ्रीक नगर-राज्य : ग्रीक की घाटियां और द्वीप स्वतन्त्र राज्य 
हो गए। इन राज्यों में राजनैतिक संस्थाओं का विकास वहुत तेज़ी से हुश्रा | 
राजतन्त्र के स्थान पर कुलीनतन्त्र आया ओर कुलीनतन्त्र के वाद प्रजातन्त्र | 
प्रजातन्त्र के अन्तगत नागरिक पर्यात्त मात्रा मैं स्वतन्त्रता का भोग करते थे | 
प्रजातन्त्र प्रत्यक्ष था | राजनैतिक विचारों का विकास हुआ । ग्रीक राजनैतिक 
प्रणाली का मुख्य दोष एकता की कमी थीं। प्रृथककरण की प्रद्नृत्तियाँ 
विकत्तित , हुई जिन से विभिन्न राज्यों में संघव होने लगा | 

४--रोम का विश्व-राज्य : इटली में भी नगर-राज्य थे जो राजतत्त 
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कुलीनतन्त्र और प्रजातन्त्र की मंज्िलों से गुज़रे । रोम का नगर राज्य बहुत 
शक्तिशाली हो गया श्रौर उसमे समस्त युगेपष तथा एशिया के झुछ भाग 
पर साम्राज्य स्थापित कर लिया | रोम में एक मिन्‍न दानून-प्रणाली तथा 
आंपनिवेशिक झार म्यूनिसिपल शासन की प्रणाली का विकास हुआ झिसमें 
सत्ता का केन्द्रीयकरण व कानून की एकरूपता थी और शासन केन्द्रित था| 
जनता को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और स्वायन-शासन नहीं ग्राम 2 | उन्हें 
राजनतिक शिक्षा नहीं मिली इसलिए प्रज्ञातन्त की कीमत पर उन्‍्हेंनि 
एकता पाई । 

४--सामन्ती राज्य : सामन्तवाद (सएप्रतेशीहा) के झन्‍तगंत 
रावाओं की सत्ता छा हास हुआ । जमीन सामस्ती रहसों (॥0705) मे 


विभानित हो गई जो जनता से झर दसून्त कग्ते थे और उनके भगठ़ों का 


णघ 


फ़मला करते थे । ज्मी तदायें को दे दी जाती थी जो उसे उप- 
काश्तकारों ( 5पा-०४७7४5 ) छो दे देते थे । इस तरह स्वामिनत्य की 
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के उस 35073 5 क्गे म्घ्‌ 0० आर ७9. और प्र फ्र्प्ट का पे सना 
थ। उस व्यवस्था ने काए सामान्य कनंयम नहा था आर न ऋखद्राय से 
की हक कक न -_ ग्‌ ट लक 2. 
धार सामान्य नागरिकला ही थी | बास्तव भे सामस्ी सार प, राज्य नही था । 
5 2 व 
(३) आधुनिक राष्ट्रीय राज्य -/त्तरः गांड छा अरना राज्य बन 
डे ओर के 2 2 2 
गया देने इस्लेस्ट, उमनी, फ्रान्न । उनसा एफ सामान्य राह्ीदता में इंधी 
प्रात े रे 
ट्टि 
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नागरिक देश के लिए कानून निर्माण करे ओर इसलिए इस व्यावहारिक 
कठिनाई की दृष्टि से सबसे अच्छा दूसरा तरीका राज्य की व्यवस्थापिका में 
जनता के प्रतिनिधि भेजना है | प्रतिनिधियों का चुनाव-निर्वाचन, प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। वोट देने का अधिकार नागरिकों का सबसे 
अ्रधिक महत्त्वपूर्ण अधिकार होता हे, वरन्‌ एक सुसंगठित प्रजातन्त्र में वोट 
देना ओर योग्य प्रतिनिधियों को चुनना प्रत्येक नागरिक का कतेव्य होता है | 
बोट देने का अधिकार, जिसे मताधिकार कहते हैं, सावलोकिक हो सकता है 
अथवा सीमित | सावलोकिक मताधिकार के अन्तगत प्रत्येक नागरिक, जो 
वयस्क होता है, मत देने का अधिकारी होता है बिना लिंग, शिक्षा, सम्पत्ति, 
घन अथवा ऐसी अन्य आवश्यकताओं के सीमित मताधिकार यह बताता 
है कि वोट देने का अधिकार नागरिकों के एक भांग तक ही सीमित है जो 
कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। 

निर्वाचन और मताधिकार के प्रश्न से अलग प्रतिनिधित्व की समस्या 
है । राज्य की व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व का आधार क्या होना चाहिए? 
वह कौनसा नियम हो सकता है जो राज्य के समस्त प्रदेश में सब तरह के 
हितों को अधिक-से-अधिक उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए प्रयुक्त किया 
जा सकता है | 
प्रतिनिधित्व के दो प्रकार / 

इस समस्या के दो तरह के हल हैं : (१) ग्रादेशिक प्रतिनिधित्व ओर 
ब्यावलाबिक यतिनिधित्व | प्रादेशिक अथवा भोगोलिक प्रतिनिधित्व से हमारा 
अर्थ यह हे कि निर्वाचन-कार्य के लिए देश को अनेक निर्वाचन-प्रदेशों श्रथवा 
इकाइयों में विभाजित कर दिया जाय ( जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं ) ओर 
उनमें से प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका के लिए एक या एक से अधिक प्रति- 
निधि चुने । व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ यद्द हे कि निर्वाचन के लिए 
देश की जनता का विभाजन उनके व्यावसायिक द्वितों के आधार पर कर दिया 
जाय अर्थात्‌ निर्वाचन-न्षेत्रों का निर्माण प्रादेशिक आधार पर न किया जाकर 
व्यावसाविक द्वितों के आधार पर किया जाय ओर फिर प्रत्येक व्यवसाय को 


ध 
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बढ़ते हैं, स्वेच्छाचारिता अथवा बुरी मावना से काम करते हैं तो उन पर 
साधारण न्यायालयों में मुकदमा चलाया जा सकता है, न कि विशेष न्याया- 
लबों में जैसा कि यूरोपीय देशों में होता है और साधारण कानूनी कार्यवाही 
दारा उनका निर्णय किया जा सकता है । प्रशासकीय कानून की जाति का 
कोई कानून वहां नहीं है| दूसरे शब्दों में अंग्रेज तथा अमेरिकन लोग 
जन-कामून (?ए०7८ 7,99) और निजी कानून (?//ए9६2 7,8) 
में भेद नहीं करते । 

प्रशासकीय कानून के दोपष-- 

[0८2ए प्रशासकीय कानून का कढ आलोचक था | उसने स्पष्ट 
शब्दों में कहा कि रिपा[८ ०07 7,9ए अधिकतम स्वतन्त्रता प्रदान करता 
है क्योंकि उसके समक्ष सब वरावर हैं जब कि प्रशासकीय कानून स्वतन्त्रता 
को कम करता है। उसने यह कहा कि राज्य के अधिकारियों को एक प्रथक 
कानून के अधीन बनाकर तथा विशेष न्यायालयों के सामने जिम्मेदार बना- 
कर शासकों में एक श्रेष्ठता की भावना उत्तन्न कर दी जाती है । वे अपने 
को विशेषायिकार-प्राप्त वर्ग समझने लगते हैं । यह संकेत किया जाता है 
कि प्रशासकीय न्यायालय सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों का वना 
होता हैं । ऐसी परिस्थितियों में उन न्यायालयों से न्याय की आशा नहीं 
की जा सकती क्योंकि वे न्यायाधीश जो उन न्यायालयों का निर्माण करते हैं 
स्वमावतः अपने साथी अधिकारियों का पक्ष लेंगे । फिर व्यक्ति के अ्रधि- 
कारों का बलिदान इसलिए भी होगा कि शासक ही अपराध का करने 
बाला ओर न्यायाधीश होगा । 

यदि सरकार की नीति कोई निर्णय मांगती है तो भी न्याय नहीं प्राप्त 
किया जा सकता । प्रशासकीय कानून रीतियों ओर पू्॑-दृष्टान्तों पर आधारित 
होता हे न कि कानूनों पर | तदनुसार वह श्रनिश्चित द्वोता हैं और स्याय- 
पथ को दूपित करता है । फिर राज्य के अधिकारियों को साधारण कानून और 
साधारण न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र से वाहर रखकर हम कानून को सार्व- 


ह> 


लोकिकता को द्वी नष्ट नहीं करते वरन्‌ उसे अप्रजातान्त्रिक भी बना देते हैं । 


३ 


० 


अन्त में, यद्ध कहा जाता है कि वह न्यायपालिका की निष्पक्षता ह जो जनता 
की स्वतन्त्रता की गारन्टी करती हे आर उसके अधिकारों का रक्षा करती हू । 
प्रशासकीय न्यायालयों से निप्पक्षता ओर स्वतन्त्रता की शआ्राशा नहीं का जा 
सकती | 
प्रशासकीय कानून के गुण : 

लेकिन फ्रान्स के अनुभव के आधार पर जिससे हम परिचित € बंद 
कहना सत्य है कि प्रशासकीय कानून के अन्तर्गत स्वतन्त्रता नहीं रहती | 
वास्तव में, एक फ्रास्सीसी किसी भी श्रन्य व्यक्ति से अधिझ स्वतन्त्रता-प्रिय 
होता हैं। उसदी स्वतन्त्रता पर किसी भी प्रतिबन्ध का विरोध किया बाता 
है । वास्तव में, वे प्रशासदीय कानून को अपनी स्वतन्द्रता की ्राधारशिला 
मानते हैं। प्रशासकीय न्यायालयों से अधिकारियों झा पक्ष लेने की शंका 
करना भी उचित नहीं दें । प्रशासकीय न्यायालय के रूप में क्रान्स वी (0- 
पाला] ० $६३६८5 ने निष्पक्षता की प्रशंसनीय परम्परा स्थापित छूर दी 
है। राज्य तथा नागरिकों के वीच झंगड़ों के निर्णय में विशेष (६९८॥॥- 
८७7) समस्याएं उलभी हुई होती & जिनकी कुशल परीक्षा की आवश्यकना 
हाती हँ । यदि मंगड़े का निर्शंय कानून के साधारण न्यायालय द्वारा किया 
जाय तो समापतित्र करने वाले अधिकारी के लिए उसझी दारीकियों झा सम- 


ठ 

पारण गेन के झारंग उसके गलत मिस 

एक साधारण व्यक्ति ([99 708॥) ऐने के कारण उसके गलत निगूय 

बना ७- रद्त दसर का शासन  व+ नया >७१ २६७०० ४२ सश्श मत मं ज० 

का सम्भावना रहता हू । दसरा प्रशामणाव कथायोलय ने टुशाल ध्याक्त 

होते ए इसलिए तथ्यों का सही मूल्यांटन झा न्याय दा बास्यविर शासन 

तादिक झआाशायें है । में एक साधारण नागरिझ प्रशानशाय न्‍्टशलरों 

छंग्रेजों दी अपेक्षा उत्तर न्याय पात २ आय तक तन नरक 

सझषप्मजा दा आपदा उत्तर न्याय पाता थरादाव दशा से दाद दबाए छाउ- 
शो ब्् हु 

पारा झशासकार न्यायालय दारों छपराधा इहरादा जाता हद ता राय उसझी 


छ्‌ 
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हु ४ छाफलर हो, वहश पर 
हक ड्मस्या खताय श प्र £ सह 52 किक हक २० >> उन्‍क क. अअ- 
पमदला चलावः जता ६, पात्र] से ऊे लए लम्मदार कऋानाया जाता 
रे ०. डक की, 4 का 5 
७ कलच७ दान पला>त" जाना कक! ७ म्स्प्जा री कक 
्‌ ६ से हिया जाना है दे एसी परस्थिलिया मे समान धानिया 


श्श्र 


आप्त करनाअसम्मव है। (20070 ने कहा है कि प्रशासकीय न्यायालयों 
से साधारण न्यायांलयों की अपेक्षा अपने को निजी अधिकारों का अधिक 
रक्षक सिद्ध किया है। इसके अतिरिक्त प्रशासकीय न्यायालयों में न्यायकार्य 
अपेक्षाइत सत्ता हैं ओर तेज़ी से किया जाता है क्‍योंकि कार्य-प्रणाली 
सरल है | 
ध्रशासकीय कानून्त संहिता-वद्ध नहीं होता बरन्‌ प्रधानतः पूर्ब-इशन्तों 
का वेना होता है | विदेशी कानूनवेता भी उसकी प्रशंसा करते हैं. क्योंकि 
उसका निर्माण बहुत सावधानी से समय की आवश्यकत्तानुसार चीरे-चीरे किये 
गया है। नमनीयता प्रशासकीय कानून की विशेषता है और परिस्थिंति-फे 
अनुकूल चनने की क्षमता उसका मुख्य गुण ) वह झानूनी वारीकियों की 
'कठोरताओं से मुक्त है ओर समय की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों की 
'डपथुक्तता के अनुकूल बनाया जा सकता है | इस तरह निर्मित कानून काफी 
च्यापक होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ऋ्रान्स के अतिरिंकेत 
ओर कोई देश नहीं हैं जिसमें निजी व्यक्तियों के श्रधिकार प्रशासकीय 
अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता ओर गैर-कानूनी व्यवद्दार से इतने सुरक्षित 
हों और जहां जनता को ऐसे व्यवहार के लिए क्षतिपूर्ति होने की इतनी 
गारंटी हो | 
.. (3. 30, 765८००९ ६१९ त0[865९०६ 70९६0005 6 
८०ण्रह६पत।ई ६0० 7#९८प्र्ए ०, 2070 0५६ ४77 
72850ए6 708९0708 ७70- 0९४॥९११६५. 
कार्यकारिणी के निर्माण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो और उनके 
आपधेक्षिक गुशु-दोषों का संकेत करो | 
“है पर. 
कोर्यकारिणी के निर्माण की कोई एक रूपतिधि नहीं हे । तीन मुख्य 
विधियां आजकल प्रचलित है : 
१--पेहुक कार्यकारिणी : कद पुराने देशों में प्रचलित है। इस 


यगाला 


श्य्३्‌ 


प्पा० ) के श्रदुण॒र चलता हँ। कार्य-काल जीवनप्न्त द्वोता है । 
श्राधुनिक प्रजातन्त्रों में पेतूक ( !॥27०070079 ) कार्यकारिणी की समाये 


केयल नाम-मात्र की होती हू । उनके कार्यो का उनरदायित्य उनके मस्त्रियो 
पर होता है। उनका पद दलों की राजनीति के ऊपर होता हैं । ( पेद्रव: 


कार्यकारिणी के गुण-दोपों के लिए. राजतन्थ ओर नियन्धित राजनस्त के 
प्रश्नों को देखिये ) 

२--निवाचित कायकारिणी 5 कार्यकारिणी की तीन मिन्‍न विधियों 
द्वारा निर्वाचित की जा सकती है : 

(१) पत्यक्ष निवाचन : वह प्रत्यक्ष रूय से निवाचिन की जा सझती 
हे जैसे चिली ओर संयुक्त राज्य श्रमेरिका के गय्यों में होता है। यह प्रणाद्नी 
लोक-कार्यों में रुचि उत्पन्न करती है | निर्वाचित राष्ट्रपति हधिक उसर 
दायित्व महसूम करता हद । एस प्रणाली के इछु दोप भी ५ । 
जनता उम्मीदवार की शासकीय योग्यताशों की पर्ख नहीं दर सहझती। 
निर्वाचित-प्रणाली में भ्रश्चार, पदयन्त शोर इ॒र्भावना पाए जाते मै ] 4 
भावना बढ़ती है । एक वार निर्वाचित राष््रपति ब्टुत समय तझ पद पर बने 
रहने का प्रदत्न करता हें ओर उद्देश्य के लिए सरवाएई 
घनुचित साधनों का प्रयोग करता एँ | इलवन्दी 
उम्मीदवार निवादित हो जाते हैं | 


(६) अप्रत्यक्ष निवांचन : वह बहुत प्रचलित दिदि एइ। साछ्रति 
पः फिजॉस एक ६ ६४३ क्शान/ स््) ] त्द ] 
| निवाचन एक 'पनेदाचक मए्टल? ( 2[ए0८८०07 
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व कान #॥ ७७ कई 

को अपेक्षा निशय करने ने झअधिफ समय होते ६॥। वालादिग दषणगार रा 
से संगयि व फट दम के हर गान्नी 36 6 क्डिलटड न कह 
ने सर्गाउत राहइदातक दल इस प्रशाला ० साफ न्दाचइन इनादट ए। 
०2 पल) व क,। प्स्न्ले अप 232 23074 की धि० 20 ० कल्प ट कक ् न 
निवादक दल के पुतले एन जाते हैँ पनतर शाए स्वतन्त्र पनगएए भय ह77" | 
कप हैक के | 6 ख्म्स्ण >> ० लेट, +न्‍ हि मत के 
वे व्यक्तितत निर्णय के प्रहार मन नहों देते इसने दर के हगरश हे 


श्र 


(३) व्यवस्थापिका द्वारा निवांचन : यह प्रणाली फ्रान्स और 
भारत में प्रचलित है । व्यबस्थापिका के दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति का 
निर्वाचन करते हैं । ये निर्वाचक देश के सबसे अधिक योग्यता-प्रास व्यक्ति 
होते हैं । लेकिन इस प्रणाली में भी निर्वाचन राजनैतिक ढलों का कार्य वन 
जाता है । इसका एक प्रत्यक्ष गुण है। दलीय आधार पर निंवोचित 
राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त रहेगा । अस्ठ, वह कार्य अधिक 
सरलता से कर सकेगा | 

३--नाम-निर्देशन अथवा सनोसीति : कार्यकारिणी के चुनाव के 
लिए. किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा भी हो सकती हैं लेकिन साधा- 
रणत्त: उम्मीदवार की लोक-जीवन की सेवायें ही नाम-निर्देशन का मापदण्ड 
होती हैं । वैवक्तिक योग्वताओों अथवा गुणों का खयाल किया जाता है । 
ब्रिटेन के अ्रधिराज्यों के गवर्नर जनरल इज्जलेंड फे राजा द्वारा मनोनीत होते 


कं 


हैं । इस प्रणाली की कमज़ोरी यह है कि उसमें पक्षषात आरा जाता है | 
एसी कार्यकारिणी कमज़ोर होती है क्योंकि वह एक श्रेष्ठतम सत्ता के अधीन 
होती हे । 

५). 33].. ए/॥४६ एगा: वै065 ६7९ (॥जए्ा 8९7ए०7९८९ 
ए89 47 8 ॥70वैशा वैशा0ट78४८ए ? [)78ट८प55 5 908 - 
+07 970 #प7८६०॥5. 

शआाधुनिक प्रजातन्त्र राज्य में नागरिक-सेवा का क्‍या महत्त्व हे ? उसकी 
स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करो । 
थच्व5 
(अ) नागरिक सेचा ((ए)] 8९7ए१८७) का अथ 

यह बैतनिक सेवी का सामृद्दिक रूप हे जो विभिन्‍न शासकीय विभागों 
गीय यथानों के सामान्य निर्देशन में कार्य करते हैं । व्यवस्थापिका के 
, स्यायिक अधिछारी ओर सेंम्य-शक्ति टूसमें नहीं आते । नागरिक 
स्याया हाते हू श्रीर थे उसे एक व्यवसाय के सप में अपनाते मैं । चे 

में सेत्रा में अद्ेश करते £ और अबकाश पाने तक उसमें रहते 


जय 


रो 


ह ओं # ह 5! १ 


>६०5 


्। 


4:24 


उन्हें सेवा-काल में अ्रच्छा वेतन मिलता है ओर अवकाश प्राप्त करने पर 
पंन्शन मिलती है | 
(ब) भर्ती ओर कार्य-काल :--- 

सेवा में भर्ती साधारणतः लोक-सेवा ग्रायोग (?प्र0]८ 5लाए्ाटट 
(-0775807) द्वारा की जाती है। इस संख्या को कानूनी सनाये 
होती हैं | श्रायोग के सदस्य राजनैतिक प्रमाव अथवा बैंवक्तिक दवाव से 
परे होते हूँ | उन्हें अपने पद पर विशेष अ्रधिकार दिये जाते हू 
दिसी भी क्षेत्र के पक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न न करे | उन्हें पुनः नोग्री मिलने 
के अयोग्य कर ठिया जाता है। आयोग परीक्षात्रे लेता हे और सफन 
उम्मीदवारों में से सदस्य चुनता है। कमी-कभी परीक्षा के साथ नाम 
निर्देशन (]0ए००779८07) भी मिला ठिया जाता है। शुद्ध नाम- 
निदेशन की प्रणाली दूषित है | वह "$5075 $ए50277'' को जन्म दती 
€ं--कार्य-काल जीवनपयन्त होता है। 59075 58077 समा 
कर दिया हे। अब केवल राजनेतिक प्रदान बवलते हे लेकिन शानदय 
प्रधान कायम रहते हैं चाहें कोई भी सरकार हो । पददृद्ि कार्यक्षमता ओर 
सेवा-काल दोनों के संयुक्त आधार पर होती हैं| उन्हे राइनीति में नाग 


लेने दी सख्त मनाई ध नर उन्हें भक्ति पद सम्चियों छी नीतियों 7 
लंने का सख्त मनाही रहती है। उन्हें भावितपूवक मान्द्रियों का नोहदा ही 


लागू करना होता है । 
(स) कार्ये:-- 

(१ ) आधनिक राज्य का व्यापार हहुत जटिल इन गया है | मिडिया 
प्रायः कार्य-झुशल नहीं होते और उन्हें शालन वा छावरवस शान नी ना 


सीष्त होता । विशेष ज्ञान उन्हें नागरिझ सेदादओं द्वागा थद्यन दाम मारता, 
है जो विशेष बोग्वता वाले होते ह। वे सारे तख्य डोर झा मगिरसे। हे गाररे 
रखते है । इन तथ्यों के द्राघार पर मस्त्री सामान्य नीीय निर्धरय वा 
हैं। जब नीति निर्धान्ति हो शती ६ तो दागरिण सेट इसे पालाडि 


श्रे८ 


(३) व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन : यह प्रणाली फ्रान्स और 
मारत में प्रचलित है| व्यवस्थापिका के दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति का 
निर्वाचन करते हैं | ये निर्वाचक देश के सबसे अधिक योग्यता-प्राप्त व्यवित 
होते हैं । लेकिन इस प्रणाली में मी निर्वाचन राजनेतिक दलों का कार्य वन 
जाता है । इसका एक प्रत्यक्ष गुण हैं। दलीय आधार पर निंवाचित 
राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त रहेगा । अस्ठु, वह कार्य अ्रधिक 
सरलता से कर सकेगा | 

३---नाम-निर्देशन अथवा मसनोनीति : कार्यकारिणी के चुनाव के 
लिए. क्विसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा भी हों सकती हैं लेकिन साधा- 
रणतः उम्मीदवार की लोक-जीवन की सेवायें ही नाम-निर्देशन का मापदणएड 
होती हैं | वैवक्तिक योग्यताओं अथवा गुणों का खयाल किया जाता है । 
ब्रिटेन के अधिराज्यों के गवर्नर जनरल इड्जलेंड के राजा द्वारा मनोनीत होते 
हैं। इस पणाली की कमज़ोरी यह है कि उसमें पक्षपात आ जाता है | 
ऐसी कार्यकारिणी कमजोर होती है क्योंकि वह एक श्रेष्ठतम सत्ता के अधीन 
होती हे । 

(2. 43.. ए४॥४४ 73470 00९5 ६8९ (टरशाी] 8९7ए९९ 
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शाधुनिक प्रजातन्त्र राज्य में नागरिक-सेवा का क्या महत्व हें? उसकी 
स्थिति तथा कार्यों का बगुन करो । 

8905 
(छा) नागारिक संबा ((शएी 567०7८९) का अथः--- 

यह बेतनिक सेवकों का सामृद्दिक रूप दे जो विभिन्‍न शासकीय विभागों 
में विभागीय प्रधानों के सामान्य निर्देशन में कार्य करते हूँ | व्यवस्थापिका के 
के अधिकारी और संन्‍्य-शक्ति इसमें नहीं आते | नागरिक 
निर्ह और बे उसे एक व्यवसाय के रुप में अपनाते दूँ । ये 
ग्म-उम्त में सेत्रा में प्रवेश करते £ ओर अवकाश पाने तक उसमें रहते हैं | 


मऋर४ 


सेवा-काल में अच्छा वेतन मिलता हैं ओर अवकाश प्राप्त करने पर 
न मिलती 

भती और काय-काल :-- 

तेवा में भर्ती साघारणतः लोक-सेवा आयोग (707९ $८7ए[९८ 
(.07777755707) द्वारा की जाती हे। दस संख्या को कानूनी सत्तायें 
होती हैं | आयोग के सदस्य राजनैतिक प्रभाव श्रथवा बेंयक्तिक दबाव से 
रे होते हैं | उन्हें अपने पद पर विशेष श्रधिकार व्यि जाते हैं ताकि व 
किसी भी क्षेत्र के पक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न न करे | उन्हें पुन; नोफरी मिलने 
के अयोग्य कर दिया जाता है। आयोग परीक्षायें लेता हे श्लोर सफल 
उम्मीदवारों में से सदस्य चुनता है। कमी-कमी परीक्षा के साथ नाम- 
निर्देशन (ए००7792607) भी मिला टिया जाता हैं। शुद्ध नाम- 
निर्दशन की प्रणाली दूषित है | वह “5505 $950९7॥" को उन्म दर्ती 
हं--कार्य-काल जीवन१यन्त होता ४ 5ऊ59ी5 5एहटा॥)7 नमाप्त 


न्‍ 


कर दिया हे। अब केवल राजनैतिक प्रदाव बदलते हूँ लेकिन शासटीय 


ल्‍ 


ड्न्हँ 
पेन्श 
(व) 


79, 
7 ड् 


4 


१ 


१४ 


प्रधान कायम रहते हैं चाहे कोई भी सरकार हो। पददूुद्धि झायल्षमता आर 
सेवा काल नं ह ० १५ ६६ 2 कम 8, दे, झाग 
सेवा-काल दोनों के संयुक्त आधार पर होती हूं । उन्हें गजनीति में नाग 


ँ 


हक हो हा» 


लेने की सख्त मनाही रहती है। उन्हें मक्तिपूर्वक मन्त्रियों की दीतियो 
लागू करना होता है | 
(स) कार्ये-- 

(१) आधुनिक गज्य का व्यापार बहुत जटिल बन गया देँ | मन्दिगण 
प्रावः काव-झुशल नहीं होते और उन्हें शासद का आवश्यर शन नो नरी 


६2 
प्राप्त होता । विशेष ज्ञान उन्हें नागरिक सेयाओं द्वारा धान विय शा 


नह 
4५ 


| 


भ्रेर्‌ 


राज्य में सरकार (कार्यकारिणी) को जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता 
। बनता अ्रपने प्रतिनिधियों द्वारा राज्य करती हे जिन्हें वह प्रति चार या 
पांच वर्ष बाद खुनती हैं। मन्त्रियों का चुनाव इन प्रतिनिधियों द्वारा किया 
जाता है । यदि बहुमत दल सब नये अधिकारियों को नियुक्त करता है तो 
वे उत्तदायी बेशक होंगे लेकिन उन्हें शासन का विशेष ज्ञान नहीं होगा 
जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। थदि अधिकारियों का उनपर कोई 
प्रतिबग्ध न हो तो थे अनुत्तररायी श्रौर जनता की आवाज के प्रति उदासीन 
हो जायेगे | सांसदीय शासन-प्रणाली में नागरिक सेवकों का विशेष ज्ञान 
लोक-प्रभुत्व के साथ मिला विया जाता है । मम्निगण लोक-इच्छा का 
प्रतिनिधित्व करते हैँ । नागरिक सेवक विशेष ज्ञान रखते है । जनता मन्त्रियों 
को बदल सकती है जो कि राजनैतिक प्रधान कहलाते हैं, नागरिक सेवक 
नहीं । नागरिक सेवकों को मन्त्रियों के प्रति वफ़ादर होना पड़ता हे चाहे 

वे किमी भी राजमंतिक दल के क्यों न हों । 
आधुनिक राज्य के बहुमुखी कार्य दे जो बिना चतुर अधिकारियों के 

केए नहीं जा सकते । 
४. मन्त्री एक व्यस्त व्यक्ति होता है झ्रोर वह व्यवस्थापिका के प्रति 
उत्तरदायी होता हैं। उसके सारे उत्तर अधिकारियों द्वारा तैयार किए. 
जात 


व्यवस्थापिछा की ससाये दर देश में कम दोती जा रहो £ ओर कार्य- 
फारिणी की सताये बह रही हैं । चूंकि मस्त्री और व्यवस्थापिका के सदस्य 
झार्य-कुशल नहीं होते शरीर राजनेतिक समस्‍यायें जटिल द्ोती जा रही हैं । 
अहुत कुछ कार्य नागरिक सेवर्की के विवेक पर रह जाता है | ब्यवस्थापिकाशों 
का नागरिक सेवकी पर नियस्यण समाप्त ही गया हैं। उसके परिशामस्वरूप 
“नारग्शाही निरंकुशवा?ए ( फिप्रा्यप्टाबांट 2९59005॥ ) 


हो वृद्धि हो रही £ । 
| 


32, वअंच्घाहएपंडी एफटला 8 इणश्टालंहत 
[80७ शा्या-॥8 छ0व9 गाते व गणा-80एटाटांडा 0 ॥- 


भ्द्७ 


708 50058. 

प्रभुत्वसम्पन्न व्यवस्थापिका ओर अपूर्ण प्रभुखवाली व्यवस्थापिद 
का अन्तर स्पष्ट कीजिए | 
2505. 

सब राज्यों की व्यवस्थापिकायें समान रूप से शक्तिशाली नहीं होतीं । 


ब्8 6 


कुछ व्यवस्थापिकाओं की सत्तायँ अधिक द्ोती हूँ जबकि अन्यों की सना, 
स्वतन्त्रता और शक्तियां कम होती हैँ | उन्‍हें सीमित सत्ता प्राम होती हे । 
पहली तरद्द की व्यवस्थापिकारयें प्रभुत्वसम्पन्त' कहलाती दे झौर दूसरी 


तरह की 'प्रभुत्द्दीनः | 
प्रभुत्वसम्पन्न कानून-निर्माणकारी समा-- 

प्रभुत्य सम्पन्न कानून-निर्मानत्नी समा की कानून-निर्माण शक्ति पर कोई 
कानूनी प्रतिबनन्‍्ध नहीं होता । वह कानून बनाने के लिए स्वतन्त्र शोती 
तथा उनमें संशोधन करने ओर उन्हे समाप्त करने के लिए भी | 
कानून निम्मात्री सभाथों द्वारा पास किय्रे गए कानून किसी भी छान 
न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किए जा सकते । न्यायालयों को उन 
वैधानिकता पर बिना विचार किए ही उन्हें लाग ऋगना होता है ।रष' 
ऐसी प्रशुत्वसम्पन्न व्यवस्थादिकायें केबल साधारण कादूनों को ही पाल 
अ्रथदा सुधार नहीं कर सक्षत्ी बरन ये 
ं00श ,898) के सम्बन्ध में भी बेला कर सकती हैँ। प्रदद्म्पन्न 
व्यबस्थापिका का एक उद्ादरण शंग्लंट दी 77800 £ 
अपूर्ण प्रभुत्व वाली कानून निर्माणझारी सभा-- 


पपूर्ण प्रभच बाली व्यवस्थारिका इतनी स्वतन्ध्ध नटों होठी । उसे 
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झाबनों दी प्यादि ्ी जानी 
नूनों की दीक्षा! (परता6 ० एफ) णा जग सशझनी 
रे मच तन कक कक ही किनज+ मी लक जी आन 
हू “शोर पाचून गलद एसा व्यवत्थाएर दारो्‌ रास दद गण शानूना 
“कलम हज, ० पलक उन 20 2525 लन्ड 2 
छू रद (38 8-5. ४३४ करूधाल हू | हट डा हार छा ॥डा८ 0 22205 
ब्पसस्थादियार्यी स्वयं देश दे संदि 56087. 228 
व्यरस्थारियाय स्व देश हे. संदिधान मे संगोदन गहीं आर सती ॥। नी 
हक सो कक 
अपृणु उद्ाददाला वासशएरज द्वान पता बिए गए छादुन धीएयणा 


'कम्बपप मत + 


श्दे८ 


द्वारा प्रतिपेध (५९६०) किए जा सकते हैं | अमेरिका की ((१0787258? 
अपूर्ण प्रभुल्ववाली व्यवस्थापिका का उदाहरण प्रस्तुत करती है । 

(0, 33,  (ए९ ६१९ पा बार तंदाशग5 एव 
६76 रिप्रा८ एए हज 

एपां० एण 4.9७छ के गुण दोपों का वर्णन करो। 

55% 

इंग्लैंड के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता रिप० ० [8 
है ।रिपा०० ॥.9ए देश के (१०४07 ,89७ पर आधारित 
है जो सदियों के संघर्ष की देन है | इंग्लेंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका और 
फ्रान्स के विपरीत, संविधान नागरिकों को कोई अधिकार नहीं प्रदान करता 
झीर [287 87९८0६ का कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो मनुष्य के 
अधिकारों का वन करता हो। ये अधिकार इंग्लेंड में इसलिए वर्तमान 
हूँ कि वहां, [00९ए के श्रनुमार, रिपा[९ 06 ].,99 का अस्तित्व है | 

[00९४ के मतानुसार रपट 0 .89 में निम्न श्राधारभूत 
मिद्धान्त निहित दँ-- 

(१) सत्र व्यक्ति कानूनी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी हूँ झ्रोर किसी को 
नी गैरकानूनी तौर से दश्डित नहों किया जा सकता । सत्र व्यक्तियों को, 
शिन पर किसी अपराध का दोप लगाया गया हो, साधारण कानूनी न्याया- 
लग के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है झोर साधारण कानूनी प्रणाली 
दाग उसका निगाव किया छा सकता हे। किसी भी व्यक्ति को गेरकानूनी 
उसके जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा 
मने रख बरावर हें श्रौर किसी को भी उससे छुटकारा 

प्रात नहीं £। किसी भी व्यक्ति के 
न श्यसया स्थालय को ब्यवस्था नहीं की झा सदती | [)९८९ 
रूपया इं३ / एप) पड टजथटाए छीीटांगा फिएा #2 
टिलागट ऐतिशांडएा बैठता) ६0 धीए टताइवरट 0798 
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०00[0८६07 0 ६25९5 5 पद: ९ इश7९€ 7९४४०78- 
जाए #07 ९ए९०ए ३८६ वैठप्र८ - एा्0प7 ९8४ [प५॑ा- 
गिट0(07 88 80ए 00७7 टांट्रंद९7-? दूसरे शब्दों में इंग्ले 
का (20फ्ा0॥ 7.9 ए सरकार के कार्यों ओर साधारण नागरिकों के 
कार्यों में कोई भेद नहीं करता । 

(३) तीसरे रिपां८ 0 7,9ए से वह अथ है कि संविधान न्यायिक 
निण॒यों का परिणाम है जो न्यायालयों के सामने लाये गए निजी व्यक्तियों 
फे मामलों का निधारण करते हे 

उपयु क्त के कुछ अपवाद हैँ-- 

(१) राजा किसी भी न्यायालय के ग्रति उत्तरदायी नहीं हद क्योंकि व 
कानून के ऊपर है । उस पर किसी भी तरद्द का दीवानी श्थवा फाजदा 
का मुकदमा नहीं चलाया जा सक्रता | 

२--श्रपनी शासकीय स्थिति में किये गए किसी मी कार्य के लिए कोट 
अफसर किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया जा सकता । 

२--न्वायाधीश भी अपने शासकीय कार्य के लिए व्यक्तिगत उसर- 


का 
के लक इनअड2त- 


टायित्व से परे हैं चाहे वे अपने अधिकार-क्षेत्र के वाहर भी क्यों न चले 
जाये । लेकिन ऐसा जान-इूभकर नहीं दिया जाना चाहिए | 

४--' [प्ड॑ा८९5 ठगी ए९८४८९० ना अपना शासकाय |? | 
किः गए कार्यों के लिए कोई भी कायदादा किए जान से झुवत ६ लेग्िनि 
वह काय बुरी भावना से न किये गए हाँ । 
रिपा९ ठ 7.9ए के शुण : 

किसी आधारभूत अ्रधिकार की घोषणा के अमाद में नागरिए ए१८ एई 
[.20 से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। थे ऋधियार सिम्नलिगिद * स-- 


श्ट 


१-- वेयक्तिक स्दतन्चता का ध्धरार | 


है 

२-मारण दी स्वतन्त्रता का आधरार | 

३--संगदित होने और सना सरने हा ध्ाएशार | 

पहला ध्दधिछार इसलिए मुरक्षित दिन शायद हार इशए- * 





स्चिति पीमाओं हे $ 
+ को हे प्र 
लि * गा ऊँशल अमचारी रखती हैं 
है ले “67७ औ » िल 
*ैने यह बेकार ता के निरक्षक जे ड्न 
५ प्व/नीय तेस्थाओ के निदल्यण 


घट ऐ 


$, 0, 0.), खाद्य और कृपि-संगठन ( 9; 2. (0. ) विश्व स्वास्थ्य 
संगठन (एप. ले. 00.), [7६९7702०7०ों (076६87४ #पणए0 
और ए7/076 899 40% रि८८००757घटथशंणा बाते 06ए९- 
]0979९7६ आदि ने सामाजिक ओर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुओं के 
लिए. बहुत सेवा की हैं| मानव अधिकारों पर जोर, मज़दूर और स्वास्थ्य 
समस्याओं का महत्त्व प्राप्त होना राप्ट्संध के लिए सदा गोरवास्पद कार्य 
रहेंगे । 
राष्ट्रसंघ लीगे आफ़ नेशन्स का उन्नत रूप-- 

राष्ट्रसंघ की लीग आफ नेशन्स से उन्नत स्वरूप प्रदान किया गया 
है। यद्यपि जो परिवर्त्तन किये गए हैं वे बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हैँ फिर भी 
उन्होंने राष्ट्रसंध् को दृढ़ आधार प्रदान किया है। तीन मुख्य बातें हँ--- 
अथम, लीग आफ नेशन्स में रूस को सम्मिलित होने की आज्ञा कमी नहीं 
मिली और अमेरिका भी बहुत वाद में जाकर शामिल हुआ । लेकिन राष्ट्र 
संघ में यह कमजोरी नहीं थ्राने दी गई हे ओर अमेरिका श्र रूस प्रारम्भ 
से ही उसके सदस्य हैं। दूसरे, लीग आफ नेशन्स के विपरीत राप्ट्रससंघ 
को साधारण सभा सत्र प्रश्नों का दो-तिहाई बहुमत से निर्णय कर सकती 
हैं; इस तरह एकमत का कठिन नियम समाप्त कर दिया गया हे। तीसरे 
राष्ट-संघ की सुरक्षा परिषद की सत्ता लीग की परिषद की श्रपेन्ना 
अधिक है। 

अपने भव्य निर्माण के बावज्ञद भी गष्ट्र-संध को कोई विशेष सफलता 
नहीं मिली है और न वह भविष्य के लिए दी कोई आशाचिद्ट दिखाता 
है। इस असफलता का मुख्य कारण यह हैं छि यद्यपि उसके संगटन मो 
नये नाम में बदल दिया गना हैँ उसकी आत्मा रि 





ड् ञ न्तर्सप्टीय चलामे हुस्ेटा 
[| प्रथम, उड़े राष्ट्र से रस अन्तराट्राय चअइलान णा टुचए 
है| 


| |] 
का अनाव "रहा हैं| दूसरे, लीग दंगे तरह सराफ्-सेंघ 


टर 
४: की का 
सिद्धान्त पर झाधारित हैं हि शान्ति प्रहुद-नसमपनन गाछों हे. परमार 


श्डद्‌ 


हठाई और छिसी-न-किसी वहाने राष्ट्रसंघ के निर्णय को ठुकराता रहा | 
अन्त में विवश होकर ओर ईरान द्वार स्वायतें देने के वायदे करने पर 
सम ने अपनी सेनायें हटा लीं। राष्ट्रसंध के सदस्य देशों के लिए यह एक 
उत्मादजनक कार्य था | लेकिन फिर भी यह एक कठु-सत्व है कि राष्ट्र-संप्र 
को अपने सर्वप्रथम प्रयत्न में ही अ्रसफलता मिली ओर वह निर्णयों को 
झाय रूप में परिणुत कराने में असमर्थ रहा । प्रास्म्म से ही णा्द-सं में 
मतभेद था--अमेरिका और इंग्लेस्ड एक ओर थे ओर रूस दूसरी ओर 
बंध दाग कस दीन नि मम तर कर विद बी देते 
बइछ्ठे पांच राष्ट्रों (मुरक्षा परियद के स्थायी सदस्य) के (ए८६०१ का दोनों 
ओर से दुरुपयोग किया गया ओर सुरक्षा-परिषद्‌ का महत्व नए हो गया | 
बाद में बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय झाड़े सुरक्षा-परिषद के सामने लाये गए लेकिन 
यावः हर मामले में राष्ट्रसंस को अतफलता मिली | पेलेस्टाइन समस्या 
मे. प्रथम और अन्तिम उदाहरण को छोड़कर रुस और आंग्ल-अमेरिकी 
गुट कभी किसी विपय पर एकमत नहीं हुए। इन्डोनेशिया, दक्षिण 
अफ्रीका, काश्मीर और कोरिया आ्रादि समस्याश्रों ने राष्ट्रसंघ और संसार 
में शाद्धों को परशान कर रखा हूं । श्रमी तक कोई समस्या ऐसी देखने को 
नदी मिश्वी ८ किसफे हल करने में राष्ट-संच को सफलता मिली हो। 
पद झा खतरा अभी भी चारों ओर फैला हुआ दें श्रीर शान्ति के लिए. बड़े 
पड़े स्लो द्वारा कार्य डोस कदम नहीं उठाया गया हे । सत्ता के मद में चूर 
है देश अपने ही लाने ओर द्वित को देखते हू और दछोटे राष्ट्र सिसकते 
धर झगरते गाते £ । 
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